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 पृष्ठ  5,7,  10,080  4,  के स्थान पर

 तथ्य  पृष्ठ  189  नोचे  से  2,  क ेस्थान पर

 पुड्टिये  ।

 पृष्ठ  नोचे  से  6,  क ेस्थान पर  ड्राउटਂ

 पूष्ठ  25,  के  स्थान  पर  पढ़िये  |

 पूष्ठ  25  9  तथा  21,  एस0जसपाल  रेड्डोਂ  के स्थान_पर
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 377 |  के  अधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की  भारी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  प्रभावी

 कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 रो  श्री  जेतुल  बशर  हु  -

 सिंचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  फसलों  के  नष्ट  ह्टो

 1  जाने  के  लिए  किसानों  को  मुआवजा  देने  की  आवश्यकता  तथा  राजस्थान

 महर  में  और  अधिक  पानी  छोड़ने  को  मांग

 भ्री  बीरबल  हि

 राजस्थान  महर  की  सागर  मल  गोपा  परियोजना  को  पूरा  करते

 हेतु  वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता

 श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन

 .  काजीपेट  में  इन्टीग्रल  रेल  कोच  फैक्टरी  स्थापित  करने  की  आवश्यकता
 श्री  सी०  जंगा  रेड्डी

 /  ईरान  और  इराक  के  विभिन्‍न  नगरों  में  फंसे  हुए  भारतीय  नागरिकों  को

 सहायता  देने  में  भारतीय  दूतावासों  की  असफलता
 ध  श्री  अब्दुल  रसीद  काचुली

 अलवर  से  भिवंडी  तक  ओर  अलवर  से  दिल्ली  तक  सड़कों  का  निर्माण
 करने  को  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  निधि  से  वित्तीय  सहायता
 देने  की  आवश्यकता

 श्री  राम  सिंह  यादव

 )  उड़ीसा  के  अत्यधिक  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  पाती  की  भारी  कमी  को  दूर
 करने  के  लिए  राज्य  को  विशेष  अनुदान  देने  की  मांग

 श्री  सोमनाथ  रथ  ५

 -  उड़ीसा  के  फूलबनी  जिले  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  की  मांग
 श्री  राधाकान्त  डिगाल

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोरखपुर  स्थित  उवरक  संयंत्र  का
 5४  करण  करने  की  आवश्यकता

 श्री  मंदन  पाण्डे

 ..  पक्षियों  के  टकराने  से  होने  वाली  बढ़ती  हुई  विमांन  दुघंटनाओं  को  रोकने

 हि

 ह
 के  लिए  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  हें

 |

 श्री  च्न्तामणि  पाणिग्रही
 अयाज  सामूं  जिसे  पाकिस्तान  सरकार ने  मृत्यु  दण्ड  दिया

 बचाने  के  बारे  में  भारतीय  लोगों  की  भावनाओं  को  पाकिस्तान  सरकार
 तक  पहुंचाने  की  मांग

 भी  सैफुद्दीन  चौधरी
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 लोक  सभा  वांद-विवाद

 लोक  सभा

 2  1985/12  1907

 लोक  सभा  11  बजे  समवेत  हुई  ।

 महोबय  पोठासोन

 वैनजुएला  के  संसदोय  शिष्टमंडल  का  स्वामत

 अध्यक्ष  सहोंदय  :  माननीय  सर्वप्रथम  मुझे  एक  घोषणा  करनी

 अपनी  ओर  से  तथा  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  ओर  से  मुझे  बैंगजुएला  के  चेम्बर  आफ

 डेपुटीज  के  प्रेजिडेंट  महामहिम  डा०  लियोनाड्ों  फेरेर  और  माननीय  श्री  कारलोस  कनाचे  संधद

 सदस्य  तथा  मेडम  माटा  जो  हमारे  सम्मानीय  अतिथियों  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर  आये
 स्वागत  करने  में  अपार  हे  हो  रहा

 वे  कल  शाम  को  यहां  पहुँचे  वे  इस  समय  बिशेष  कक्ष  में  बैठे  हुए  हम  कामना  करते

 हैं  कि  हमारे  देश  को  यात्रा  उनके  लिए  सुखद  तथा  लाभदायक  उन्तके  मात्यम  से  हुं
 अपनी  शुभकामताएं  तथा  अभिवादन  वेनजुएला  को  सरकार  तथा  वहां  की  मित्र  जनता  तक

 पहुंचते  हैं  ।

 प्रो०  भघु  दंडबते  :  एक  भारतीय  सांसद  बाकस  में  बे  क्या  कह  विदेश में  रहने

 सगे!हैं  ?  का  बह  बाहर  गये  हुए  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  अभी  तक  वहां  हैं  ?

 )

 मप्य्रक्ष  महोदय  :  आपकी  नजर  बहुत  तेज  प्रोफसर  !

 प्रश्नों  क ेमौछिक  उसर

 |  मारति  उच्योग  का  सुजुको  के  साथ  ठेका

 ]

 +284,  क्रो  हम्वान  मोल्लाहा  :

 भी  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  यदि  सुजुकी  और  मारुति  उद्योग  के  साथ  ठेका  आपानी  येन  के

 मास्पर पर  हुआ  होता  तो  मारुति  कार  का  मूल्य  इस  समय कम
 सेकम  5,000  रुपये  कम



 मौखिक  उत्तर  2  985

 (a)  यदि  तो  डालर  के  आधार  पर  करने  के  क्‍या  कारण

 .  (a)  क्या  इस  मामले  में  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई  टेंडर  आमंत्रित  किए  गए

 यदि  तो  और

 (8)  यदि  तो  इसके  बया  कारण  ,

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय्‌  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  भोहस्सद  :

 नहीं  ।

 श्रश्ब  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  सहयोगी  के  रूप  में  सुजुकी  का  चयन  अन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  अनेक  कार

 निर्माताओं  को  भेजी  गयी  पूछताओं  के  उत्तर  में  प्राप्त  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  करने  के  आधार  पर  किया
 या्चा  |  इसमें  भरतीय  बाजार  के  लिए  प्रस्तावित  कार  के  माडलों  की  उपयुक्तता  का

 इक्विटी सहभागिता की इच्छा, आ«तित हिस्से-पु्>ों की लागत को ध्यान में रखते

 इक्विटी  सहभागिता  की  आ«तित  हिस्से-पुर्जों  की  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्यात

 अधिकारों  और  कार  का  अनुमानित  अन्तिम  मुल्य  सहित  सहयोग  की  शर्तों  का  तुलनात्मक  विश्लेषण
 शामिल  था  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  ह

 (3)  ऐसे  विदेशी  सहयोग  के  समझौतों  को  टेंडरों  के  बजाय  सामान्यतः  बातचीत  के  जरिये
 अन्तिम  रूप  दिया  जाता  है  ।

 |

 |]  ।  हसता  न  मोल्लाह  ;  उत्तर  का  लागत  वाला  भाग  विशेषतः  दो  दिन  पहले  मारुति
 कार  तथा  वैन  के  हाल  में  मूल्यों  में  की  गई  वृद्धि  के  संदर्भ  में  बिल्कुल  अस्पष्ट  हमें  ठोक  जवाब

 चाहिए  न  कि  ऐसा  अस्पष्ट  उत्तर  ।

 कम्पनी  के  श्री  कृष्णामूर्ति  ने  मूल्यों  में  वृद्धि  की  घोषणा  करते  हुए  कहा  कि  डालर
 का  मूल्य  बढ़ने  स ेआदान  लागत  बढ़  गई  इसका  अर्थ  यह  है  कि  खरीदारों  के  लिए  भविष्य  बहत
 हो  निराशाजनक  होगा  क्‍योंकि  निकट  भर्रिष्य  में  सम्भावना  है  कि  येन  के  मुकाबले  में  डालर  बढ़ता

 रहेगा  और  कम्पनी  इस  घाट  को  खरीदारों  पर  डालती  इसे  संदर्भ  में  मैं  जानना  चाहता

 हँं--वरन्‌  अपने  प्रश्न  के  उत्तर  के  लिए  आग्रह  करता  हूं--कया  सरकार  येन  मुद्रा  में  ही  ठेका  नहीं  कर

 सकती  जब  अरप  जापान  से  अन्य  वस्तुएं  आयात  करते  हैं  तो  बया  जापान  के  साथ  इस  प्रकार  का
 का  करने  के  लिए  कोई  प्रक्रिया  अपनानी  होती  अगर  आप  अन्य  वस्तुओं  को  आयात  करते  समय

 येन  ठेका  प्रणाली  का  पालन  केर्ते  हैं  तो  आप  इस  मामले  में  इस  प्रणाली  पर  आग्रह  क्‍यों  नहीं  करते  ।
 डालरों  में  जो  हमारे  खरीदने  वालों  के  लिए  बहुत  महंगा  पर  हस्ताक्षर  करने  की  हमें  किसने

 सलाह  दी  ?
 ह

 अगर  यह  गलत  है  तों  क्या  सरकांर  इसको  स्वीकार  करेगी  और  कया  पार्टी  स ेफिर  से  बातचीत

 की  जाने  की  कोई  संभावना  है  ताकि  हम  येन  मुद्रा  में  ठेके
 क ेआधार  पर  समझौता  कर  सकें  ?  +

 रसायन  ओर  उदंरक  उद्योग  और  कम्पनी-कार्य  मंत्री  बोरेख  :

 यह  सच  है  कि  डालर  महंगा  हो  गय  है  ।  लेकिन  अगर  आप  डालर  और  येन  में  बढ़ोतरी  की
 करें  तो  मैं  कह  सकता  हूं  कि  डासंर  की  अपेक्षा  अधिक  महंगा  हुआ  मैं  आंकड़े  द ेसकता

 हूँ  ।  जब  1982  में  यह  ठेका  किया”गया  था  एक  रुपया  27.86  ग्रेन के  बराबर

 2
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 था  और  अमरीक्नी  डालर  969.50  रुपये  के  अंब  1985  के  अन्त  में
 रुपया  19,80  येन  के  बराबर  जो  27.86  था  जब  ठकऊा  किया  गया  था  ।  100  अम  रीकी

 डालर  1307.62  रुपये  के  बराबर  इसीलिए  मैंतें  फंहा  है,कि  येन  अंधिक  महंगा  हुआ  है  ।  ठेका
 फरते  समय  कम्पनी  में  इस  प्रश्व  पर  कि  ठेका  डालर  में  किया  जाये  या  येन  विचार  किया  था  और
 चंकि  ठेका  डालर  में  है  कम्पनी  को  इससे  बहुत.फायदा  हुआ  है  ।  मैं  कह  सकता  हूं  कि  येन  5.726
 लाख  का  ठेका  मूल्य  1985  की  विमिमय  पर  '28,920  रुपये  हो  जाता  |  दूसरी  ओर

 अमरीकी  .2120  डालर  का  ठेका  मूल्य  1985  में  27,722  रुपये  के  बरांबर  इससे

 यह  पता  लग  सकता  है  कि  के०  डी०  पंक  में  रुपये  का  मूल्य  लगभग  1200  रुपये  कम  है
 क्योंकि  ठेका  डालर  में  किया  गया  था  ।  यही  कारण  है  कि  कम्पनी  लगभग  1200  प्रति  ०

 के०  डी०  पेफਂ  की  बचत  कर  पायों  है  ।

 श्री  हन्मान  मोल्लाह  :  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  है  कि  ढालर  महंगा  होता
 जायेगा  और  इससे  कार  का  मूल्य  बढ़ता  जायेगा  ।  इस  संदर्भ  हमारे  स्वदेशीकरण  की  क्या  स्थिति

 पु्>ों  का  स्वदेशीकरण  करने  में  कितनी  सफलता  हमें  प्राप्त  हुई  है  ताकि  हम  आयात  को  कम

 करके  अपने  देश  के  खरीदारों  को  अधिक  राहत  दे  सके  ?

 थ्री  बोरेग  पाटिल  :  जहां  तक  स्वदेशीकरण  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध  है  वह  भो  परियोजना
 प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  देते  संगमय  निश्चित  किया  गया  1984-85  5  में  स्वदेशीकरण  के  23%  के
 संशोधित  लक्ष्य  की  तुलना  में  कम्पनी  ने  21%  लक्ष्य  प्राप्त  किया  1985-86  के  लिए  संशोधित
 लक्ष्य  35%  है  और  कम्पनी  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  आशा  करती  कम्पनी  पुर्जे  उत्पादकों
 से  सम्पक  बनाए  हुए  है  और  यह  आशा  करती  है  कि  कुछ  समय  में  पुर्ज  उत्पादक  जो  भी  पूुर्जे  कम्पनी
 को  चाहिए  उनका  उत्पादन  तथा  पूर्ति  करने  की  स्थिति  में  हो  जायेंगे  ।

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  सरकार  ने  हाल  ही  में  इस्पात  और  पेट्रोलियम  तथा  पेट्रोलियम
 उत्पांदित  पदार्थों  के  मूल्य  में  15  प्रतिशत  वृद्धि  की  है  ।  क्या  इस  मूल्य  बद्धि  में  उत्पादन  लागत  नहीं
 बढ़ेगी  ओर  मारुति  कारं  का  मूल्य  नहीं  बढ़ेगा  क्या  परसों  घोषित  की  गई  मारुति  कार
 की  नई  कीमत  इस्पात  आदि  की

 मूल्य
 वृद्धि  के  बआवजूद  वही  रहेगी  .?

 पहले  वर्ष  के  अम्त  में  मारुति  पुर्जों  का  स्वदेशीकरण  24  प्रतिशत  1985-86  के
 जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  इसको  45  प्रतिशत  तक  बढ़ाना  है  और  1988-89  लक  इसे
 95  प्रतिशत  करना  लेकिन  श्री  शीनोहारा  जंसे  बड़े  जो  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  के  एक
 निदेशक  द्वारा  एक  शंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  भारत  में  सहायक  उत्पादन  के  लिए  बुनियादी  ढांचा

 बहुत  ही  कमजोर  है  और  सहायक  विक्रेत्मश्ञों  ने  भी  अच्छी  किस्म  के  पुर्जे  उप्रलब्ध  कराने  में  अपनी
 अ्समर्थता  व्यक्त  की  इस  स्थिति  में  स्वरेशीकरण  का  लक्ष्य  किस  प्रकार  प्राप्त  किया  जा
 सकता  -

 श्री  बोरेन्द्र  पादिल  ;  माननीय  सदस्प  कार  तथा  वैन  का  मूल्य  बढ़ाने  वाले  कारणों  वो
 जानना  चाहते  थे  ।  मुख्यतः  इसके  द्रो  कांरण  हैं  ।  एक  इस्पात  मूल्य  है  तथा  दूसरा  डालर
 का  मूल्य  बढ़ना  माननीय  सदस्य  यहू  भी  जानवा  चाहते  थे  कि  हाल  में  की  गई  बृंद्धि  कब  तक

 रहेगी  ।  मैंने  कम्पती  के  प्रभारी  अफसर  से  विचार-विमर्श  है  वे  आशा  करते  हैं  कि

 हाल  की  वृद्धि एक  वर्ष  के  लिए  मान्य  हो  सकती  है  ।  लेकिन  अगर  फिर  से  डालर  महंगा  होता  है  ओर
 अगर  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  में  बढ़ोतरी  होती  है  तथा  अन्य  ऐसी  धोर्जे  होती  है ंतो  कम्पनी

 को  और
 ह
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 —  ————

 -  बढ़ोतरी  पर  विचार  करना  पड़  सकता  वे  यह  आशा  करते  हैं  कि  यह  मूल्य  एक  वर्ष  के  लिए
 आन्य  होंगे

 पुर्जों  के  बारे  में  कम्पनी  बहुत  उत्सुक  है  कि  पुजों  का  जो  भी  स्वदेशीकरण  कार्य  क्रम  है  उसे

 पूरा  किया  जाये  ।  वे  पुर्जों  के  निर्माताओं  से  निरन्तर  वार्ता  कर  रहे  हैं  ।  वह  पहले  ही  एक  श्षेठक  कर

 श्रके  हैं  ओर  दूसरी  बेठक  कल  मद्रास  में  करने  जा  रहे  हैं  ।  वे  हरसंभव  तकनीकी  तथा  अन्य  ब्हययता
 देकर  यह  कोझिश  कर  रहे  हैं  कि  जो  भी  पुंज  चाहिएं  उनका  निर्माण  हो  ओर  स्वदेशीकरण  कारें

 को  पूरा  किया

 भी  जगदीश  अवस्थी  :  कया  मंत्री  महोदय  की  जानकारी  में  यह  बात  है  कि  मारुति  कार  के

 जो  दाम  है  उससे  कहीं  अधिक  में  मादति  कार  ब्लैक  में  बिक  रही  है  ?  यदि  तो  वह  इसके  लिए
 कया  उपाय  कर  रहे  हैं  ?

 ॥

 भरी  बोरेम्त्र  मारुति  कार  ब्लेक  में  बिक  रही  है  यह  कहना  बहुत  ही  मुश्किल
 हसलिए  कि  मारुति  कार  पर  इिस्ट्रीब्यूशन  कंट्रोल  नहीं  है  और  प्राइस  कंट्रोल  नहीं  फाइनेंस
 मिनिस्ट्री  हस  बात  का  पता  लगा  रही  है  कि  ब्लैक  मनी  से  मारुति  कार  की  बिक्री  और  फरोख्त  किस
 तरह  से  हो  रही  मैंने  सुना  है और  मुझे  जानकारी  है-कि  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  इसके
 बारे  में  कुछ  कार्यवाही  हो  रही

 उ्बं  रकों  का  उत्पादन

 ]

 *+287,  क्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्‍या  रसायम  ओर  उ्धंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देक्ष  में  सरकारी  ओर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  एकक  उरकों  का  उत्पादत  कर

 रहे  और

 (a)  वर्ष  1984  के  दोरान  इन  एककों  में  उर्वरकों  की  कुल  कितनी  मात्रा  का  उत्पादम
 किया  गया  “

 रसायन  और  ऊर्धरक  तथा  उच्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  अंत्रो  बोरेख  :  और
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 विवरण

 इस  समय  38  प्रमुख  उर्वरक  एकक  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  नाइट्रोजनयुक्त  और  फास्फेटिक
 उरबरकों  का  उत्पादन  कर  रहे  इनमें  से  24  एकक  सावेजनिक  क्षेत्र  11  निजी  क्षेत्र  में  गौर
 3  सहकांरी  क्षेत्र  में  इसके  40  से  भी  अधिक  लघु  एकक  सिंगल  सुपर  फास्फेट  का
 उत्पादन  कर  रहे

 वित्तीय  वर्ष  1984-85  1985)  के  11  महीनों  के

 क्स्तविक र॒त्पादन और एक माह के अनुमानित उत्पादन के आधार पर उदवंरकों के कुल उत्पादन का अम्तिम अनुमान 39.32 साख टन नाइट्रोजज और लाख टत * है । क्षेत्रवार उत्पादन निम्न प्रकार होगा :-- ह 4
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 लाख  टलों

 हु  नाइट्रोजन

 सरकारो  क्षेत्र  18.52  ,  3.47

 लिऊ़े  क्षेत्र  15  58  5.65

 सहकारो  क्षेत्र  5.22  ..  3.50

 धि  योग  39.32  12.62
 ७  हि

 भी  असर  सिह  राठबा  :  आज  देश  में  उर्बरक  का  जो  उत्पादन  हो  रहा  है  उससे  ओ  मांग  है
 वह  पूरी  हो  नहीं  रही  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  नये  उर्वरक  कारखाने  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  भौर  क्या
 उसके  लिए  गुजरात  सरकार  ने  कोई  दरख्वास्त  भेजी  है  ?

 श्री  बोरेख  पाटिल  :  हमारे  पास  जो  भी  फर्टिलाइजर  प्रोद्यूस  हो  रहा  डिमांड  उससे  ज्यादा

 है  |  प्रोडक्शन  उतना  नहीं  है  ।  मेरे  पास  आंकड़  के  लिए  कन्जम्पशन  का  जो  अन्दाजा
 लगाया  गया  है  वह  56.60  लाक्ष  है  ओर  प्रोडक्शन  39.32  लाख  शार्टफ़ाल  17.28  लाख  है  ।
 जितना  भी  शार्टफाल  है  उसको  इम्पोर्ट  के  जरिए  मंगा  कर  यहां  पर  फामंस  के  बीच  में  तकसीम  किया
 जा  रहा

 भी  अमर  सिंह  राठवा  :  देश  में  पिछड़  ओर  आदिवासी  क्षेत्र  बहुत  वहां  भी  उंवंरक  का
 उपयोग  लोग  करने  लगे  लेकिन  वहां  यह  नहीं  मिलते  कथा  मन्त्री  जी  के  पास  किसी  पिछड़े
 आदिवासी  क्षेत्र  में  उनकी  डिमाण्ड  को  पूरा  करने-के  लिए  उ्ंरक  कारखाना  शुरू  करने  के  लिए
 दरव्वास्त  आई

 श्री  बीरेग्र  पाटिल  :  नये  कारखामे  शुरू  करने  के  लिए  सिक्‍सथ  फाइव  ईयर  प्लान  में  जो
 प्रोग्राम  था  उसके  तहत  कार्यवाही  जारी  चार  कारखाने  हाल  में  खुलने  वाले  प्रोडक्शन  में  जाने
 वाले  हैं--दो  थाल  में  ओर  दो  हजीरा  यह  गेस-वेस्ड  फरटिलाइजर  यूनिट्स  6  और  गैस-बेस्ड
 फटिलाइजर  के  कारखाने  हैं  जिन  पर  काम  शुरू  होने  जा  रहा  है  भोर  उसके  लिए  जो  कार्यवाही  होने
 बालो  है  वह  कर  रहे  लेकिन  माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  है  कि  जहां  पर  डिमाण्ड  वहों  पर
 एक  खोला  जाए  तो  उस  तरह  से  नहीं  होगा  क्योंकि  जो  गैस  है  उसकी  पाइप-लाइम  जहां
 जाती  है  वहीं  पर  कारखाना  खोलंना  पड़ता  अगर  नापथा  या  फ्यूएल  बेस्ड  कारखाना  तब  भी
 जब  तक  कहीं  इन्फ्रास्ट्रकबर  और  दूसरी  सहूलियतें  न  तब  तक  हर  जगह  वह  कारखामा  भी  महीं
 खोला  जा  सकता  है  क्योंकि  इसके  लिए  सरकार  की  बहुत  जरूरत  होती  अब  जो  नये  फरटिलाइजर
 प्लास्ट  आ  रहे  हैं  उन  पर  तकरीबन  600  ओर  650  करोड़  सरमाए  की  जरूरत  पढ़ती  इसलिए  हर
 जमह  जहां  डिमा्क  है  वहीं  पर  कारखाना  खोला  जाए---इस  तरह  की  डिमाण्ड  को  पूरा  नहीं  किया
 ज्रा  सकता

 हि  औमती  कृष्णा  साहौ  :  मन्त्री  महोदव  को  जानकारी  होगी  कि  बेगूसराय  और  बरीौभी  में
 शर्येरक  कारखाने  हैं  लेकिन  उनको  जो  उत्पादन  क्षमता  है  यह  हर  बर्य  कम  होती  जा  रही  मैं  मम्त्री
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 महोदय  से  जानना  चाहूंगी  कि  बरौनी  और  बेगूसराय  उवं  रक  का  रखानों  की  उत्प  दन  जो  हर  वर्ष

 कम  होती  जा  रही  उसको  रोकने  की  द्विशा  में  सरकार  कौन-सी  कार्यवाही  कर  रही  जैसा  कि  मंत्री  -

 जी  ने  कंहा  है  कि  नये  कारखाने  खोलने  के  लिए  बहुत  धनराशि  की  आवश्यकता  पड़ती  लेकिन

 पुराने  कारखाने  हैं  जो  कि  वर्षों
 से

 चल  रहे  हैं  जिनकी  उत्पादन  क्षमता  कम  होती  जा  रही  है  तो  उनकी
 उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  आप  कौन  से  उपाय  कर  रहे  हैं  ?

 क्री  वीरेख  पाटिल  :  जो  पुराने  कारखाने  हैं  वह  पुरानी  टेक्नालाजी  पर  शुरू  हुए  कारखाने

 जब  तक  हम  उनको  मार्डर्नाइज  नहीं  करेंगे  तब  तृक  वहां  पर  सरप्लस  भी  नहीं  होगा-भौर  प्राफिट

 भी  नहीं  होगा  ।  इसलिए  जो  पुराने  कारखाने  जहां  पर  मार्ड्नाइजेशन  के  लिए  स्कोप  वहां  पर

 मार्ड्नाइजेशम  के  लिए  सोच्च  रहे  लेकिन  बरोती  के  सम्बन्ध  में  यदि  माननीय  सदस्य  अलग  से  प्रश्न
 -  करें  तो  मैं  पूरी  तफसीलात  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  बालकवि  बेरागी  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  बताया  है  कि  जि  तनी

 खाद  की  कमी  पड़ती  है  उसको  वे  बाहर  के  देशों  से  मंगाते  क्या  मन्‍्त्री  महोदय  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  किन-किन  देशों  से  कितनी-कितनी  खांदःमंगाई  जाती  है  और  उनके  साथ  हमारी  अनुबन्ध  शर्तें
 क्‍या

 मर
 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  :  मेरे  पास  उसको  तफसीलात  नहीं  हैं  क्योंकि  हमारे  मन्त्रालय  का  काम

 प्रोडक्शन  करना  इम्पोर्ट  करके  डिस्ट्रिब्यूशनਂ  का  काम  दूसरे  मन्त्रालय  का  यदि  माननीय

 चाहेंगे  तो  दूसरे  मन्त्रालय  से  इंफार्मेशन  लेकर  मैं  उनके  पास  भेज  दूंगा  ।

 ]  .
 करी  अजय  विश्वास  :  माननीय  मन्त्री  ने  पहले  ही  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहा  मैं

 माननीय  मन्‍्त्री  से जानना  चाहता  हूं  कि  सातवीं  पंचवर्षीश्न  योजता  के  कितने  उर्वरक  का  रखाने

 छोले  त्रिपुरा  में  हमारे  पास  काफी  गैस  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या  सातवीं.पंचवर्षीय  योजना
 के  दोरान  त्रिपुरा  में  एक  उर्वरक  कारखाना  खोला

 भ्रों  वोरेस्द्र  पाटिल  :  सातवों  प्रंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  देना  मैं  मह  सूचना
 केवल  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  दे  सकता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सातबीं  योजना  का  प्रश्न  है  !

 .

 भरी  गिरधारो  लाल  व्यास  :  राजस्थान  में  सवाई  माधोपुर  में  एक  गेस-बेस्ड  फरटिलाईअर
 प्लान्ट  बिड़ला  जी  को  दिया  गयो  है  लेकिन  अभी  तक  उस  पर  कोई  विशेष  काम  नहीं  हुआ  जँसा  कि
 मनन्‍्त्री  जी  ने कहा  है  कि  वे  क्टिलाइजर  प्रोडक्शन  को  जल्दी  व्यवस्था  करना  भाहते  हैं  तो  प्र/इवेट
 सेक्टर  में  जो  आप  गैस-बेस्ड  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  देते  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  आप  कया  कार्यवाही  कर  रहे
 हैं'जिससे  कि  वहां  पर  जल्दी  प्रोडक्शन  होकर  फर्टिलाइजर  उपलब्ध  हो  सके  ?

 श्री  वोरेखश  पाठिल  :  जिन-जिन  पार्टीज  को  गेस-बेस्ड  फर्टिलाइजर  प्लान्ट  किए
 उनको  साफ  -  तौर  पर  बता  दिया  गया  है  कि  जीरो  ढेठ  यह  होनी  सारा  प्रोग्राम  उनको

 :  बताया  है|  भगर  कोई  पार्टी  उस  प्रोग्राम  के  मुताबिक  नहीं  चलती  है  और  काम'शुरू  नहीं  होता  है  तो

 फिर  हम  उनको  नोटिस  दे  देंगे  ओर  उसके  बाद  किसी  दूसरी  पार्टी  को  दै  खेकिन  मैं  यह  भी

 6
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 बतलाना  चाहता  हूं--गैस-बेस्ड  फर्टिलाइजर  फंक्टरी  के  लिए  ऐसे  बहुत  से  लोग  हैं  जो  अपनी  कम्पनी

 की  ओर  से  ऐसा  यूनिट  लगाना  चाहते  इसलिए  लगाने  वालों  का  कोई  अभाव  नहीं  जिस  पार्टी

 हमने  दिया  है  अगर  वह  कार्यवाही  नहीं  करेगी  तो  हम  सोनेंगें  कि  उप्त  पार्टी  को  रखें  या  फिसी  और
 छ्‌ਂ  R  छे  4  ४

 पार्टी  को  दे  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उस  पार्टी  को  जीरो  करने  का  इरादा  है  या  नहीं  ?

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  कांग्रेस  पार्टी  को  मंत  दीजिये  ।

 श्रीमती  विद्याबती  चतुर्वेदी  :  जैसा  मन्त्री  महोदय  ने  केहा  है  कि.जहां  से  पाइप-लाइन

 वहां  ही  कांरखाना  डालना  सम्भव  होगा  ।  मेरे  यहां.गुना  से  जो  पाइप-लाइन  जा  रही  है  वह  टीकमगढ़

 होकर  निकलती  है  ।  टीकमगढ़  जिला  ओद्योगिक  दृष्टि  से  बहुत  पिछड़ा  हुआ  जिला  है  तथा  फर्टिलाइजर
 की  कमी  को  देखते  हुए  क्या  मन्त्री  महोदय  वहां  पर  कोई  कारखाना  डालने  का  विचार  रखते  हैं  ताकि

 बहां  के  लोगों  को  काम  मिज्रे  तथा  देश  की  जरूरत  पूरी  हो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसलिए  कि  पाइप-लाइन  गुजर  रही  .

 श्रीमतों  विज्ञावती  चतुर्बेदी  :  इन्होंने  कहा  है  कि  जहां  से  पाइप  लाइन  निकलेगी  वहां  कारखाना
 दे  सकते  हैं  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  हारा  एवं  सप्लाई  पोतोंਂ  को  खरौद  ५

 .
 *289.  श्री  शिवेतद्र  बहादुर  सिह  :  क्या  पेट्रोलियम  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  दक्षिण  कोरिया  की  एक  कम्पनी  से  भाठ  आधुनिकतम
 एंकर-एवं-सप्लाई  पोत  खरीदने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  और  मूल्य  कया  है  ?

 पेट्रो  लिपम  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  मवबल  किशोर  ओर  जी
 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  मंसर्स  कोरिया  को  8  अपतटीय  आपूर्ति  पोतों  निर्माण  के

 लिए  आड्डर  दिये  हैं  जिनमें  प्रत्येक  का  मूल्य  4,979  मि०  यू०  एस०  डालर  है  ।

 श्री  दशिवन्द्र  बहाढुर  सिह  :  पिछले  कुछ  वर्षों  से  रिगों  तथा  आधुनिकतम  एंकेर-एवं-सप्लाई
 प्रोतों  आदि  की  खरीब  के  लिए  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  दुनिया  भर  से  निविदाएं  मंगवा  रहा है
 और  ऐसा  लगता  है  कि  सभी  आर्डर  सिर्फ  इसी  एक  विशिष्ट  देश  को  दिये  जा  रहे  हैं  ।  क्या  मैं  माननीय
 अंन्‍्त्री  जी  से  अन्य  विश्व  निधिदाओं  का  ब्यौरा  जान  सकता  और  क्या  इन  विश्व  निविदाओं  को  सभी

 जगह  भेजा  गया  यदि  तो  वे  कौन-कोन-सी  अन्य  पार्टियां  हैं  जिन्होंने  इन  एंक  र-एवं-आ  पूर्ति  पोतों
 के  लिए  निविदाएं  भेजी  थीं  ?  |

 शी  नवल  किश्नोर  शर्मा  :  यह  सच  है,कि  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अपनी  आवश्यकता

 अनुपार  उपऊरणों  हेतु  जिश्व-निविदायें  अमन्त्रित  करता  जहां  तक  इन  पोतों  का  सम्बन्ध  तेल
 और  प्राकृतिक  गैव  आयोग  ते  विश्व-निविदाएं  आमन्त्रित  कीं  और  44  पार्टियों  ने  इस  विश्व-निविदाओं
 के  उत्तर  में  अगती  निविदाएं  भेजों  ।  इनमें  से  37  पार्टियों  ने कम  मदों  के  लिए  निविदाएं  भेजीं  और  इन  «

 37  पाध्यों  में  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  अमुरोध  पर  24  पार्टियों  ने  पुनरीक्षित  निवि-एं



 मौखिक  उत्तर
 "

 2  1985
 -  ता
 अन्तिम  तिथि  23-5-1983  को  प्रस्तुत  कीं  ।  इन  24  पार्टियों  में  से  बाद  में  12  पार्टियां  ही
 पाबी  गयीं  ।  जहां  तक  उनके  नामों  का  सम्बन्ध  हैं  मैं  उनके  नाम  बता  रहा  इन  बारह  पार्टियों  के
 नाम  गुल  इंजी  निर्या

 पै  सिंगापुर
 *****

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  सभा-पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 भी  नवल  किशोर  शर्मा  :  माननीथ  सदस्य  नाम  जानना  चाहते  हैं  इसलिए  मैं  पढ़  रहा

 भी  शिवेख्र  वहावुर  सिह  :  कृपया  यह  जानकारी  सभा-पटल  पर  रख  मेरा  दूसरा  अनुपूरक
 प्रश्न  यह  है  कि  बहुत-सी  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जो  अन्य  देशों  में  माल  सप्लाई  कर  रही  तेल  भरे

 ब्रकृतिक  गेंस  आयोग  कोरिया  ही  तकनीकी  तौर  पर  तथा  विक्तीय  समर्थता  के  अनुस्तर  सबसे
 अच्छा  क्‍यों  अगर  आप  विस्तार  में  जानकारी  एकत्र  करें  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  ऐसी  और
 भी  बहुत-सी  कम्पनियां  मिलेंगी  जिनका  माल  ज्यादा  अच्छा  है  और  ज्यादा  अच्छा  कायं॑  कर  रही  हैं  ।
 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  क्या  वे  योग्यतांओें  क ेआधार  पर  अन्य  विश्व  निविदाओं  पर
 भी  विचार  करंगे  और  इनके  विस्तार  में  जाएंगे  तथा  इनकी  जांच  करेंगे  अथवा  वे  इसे  तेल  एवं  प्राकृतिक
 गैंस  आयोग-पर  ही  छोड़  देंगे  ?

 शी  मवल  किशोर  धार्मा  :  जब  विश्व  निविदाएं  आमन्त्रित  की  जाती  हैं  तो  सभी  कम्पनियों
 को  अधिकार  है  कि  थे  अपनी  निविदाएं  भेजें  ।  कोरि*ा  को  प्रार्टी  का  क्षषन  फरलने  का  कारण  उनकी
 निविदाओं  की  दर  का  निम्नतम  होना  निम्नतम  दरें  होने  के  का  रण-उसका  चयन  करने  के  अलावा

 हमारे  पास  कोई  विकल्प  नहीं  था  ।  °

 प्रो०  सघु  दषण्डवते  :.  निम्नतम  किस्म  में  ?

 भी  शिषेन्द्र  बहादुर  लिह  :  तकनीकी  स्तर.के  बारे  में  आप  क्या  कद्दना  चाहते  हैं  ?

 क्रो  मबल  किशोर  दार्मा  :  गुणवत्तता  का  जहां  तक  सवाल  है  उस  दृष्टि  से  यह  स्वीकायं  है
 और  मूल्यों  की  दृष्टि  से  भो  निम्नतम  हैं  ।  जब  कभी  भी  निविदाएं  आमन्त्रित  को  जाती  तो  उसके

 सभी  तकनीकी  पहलुमों  की  जांच  की  जाती  हैं  ओर  जब  इसे  स्वीकृति  मिल  जाती  है  तो  तकनीकी

 तौर  पर  उसे  सही  माना  जाता  तभी  हम  उस  पार्टी  से  सम्पर्क  करते  हैं  ।

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मन्त्री  महोदय  क्‍या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यह  सच  हैं  कि

 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  को  प्रत्येक  वर्ष  उपयुक्त  मशीनरी  के  अलाका  बहुत  से  अन्य

 जैसे  कि  डीलिंग  मशीनों  आदि  की  भी  जरूरत  होती  है  तथा  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सन्‌  1982

 पं  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  भारतीय  उद्योग  से  अपीक  को  थी  कि  के  देश  में  हो  इस  उपकश्णों

 का  निर्माण  करें  ताकि  हम  आयात  को  कम  कर  सकें  ओर  आत्म-निभर  बन  सके  ?  कद  ऐसे  उपकश्ण

 देश  में  उपलब्ध  हैं  गया  माननीय  मनन्‍्त्री  जी  सदन  को  आश्वासन  देंगे  कि  इन  उपकरणों  आधात

 के  बजाय  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  के  कार्यो  हेतु  देशी  उपकरणों  का  उपयोग  किया

 कली  सबल  किशोर  दार्मा  :  हम  स्वदेशी  माल  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं  ओर  प्रयास

 इसी  दिशा  की  ओर  है  |  जितने  भी  उपकरणों  को  हमें  आवश्यकता  है  हम  उनकी  पूर्ति  स्वदेशी  संसाध्मों

 के  माध्यम  से  पूरा  करने  की  भरसक  कोशिश  कर  रहे  इसलिए  आश्वासन  का  कोई  प्रश्न  नहींਂ  है
 बल्कि  यह  तो  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  की  नीति  अगर  मेरे  मित्र  को  इस  बारे  में  कोई प्रश्म

 पूछना  है  वा  कोई  सन्देह  है  तो  वह  निश्चित  रूप  में  मुझे  लिख  सकते  हैं  ।

 8  हु
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 वाणिम्यिक  उपयोग  के  लिए  फाइबर  आपडटिक्स  शुरू  करना

 +290.  भो  जी०  जो०  स्वेल  :  क्‍या  सचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  कक्‍्या.सरकार
 ने

 प्रेषण  कार्य  में  या  अन्य  किसी  प्रयोजन  के  लिए
 आप्टिक्सਂ  के  उपयोग  पर  कोई  परीक्षण  किया  हु

 ः

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  और

 क्‍या  सरकार  ने  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  की  है  जिसके  भीतर  आपटिक्सਂ
 का  वाणिज्यिक  उपयोग  शुरू  किग्रा  जा  "  ५

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  दूरसंचार  संचारण
 से  संबंधित  कुछ  परीक्षण  किए  गए  हैं  ।

 परीक्षण  के  परिणामों  से  पत्लं  चला  है  कि  यह  प्रौद्योगिकी  भारतीय  दूरसंचार  परिपथ
 जाल  में  डिजिटल  संचारण  के  लिए  अनुकल

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रस्तावों  में  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  दूरसंचार  परिपथ
 जाल  के  कुछ  मार्गों  में  फाइबर  आप्टिक  केबल  प्रणाली  शुरू  करने  को  व्यवस्था

 झ्रो  जी०  जी०  स्वेल  :  मुझे  लगता  है  कि  मुझे  यह  कहना  कि  मंत्री  महोदय  प्रश्न  को
 उपेक्षा  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  उन्हींने  स्पष्ट  नहीं  बताया  है  कि  ये  परीक्षण  कहां  किए  गए
 हैं  तथा  उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  क्या  इन  फाइबर  आपटिक्स  का  देश  में  उत्पादन  किया  जा

 रहा  है  या  क्या  आप  उनमें  से  कुछ  का  आयात  कर  रहे  मैं  यह्‌  इसलिए  कह  रहा  हूं  भयोंकि  फाइबर
 आपटिक्स  शताब्दी  की  एक  नई  किस्म  है  और  प्रधानमंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  हमें  आज  से
 शताब्दी  के  लिए  तैयार  रहना  चाहिए  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  जी  जानते  हैं  कि  फाइबर  आपटिवस

 क्‍या  क्षमता  होती  ये  ग्लास  फाइबरਂ  होते  हैं  छिन्हें  एक  कोने  में  लगाया  जा  सकता
 उनमें  इस  प्रकार  की  शक्षित  होतीं  है  कि  वे  फाइबर  आपटिक्स  के  द्वारा  लेसर  बीम  को  भी  संचारित

 कर  सकते  हैं  ?  ९  थित  फाइबर  तांबे  की  तारों  के  मुकाबले  में  जो  केवल  24  संदेश
 भेजती  1000  संदेश  भेज  सकते  हैं  तथा  उन  लोगों  की  फोटो  भी  दिखा  सकते  हैं  जो  एक  स्थान  से
 दूसरे  स्थान  पर  दूरसंचार  का  प्रयोग  कर  रहे  यह  इस  प्रकार  का  साधन  मैं  यह  जानना  चाहता
 हैं  कि  ये  परीक्षण  कहां  किए  क्‍या  अपने  देश  में  फाइबर  आपटिक्स  के  निर्माण  के  लिए  कदम  उठाए
 गए  हैं  और  आप  क्‍या  तंयारियां  कर  रहे  हैं  ।

 भी  रामनिवास  मिर्षा  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  फाइअर  आपटिक्स  संदेश  भेजने
 का  अत्याघुनिक  तरीका  दूरसंचार  में  इसके  प्रयोग  से  बहुत  लाभ  है  ।  डिजिटल  व्यवस्था  के  अन्तर्गत
 बड़े  पैमाने  पर  दूरसंचार  सिगनल  का  संचारण  करने  के  आपटिक्स  फाइबर  के  तारों  का  प्रयोग  आधनिक
 प्रौद्योगिकी  है  जिसमें  इस  समय  प्रयोग  किये  जाने  वाले  धातु  के  प्रवाहको  के  स्थान  पर  हेपर  थिन
 ग्लास  जैसे  सचा(ण  साघन  का  उपयोग  क्रिया  जाता  है  ।  इसके  और  भी  अनेक  लाभ  उदाहरण  के
 लिए  इसको  चुराना  मुश्किल  हम  देखते  हैं  हि  कई  स्थानों  पर  तांबे  की  तारों  को  चुरा  लिया
 जाता  है  ।  पानी  का  इस  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  इसके  और  भी  अन्य  उपयोग  है  ।  हम  पूना  में  1979
 से  कुछ  स्थानों  पर  परीक्षण  कर  रहे  हैं  कि  इसका  प्रकार  उपयोग  किया  जा  सकता  है  और  एक
 विशेष  स्थिति  में  इसके  सामने  क्या  कठिनाइयपां  आती  हमारा  दूरसंचार  अनसंधान  केन्द्र  हि  ।
 परीक्षणों  को  कर  रहा  है  और  हम  परिणाम  की  प्रतीक्षा  में  इसके  अलावा  कुछ  अन्य  स्थानों  पर
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 भी  हम  ह्स  प्रकार  3:  परीक्षण  करना  चाहंते  हैं  ताकि  हम  इस  बात  को  मूल्यांकन  कर  सकें  कि  हम
 अपनी  स्थापनाओं  में  इसका  कंसे  उपयोग  कर  सक्ते  यह  कम  दूरी  के  लिए  अहमदाबाद  से
 बड़ोदा  की  लम्बी  दूरी  के  बारे"में  120  कि०मी०  फाइबर  आपटिक्स  की  तारों  को  बिछाने  की
 योजना  इसलिए  बना  रहे  हैं  ताकि  यह  पता  चल  सके  कि  यह  कम  और  लम्बी  दोनों  दूरियों  के  लिए
 किस  प्रकार  से  काय्य  करता  इस  देश  में  इसके  उत्पादन  की  ओर  भी  ध्यान  दे  रहे  यह  निशंय
 फिया  गया  है  कि  केबल्स  लिमिटेडਂ  को  व्यवस्थित  ढंग  से  इसके  उत्पादन  के  लिए  मन्जरी
 दी  जानी  घाहिए  ओर  हम  आशा  करते  हैं  कि  इसका  उत्पादन  जल्दी  शुरू  हो  हमें  आशा  है
 कि  सातवीं  योजना  में  नवीनत्तम  प्रौद्योगिव  के  निर्माण  हेतु  देश  में  कई  सुविधायें  प्रदान  हो  जायेंगी  ।  इस
 तरह  इस  प्रणाली  के  इतने  अधिक  लाभप्रद  होने  की  न  हमें  केवल  जानकारी  है  बल्कि  विभिन्‍न  परिस्थितियों
 ओर  स्थितियों  में  इस  में  परीक्षण  करने  और  इसके  देश  में  उत्पादन  के  लिए  भी  हमने  कदम
 उठाए  हैं  ।

 भ्री  जो०  जी०  स्वेल  :  मुझे  माननीय  मन्‍्त्री  के  उत्तर  से  खुशी  हुई  है  कि  वे  देश  में  इसके
 निर्माण  के  लिए  कदम  उठा  रहे  हैं  और  सातवीं  योजना  में  इसके  लिए  व्यवस्था  करने  के  लिए
 सोच  रहे  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वया  उनके  पास  इस  नई  प्रौद्योगिकी  के  अनुसन्धान  और  विकास
 के  लिए  राशि  के  आबंटन  के  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  और  क्‍या  उन्होंने  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  करने  पर
 विचार  किया  है  कि  कब  तक  पुराने  तांबे  के  तारों  जो  देश  में  कई  तरह  की  कठिनाइयां  पैदा  करते

 फाइबर  आपटिक्स  के  तारों  से  बदला  जा  सकेगा  ?

 कली  रासनिवास  मिर्धा  :  सातवीं  योजना  में  हमने  इसके  लिए  समय-सीमा  निर्धारित  की
 लम्बी  दूरी  के  में  11,000  किलोमीटर  तक  यह  काय॑  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  यह |
 साधनों  पर  निर्भर  करता  है  जो  ह+  सातवीं  योजना  में  मुहैया  किए  माननीय  सदस्य  जानना
 चाहते  हैं  कि  हस  पर  कितना  खचच  किया  जा  रहा  मैं  एक  छोटा-सा  उदाहरण  देता  हूं  कि
 से  तक  के  क्ि०  मी०  के  लिए  प्रस्तावित  परीक्षण  पर  हमने  शुरू  में  '  2  करोड़  रुपये  का
 प्रावधान  किया  है  |

 मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  के  मल्य  में  ब्ध

 भी  सरपेन्त्र  नारायण  सिहां  :  हें

 भ्री  सनत  कुमार  मण्डल  :

 क्या  उच्योम  ओर  कम्पतों  कार्य  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिनांक  7  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित  एक  समाचार
 के  अनुसार  टायर  निर्माताओं  ने  हाल  हो  में  मोटर  गाड़ियों  टायरों  के  मुल्य  में  5.5  से  .  9.6  प्रतिशत

 तक  की  वृद्धि  की

 बया  टायरों  के  मूल्य  पर  कोई  नियंत्रक  करते  -

 क्‍या  सरकार  इस  मूल्य  वृद्धि  को  उचित  मानती  और

 यदि  नहीं  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  कया  उपचारात्मक  कार्यवाही

 करने का विभार है ? ह
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 उच्चोग  ओर  कम्पमो  कार्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरिफ  मोहम्मद  :  से

 एक  विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 न  5८  जज

 विवरण  ;

 टायरों  के  मूल्य  अलग-अलग  एकक  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होते  जो  प्रत्येक  एकक  द्वारा  बनाए  जाने
 वाले  टायरों  की  किस्म  और  बाजार  में  उनकी  लोकप्रियता  पर  निर्भर  करते  यद्यपि  उद्योग  द्वारा
 फरवरी  तथा  1985  में  टायरों  के  मूल्य  दिए  गए  किन्तु  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि

 उदयोग  ने  जिसमें  14  एकक  सम्मिलित  प्रत्येक  एकक  अनेक  प्रकार  के  टायर  बना  रहा  यह
 बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  उसने  म्‌ल्यों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की  है  ।  किन्तु  आटोमोटिबव  टायर

 मेन्युफैक्बसस  एसोसिएशन  टी०  एम०  के  अनुसार  टायर  उद्योग  द्वारा  फरवरी/मार्च,  198  5

 में  मूल्यों  में  की  गई  समग्र  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  है  ।

 से  इस  समय  टायरों  के  मूल्यों  पर  कोई  भी  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  कच्चे
 माल  के  मूल्यों  भ्ौर  .  परिवर्तन  लागतों  पर  नियन्त्रण  न  होने  के  कारण  तथा  बाजार  में  विद्यमान
 प्रतियोगात्मक  स्थिति  में  प्रशासनिक  हस्तक्षेप  की  अपेक्षा-्बाजार  के  मांग  भौर  पूर्ति  बल  द्वारा  उचित

 मूल्यों  का  निर्धारण  बेहतर  ढंग  से  होता  फिर  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  से  टायरों
 के  लागत  सम्बन्धी  ढांचे  की  समी  क्षा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और  उनके  निष्कर्षों  से  उत्पादकीं  द्वारा
 निविष्ट  लागत  बढ़  जाने  के  आधार  पर  की  गई  मूल्य  वृद्धि  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  आधार  मिलेगा  ।

 साथ  सरकार  कच्चे  माल  ओर  निविष्टियों  के  मूल्य  तथा  अप्रत्यक्ष  करों  के  दायित्व  को  रिथर  करने
 के  लिए  अपेक्षित  उपायों  की  निरन्तर  करती  है  ताकि  टायर  उद्योग  टायर  के  मूल्यों  को  बनाए
 रखने  में  समर्थ  बन  सकें  ।

 भरी  सत्येना  नारायण  सिह  :  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  सरकार
 के  लिए  यह  बताना  सम्भव  नदीं  है  कि  उद्थोग  जिसमें  14  एकक  सम्मिलित  हैं  और  उनमें  से
 प्रत्येक  एकक  विभिन्‍न  प्रकार  के  टाथर  बना  रहा  मूल्परों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की  है  |  वे
 मोटिव  टायर  मंन्युफेक्चर्स  एसो  सिएशनਂ  द्वारा  दी  जाने  वाली  जानकारी  पर  निर्भर  करते

 हमने  एक  स्पष्ट  प्रश्न  पूछा  है  कि  मोटर  गाड़ियों  के  टायरों  के  मूल्यों  में  5.5'  से  9.6  प्रतिशत  तक

 वृद्धि  की  गई  टायर  एप्तोसिएशन  द्वारा  समाचार  पत्रों  को  यह  सूचना  दी  गई  थी  !  सरकार  द्वारा
 जिस  ढंग  से  इसका  उत्तर  दिया  गया  है  उससे  मुझे  वास्तव  में  हैरानी  हुई  दूसरे  उन्होंने  कहा  कि
 कोमतों  में  नियन्त्रण  नहीं  किया  गया  है  ।  टायर  उपयोगकर्त्ता  तो  बाजार  में  मांग  ओर  सप्लाई  के  कारण
 निर्धारित  कोमतों  पर  ही  निभेर  करते  उनका  उत्तर  निश्चय  ही  हताश  करने  बाला  प्रश्न  के
 भाग  ओर  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है  कि  उन्होंने  ओद्थोगिक  सागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो

 आई०  सी०  से  टायरों  के  लागत  सम्बन्धी  ढांचे  की  समीक्षा  करने  के  लिए  कहा  है  और
 उनके  निष्कर्षों  के आधार  पर  हो  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  अनूमान  लगाया  जा  सकेगा  ।  क्यां  मैं  यह  जान
 सकता  हूं  कि  उन्हें  टायरों  के  लागत  सम्बन्धी  ढांचे  की  समीक्षा  के लिए  कब  कहा  गया  था  और  उनके
 निष्कर्षों  करे  कब  तक  मिलने  को  आशा  है  ।  .

 क्रो  बीरेख  पाटिल  :  जहां  तक  टायर  उत्तादन  का  सम्बन्ध  है  पर्याप्त  क्षमता  की  व्यवस्था  की
 गई  पर्याप्त  टायरों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  माननीय  सदस्य  को  यह  तथ्य  मालूम  है  कि
 टायरों  की  कीमत  ओर  वितरण  पर  नियन्त्रण  नहीं  है  क्योंकि  प्रतिवर्ष  इसका  उत्पादन  बढ़  रहा
 1981  में  यह  83.21  लाख  1984  में  106.5  लाख  हमें  ओद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य
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 ब्यूरो  न ेबताया  है  कि  टायर  बाजार  खरीददारों  का  बाजार  टायर  निर्माता  बहुत  से  यह  अत्यधिक

 प्रतिस्पर्धात्मक  बाजार  है  ।  मूल्य  नियन्त्रण  और  वितरण  पर  नियन्त्रण  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इञ्र

 किस्म  के  नियन्त्रण  से  निर्माताओं  को  फिर  से  मदद  मिलेगी  ।  यदि  की मतों  को  कम  कर  दिया  जाता  है
 तो  वे  कृत्रिम  कमी  पैका  कर  देंगे  और  वे  इसे  काला  बाजार  में  बेचने  की  कोशिश  करेंगे  तथा  इस  प्रकार

 पैसा  यदि  औदयोगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  की  सलाह  पर  निर्धारित  कीमत  अधिक  है
 तो  वे  बहुत  पैसा  कमाएंगे  ।  औद्योगिक  लागत  मूल्य  ब्यूरो  की  सलाह  पर  हमने  सोचा  कि  हमें
 हसे  बाजार  की  शक्तियों  पर  छोड़  देना  चाहिए  ।  यदि  मांग  अधिक  है  और  निर्माता  अनुचित  लाभ  लेते

 हैं  तो  हम  आवश्यक  कारंबाई  करेंगे  ।  औद्योगिक  लागत  तथा  मृल्य  ब्यूरो  के  अध्ययन  के  बाव  हम
 देखेंगे  कि  बया  करना  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  इस  बात  के  लिए  तंयार  होगी  कि
 वास्तविक  उफ्योगकर्त्ताओं  की  पूति  के  लिए  टायरों  का  आयात  किया  मैं  निजी  रूप  से

 महसूस  करता  हूं  कि  टायरों  के  आयात  द्वारा  हम  मूल्य  नियन्त्रण  या  वितरण  नियन्त्रण  की

 स्थिति  से  बच  सकते  हैं  क्म्रोंकि  इससे  तो  प्रत्यक्ष  तंथा  अप्रत्यक्ष  दोनों  ही  तरह  निर्माताओं  को
 लाभ  होगा  ।

 क्री  सत्येर्य  नाशायण  सिह  :  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  में  टायरों  क ेलागत  सम्बन्धी  ,
 ढांचे  की  जानका री  देता  उन्हें  लागत  सम्बन्धी  ढांचे  की  पुनरीक्षा  के लिए  कहा  गया  प्रश्न  यह  है  कि
 क्या  निर्माताओों  द्वारा  आदान  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  को  आधार  बना  कर  टायरों  के  मूल्यों  में  वृद्धि *
 डचित  है  अथवा  अनुचित  !  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  आपने
 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  कब  कहा  आप  उनसे  उनकी  की  कब

 आशा  करते  हैं  ।

 श्री  वीरेन्द्र  पाटिल  ;  पहले  भी  निर्माताश्रों  द्वारा  निर्धारित  मूल्यों  का  मामला  ओऔद्योगिक
 लागत  तथा  मुल्य  ब्यूरो  को  सोंपा  गया  था  ओर  उन्होंने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  तथा  हाल ही  में

 1984  में  यह  प्रश्न  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  फिर  से  सौँपा  गया  था  ।  लेकिन  मैं  समझता

 हूं  कि  उन्होंने  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दो  है  ओर  हम  ओद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  केवल  लागत
 करने  के  लिए  इसलिए  कह  रहे  हैं  ताकि  वे  पता  लगाएं  कि  कया  निर्माता  अनुचित  लाभ  उठा

 रहे  हैं  या  और  कितना  कमाया  जा  रहा  है  आदि  ।  यदि  वे  लाभ  कमा  रहे  हैं  तो  जैसा  कि
 «  मैंने  अभी  कहा  कि  हम  यह  देखेंगे  कि  वे  अनुचित  लाभ  न  कमा  सके  |  यदि  अवश्यक  हुआ  तो  हम

 टायरों  का  आयात  करेंगे  ओर  बास्तविक  उपयोगकर्त्ताओं  को  उपलब्ध  जहां  तक  ओद्योगिक
 सागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  अध्ययन  का  सम्बन्ध  है  मेरी  यह  जानकारी  है  कि  उन्होंने  अभी  तक“सरकार
 को  कोई  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 भरी  सत्पेन्द्र  सारायण  सिंह  :  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  ने  कहा  है  कि  इस  बारे  में
 सरकार  कुछ  उपाय  करने.की  सोच  रही  है॥  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कौन  से  उपाय  हैं
 जो  उनके  ध्यान  में  हैं  तथा  मूल्यों  को  नियन्त्रित  करने  और  उनमें  स्थिरता  लाने  के  लिए  उन्होंने  कोन
 से  कदम  उठाए

 भ्रो  वोरेख  पाडिल  :  मैंने  तो  इस  बारे  में  यही  कहा  है  कि  हाल  में  मूल्यों  के  बढ़ने  के  बाद  हमारे
 अधिक  रियों  ने  भ्ों  को  बुलाया  ओर  इस  बात  पर  उनके  साथ  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  की  गई  कि

 क्या  मूल्यों  को  बढ़ाना  उचित  है  ।  उन्होंने  मूल्यों  को  क्‍यों  इस  बारे  में  उनके  अपने  विचार  थे  ।

 उन्होंने  यह  भी  बताबा  कि  कच्चे  माल  की  कीमत  कहां  तक  बढ़ी  है  ओर  वे  किस  स्तर  तक  ऊपर  भा
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 सकते  हैं  तब  हमने  औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  को  अध्ययन  के  लिए  कहा  ।  जब  हम

 औद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  से  रिपोर्ट  प्राप्त  करेंगे  तब  हमें  पता  चल  सकेगा  कि  वया  मूल्यों  को

 बढ़ाना  उचित  था  और  यदि  इनका  ओऔचित्य  नहों  है  तो  आवश्यक  होने  पर  हम  टांयरों  का  आयात  करके

 भी  मांग  को  पूरा  करेंगे  ।

 ]

 ओर  रामाश्रय  प्रसाव  छह  :  अध्यक्ष  अभी  मन्‍्त्री  जी  ने  बताया  कि  टायर  का  उत्पादन

 काफी  मात्रा  में  होता  जब  किसी  वस्तु  का  उत्पादन  अधिक  होता  है  तो  मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  यह  जो  मुल्य  में  वृद्धि  हुई  इस  पर  सरकार  नियन्त्रण  करेगी  या  नहीं  ?

 शो  बोरेन्द्र  पाठिल  :  मैंने  अभी  कहा  कि  हम  लोग  कंट्रोल  के  खिलाफ  हम  लोग  कंट्रोल
 करेंगे  तो  इसका  फायदा  मैन्युफैक्चरर  को  जो  उपयोग  करने  वाले  उनको  इसका  फायदा  नहीं

 होगा  ।  ज्यादा  मुनाफा  कमाने  का  प्रयत्त  करेंगे  तो  उसका  किसਂ  तरह  से  मुकाबला  करना  यह
 मैंते  सदन  को  दिया

 छूंच०  एम०  पटेल  :  माननीय  मन्त्री  कहते  हैं  कि जब  मांग  से  सप्लाई  बढ़  जाती

 है  तो  कीमतों  पर  नियन्त्रण  की  आवश्यकता  नहीं  कीमत  केवल  तभी  बढ़ेगी  जबकि  उत्पादकों  में

 कोमत  बढ़ाने  के  बारे  में  गठ-बन्धन  हो  जाएगा  ।  यदि  बात  ऐसी  है  तथा  केवल  उसी  स्थिति  में  हस्तक्षेप
 की  आवश्यकता  तो  क्या  इसके  बारे  में  कोई  सबूत  है  ?

 ओर  बीरेख  पाटिल  :  यदि  वे  गठ-बन्धन  कर  लेते  हैं  तथा  कीमतों  के  बारे  में  समझौता  करके
 वे  कौमतें  बढ़ा  दैतें  हैं  तो  हमे  यह  करते  हैं  कि  वे  यहां  आएं  तथा  यहू  स्पष्ट  करें  कि  उन्होंने  कीमतें  क्‍यों
 बढ़ाई  हैं  तथा  इस  वृद्धि  के  लिए  क्या  औचित्य  जैसा  मैंने  अभी  कहा  है  कि  हाल  ही  में  हमारे
 मन्त्रालय  के  वरिष्ठ  अधिकारी  ने  उत  सभी  को  आमन्त्रित  किया  था  तथा  उनके  साथ  विस्तार  से
 चीत  थी  ।  वह  यह  जानना  चाहते  थे  कि  इस  वृद्धि  का  क्‍या  कारण  उन्होंने  विस्तार  से  यह
 बताया  था  कि  आदानों  की  क्री  मतों  में  कितनी  वृद्धि  हो  गई  किस  सीमा  तक  यह  वृद्धि  हुई  थी
 अर्थात्‌  कार्बन  नायलोन  रत्रर  इत्यादि  में  बुद्धि  हो गई  अब  यदि  उन  सबका  गठ-बन्धत
 हो  जाता  है  तथा  वे  षड़यन्त्र  करके  कीमतों  में  चुद्धि  कर  देते  हैं  तो  हमें  क्या  कदम  उठाना  चाहिए  ?

 ज॑सा  मैंने  कहा  है  जज़  भी  वे  कीमतों  में  वृद्धि  करते  हम  बी०  भआई०  सी०  पीं०  से  पूछते
 हैं  कि.वह  यह  पता  करें  कि  क्‍या  यह  वृद्धि  स्थाय-पंगत  है  तथा  यदि  वे  यह  कहते  हैं  कि  यह  न्याय-संगत
 नदीं  तब-स्थिति  का  सामता  करने  के  लिए  हम  उध्ष  वल्तु  का  भावयात  करके  उसे  उपभोक्ताओं  को
 सप्लाई  कर  देते  हैं  ।

 श्री  ललितेश्वर  ज्ञाही  :  माननोय  मन्त्री  ज़ी  से  मैं  यह  जातना  चाहूंगा  कि  टायर  बनाने  वाले
 एककीों  की  अधिष्ठापिंत  क्षमता  कितनी  है  तथा  किस  सीमा  तक  इसका  उपयोग  करके  उत्पादन  किया
 जा  रहा  है  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  यह  वृद्धि  83  लाब  से  106  लाख  हो  गई  जैसा  मन्त्री
 प्रो  ने  बताया  ही  परन्तु  इन  आंकड़ों  तथा  अधिष्ठापित  क्षमता  के  बीच  क्या  सम्बन्ध  में  यह
 जानता  चाहता  हूं  कि  क्‍या  इसका  उतपथोग  हो  रा  है  या  नहीं  क्योंकि  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  »
 उत्पादकीं  का  गठ-बन्धन  जाता  है  और  वे  इसका  उत्पादन  एक  सीमा  तक  करके  कृत्रिम  कमी  उत्पन्त
 कर  देते  जिस  समय  तक  बी  आई०  सो०  पी०  स्थिति  का  विश्लेषण  कर  पाता  छः  महोने  बीत
 चुके  होते  परन्तु  उपभोक्ताओं  को  परेशानी  का  सामना  करना  पड़ता  इस  प्रकार  से
 बो०  आई०  सी०  पी०  के  जांच  शुरू  करने  से  लेकर  प्रतिवेदन  देने  तक  काफी  समय  लग  जाता

 13
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 इसके  अलावा  मैं  जानना  हूं  कि  एककों  को  अधिष्ठापित  क्षमता  क्‍या  है  तथा  टायर  उत्पादन

 उसका  किस  सीमा  तक  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  वोरेन्द्र  पाटिल  :  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  पास  अधिष्ठापित  के  बारे  में  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 परन्त  मेरे  पास  उत्पादन  के  तथा  इसमें  हो  रही  वृद्धि  के  बारे  में  आंकड़े  मैं  यह  स्पष्ट  करना  .

 चाहता  हें  कि  जहां  तक  टायर  उद्योग  का  सम्बन्ध  है  इसमें  काफी  गुंजाइश  है  तथा  यदि  और  कम्पनियां

 इस  क्षेत्र  में  व्यना  चाहें  तो  हम  उन्हें  प्रोत्साहित  करेंगे  ।  हमारे  पास  कुछ  आवेदन  पहले  ही  आ  चुके  हैं

 हम  उन्हें  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  कर  रहे  ताकि  क्षेत्र  में  अधिक  से  अधिक  एकक  लगें  तथा

 अधिक  से  अधिक  टायरों  का  उत्पादन  उत्पादक  केवल  देश  की  ही  मांग  की  पूर्ति  नहीं  कर  रहे
 बल्कि  वे  निर्यात  करने  की  स्थिति  में  भी  हैं  तथा  वे  विदेशी  मुद्रा  कमा  रहे  हैं  ।

 अपभी-अभी  मुझे  अधिष्ठापित  क्षमता  के  बारे  में  सूचना  मिली  है  ।  यह  152  लाख  टायंर  है
 तथा  वास्तविक  उत्पादन  105  लांख  टायर  है।यह  अधिष्ठापित  क्षमता  का  80  प्रतिशत

 थ्रो  इन्द्रजोत  गुप्त  :  इन  आंकड़ों  का  कोई  खास  महत्व  नहीं  इनका  विश्लेषण  करना  पड़ेगा
 कि  ये  सामान्य  आटोमोबाइल  टायर  हैं  या  ट्रक  टायर  हैं  या  साईकिल  टायर  हैं  आदि  ।.  इनके  बारे  में
 अलग-अलग  बताना  चाहिए  ।

 इन  टायर  उत्पादकों  का  एक  संगठन  टायर  उत्पादक  संगठन  ऐसा  नहीं  है  कि  सभी  टायर
 उत्पादक  अलग-अलग  ढंग  से  उत्पादन  कर  रहे  हैं  तथा  एक  दूसरे  में  अत्यन्त  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  वे
 इतने  अच्छे  लोग  नहीं  हैं  ।  मंत्री  जी  द्वारा  विस्तार  से  बत्राये  गये  उत्तर  से  ऐसा  लगता  है  कि  वे  ज

 चाहें  अपनी  कीमतों  में  वृद्धि  कर  सकते  उन्हें  खुली  छूट  तदुपरान्त  बौ०  आई०  सी०  पी०
 उनके  हिंसाब-किताब  तथा  आंकड़ों  को  जांच  करता  फोमतों  में  पहले  से  ही  वृद्धि  हो  चुकी
 होती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वया  यह  जांच-पड़ताल  इससे  पहले  नहीं  हो  जाती  ?

 भरी  इन्द्रजोत  गुप्त  :  यदि  बी०  अआई०  सी०  पी०  यह  कहुती  हैं  कि  उनका  कीमतों  में  वृद्धि
 करना  न्यायसंगत  नहीं  है  तो  सरकार  को  तदुपरान्त  कठोर  तरीका  अपनाना  पड़ता  है  ज॑से  बाहर  से
 टायरों  का  आयात  क्‍या  ऐसी  ध्यवस्था  नहीं  की जा  धकती  कि  बी०  आई०  सी०  पी०से

 यह  अनुमति  पहले  ही  प्राप्त  को  निर्माता  बी०  आई०  सी०  पी०  के  पास  आकर  बतायें  कि
 कारणों  को  वजह  से  कोमतों  में  यह  वृद्धि  की  गई  है  जो  हमारे  विचार  से  ऑवश्यक

 बी०  आई०  सी०  पी०  उश्वका  अनुमोदन  करे  तथा  बिना  उस  अनुमोदन  के  वे  अपने  आप  कीमतो ं.
 में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  ।  स्थिति  क्‍या  है  ?

 झ्री  वोरेखा  पाटिल  तरीका  माननीय  सदस्य  सुझा  रहे  हैं  वह  केवल  तभी  अपनाया  जा
 सकता  है  यदि  कीमतों  तथा  वितरण  पर  नियन्त्रण  जहां  तक  टायरों  क्रा  सम्बन्ध  मैंने

 यह स्पष्ट किया था कि न तो कीमतों पर तथा न ही वितरण पर कोई नियन्त्रण हम इस मामले को बी० आई० सी० पी० को केवल यह पता लगाने के लिए भेज रहे हैं कि क्या वे अनुचित मुनाफा कमरा रहे ॥ ५ अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह बात न्यायसंगत है कि जब हम उनको बाद में यह कह - सकते हैं तो पहले क्यों नहीं कह सकते ? यह है तथा मेरे विचार से आप इस पर गौर कर सकते हैं । रह
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 भरी  बोरेनद्र  यदि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  बी०  आई०  सी०  पी०  उनके  कोमत

 करने  से  पहले  जांच  करे  तो  इसका  मतलब  है  कि  कीमतों  में  वृद्धि  करनें  से  पहले  उन्हें  सरकार  से

 अनुमति  लेनी  पड़ेगी  ।  ग्रह  तब  ही  सफल  हो  सकता  है  जब  कोमतों  तथा  वितरण  पर  नियन्त्रण

 यदि  कीमतों  तथा  वितरण  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  तो  हम  उन्हें  कंसे  कह  सकते

 इसके  साथ  मैं  एक  बात  और  जोड़  देता  हूं  कि  यदि  ये  उत्पादक  अनुशचित  व्यवहार  करते  हैं  तो

 हम  इन  निर्माताओं  के  विरुद्ध  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 कार्रवाई  कर  सऊते  हैं  ।  इसीलिए  यह  पता  लगाने  के  लिए  कि  कया  ये  अनुचित  व्यवहार  कर  रहे  हैं
 हम  बीं०  आई०  सी०  पी०  को  इसका  अध्ययन  करने  तथा  हमें  सूचित  करने  के  लिए  कह  रहे

 हाल  हो  में  हुए  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  खुनाव  आयोग  को  प्राप्त  हुई  शिकायतें

 +293.  श्री  सी०  जंगा  रेड्डी  :

 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  के  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  तथा  सथ
 राज्य  क्षेत्रों  स ेचुनाव  आयोग  को  प्राप्त  हुई  शिकायतों  का  ब्यौरा  कया  मु

 उक्त  शिकायतों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 क्‍या  आचार  संहिता  के  उल्लंधन  को  कानूनन  दण्डनीय  बनाने  का  विचार  है  ?
 ह

 ]

 बिधि  ओर  न्याय  मन्त्री  ए०  के०  :  ओर  :  संसद  और  विधान-मण्डलों
 के  सभी  निर्वाचनों  को  कराने  की  जिम्मेदारी  निर्वाचन  आयोग  की  निर्वाचनों  के  दौरान  प्राप्त
 शिकायतों  के  बारे  में  कारंवाई  भी  भिर्वाचन  विधि  और  प्रक्रिया  के  सुसंगत  उपबन्धों  के  अनसार
 निर्वाचन  आयोग  द्वारा  की  जाती  निर्वाचन  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  शिकायतों  और  उसके
 सम्बन्ध  में  की  गई  कारंवाई  के  बारे  में  जानकारी  संकलित  की  जा  रही  आयोग  से  जानकारी  प्राप्त
 होने  वहूं  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 निर्वाचन  आयोग  ने  पहले  यह  सिफारिश  की  थी  कि  संहिता  के  उल्लंधन  को

 अपराधं  बना  दिया  जाना  आयोग  की  यह  सिफारिश  सरकार  के  विचाराधीन
 इसी  आयोग  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  हाल  ही  में  हुए  लोक  सभा  के  साधारण  निर्वाचन  और
 विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  के  दोरान  प्राप्त  अनुभव  यह  अवधारण  करने  की  दृष्टि  जायजा
 लिया  जा  रहा  है  कि  क्या  निर्वाचन  सम्बन्धी  सुधारों  से  सम्बन्धित  पहले  भेजे  गए  प्रस्ताव  समूह  के

 पुनरीक्षण  या  उसमें  परिवर्तन  की  आवश्यकता  आयोग  शीघ्र  ही  इस  सम्बन्ध  में  अपने  दृष्टिकोण
 से  सरकार  को  अवगत  आदर्श  आधार  संहिता  का  पालन  ब-रने  के  प्रयोजन  के  लि  ए  उसमें
 कोई  कानूनी  उपउन्ध  बनाए  जाने  के  प्रश्न  आयोग  का  दृष्टिकोण  प्राप्त  उसकी  जांच  करने
 तथा  इस  प्रस्ताव  पर  सभी  सम्बद्ध  लोगों  से  परामर्श  करने  और  इस  पर  कोई  अन्तिम  विनिश्चय  किए
 जाने  के  पश्चात्‌  ही  विचार  किया  जा  सकता  है

 ।
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 डा०  ए०  के०  पटेल  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  न ेभाग  तथा  का
 उत्तर  दे  दिया  मैं  अपने  राज्य  गुजरात  का  उदाहरण  देता  विशेषकर  मेहसाना  जिले  जहां

 प्रचार  के  लिए  मेरे  उम्मीदवार  गांवों  में  नहीं  घुत  सके  तथा  वे  कुछ  पोलिग  स्टेशनों  में  कोई  भी
 प्रतिनिधि  नियुक्त  कर  पाये  ।  कुछ  उम्मीदवारों  ने  पहले  से  ही  कुछ  स्थानों  पर  संरक्षण  दिए  जाने
 के  लिए  आवेदन  दे  दिश  थे  परन्तु  कुछ  भी  नहीं  किया  मेरे  पास  आवेदन  की  एक  प्रतिलिपि  है
 जिसे  मैं  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  । यह  इगलिए  है  कि  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  चुनाव  में  राज्य  के

 चंनाव  आयोग  कार्यालय  द्वारा  कोई  कारंवाई  क्‍यों  नहीं  की
 ह

 थरो  ए०  के०  सेन  :  मैं  अमी  प्रश्न  का  उत्तर  दे  रहा  हूं  परन्तु  उससे  पहले  ही  माननीय
 सदस्य  खड़े  हो  गए  ।  मारनीय  सदस्य  खड़े  हो  गए  थे  इसीलिए  मैं  बेठ  गया  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  दोनों
 सदस्यों  को  खड़ा  नहीं  होना  इसीलिए  बेठ  गया  कया  अब  मैं  अपने  उत्तर  को  पूरा  केर
 सकता  हूं  तथा  तत्पश्चात्‌  पूरक  प्रश्नों  का  भी  उत्तर  दे  दूं  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जब  तक  पूरा  न  कर  लें  बैठिए  नहीं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गृप्त  :  इसके  बारे  में  नियम  होना  चाहिए  कि  क्‍या  वह  उत्तर  पूरा  करने  से
 पहले  बैठ  सकते  हैं  ।

 श्री  ए०  के०  सेत  :  इसके  बारे  में  एक  नियम  होना  चाहिए  कि  कया  मन्‍्त्री  के  उत्तर  पूरा  करने
 से  पुहले  कोई  खड़ा  हो  सकता  यदि  कोई  खड़ा  हो  जाता  है  तो  मैं  बेठना  उचित  समझता

 शिष्टाचार  के  नाते  मैं  कई  बार  झुक  भी  जाता  हूं  ।  महोदय  अब  मुझे  भाग  का  उत्तर  देने  दीजिए  ।

 चुनाव  आयोग  ने  पहले  सिफारिश  की  थी  फ़ि  संहिता  के  उल्लंघन  को  चुनाव  सम्बन्धी  अपराध  माना

 आयीग  की  यह  सिफारिश  सरकार  के  विचाराधघीन  है  ।  इसी  हाल  ही  में  आयोग  ने

 सूचित  किया  है  कि  हाल  ही  के  लोकसभा  के  लिए  आम  चुनाव  तथा  राज्य  विधान  सभा  के  लिए  चुनावों
 में  उन्हें  जो  अनुभव  हुए  हैं  व ेउसका  जायजा  ले  रहे  हैं  ताकि  यह  निर्णय  ले  सकें  कि  चुनावों  में  सुधार
 लाने  के  लिए  जो  पहले  बहुत  से  सुझाव  दिए  गए  हैं  क्‍या  उनमें  पुनरीक्षण  या  किसी  संशोधन  की

 आवश्यकता  है  तथा  वे  शीघ्र  ही  अपनी  राय  सरकार  को  आदर्श  आचार  संहिता  का  पालन
 करने  के  प्रयोजनाथं  कोई  सांविधिक  उपबन्ध  बनाने  के  प्रश्न  पर  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब

 आयोग  की  राय  प्राप्त  हो  जाये  और  उसकी  जांच  के  बाद  सभी  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  साथ  सजाड़
 करके  इस  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  निर्णय  लिया  जा  सकेगा  ।

 क्‍या  अब  मैं  अनुपूरक  प्रश्नों  का जवाब  दे  सकता  हूं  ?  किसी  विशेष  स्थान  के  बारे  में  जो

 माननीय  सदस्य  ने  बताया  था  कि  कुछ  अशान्ति  तथा  गड़बड़ी  की  घटनायें  हुई  आयोग  द्वारा  सूचना
 तथा  साथ  ही  सिफारिशें  भेजी  जाने  हम  निश्चित  रूप  से  उन्हें  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  करेंगे  ।  अभो

 हम  कोई  सूचना  नहीं  दे  सकते  क्योंकि  अभी  तक  हमारे  पास  कोई  सूचना  नहीं  आई  है  ।

 डा०  ए०  के०  पटेल  :  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  से  25  फरवरी  को  एक  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुआ  था

 जिसे  स्वयं  उम्मीदवार  ने  चुनाव  अधिकारी  को  दिया  था  लेकिन  चुनाव  के  समय  उस  पर  कोई  कार्यवाही

 नहीं  की  मतगणना  दौरान  मतपेटियों  से  अघपन्ना  सहित  मतपत्रों  के  ढेरों  पुलिदे  मिले

 यह  सब  विजयपुर  चुनाव  क्षेत्र  के  मेहसाना  जिले  में  हुआ  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कोई  कार्मबाही  .

 क्‍यों  नहीं  के

 डा०  ए०  के०  सेम  :  यदि  माननीय  मंत्री  किसी  विशेष  स्थान  के  बारे  में  विशिष्ट  प्रश्न पूछें  तो

 तो  मैं  जरूर  उत्तर  लेकिन  जैसा  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  यदि  चुनाव  कराने  वाले  प्रभारी



 ‘
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 अधिकारी  से  कोई  चूक  हुई  है और  उसकी  शिकायत  चुनाव  आयोग  को  की  गई  है  तो  मेरे  बिचार  से
 इस  सम्बन्ध  में  हमारे  से  पूछताछ  करने  से  पहले  चुनाव  आयोग  से  पूछताछ  की  जानी  चाहिए

 प्रो०  मध  दण्श्यते  :
 कानून  का  बहुत  ज्ञान  रखने  वाले  मानतीय  मंत्री  से  मैं  यह  जानना

 चआाहूंगा  कि  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  क्या  उन्हें  ऐसा  उदाहरण  देखने  को  मिला  है  जहां  एक  ही  चुनाव
 क्षेत्र  में  चुनाव  अधिकारी  ने  दो  उम्मीदवारों  को  इस  आशय  के  प्रमाण-पत्र  जारी  किए  हों  कि  वे  चुनाव
 में  विजयी  घोषित  किए  गए  क्‍या  वे  इस  तथ्य  से  वाकिफ  हैं  कि इस  तरह  की  असाधारण  घटना

 उनके  के  शासन  के  दोरान  बिहार  के  इस्लामपुर  निर्वाचन  '  क्षेत्र  में  घटी  वहां  निंबोचन

 अधिका री  ने  एक  उम्मीदवार  को  इस  आशय  का  प्रमाण-पत्र  दिया  था  कि  वे  चनाव  में  विजयी  धोषित

 किए  जा  चके  वह  व्यक्ति  वहां  से  गायब  हो  जी  वह  केवल  घटनास्थल  से  ही  गायब
 ar

 था  ।  उसके  बाद  दूसरे  उम्मीदव।र  को  बुलाया  गया  ।  स्पष्ट  है  कि  वह  कांग्रेस  का  ही  उम्मीदवार  है
 और  उसे  भी  चूनाव  में  विजयी  घोषित  होने  से  सम्बन्धित  प्रमाण-पत्र  दिया  ग्रया  ।  मैं  जानना

 चाहूंगा  कि  उस  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुने  गए  इन  दो  सदस्यों  की  कानूनी  दृष्टि  से  क्या  स्थिति  ब्या

 बिहार  विधान  सभा  में  वे  दोनों  सह  सदस्य  हैं  या  इसका  कोई  हल  निकाला  जा  रहा  मैं  कानूंगी  राय

 जानना  चाहूंगा  ।
 '

 श्री  ए०  के०  सेन  :  मेरे  विचार  से  किसी  और  प्रश्न  के  दौरान  पहले  भी  मुझसे  यह  प्रश्न  पूछा
 गया  था  और  जिन  माननीय  सदस्य  मुझसे  यह  प्रश्न  पूछा  था  उनसे  मैंने  अनुरोध  क्रिया  था  कि  वे
 उस  विशिष्ट  मुह  पर  विशिष्ट  प्रश्न  पूछें  क्योंकि  यह  अपने  तरह  का  अलग  ही  मामला  है  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मेरा  प्रश्न  विशिष्ट  है  ।

 श्री  ए०  के०  यही  तो  मैं  कह  रहा  हूं  ।  जब  यह  प्रश्न  पूछा  गया  है  तो  मैं  सूचना  एकत्र
 करूंगा  हैरानी  की  बात  है  कि  एक  साथ  दो  उम्मीदवारों  को  विजयी  घोषित  किया  गया  ।  मैं  इस  पर

 सूचना  चाहूंगा  ।

 प्रो०  मुप्ठु  दंडवबते  :  श्री  सेन  आपके  शपस्तन  में  बड़ी  अद्भुत  घटनायें  घट  रहो
 कुपया

 उन
 पर  ध॒यांन  *  '

 झरो  ए०  के०  धरतो  और  आकाश  पर  बहुत-सी  ऐसी  चीजें  हैं  जिनकी  हम  कल्पना  भी
 नहों  कर  पाते  ।

 अष्पक्ष  :  आपकी  जानकारी  के  लिए  मैं  बता  सकता  हूं  कि  एक  महिला  मतदाता  ने
 अपने  मत-पत्र  को  फाड़कर  उसके  5  टुकड़े  कर  दिए  ओर  हर  चुनाव  पेटी  में  एक-एक  टुकड़ा  डाल
 दिया  वह  किसी  भी  उम्मीदवार  को  नाराज  नहीं  करना  चाहती  थी  ।

 प्रो०  मधु  दंडवते  >  मुझे  एक  ओर  अनुभव  हुआ  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  को  जब  एक  महिला
 मतदाता  से  पर  मोहर  लगाने  के  लिए  कहा  गया  तो  अन्दर  जाकर  उसने  खाली  मत-पत्र  चुनाव
 पेटी  में  डाल  दिया  झ्ौौर  बाहर  आकर  उसने  कांग्रेस  के  एजेन्टों  को बताया  कि  अपने  हाथ  प्रर
 म्रोहर  लगा  लो  है  ।  इसलिए  मैंने  कांग्रेस  को  वोट  दिया  है  ।”  ऐसा  भी  होता  है  ।

 श्रो  ए०  के०  सेन  :  मैं  मानता  हूं  कि  प्रो०  दंडवते  को  ऐसा  अनुभव  हुआ  होगा  ।

 एक  भानमीय  प्षदस्य  :  भारतीय  दंढ  संहिता  में  निवाचिन  अपरा  ग्रों  के  सम्बन्ध  में  एक  भ्रलग  है

 ही  है॥
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 अध्याय  है।-लेकिन  दुर्भाग्य  से-दंड  प्रक्रिया  संहिता  के  अन्तगंत  निर्वाचन  सम्बन्धी  अपराधों  से  संबंधित

 किसी  भी  शिकायत  या  आरोप-पत्र  को  दायर  करने  से  पूर्व  सरकार  बी  मंजरी  लेनी  जरूरी
 मंत्री  महोदय  क्या  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  पर  विचार  करंगे  ताकि  आम  आद्रमी  निर्वाचन
 अपराधों  के  सम्बन्ध  में  अपराधी  के  खिलाफ  शिव  यतें  सीधे  ही  दायर  कर  सके

 भरी  ए०  के०  सेम  :  दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  कुछ  अपराधों  का  उल्लेख  है  लेकिन
 कानूत  के  अन्तर्गत  कुछ  निर्वाचन  सम्बन्धी  अपराधों  का  उल्लेख  अगर  इन  अपराधों  का  व्यतिक्रम
 किया  जाता  है  तो  माननीय  सदस्य  या  किसी  भी  व्यक्षित  क्रो  मामला.न्‍यायालय  में  ले  जाने  की  छूट

 ।  कृपया  बठ  जाइए  क्योंकि  मैं  खड़ा  आपके  सहयोगी  का  बहना  है  कि  म॒झी  बैठना  नहीं
 चाहिए  ।

 निर्वाचन  कामून  के  अन्तगंत  निर्वाचन  सम्बन्धी  कुछ  अपराधों  का  उल्लेख  इनका  व्यतिक्रम
 किए  जाने  पर  अपराधी  को  वे  न  केवल  न्यायालय  में  ले  जा  सफते  हैं  बल्कि  उंसे  अनहित  भी  घोषित

 सकेते  अगर  निर्वाचन  कानूने  में  और  अपराधों  को  शामिल  करना  है  तो  यह  चनाव  आयोग क  के  छू
 की  सिफारिशों  पर  निर्भर  करेगा  और  उसके  बाद  हमारी  सहमति  पर  क्योंकि  ऐसे  माम्नलों  में  सभी
 दल  मिलकर  निर्णय  लेते  हमारी  यह  स्षिति

 ब्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  दास  मुंशी  ।  वह  उपस्थित  नहीं  अब  श्री  विजयराघवन  |
 प्रश्न  295.

 सिवा  चनों  के  लिए  वित्त  पोषण

 #295,  भी  वी०  एस०  विजपराघवन  :  पर

 प्रों०  पी०  जे०  क्रियन  :

 कया  विधि  ओर  स्याय  मम्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 7

 दल मिलकर  क्या  निर्वाचन  आयोग  ने  संसद  और  राज्य  विधान  सभाओं  के  लिए  निवचिनों  में  सरकार  «
 द्वारा  वित्त  पोषण  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  ने  आयोग  के  प्रस्ताव  के  अलावा  भो  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  विचार

 ,  किया  -  |

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बररे  में  क्या  निर्णय  लिया  और

 (2)  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया

 विधि  और  स्थाय  मंत्री  ए०  के०  :  और
 ।

 )  जी  निर्वाचन  आयोग  ने
 .  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहों  किया  है  ।  इससे  पूर्व  आयोग  ने  राजकोषਂ  से  अभ्यर्थियों  को

 सहायक्री  और  राजनैतिक  दलों  को  आर्थिक  सहायता  देने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  के  बारे  में  केवल  सिफारिश

 से  (5)  जी  हां  ।  अन्य  कठिनाइयों  के  अलावा  सरकार के  लिए  संसद  और  राज्य  विधान
 सभाओं  के  निर्बाच्रमों  के  कूल  ऐसे  वित्तीय  व्यय  को  वहन  करना  कठिन  होगा  । ह्‌न

 «

 क्
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 श्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  चुनाव  आयोग  ने  आधिक

 सहायता  के  बारे  में  सुझाव  दिया  था
 ।

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  इस  मामले  में  सरकार  का  क्‍या

 निर्णय  है  ।

 ह  ओर  ए०  के०  प्रश्न  के  भाग  और  (8)  के  उत्तर  में  निर्णय  का  उल्लेख
 ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 *  अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  पूरक  श्री  विजयं  आप  चाहें  तो  एक  और  पूछ
 सकते

 वी०

 हि  ।  थी०  एस०  विजय  राघबन  :  जी  है।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  प्रश्न  काल  समाप्त  होता
 ब्ि

 प्रश्नों के  थी  हि

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 छठो  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  वेश  में  तए  डाकघर  खोलता

 ]  ््ा  हि
 |

 ु
 *282.  प्रो०  नारायण  श्न्द  पराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  डाक  एवं  तार  बोड  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  देश  में  वर्ष-बार  नए
 डाकघर  खोलने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किए

 क्या  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  में  कोई  कमी  दर्ज  की  गई  है  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या

 कारण

 क्या  योजनावधि  समाप्त  होने  से  पूर्व  ब्रांच  डाकृधर  खोलने  के  ऐसे  कोई  मामले  अभीਂ

 भी  लंबित  पड़े  और

 उन्हें  किस  तारीख  तक  खोलने  को  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  *

 केवल  वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दौरान  लक्ष्य  पूर्णतया  प्राप्त  गहीं  किए  -

 जा  सके  ओर  ऐसा  नए  पदों  के  सूजन  पर  मितव्ययिता  श्रम्बन्धी  आदेशों  के  कारण  लगी  रोक  के  कारण

 हुआ  ।
 ध

 और  छठी  योजना  अवधि  31-3-1985  को  समाप्त  होगी  और  मितश्यमिता

 सम्बन्धी  आदेश  भी  31-3-1985  तक  ही  लागू  इस  योजना  समाप्त  होने  से  पहले

 डाकघर  खोलने  के  जो  मामले  लम्बित  पड़े  उन  मामलों  में  डाकधर  खोलने  का  प्रश्न  ही  नहीं
 डठता  ।  ~

 ;  डे हे  दे  4  कै  4  ठ  रु



 ।
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 O_o जज

 ....  (8)  क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  बंगाल  के  सभी  जिलों  में  टेलीफोन

 सेवाएं  दिन  प्रतिदिन  बिगड़ती  जा  रही
 ँ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  है

 उक्त  क्षेत्र  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैँ
 अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राप  निवास  :  जी  नहीं  ।  टेलीफोन  सेकाएं
 सामान्यतः  संतीष  जनक  हैं  ।  .

 .  और  ओवरहैड  भूमिगत  केबिलों  की  चोरी  हो  जाने  या  उनमें  दोष  उत्पन्न

 हो  जाने  या  क्षति  पहुंचाने  तथा  लम्बे  समय  तक  बिजली  की  सप्लाई  फल  हो  जाने  के  कारण  इन
 सेवाओं  पर  कभी-कभी  दुष्प्रभाव  पड़  जाता  है  ।

 .
 में

 ~  ३ਂ  च  ~~  रे  *
 उत्तरी  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  आगे  और  सुधार  लाने  कै  लिए  जो  कदम  उठाए  गए

 उन्हें  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 उत्तरी  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  लाने  के  लिए  उठाए  गए  कदस

 उत्तरी  बंगाल  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  आगे  और  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम
 डठाए  गए

 )  तारों  और  केबिलों  की  चोरी  को  कम  करने  के  लिए  स्थानीय  पुलिस  प्राधिका  रियों  का
 सहयोग  लिया  जाता

 ह

 स्थानीय  विद्यूत  प्राधिकारियों  से  नियप्तित  रूप.से  संपर्क  कॉयम  किया  जाता  है  तोकि
 क्षेत्र  में  लम्बे  समय  बिजली  फेल  हो  जाने  की  स्थिति  को  रोका  जा
 जहां  कहीं  भी  व्यवहायं  होता  वहां  इंजिन  आल्टरनेटर  और
 बेटरियां  प्रदान  को  जा  रही  हैं  ।

 उच्च  क्षमता  की

 कवच  बिहार  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  में  100  लाइनों  (600  से  700
 का  विस्तार  करने  का  कार्य  चल  रहा  जिसके  शीघ्र  ही  प्रा  हो  जाने  को 2  है
 संभावना

 “
 सिलीगुड़ी  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता  में  1000  लाइनों  (4000  से  5000

 का  विस्तार  कार्य  चल  रहा  है  जिसके  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाने  की
 संभावना

 कूच  बिहार-अलीपुर  द्वार  को  जोड़ने  वाली  माइक्रोवेब  प्रणाली  संस्थापित  कीजा हि है

 इन  उपायों  अलावा  सिलोगुड़ी  में  नियुक्त  क्षेत्रीय  निदेशक  दूरसंचार  द्वारा  उत्तरी  .

 गा

 क्षेत्र
 में टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  कायंकरण  को  निरस्तर  मानोटर  किया  जा

 रहा
 हे
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 लतरनाक  रसायन  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  देने  को  नीति  को  पुनरीक्षा

 #286.  श्री  बो०  बोी०  देसाई  :  कया  रसायन  और  उवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  े
 क्‍या  सरकार  खतरनाक  रसायन  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  लाइसेंस  देने  की  नीति  में  व्यापक

 परिवरन  करने  पर  विचार  कर  रही
 ,

 क्‍या  विशेषज्ञ  जिसमें  चोटी  के  वेज्ञ।निक  शामिल  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 इन  रसायनों  का  उत्पादन  करने  की  बजाय  इनका  आयात  करने  के  आधारभूत  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जाना

 यदि  तो  कया  उक्त  विशेष॑ंत्ञ  समिति  अपनी  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  चुकी
 ओर  े

 दि  तो  उक्त  समिति  ने  क्‍या  मुख्य  सुझाव  दिए  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या
 परिवर्तन  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 रसायन  और  उदंरक्ष  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  बौरेख  पाटिल  )  :
 सरकार  ने  पहले  ही  20  उद्योगों  की  शिनाख्त  कर  ली  है  जो  अत्यधिक  प्रदूषण  उत्पन्न  करती  है  तथा
 ईन  उद्योगों  के  संम्बन्ध  में  सक्षम  प्राधिकारियों  द्वारा  पर्यावरणात्मक  पहलू  से  स्थान  के  अनुमोदन  तथा

 प्रदूषण  के  निवारण  एवं  नियन्त्रण  के  लिए  उपयुक्त  उपस्करों  को  स्थापना  के  लिए  विशेष  शर्तें
 निर्धारित  की  हैं  । सरकार  खतरनाक  रसायनों  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  पहलुओं  के  पुनरीक्षण  की
 आवश्यकता  से  भो  अवगत  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ऐसी  कोई  विशेषज्ञ  समिति  गठित  नहीं  की  गई  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  क ेओषध  निर्माण  एककों  का  कार्यकरण

 7  *288,  श्री  वाई०  एस०  महाजन  :  क्या  रसायन  ओर  उरबंरक्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा के  से  *े
 पे

 रंगे  कि  $

 ॥  क्या  सरकार  को  सरकारो  क्षेत्र  के औषध  निर्माण  एककों  को  वर्ष  प्रतिवर्ष  हानि  होने  के

 सही  कारणों  और  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  हानि  होने  का  क्षमता  का  कम

 फार्मुलेशन  सुविधाओं  की  अपर्याप्त  विपणन  प्रयास  तथा  विभिन्‍न  सरकारी  और  स्वायत्तशासी
 निकायों  से  बकाया  धनराशियों  के  वसूल  न  होना

 सरकार  द्वारा  इन  औषध  निर्माण  एककों  को  लाभ  न  हानि  स्तरਂ  पर  लाने  के
 लिए  क्या  विशेष  प्रयत्न  किए  जा  रहे  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  क ेओषध  निर्माण  एककों  के  कार्यकरण

 सुव्यवस्थित  करने  तथा  अनुसंधान  तथा  विकास  और  विपणन  के  संगठित  प्रयास  करने  के  लिए  इन
 सभी  एककों  की  एक  नियंत्रक  कम्पनी  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  पुनः  विचार  करने  का  है  ?

 |  रसायन  ओर  उरबंरक  तथों  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेख  :  से
 यंद्धपि  सावंजनिक  क्षेत्रीय  कम्पनियों  की  कुछ  समान  समस्याएं  हैं  जैसे  कि  संस्थागत

 कि

 24
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 बिक्री  पर  भारी  निम  रता  और  अत्यधिक  किन्तु  बैवाल  कैमिकल्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लि०
 ती०  पी०  स्मिथ  स्टेतीस्ट्रीट  फार्मास्‍्यूटिकल्प  लि०  एसं०  और

 बंगाल  इम्यूनिटी  लि०  आई०  की  संरचतात्मंक  समस्याएं  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड
 कल्स  लि०  डी०  पी०  «और  हिन्दुस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लि०  ए०  की
 समस्याओं  से  किस्म  की  है  ।

 ड
 १७७७७छएएात  जीन  बल्क

 आई०  डी०  पी०  एल०  और  एच०  ए०  एल०  की  स्थापना  अनिवायं  और  जीवन  रक्षक  बल्क
 ओऔषधों  के  उत्पादन  के  लिए  ऐसे  समय  में  की  गई  थी  जब प्रौद्धो  गिकी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  थी  कौर

 इन  ऑंषधों  के  लिए  उत्पादन  सुविधाओं  की  स्थापना  करने  हेतु  निजी  उद्यमी  आगे  नहीं  आ  रहे  थे  ।

 अब  उनकी  मुख्य  समस्याएं  हैं  :  उत्पाद-मिश्रण  जिसमें  मुख्यतः  कम  मार्क-अप  वाने  श्रेणी  से  और  श्रेणी  की

 के  ओषध  ओर  फार्मूलेशन्स  शामिल  प्रौद्योगिकी  अनभिज्ञता  और  मूल  अवस्था  से  उत्पादन  की
 अधिक  लागत  ।  प्रोदयोगिकी  को  उन्नत  करने  और  उत्पादन  सुविधाओं  को  सुव्यवस्थित  करने  हेतु
 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 बी०  सी०  पी०  एस०  एस०  पी०  एल०  और  बी०  आई०  एल०  निजी  क्षेत्र  में  रुणण

 एकक  थे  जिनका  राष्ट्रीयकरण  सामाजिक  आधार  पर  किया  गया  एस०  एस०  पी०

 एल०  द्वारा  बी० आई०  में  उत्पादन  का  अपेक्षित  स्तर  प्राप्त  किये  जाने  की  आशा  है  ।  बी०  सी०  पी  ०

 एल०  और  बी०  आई०  एल०  को  दीर्घावधि  तक  प्रोत्साहन  देने  और  नवीकरण  की  आवश्यकता  ,

 चंकि  साबंजनिक  क्षेत्रीय  ओषध  कम्पनियां  एक  समान  नहीं  अतः  एक  नियन्त्रक  कम्पनी

 की  स्थापना  करना  उनकी  समस्याओं  का  समाधान  नहीं  समझा  गया  इन  कम्पनियों  के

 संचालन
 में

 एकीकृत  समन्वय  प्राप्त  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  सावंजनिक  क्षेत्रीय  औषध

 उद्यमों  की  में  गठित  स्थायी  समिति  इन  कम्पनियों  के  विपणन  तंत्र  का  समन्वय  करने

 का  प्रयास  कर  रही  आर०  एण्ड  डी०  मामलों  में  भी  इन  कम्पनियों  के  बीच  निरन्तर  पारस्परिक

 कार्यकलाप  होते  हैं  ।

 मध्य  प्रवेश  में  हल्के  वाणिज्यिक  वाहन  परियोजना

 *292.  कुमारी  पुष्ग  देवो  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  हल्के  बाणिज्यिक  वाहन  परियोजना  शुरू  करने  का  कोई

 प्रस्ताव

 क्‍या  उक्त  परियोजना  को  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जायेगा  अथवा  गर-सरकारी

 क्षेत्र  ॥  ु

 (a)  उक्त  परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  और

 परियोजना  की  स्वीकृति  देनें  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 रसायन और  उर्वरक  तथा  उधोग  और  कंपनी  कार्य  बोरेन्द्र  :  से

 मे०  आइशर  मोट्स  लि०  और  बजाज  टेम्पो  लिमिटेड  को  क्रमशः  12,000  और  10,000  हल्की

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  का  निर्माण  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  के  धार  जिले  में  दो  नये  एककों  को

 22:
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 स्वापता  करने  हेतु  औद्योगिक  लाइसेंप  जारी  किए  गए  एककों  द्वारा  1986  में  उत्पादन  प्रारम्भ

 क्र  देने  की  आशा  है  ।  *

 प्रशिक्षित  और  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  एन०  सी०  सी०  कंडेटों  के  लिए
 सेना  में  अनिवाय  भर्तो  कोटा

 294,  प्रिय  रंजन  दास  मुंझी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  का  विचार  सीनियर  डिवीजन  के  प्रशिक्षित  और  प्रमाण-पत्र

 एन०  सी०  सी०  कंडेठों  के  लिए  सेनाः  में  भर्ती  किए  जाने  हेतु  अनिवायं  भर्ती  कोटा  निश्चित  करने  का

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 रक्षा  मंत्री  पीौ०  वो०  नरसिह  :  और  भारतीय  सेना  एक  स्वैच्छिक

 बल  है  जिसमें  भरती  केवल  योग्यता  और  अभ्यर्थियों  को  इच्छा  के  आध्रांर  पर  की  जाती  इसलिए
 भरती  के  मामले  में  किसी  समुदाय  विशेष  के  लोगों  क ेलिए  कोई  अनिवायं  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया
 ग़या  हु

 2.  भारतीय  सेना  अकादमी  के  हर  पाठ्यक्रम  में  32  स्थान  स्थानों  में  राष्ट्रीय
 कंडेट  कोर  के  प्रमाण-पत्र  घारियों  के  लिए  निर्धारित  फिर.भी  इन  उम्मीदवारों  को  अन्य
 उम्मीदवारों  के  समान  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  संचालित  सम्मिलित  रक्षा  सेवा  परीक्षा  उत्तीर्ण
 करनी  होती  है  और  सेवा  चयन  बोडों  द्वारा  संब्रालित  साक्षात्कारों  स ेहोकर  गुजरना  पड़ता  संघ
 लोक  सेवा  आयोग  की  लिखित  परीक्षाओं  ओर  सेवा  चयन  बोर्डों  द्वारा  लिए  गए  साक्षात्कारों  में  प्राप्त
 योग्यताक्रम  के  आधार  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  तैयार  की  गई  संयुक्त  योग्यता  क्रम  सूची  में
 से  पहले  उम्मीदवारों  को  ले  लिया  जाता  है  |  शेष  उम्मीदवारों  में  से  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  का

 प्रमाण-पत्र  रबने  वाले  उम्प्रीदवारों  में  से  योग्यताक्रम  के  आधार  पर  पहले  32  उम्मीदणर  ले

 लिए  जाते  यदि  राष्ट्रीप  कैडेंट  कोर  का  प्रमाण-पत्र  रखने  वाले  उम्मीदवार  पर्याप्त  संख्या  में
 उपलब्ध  न  हों  तो  फिर  राष्ट्रीय  कंडेंट  कोर  के  प्रमाण-पत्र  धारियों  को  लेने  के  बाद  उनके  लिए
 निर्धारित  जो  स्थान  बच  जाते  हैं  उन्हें  मुख्य  सूची  में  सम्मिलित  उम्मीदवारों  सै  भरा  जाता  है  ।

 3.  सरकार  की  इस  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्रिं  सेना  के अफसर  काडर  में  भरती  होने
 वाले  व्यक्तियों  के  लिए  भरती  केवल  स्टैड्छिक  अश्यार  पर  उनकी  योग्यता  के  अनेसार  खली  रखी
 जाए  ।  सरकार  का  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  सीनियर  डिवीजन  के  प्रशिक्षित  और  प्रमाण-पत्र  धारी
 कंडेटों  के लिए  सेना  में  भरती  के  लिए  कोई  अनिवायं  कोटा  निश्चित  करने  का

 १
 नहीं  है  ।

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के विकास  की  देख-रेल  के  लिए  सचिव-स्तर
 पर  पद  बनाना

 श्री  आर०  अम्नानस्थरी  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धो  संसदीय  समिति  ने  केवल  मात्र  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के

 विकास  की  देख-रेख  के  लिए  एक  सविव  का  पद  बनाने  की  अविलम्ब  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 और

 *  जे  23
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वोरेख

 विकास  लघ  उद्योग  कार्यालय  के  प्रधान  अपर  सचिव  रैक  के  एक  उच्च
 अधिकारी  हैं  ।  लघु  क्षेत्र  औद्योगिक  क्षेत्र  का  ही  एक  अंग  अतः  एक  .

 अलग  सर्चिव  के  अधीन  अलग
 _

 -  से  लघु  उद्योग  विभाग  का  सृजन  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
 ह

 अजन>-नन«क  ५

 उपभोक्ता  क्षेत्रों  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पतियों  को  प्रवेश

 *297.,  श्री  अजय  विश्वास  :  क्‍या  उच्चोग  मंत्रो  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 ७

 क्‍या  सरकार  साबुन  आदि  जैसे  उपभोक्ता  क्षेत्रों  में

 राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  प्रवेश  की  अनुमति  दे  रही

 इस  क्षेत्र  में  सहयोग  करने  के  लिए  क्रितनी  विदेश्पे  कम्पनियों  को  अनुमति  दी  गई  है
 -  और  उनके  नाम  कया  ु

 “

 क्‍या  सरकार  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इस  प्रंकार  के  सहयोग  देश  के  हित  में

 नहीं  ओर

 यदि  तो  उक्त  प्रकार  अनुमति  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 शसायन  ओर  उबंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  काय॑  मंत्री  बोरेन्द्र  :  से

 विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  चयनात्मकं  और  आवश्यकता  पर  आधारित  होती
 बिदेशी  सहयोग  को  अनुमति  निर्यात  परक  या  आयात  प्रतिस्थापन  सम्बन्धी  निर्माण  के  लिए  ब्रथवा

 उपभोक्ताओं  बदलती  हुई  पसन्द  को  प्रभावी  से  पूरा  करने  के  लिए  भारत  विद्यमान

 प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  करने  और/अथवा  निर्यात  बाजार  में  प्रतियोगी  बनाने  हेतु  देशी  उद्योग  को  समर्थ

 बनाने  सूक्ष्म  ओर  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  दी  जाती  भारतीय  पार्टी  और  विदेशी

 सहयोगी  का  निर्माण  को  वस्तु  आदि  का  ब्यौरा  भारतीय  निवेश  बोड  द्वारा  उनके  मन्यली  न्यूज
 लैटर  के  परिशिष्ट  के  रूप  में  त्रमासिक  प्रकांशन  में  दिया  जाता  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के

 पुस्तकालय  को  भेजी  जाती

 गुजरात  के  गांषार  क्षेत्र  में  तेल  के  कुओं  को  खुदाई
 ह

 *298.  भरी  आर०  पी०  ग़ायकवाड़  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्रों  गुजरात  के  गांधार  क्षेत्र  में  उच्च

 किस्म  के  हल्के  तेल  का  मिलना  के  बारे  में  24  के  अतारांक्षित  प्रश्न  संघघा  के

 उत्तर  के  सम्बुन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  मुजरात  में  भड़ोच  जिले  के  ब्राघरा  तालुक  में  गांधरर  क्षेत्र  में  खोदे  गए  एक  कुएं
 -  तेल  मिला

 क्या  गांध्षार  क्षेत्र  में  दूसरे  कुएं  को  खुदाई  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया  है

 यदि
 तो

 इस  क्षेत्र  से  अब  तक  उच्च  फिस्म  के  हल्के  तेल  की  कितनी  मात्रा  का

 उत्पादन  हुआ  है  अथवा  उत्पादन  होने  का  अनुमान  लगाया
 गया

 और

 24  हे  ऊ
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पेद्रो  लियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  तथा  जी  ,

 दूसरा  कूप  3300  मीटर  की  लक्ष्य  गहराई  तक  खोद  लिया  गया  है  और  अब  उसके  उत्पादन  का

 परीक्षण  चल  रहा  है  |

 तथा  कुएं  से  निकाले  जाने  वाले  तेल॑  की  मात्रा  अगि  किए  जाने  वाले  अन्वेषण  के

 परिणामों  पर  निर्भर  होगी  ।
 है

 नए  टेलीफोन  उद्योगों  को  स्थापना

 ~*299,  श्री  खिन्तामणि  जेता  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  टेलीफोन  उद्योग  काम  कर  रहे  व  कहां  पर  स्थित  हैं  और  उनकी
 उत्पादन  क्षमता  बया

 टेलीफोनों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  सरकार  ने  1985-86  के
 -  दौरान  किन  स्थानों  पर  नए  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया

 क्‍या  उड़ीसा  में  एक  टेलीफोन  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  लिए  किस  स्थान  का  चयन  किया  गया  है  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  देश  में
 कम्पनियां  टेलीफोन  बना  रही  हैं  :---

 इण्डियन  टेलीफोन  इृण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  टी०

 गुजरात  कम्यूनिकेशन्स  एण्ड  इलेक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  ।  ह

 न  उदयोगों  के  स्थान  ओर  इनकी  अनुज्ञप्त  क्षमता  नीचे  लिखे  अनुसार  है  :---

 कस्पनो  का  नोस  स्थान  वाधिक्र  अनुशप्त  क्षमता

 आई०  टो०  आई०  कर्नाटक  5.0  लाख  अदद
 '  उत्तर  प्रदेश  5.5  लाख  अदद

 जम्मू  व  5.5  लाख  अदेद

 जी०  सी०  ई०  एल०  गुजरात  5.0  लाख  अदद

 टेलीफोन  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  राज्य-क्षेत्र  में  8  और
 कम्पनियों  को  अनुशप्तियां  दी  इन  कम्पनियों  की  वाधिक  अनुज्ञप्त  क्षमता  32  लाख  अदद  होगी  ।

 इसके  अलावा  निजी  क्षेत्र  को  कुछ  कम्पनियों  को  भी  टेलीफोन  बनाने  के  लिए  आशय  पत्र  जारी  किए
 गए/किए  जा  रहे  हैं  ।

 जी  उड़ीसां  राज्य  इलेक्ट्रानिकी  विकास  निभम  ने  भुवनेश्वर  में  एक
 टेलीफोन  उदूयोग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  उड़ीसा  राज्य  इलेक्ट्रासिकी  विकास  नियम
 को  प्रतिवर्ष  2  लाख  अदद  पुश  बटन  टेलीफोन  बनाने  की  क्षमता

 के  लिए  आशय  पत्र  जारी  किया  जा

 घुका

 है
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 अिच७  ला
 पश्चिम  जर्मसी  की  के०  इब्त्य०  य०  के  साथ  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स

 सौमन्स  का  सहयोग

 क्री  असल  दत्त  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  यह  बात  भैच्छी  तरह  जानते  हुए  भी  कि  के०  डब्ल्यू  ०  यू०  क्यूअरिंग  एजेंट  के  रूप

 में  दो  विभिन्‍न  प्रकार  की  डाई  इसोयनेट्स  प्रणाली  इस्सेमाल  करती  भारत  हैवो  इलेबिट्रकल्स
 लिमिटेड/सीमेंस  को  पश्चिम  जमंनी  के०  डब्ल्यू०  यू०  के  साथ  सहयोग  करने  की  अनुमति  दे  दी

 गई

 कया  के०  डब्ल्यू०  यू०  अपने  उत्पादन  के  लिए  इमीडाजोने  जैसे  खतरनाक  रसायनों  कां

 भरी  प्रयोग  करता

 यदि  तो  क्या  इस  देश  के  लोगों  के  स्वास्थ्य  के  लिए  खतरनाक  नहीं  और

 क्या  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  अपने  अनुसन्धान  ओर  विकास  केन्द्र  भोपास

 दुर्घटना  के  नाम  पर  बन्द  किये  जा  रहे  हैं  ?  मद

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्र  बोरेन्त्र  तथा

 (a)  बी०  एच०  ई०  एल०  को  पश्चिमी  जर्मनी  के  मे०  क्राफ्ट  वर्क  यूंनियन  डब्ल्यू०  के  .

 साथ  1976  में  टर्बो  जनरेटरों  के  निर्माण  तथा  1981  |  में  स्टीम  सर्फेस  कन्हेन्सरों  के  निर्माण  हेतु
 सहयोग  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  के०  डब्ल्यू  ०  यू०
 अपने  निर्माण  कार्यक्रमों  मे ंखतरनाक  रसायनों  का  प्रयोग  करता  है  ।  किन्तु  टर्बो  जनरेटरों  ओर  स्टीम
 सफेंस  जिनके  लिए  बी०  एच०  €o  एल  ०  ने  फे०  डब्ल्यू  ०  यू०  के  साथ  सहयोग  किया  के
 निर्माण  की  प्रौद्योगिकियों  में  डाई  आइसोसाइनेट  या  इमीडाजोने  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  है  ।

 तथा  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।  किन्तु  एक  विकास  जिसमें  आइसोसाइनेट्स  का  प्रयोग  शामिल  ह

 की  बी०  एच०  ई०  एल»  की  सुरक्षा  समिति  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 तस्करों  से  लाई  गई  जीवन  रक्षक  दवाओं  को  बिक्री

 *301.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  रसायन  और  उदंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 बंया  देश  में  तस्करी  से  लाई  गई  जीवन  रक्षक  दवाओं  की  बिक्री  हो  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  ?

 एशायन  और  उर्थरक  तथा  उच्चोग  और  कम्पनो  कार्य  मन्त्र  बोरेस्

 _  हरा  मश्भालय  इस  बात  से  अबगत  नहीं  है  कि  कोई  जोवन  रक्षक  ओषध  तस्करो  से  लाकर  देश  में  बेची

 ,

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  सोमावर्ती  जिलों  के  मुख्यालपों  में  हाई  फ्रोक्वेंसो

 सिस्टम  को  व्यवस्था  करना

 ...”  *

 +302.  भी  हरीश  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  सीमावर्ती  जिलों  के  मुख्यालयों  में  कब  तक  हाई  फ्रीमबसी  सिस्टंमਂ

 की  व्यैवस्था  कर  दी  .

 क्‍या  पिथौरागढ़  नगर  में  1983-84  तक  इसकी  व्ववस्था  किये  जाने  का  कोई  प्रस्ताव

 और  धि

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  किए  गए  अथवा  किए  जाने  बाले

 सुधारात्मक  उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  संज्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  सातकीं  योजना  के

 तक  ।

 हां  ।

 तकनीकी  कारणों  से  पिथोरागढ़  में  दो  बार  स्थान  बदलना  यहां  अब  एक  नए
 स्थान  का  अन्तिम  रूप  से  चयन  कर  लिया  गया  भूमि  अधिग्रहण  का  प्रगति  पर  है

 और  राज्य  सरंकार  के  साथ  इस  मामले  में  तेजी  से  कारंवाई  की  जा  रही  .

 विदेशी  सहयोग  के  लिए  करार

 ]

 1707.  भ्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  का  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  मोटर  स्कूटर  और  मोपेड  के  कुछ  भारतीय  निर्माताओं  ने
 वर्ष  1983-84  से  विदेशी  कम्पनियों  से  तकनीकी  सहयोग  के  लिए  करार  किए

 यदि  तो  ऐसे  करारों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रत्येक  मामले  में  सम्बद्ध  भारतीय  और
 देशी  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  किस  तरह  से  करार  किए  गए  हैं  तथा  उत्पादन  का  वार्षिक  लक्ष्य

 ।  रखा  है

 विदेशी  सहयोग  के  लिए  हाल  में  इतने  बड़े  पैमाने  पर  अनुमति  बविए  जाने  के  क्‍या
 -  का  रण

 उद्योग  ओर  कम्वनों  कर्म  सन्त्रालय  में  राज्य  आरिफ  सोहस्मद  :  (*)
 हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  ।  है
 देश  में  आधुनिक  तथा  ईधनक्षम  वाहनों  का  निर्माण  करने  के  बिचार  से  प्रौद्योगिकी  के

 आयात  को  मंजूरी  दी  गई
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 लिखित  उत्तर
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 )  1985
 a

 आल  इंडिया  लाँ  आफिसस  एसोसिएशन  के  समझ  विधि  राज्य  भम्त्री  का  भाषण

 1708.  भ्री  महेन्द्र  सिह  :  क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  ने  23  1985  को  आल  दइृष्डिया  लॉ
 आफिससे  एसोसिएशन  को  सम्बोधित  करते  परिहाय  मुकदमेबाजी  समाप्त  करने  के  लिए  विधि
 अधिकारियों  को  उचित  प्रास्थिति  प्रदान  करके  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विधि  विभागों  को  सुदृढ़
 बनाने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  एककों  में  विधि  विभागों  को  सुदृढ़  बनाने  के लिए
 शन  ने  कोन  से  विशिष्ट  सुध्रार  करने  का  सुझांव  ओर

 इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  गया  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  क्क्वर  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  :  जी  नहीं  ।  जो  कुछ
 कहा  गया  था  वह  यह  था  कि  पब्लिक  सेक्टर  उपक्रमों  के  विधि  विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  के
 अधीन  नहीं  हैं  और  ऐसे  उपक्रमों  के  लिए  विधि  सेवा  जो  और  न्याय  मंत्रालय के  अधीन
 कार्य  कर  की  स्थापना  करने  के  प्रश्न  सम्बन्धित  अन्थ  मं  क्रलयों  के  फ्रामर्श  विचार
 किया  जा  सकता

 कोर  प्रश्न  हो  नहीं  उठते  ।

 ७

 अल्कोहल  का  उत्पाद

 1709.  भ्रो  बालासाहिब  बिले  क्या  उबबंश्क  मंत्रो  यह  बताते  की
 क्पा  करेंगे  कि  :

 ह

 1983-84  ओर  1984-85  के  दौरान  अल्कोहल  कितना  उत्पादन
 न्‍

 घीनो  के  कारखानों  में  राज्यवार  कितना  उत्पादन
 .  >

 "७  के  लिए  उत्पादन  लक्ष्य  क्या  भर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  अल्कोहल  की  वर्ष/वौर  और  राज्यवार  खफ्त  कितमी
 तथा  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्योरा  क्‍या  है  ?  हि

 रसायम  ओर  उबरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वौरेंख  :
 अल्कोहल  वर्ष  198  3-84  1984)  के  दौरान  का  उत्पादन तथा  अल्कोहलਂ
 वर्ष  1984-85  5  1985)  के  अनुभोदित  उत्पादन  के  राज्य-वार  ब्यौरे
 संलग्न  विवरण-एक  में  दिए  गए

 ,

 घचोनो  कारखानों  के  साथ  संलग्न  आसवतनियों  में  अस्कोहल  के  उत्पादन  के  अलग  ब्यौरे
 उपलब्ध  नहीं  न



 12  1907
 ह

 दि  लिखित  उत्तर

 अभी  तक  ऐसे  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  बहीं  किए  गए  हैं  ।

 पिछले  तीन  अल्कोहल  वर्षों
 के

 दौरान  अल्कोहल  की  कुल  खपत  के  ब्यौरे  संलरन

 दो  दिए  गए

 लाख  लिटर

 क्रमांक  राज्य  का  नाम
 |

 वास्तविक  उत्पादन  अनुमानित  उत्पादन
 1983-84  1984-85 5

 आंध्र  प्रदेश  521.22  305.50

 2.  आसाम  8.56  9.10

 3.  गुजरात  209.46  240.00

 4.  हिमाचल  प्रदेश  2.67  3.00

 5.  हरियाणा
 "111.96

 186.75

 6.  कर्नाटक  368.36
 पा  561.00

 7.  कैरल  58.64  11.57

 8.  मध्य  प्रदेश  131.72  150.00

 9.  महा  राष्ट्र  1465.22  1540.00

 10.  नागालेंण्ड  6.69  9.00

 11.  उड़ीसा  27.76  321.73

 12.  पंजाब  139.92  -181.50

 13.  राजस्थान  71.85  97.40

 14.  तमिलनाडु  $71.62:  520.00

 15,  उत्तर  प्रदेश  1795.92  1761.00

 16.  वेस्ट  बंगाल  28.00  20.00

 17.  19.34  20.00

 18.  बिहार  220.98  220:00

 5759.09  हि  5907.45

 31



 लिखित  उत्तर

 विवरण-दो

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  खपत  खपत  खपत
 1981-82  1982-83  1983-84  3-84

 1981-  198 2-  19६

 82)  83)  ...  84)
 -

 1  2
 3  4  5

 1.  उत्तर  भ्रदेश  1020.00:  1235.59

 2.  बिहार

 "156.74
 137.71  160.45

 3.  हरियाणा  82.15  85.50  96.21

 4.  पंजाब  159  :83  170.50  137.88

 5,  आसाम  18.24  20.00  18.87

 6.  उड़ीसा
 _

 20.45  21.57  24.27

 १.  मेघालय  1.50  0.24  -  0.48

 8.  वेस्ट  बंगाल  529.82  385.66  446.37

 9.  मध्य  प्रदेश  97.49  129.02  137.61

 10.  राजस्थान  94.02  102.46:  123.13

 महाराष्ट्र

 गुजरात

 आंध्र  प्रदेश  573.20  577.78  550.04:

 तमिलनाडु  $77.78  646.98

 कर्माटक  376,73  375.09  .  386.33

 केरल

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  काश्मीर

 नागालैण्ड  3.45

 20.  मणिपुर  0.43  0.72

 त्रिपुरा  0.94
 '

 22.  सिक्किम  27.20

 23.  दिल्‍ली  36.22  47.96  50.29

 32



 12  1907  (ws)  लिखित  उसर
 जन  1 2. 3

 24.  2.  3  22.28  5

 24.  पांडिचेरी
 न  13.00  22.28  13.%4

 25.  दमन  और  30.00:  500

 26.  चण्डोगढ़  5.00  हु  5.00  500

 27.  दादरा  नागर  हवेली  2.50:  5.00  «..  5858.03

 5443.96  5858.03
 मिस  नल

 पश्चिम  बंगाल  में  डाक  सेवाओं  का  ब्रा  कार्यकरण

 1710.  श्री  हर्रजीत  गुप्त  :  क्या  संचार  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 -  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  डाक  सेवाओं  के  बुरे  कार्यकरण  के  बारे  में  जनता  की  शिकाकंतों

 में  बृद्धि  हुई

 क्‍या  विलम्ब  से  डाक  प्राप्त  वस्तुओं  के  गुम  हो  जाने  ओर  डाकभघरों  के  देर के

 खुलने  आदि  आरोपों  की  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  तो  इस  हेतु  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संचार  मंत्रांलय  के  राज्य  मंत्रो  रास  निवास  जो  नहीं  ।

 एवं  जब  कभी  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  तो  उनकी  तुरन्त  जांच  करके  उपचारी
 कारंवाई  की  जाती  वितरण  स्टाफ  तथा  डाक  की  प्राप्ति/निपटाम/वितरण  कार्य  पर  गुप्त  रूप  से
 विशेष  निगरानी  रखी  जाती  है  तथा  महंगी  पत्रिकंपओं  के  वितरण  पर  विशेष  तरीका  अपनाया  जाता

 डाकधघरों  के  समय  पर  खुलने/बन्द  होने  को  सुनिश्चितता  के  लिए  आकस्मिक  जांच  को  जाती

 दोबी  कर्मचारियों  को  उपयुक्त  दण्ड  दिया  जाता

 जोवन  रक्षक  औवषधियीं  का  उत्पादन

 1711.  झो  सी०  डो०  गासित  :  ब््या  रखामन  ओर  उ्रक  अम्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे
 कि

 क्‍या  देश  में  जीवन  रक्षक  ओऔषध  उद्योग  के  उत्पादन  और  बए  निवेश्ञ  में  कमी

 हुई

 क्‍या  गत  वर्षों  के दौरान  इन  ओषधियों  के  उत्पादन  में  प्रयोग  की  जाने  बालौ  वस्तुओं  के

 मूल्यों  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  डो  गई  और

 जीवन  रक्षक  औषधियों  के  उत्पादन  के  लिए  जारी  किए  मए  लाइसेंसों  का  उच्योगपतियों

 द्वारा  शीक्षता  से  उपभोग  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  हारा  क्या  कबम  उठाए

 गए

 रसामन  ओर  उर्थरृक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्थ  शग्जो  बोरेसा  नत्त

 कुछ  क्यों  के  बल्क  ओषधों  और  फार्मूलेक्षनों  के
 उत्पादन  में  निरन्तर  वृद्धि  हो  रहो

 33



 लिखित  उत्तर  ,  2  1985
 बज्ब्न्ब्ब्ण  जा  पद  उऊऊआभभजी-++-_+  ++-+-+++  -  ना

 पिछले  वर्षों  में  कुछ  कच्चे  मालों  की  लागतों  में  वृद्धि-हुई  है  ।  ््‌

 औषधों  ओर  भेषजों  के  निर्माण  के  लिए  जारी  किये  गए  क्रौद्योगिक  लाइसेंसों  और  आशय

 पंत्रों  की  मंत्रालय  द्वारा  नियमित  रूप  से  देख-रेख  को  जा  रही है  ।  उद्योगों  की'स्थापना  करने  हेतु  उद्यमीः
 -

 केन्द्र  सरकार और  रांज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  विभिन्‍न  प्रोत्साहनों  का  लाभ
 सकते

 हि  ७  ओषधियों  के  आयात  मुल्य

 «  1712.  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  रसायन  और  उबरक  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे --
 किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  औषधियों  के  आयांत  मूल्यों  से  सम्बन्धित  अनेक  गम्भीर

 विशेष  रूप  से  विदेशी  केम्पनियों  द्वारा  अजित  किए  गेए  भारी  मुनाफे  सम्बन्धी  आरोपों  की

 जांच  करने  के  लिए  गंठित  की  गयी  संमिति  की  रिपोर्ट  मिलने  के  बाद  सरकार  जानकारी  में

 आयी  है
 "

 उन  औषधियों  के  नाम  क्‍या  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  भुगतान  किए  गए  मूल्य  क्या
 ऐसे  भूस्यों  का  ब्जौरा  क्या  है  तथा  उन  कम्पनियों  के  नाम  कया  और

 सरकार  द्वारा  सभी  कम्पनियों  सम्बन्धी  उक्त  ब्योरों  को  कब  तक  प्रकाशित  कियाਂ

 .  जाएगा  ?

 रसायन  ओर  उर्थरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  षोरेन्द्र  :  औषधों

 के  आयात  मूल्यों  में  समयनन्‍समय  पर  अन्तर  होता  जो  आयात  की  गई  सर  विनिमय  आयातों
 के  स्रोत  आदि  पर  निर्भर  करता  इसलिए  वास्तविक  प्रयोगकर्ताओं  द्वारा  किए  जाने  वाले  आयातों

 के  मूल्य  सरकार  निर्धारित  नहीं  किये  आयात  मूल्यों  किसी  प्रकार  की  गम्भीर

 विसंगतियां  के  ध्यान  में  नहीं  आई  हैं  ।  +  ॥॒

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वूरसंचार  प्रणालो  का  आधुनिकोकरण

 1713.  भ्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्‍या  संचार  अन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 बया  दूरसंचार  प्रणाली  के  आधुनिकीकरण  का  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया  *
 री

 इसके  कैब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 उपरोक्त  कार्यक्रम  वेः  कार्यात्वयन  के  लिए  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 संचार  संम्भालप  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 ॥
 दि

 देश  की  दूरसंचार  प्रणाली  में  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  शुरू  करने  के  विभिन्‍न  में
 स्थानीय और  टी ०  ए०  एक्स०  कार्य  प्रणाली  के  लिए  अंकीय  एस०  पी०  सी०  इलेक्ट्रानिक  स्विचन
 उपस्कर  के  अतिरिब्रत  पी०  सी०  ट्रेलेबस  एकसचेजों  को  भी  शामिल  किया  गया  अन्य  प्रस्तावों

 जा  ऋा
 -  34:
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 में  पहाड़ी  और  दूर-दराज  के  इलाकों  के  अतिरिक्त  बड़े  शहरों के  बीच  मल्टो  एक्सेस  प्रामोण

 रेडियो  उपग्रह  संचार  का  अत्यन्त  व्यापक  स्तर  पर  उपयोग  तार  सेवाओं  को  आधुनिक
 बनाना और  नई  पैकेट  स्विच्ड  डाटा  नेटवर्क  प्रणाली  शुरू  करनां  शामिल  पा

 -  दूरसंचार  प्रणाली  को  आधुनिक  बनाने  के  कार्यक्रम  पंच्रवर्षीय  योजना शुरू  होने
 पर  आरम्भ  करने  का  प्रस्ताव

 इस  मामले  पर  अभी  योजना  आयोग  के  साथ  विचार-विमर्श  चल  रहा

 उड़ीसा  में  नया  डाक  मण्डल  शनाना

 भ्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी  .  क्‍या  संचार  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 :  पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  देश  में  बनाए  गए  डाक  मण्डलों  का  व्योरा  क्‍या

 उड़ीसा  के  लिए  कितने  डाक  मण्डल  बनाए  गए  *

 क्‍या  सरकार  का  कुछ  राज्यों  में  डाक  मण्डलों  की  संख्या  बढ़ाने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  में  डाक  मण्डलों  की  सख्या  ने  व॒रद्धि  करने  #  प्रस्ताव  को

 प्राथमिकता  दिए  जाने  की  आशा  और

 (3)  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कया  प्रगति  हुई-है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  गत  दों  वर्षों  के  दौरान
 देश  में  कोई  डाक  डिवीजन  नहीं  बनाया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  हु

 कुछ  तिर्धारित  विभागीय  मानदण्डों  के  पूरा  होने  पर  ही  घ्लौजूदा  डिवीजनों  का  द्विशाक्षन
 करके  नए  डाक  डिबीजनों  का  सुजन  किया  जाता  है  ।

 एवं  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 (3०  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  स्थापना

 .
 1715.  भरी  जैनुल  बशर  :  क्या  संचार  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गाजीपुर  में  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  काम  कब  तक
 प्रारम्भ  हो -

 क्‍या  इस  कार्य  के  लिए  मशीनों  आदि  का  प्रबन्ध  कर  लिया  गया  और  पु

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?  '

 संचार  मंत्रालय  के  राउय  मंत्री  राम  निवास  1986  के  प्रारम्भ  में
 उपस्कर  मिलने  के  बाद  गाजोमुर  में  इलेक्ट्रॉनिक  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  काय॑  शुरू  किए  जाने  ढ्री  ..
 संभावना

 ७

 उपस्कर  को  अन्तिम  रूप  दिया  आ  रहा

 35  '



 लिखित  उत्तर  2  1985

 उक्त  काये  1986-87 में  पूरा  किए  जाने  की  संभावना

 पश्चिम  बंगाल  का  ढुर्गापुर में  ट्रैक्टर  का  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 ..

 .  1716.  भरो  पोयूष  तिरकी  :  क्‍यों  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  भसत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 (8)  क्‍या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  में  एक  ट्रैक्टर  फंक्‍्टरी  लगान ेके  लिए  एक
 प्रस्ताव  भेजा  और

 :  यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  इस  प्रस्ताव  पर  कया  विचार

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  इस
 मम्त्रीलय  की  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहों  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 महाराष्ट्र  के  जिला  मुख्यालयों  में  सोधी  डायल  टेलीफोन  सुविधा

 1717.  श्री  हुसंन  दलवाई  :  क्‍या  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  महाराष्ट्र  के
 कितने  जिलों  में  अब  तक  सीधी  डायल  टेलीफोन  सुविधा  भ्रदान  कर  दी

 मई  और  ४
 ।

 सभी  जिला  मुख्यालयों  में  कब  तक  सीधी  डायल  टेलीफोन  सेवा  प्रदान  कर  दी  जायेगी  ?

 संचार  मस्त्रालय  के  राज्य  मनन्‍्त्रो  राम  निवाप्त  :  महाराष्ट्र  राज्य  में  सोलह
 जिला  मुख्यालयों  को  एस०  टी०  डी०  सुविधा  प्रदान  की  गई  जिसमें  शोलापुर  भी  शामिल  है  जहां  केबल

 आवक  एस०  टी०  डी०  सुविधा  ही  उपलब्ध  है  ।

 शेष  जिला  मुख्यालयों  में  सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  एस»  टी०  डो०  सुविधा
 प्रदान  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बशर्ते  कि  स्विचन  ओर  संचा रण  उपस्कर  उपलब्ध  हों  ।

 लिर्वाचनों  में  सतदान  केन्द्रों  १९  कब्जा  आदि  की  घटनाओं  के  ध्योरे

 आवक एस० टी०  भ्री  जितेख  प्रसाद  :  ८
 झीमतो  पटेल  रमाबेईन  रामजी  भाई  मावणि  :  '

 क्या  बिथि  और  न्याय  भन्‍त्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि  हाल  ही  में  हुए  लोक  सभा  और
 विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  में  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  हिंसा  और  के

 *
 धुश्रक-पुथक  कितने  मामले  हुए  हैं  ?

 विधि  और  न्याप्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  हूंसराज  :  निर्वाचन  आयोग

 ह्वारा  भेजा  गया  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  हिंसा  और  हुत्याओं  से

 सम्बन्धित  मामलों  की  जानकासी  है  जिनके  कारण  नए  सिरे  से  मतदान  कराने  पड़े  हैं  या मतदान  स्थगित

 करने  पड़े

 86
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 बल  _  तजएणएआओआणथणए  हु

 काबेरी  नदी  के  मुहाने  में  कोविल्लकालाप्पल  में  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस

 हु  हर  भीभती  माधुरी  सिह  :  क्‍या  पेट्रो  लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  कावेरी  नदी  के  मुंहाने  में  कोविल्लकालाप्पल  में  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  का  पता

 बला  |

 -  यदि  तो  वहां  किस  किस्म  का  तेल  प्राप्त  हुआ  और

 तेल  मिलने  की  अन्य  संभावनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 ह

 पेद्रोलियम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  हां।*

 उच्च  लाइट  ऑयल  ।.  ह

 आगे  अन्वेषंगात्मक  वेधन  पूल  के  आकार  को  निर्धारित  करने  और
 व्यापारिक  व्यावहायंता

 पाप्त  की  जा  रही  है।अभी  तक  भू-हीज्ञानिक  और  भू-भौतिकीय  प्रबन्ध-सर्मेज्ञण  पर  आधारित

 है  ।  आगामी  वेधन  के  लिए  कावेरी-वेसित  के  भू-भाग  पर  12  परिदृश्यों  को  सत्यापित  किया  जा

 चुका  ह

 कम्पनियों  हारा  अपने  नामों  में  अथबा  )
 शब्द  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध

 भी  के०  प्रधानी  अपने  क्‍या  उच्योग  और  कम्पनी  कार्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ््ि ह
 क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  कम्पनियों  जिनकी  प्रदत्त  पूंजी  एक  करोड़  रुपये  से  कम

 अपने  निगम  के  नामों  में  अथवा  णब्द  का  प्रयोग  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाया

 है  जैसा  कि  दिनांक  5  के  बिजनेस  कलकत्ता  में  प्रकाशित  में  बतावा

 गया  ”
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वह  कौन-सी  .  परिस्थितियां  हैं  जिनके  कारण  सरकार  ने  इस  प्रकार  का  निर्णय
 लिया  है  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 श्रीमान  जी  ।  सरकार  ने  कम्पनियों  पर  अपने  नियमों  के  नामों  में  भारतਂ  अथवा  का  प्रयोग
 करने  यदि  उनकी  प्रदत्त  पूंजी  करोड़  रुपये  से.कम  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  कम्पनी  की  घारा  20  में  प्रावधान  है  कि
 कम्पनी  को  उस  नाम  से  पंजीकृत  नहीं  किया  जो  केन्द्रीय  सरकार  की  राय  में  अवांछनीय
 कम्पनी  को  अवांछनीय  समझा  जाता  है  और  कम्पनी  को  उस  नम  से  पंजीकृत  कराने  की  अनुमति  नहीं
 है  इसके  साथ-साथ  कि  इसको  गतिविधियों  के  अवसरों  के  सम्बन्ध  में  भ्रामक  घारणायें  अभिष्रेरित

 :  का  सम्भावित  हों  जो  उसके  निंपटारे  के  स्रोतों  स ेअलग  होंगी  ।  और  जैसे  शब्दों  की

 अनुमति  तभी  दी  जा  सकती  है  जबकि  प्रस्तावित  कम्पनी  के  व्यापार  क॑  अवप्तर  ओर  स्तर  उसकी
 प्राधिकृत  पूंजी  के  संवर्भ  पूंजी  और  उसका  संचालन  क्षेत्र  इस  शब्द  के  प्रयोग  की

 भओोचित्यता  सिद्ध  जहां  तक  ५माचार  प्रकरण  में  उल्लिखित  मामले  का  सम्बन्ध  कम्पती
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 महाराष्ट्र  द्वारा  यह  सूचना  दी  गई  है  जिमको  उपर्युक्त  घारा  के  अन्तगंत  सरकार  द्वारा
 शक्ति  प्रदत्त  की'औई  है  कि  कथित  समाचार  प्रकरण  गलत  है  और  प्रासंगिक  कम्पनी  के
 नाम  का  अनुमोदन  करते  समय  प्रदत्त  पूंजी  और/अथवा  अधिड्वत  पूंजी  का  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया
 गया

 तथा  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते  हुए  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 राभस्थात  में  नए  डाकधर  खोलता

 1731.  भ्री  बनबारो  लाल  बरवा  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  इस  समय  कितने  डाकघर  काम  कर  रहे  हैं

 क्‍या  सरकार  का  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दोरान  राज्य  में  नये  डाकधघर  खोलने  का

 विचार

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  जहां  पर  इनके  खोले  जाने  की  सम्भावना

 और

 पर्वतीय  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  नये  डाकधर  थले  जाने  के  लिए  संशोधित

 भानदण्ड  क्या  हैं  ?

 संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नियास  :  राजस्थान  में  इस  समय

 9620  डाकघर  काय  कर  रहे

 और  डाकघर  खोलने  के  लिए  वाषिक  लक्ष्य  अभी  नि  ारित  किए  जाने हैं  ।

 पिछड़े  तथा  जनजातीय  क्षेत्रों  में  डाकधर  खोलने  के  मौजूदा  मानदण्ड  संलग्न
 बिवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 देहाती  इलाकों  में  डाकघर.लोलने  के  लिए नए  मानदण्ड

 देहाती  इलाकों  में  खोले  जाने  वाले  डाकधरों  को  अब  दो  मुख्य  वर्षों  में  वर्गीकृत  किया  यया

 ।.  सामान्य  ग्रामीण  इलाकों  में  और

 भादिवासी  या  पिछड़े  इलाकों  में  डाकधर  ।

 (1)  सासाम्य  भ्रासीण  इलाकों  में  शाकधर

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  ग्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते

 प्रस्तावित  डाकफर  से  3  किलोमीटर  के  घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकधर  न

 और  :  हु

 प्रस्तावित  डाक्घर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम  25  प्रतिशत
 की  आय  होने  को  संभावना  हो  ।
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 निम्नलिखित  शर्तों  के अधीन  गैर
 ग्राम-पंचायत॑  वाले  गांवों  में  डाकघर  बोले  जा

 सकतें  हैं  :--

 उस  गांव  कौ  आवःरी  2000  या  उससे  अधिक  होनी

 प्रस्तावित  से  3  किलोमीटर  के
 घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकुधर  न

 .  और  हा

 प्रस्तावित  डाकधर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम  25  प्रतिशत

 तक  आय  होने  की  आशा  हो  ।

 (2)  आदियासी  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  डाकधर  :

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  ग्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते
 डा ही
 .

 श्रस्तावित  डाकघर  से  3  किलोमीटर,के  घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकघर  न  हो
 ओर

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम  10  प्रतिशत
 तक  की  आय  होने  की  आशा  हो  ।

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  गर-पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते

 हैं  :--

 गांव  1.5  किलोमीटर  के  घेरे  में  गांवों
 के  की  जनसंख्या  1000

 था  आंधिक  हो

 प्रस्तावित  डाकघर  से  3  किलोमीटर  के  के  अन्दर  कोई  अन्य  डार्कधर न
 और

 प्रस्तावित  डाकथर  से  उस्तकी  अनमानितं  लागत  की  कंम-से-कम  10  प्रतिशत
 गय  होने  की  संभावना

 ५  (3)  इनके  पोस्ट  मास्टर  जनरल  प्रत्येक  वर्ष  डाकधर  खोलने  के  10  प्रतिशत  मामलों
 में  उपरोक्त  मानदण्डों  में  से  किसी  भी  एक  मानेदण्ड  वित्त  सलाहकार  से  विचार-विमर्श

 में  छूट  दे  सकते  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  अमसूचित  जाति/अनुसचित  जनजाति  के  लोगों  को  खामा
 पकाने  को  गंत  को  एजेंसियों  का  आबंटम

 1722.  श्री  आर०  एम्०  भोये  :  कया  पेट्रोलियम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  राज्य-वार  कितनी  गैस  एजेंसियां  और  एच०  पी०
 4

 क्‍या  25  प्रतिशत  गैस  एजेंसियां  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 i

 महाराष्ट्र  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  आबंटित  गैस  एजेंसियों

 का  प्रतिशत  क्‍या  और

 हे

 ।
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 बिन  भाननानी  me  अगपतजथाक  +  अानिजिणन  ननाना  आजतक  नानानी  नरक  ee  तंपालणा

 |  यदि  कोई  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  »वल  किक्षोर  :  दिनांक॑  1  1985
 को  यंथा  स्थिति  को  भौरत  पे:ट्रीलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन
 लिमिटेड  की  देश  में  पाक  गैस  एजेंसियों  की  राज्यवार  नीचे  दी  गई  है  :--

 राज्य  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लि०
 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम व
 का  रपोरेशन  लि०

 ...  27...  136
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 जी  हां  ।  -

 जो  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जिले  के  गांवों
 में

 हाकघर  खोलता

 [...

 1723.  भरी  निर्मल  खज्तो  :  बया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 फैजाबाद  जिले  के  ऐसे  गांवों  की  संब्या  कितनी  जहां  1984  के  अन्त
 तक  डाकथर  नहीं  ये

 क्या  सरकार  का  इन  गांवों  में  डाकधर  खोलने  का  विचार  भौर

 इस  बारे  में  प्राथमिकताओं  और  मानदण्डों  का  ब्यौरा  क्या

 :  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  2091.

 और  क्क्षाग  द्वारा  निर्धारित  मानदण्डों  की  शर्तें  पूरी  करने  बाले  ग्रामों  में  प्रत्येक  -

 वर्ष  चरणबद्ध  रूप  से  डाकधर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  बशतें  कि  निधि  आदि  उपलब्ध  हो  ।

 बतेमान  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  में  दे  दिए  गए

 विवरण

 देहाती  इलाकों  में  डाकधर  खोलने  के  लिए  नए  सामदण्ड

 हे

 देहाती  इलाकों  में  खोले  जाने  वाले  डाकघरों  को  अब  दो  मुझ्य  बर्गों  में  वर्गीकृत  किया  गया

 1.  सामान्य  ग्रामीण  इल।कों  में  और

 2.  भादिषासी  या  पिछड़े  इलाकों  में  डाकधर  ।

 (1)  सामान्य  ग्रामीण  इलाकों  में  टाकधर  :

 निग्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  ग्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधघर  खोले  जा  सकते

 हैं  :--

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  किलोमीटर  के  घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकधर  न
 गौर

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम  25  प्रतिशत

 की  आय  होने  की  संभावना  हो  ।  °

 निग्नलिखित  शर्तों  के  अधोन  गैर  ग्राम-पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  बोले  जा

 सकते  हैं  :--

 उस  गांव  की  आबादी  2000  या  उससे  अधिक  होनी  चाहिए  ।

 43
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 oo  ननानाननान  न  कम  बन  +ननानीनानााना  था  स्‍रभीभल+न+

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  किनोमीटर  के  घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकधर  न

 और

 प्रस्तावित  से  उसको  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम्न  25  प्रतिशत

 तक की  आय  होने की  आशा  हो  ।

 (2)  क्षादिवासी  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  डाकघर  :

 निम्नलिखित  शर्तों
 के

 अधीन  ग्राम  पंचायत  वालें  ग्रंवों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते

 हैं  :--

 प्रस्तावित  डाकघर  से  3
 किलोमीटर

 के  घेरे  में
 कोई  दूसरा  डाकघर  न

 प्रस्तावित  डाकधर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम-से-कम  10  प्रतिशत
 ..

 तक  की आम्न  होने  की  आशा
 हो  ।

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  गैर-पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधघर  खोले  जा  सकते

 हैं  :--

 रँव  1.5
 किलोमीटर  के  घेरे  में  गांवों

 के  की  जनसंख्या  1000
 या  अधिक  हो  ।

 प्रस्तावित  डाकघर  से  3  किलोमीटर  के  घरे  के  अन्दर  कोई  अन्य  ढाकघर  न

 और

 प्रस्तावित  डाकधर  से
 उसकी  अनुमानित  लामत  की  कम॑-से-कम  10  प्रतिशत

 आय  होने  की  संभावना
 ;  '

 (3)  इनके  पोस्ट  मास्टर  जनरल  प्रत्येक  वर्ष  डाकघर  खोलने  के  10  प्रतिशत  मामलों

 में  उपरोक्त  मानदण्डों  में  ग्री  भी  एक  मानदण्ड  वित्त  सलाहकार  से  विचार-विमर्श

 में  छूट  दे  सकते  (

 हि  सध्य  प्रदेश  में  डोजल  और  मिट्टी  के  तेल  के  लिए  बुकाने  खोलता

 .. 1724.  भरी  प्रताप  भानु  दार्मा  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  के  बिदिशा  और  रायसेन  जिलों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्‍न
 कम्पनियों  द्वारा  डीजल  ओर  मिट्टी  के  तेल  की  कितनी  दुकानें  खोलने  का  विचार  था  और  कितनी

 खोली  गईं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 कितनी  दुकानें  अब  तक  शुरू  नहीं  की  गई  हैं  और  इसके  क्‍्यी  कारण  हैं  :

 रा

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  नवल  किशोर  :  तेल  क  म्पनियों  द्वारा

 केन्द्रों  ओर  एस०  के०  ओ०-एल०  डी०  ओ०  एजेंसियों  को  प्रस्तावित  व  खोले  गए केन्द्रों  की  संख्या

 नोचे  दी  जा  रही

 44



 12  1907  लिखित  उत्तेरे

 झार०  ओ०  एस०के०ओ०-एल०डोी०्ओ०  आर०ओ०  एस०के०ओ ०-एल  ०  डी  ०ओ  ०
 2  2  3  व

 चालू  किए/खोले  गए

 विदिशा  रेसिन

 a  a  एस०के०ओ-एल ०  डी  ०ओ०

 _  2  i

 विदिशा  जिले  में  2  खुदरा  बिक्री  2 एस०  के०  ओ०  डीलरशिपों  और  रायसेन
 जिले  में  3  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों

 और  एक  एस०  के०  भो०  डोलरशिप  के  लिए  डीलरो ंके  चयन  का  कार्य
 सम्बन्धित  तेल  चयन  बोड  के  माध्यम  से  चल  रहा

 दिल्‍ली  में  नए  कतेक्शनों  के  लिए  लम्बित  पड़े  आबेदस-पत्र
 1725.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :

 ः

 श्री  योगेश्वर  प्रसाव  :

 क्या  संचार  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधानी  के  विभिन्‍न  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए
 वार  ओर  श्रेणीवार  भावेदनों  की  प्रतीक्षान्सूची  क्‍या  5

 किस  तारीख  तक  के  आवेदनों  पर  टेलीफोन  कनेक्शन  दे  दिए  गए  और

 वर्तमान  प्रतीक्षा  सूचियों  के
 सभी  लोगों  को  कितने  समय  में  टेलीफोन  कनेक्शन  मिल

 जाने  की  सम्भावना  है  ?  हैं
 !

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  दिल्ली  में
 बार  एवं  श्रेणीवार  प्रतीक्षा-सूची  तथा  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  की  अन्तिम  तारीश्व  संलग्त
 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 मौजूदा  प्रतीक्षा-सूची  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  निपटाए

 जाने की सम्भावना है बशर्ते कि साज सामान एवं साधन उपलब्ध
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 लो  में  खाना  पका  ने  को  गंस  के  बाणिज्यिक  कनेक्शल
 '

 पु 4
 जाज़ैनल  अवेबिन  :  क्या  पेट्रीलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूयंकिरण  नई  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  तेल  निगम  संघ  शासी  «क्षेत्र  दिल्ली

 में  खाना  पकाने  की  गेस  के  कोई  वाणिज्यिक  कनेक्शन  जारी  कर  रहा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  ओर

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  दिल्ली  में  खाना  पकाने  गेस  के  वाणिज्यिक  कनेकशनों  के
 विभिन्‍न  डी  लरों  के  पास  पंजीकृत  किए  गए  आवेदकों  की  संख्या  कितनी  थी  भौर  इस  अवधि  के  दोरान
 खाना  पकाने  की  गैस  के  कितने  वाणिज्यिक  कनेक्शन  दिए

 पेट्रोलियम  संतज्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  वर्तमान  में  संघ  राज्य  क्षेत्र

 दिल्ली  में  सरकारो  स्कूलों  में  छोड़कर  व्यापारिक  एल०  पी०  जी०  कनेक्शन  जारी  नहीं  किए  जा  रहे
 1985  से  इन  रिलीजों  को  पुनः  आरम्भ  किया  जा

 प्रचालन  सम्बन्धी  कठिनाइयों  के  कारण  नए  ध्यापारिक  कनेक्शनों  का  दियां  जाना  अस्थाई
 तौर  पर  रोक  दिया  गया

 तेल  कम्पनियों  के  वितरकों  द्वारा  व्यापारिक  एल०  पी०  जी०  कनेक्शनों  के  लिए  कोई
 पंजीकृत  नहीं  किए  जाते  हैं॥  15  1982  तथा  -15  1985  के  बीच  जारी  किए

 व्यापारिक  कनेक्शनों  को  सख्या  395

 न्याधिक  प्रशासन  के  सम्बन्ध  में  न्यायाधोजशों  की  समिति  को  सिफारिशों
 पर  को  गई  कारंवाई

 1727.  भरी  के०  राममृति  :  वया  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  समिति  द्वारा  न्यायाधीशों  के  स्तर  में  तथा

 मानवीय  मूल्यों  में  गिरावर्ट  को  रोकने  के  लिए  न्यायाधीशों  के  लिए  प्रस्तावित  नैतिक  संहिता  पर

 अधिक  बल  देने  के  लिए  वर्ष  1977  में  तेयार  किए  गए  तथा  उच्च  न्यायालयों  को  परिच्रालित  टिप्पणी

 पर  कया  कारंवाई  की  गई

 भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  की  अध्यक्षता  में  2।  1985  तक  दिल्‍ली  में
 हुए  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  सम्मेलन  में  क्या  सिफारिशें  की  जिससे  देश  में

 न्यायिक  प्रशासन  के  कार्यंकरण  की  समीक्षा  की  गई  ताकि  इसके  कार्यकरण  में  श्ुधार  लाने  के  लिए

 उपाय  ढूंढे  जा  ओर

 बकाया  मामलों  तथा  न्यायपालिका  जिसके  अन्तर्गत  अधीनस्थ  न्यायपालिका  सेवा
 की  शर्तों  के  बारे  में  दो समितियों  की  रिपोर्टों  पर  1983  में  हुए  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  सम्मेलन  में
 क्या  कार्रवाई  की  ?

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  में  राण्य  मंत्री  हंसराज
 :  नैतिक  और  आचार

 संहिता  तैयार  करने  के  प्रश्न  सरकार  ने  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  परामर्श
 करते  हुए  विचार

 किया  है  और  यह  विनिश्वयय  किया  गया  कि  आचार  के  कठोर  नियम  अधिकथित  करना  न्यायाश्वीशों
 के  उच्च पद  और  प्रास्थिति  क ेलिए  अहितकर  होगा  ।
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 सरकार  को  1985  में  हुए  न्यायमूर्तियों  के  सम्मेलन  की  कार्यवाही  अभी  प्राप्त  नहीं
 श्ञ्प  शक

 उच्च  न्यायालयों  में  लंबित  मामलों  की  समस्या  की  परीक्षा  करने  और  उपचारी  उपायों  ,
 की  सिफारिश  करने  के  लिए  मुख्य  न्यायमूर्तियों  की  एक  अवौपचारिक  समिति  गठित  की  गई  सरकार
 ने  सत्कार  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवानिवृत्ति  की  आयु  के  बढ़ाए  जाने
 तथा  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  नि:शुल्क  पानी  और  बिजली  उपलब्ध  किए  जाने  के  बारे  में

 मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  सम्मेलन  के  विभिन्‍न  संकल्पों  की  परीक्षा  की  है  और  उन्हें  अस्वीकार  कर  दिया

 है|  स्थानान्तरित  न्यायाधीशों  के  निवास-स्थान  के  लिए  अग्निम  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  और  सम्बद्ध  संघ  राज्य  क्षेत्रों  कारंबाई  की  जाने  के  भेज  दिया  गया  सरकार
 ने  न्यायाधीशों  को  संदेव  सवारी  भत्ते  से  सम्बन्धित  संकल्प  की  परीक्षा  की  है  और  बह  उसे  बढ़ाकर  500
 रुपए  प्रतिमास  तक  करने  के  लिए  सपमत  हो  गई  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश

 1958  और  उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  1954  का  संशोधन

 करने  के  लिए  एक  विधेयक  शीघ्र  द्वी  संसद  में  पुर:स्थापित  किया  जाएँगा  ।

 जहां  तक  कि  न्यायाधीशों  की  सेवा  शर्तों  में  सुधार  करने  और  अधीनस्थ  न्यायपालिका  संबंधी
 अन्य  संकल्पों  का  सम्बन्ध  उतकी  परीक्षा  विभिन्‍न  प्रक्रमों  पर  की  जा

 विदेशी  कंपनियों  हारा  संचालित  फंक्ट्रियां

 भरी  दिलीप  सिंह  भूरिया  :  क्या  उच्चयोग  और  कंपनी  कार्य  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 (+)  देश  में  विदेशी  कंत्नियों  द्वारा  चलाई  जां  रही  फंक्ट्रियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनमें
 कितनी  पूंजी  लगी  हुई  है

 ये  विदेशी  कंपनियां  किन-किन  देशों  में  सम्बद्ध

 क्‍या  ये  सभी  कम्पनियां  लाइसेंस  की  शर्तों  के  अनुसार  कार्य  कर  रही

 क्या  ये  कम्पनियां  अपमीे  लाभ  का  अधिकांश  भांग  अबेध  उपायों  हे  विदेशों  में

 भेजती
 क्या  सरकार  इन  कम्पनियों  की  लेखा-परीक्षा  नियमित  रूप  से  करती  और

 क्‍या  किसी  कम्पनी  की  ऐसी  लेखा  परीक्षा  में  अनियमिततायें  पाई  गई  यदि  तो
 उनमें  से  प्रत्येक  कम्पनी  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  सोहम्मद  :
 यूनाइटेड  किंगढम  में  विनिग्मित  और  कम्पनी  1956  की  धारा  592  के  अन्तगंत

 भारत  में  ध्यापारिक  स्थान  रखने  वाली  तीन  कम्पनियों  की  फैक्ट्रियां  भारत  में  इन  तीनों
 कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  कम्पनी  रजिस्ट्रार  दिल्‍ली  को  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  नवीनतम

 तुलन  पत्र  और  लाभ  तथा  हानि  लेखाओं  के  अनुसार  संलग्न  विवरण  पत्र  में  दर्शायी  जाती
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 भारत  में  कम्पनियों  द्वारा  रुपयों  का  बैंकिंग  माध्यमों  और  अपेक्षित  मुद्रानियंत्रण
 की  अनुमति  सहित  किया  जाता  है  ।  इन  अपेक्षाओं  में  से  किसी  भी  प्रकार  के  उल्लंघनों  के  लिए
 विदेशी  मुद्रा  विनियेमन  1973  के  अन्तगंत  कार्यवाही  व्यवहायें

 (=)  श्रीमाभ्‌  जी  ।  सरकार  द्वारा  इम  कम्पनियों  की  लेखा-परीक्षा  कराने  के  लिए
 कम्पनी  अधिनियम  में  कोई  डपबन्ध  नहीं

 उटपन्‍न  ही  नहीं  होता  ।

 »  कम्पनी  का  नाम

 N
 विदेशी  कम्पनियां
 सम्बन्धित  हैं

 .  वह  वर्ष  जिसके  लिए
 परीक्षित  लेखकों  को

 प्रस्तुत  किया  गया

 4.  विदेशी  कम्पनियों
 हारा  भारतीय
 शाखाओं  में  निवेश

 शेयर  पूंजी

 आरक्षित  ओर

 अधिशेष

 लाभ  तथा  हानि

 लेखा  भामे  लिखित
 शेल

 ह॒

 5.  विनिभित  मंद

 6.  लाइसेंस  क्षमता

 ह

 टीटागुर  जूट  फंक्ट्री
 पी०  एल०  सी०

 «»  बह  जिससे  यूनाइटेड  फिंगडम

 30-6-1982  को
 समाप्त  वर्ष

 312  30  लाख  रुपए

 96.61  लाख  रुपए

 (--)  15.28  लाख

 रुपए
 ह

 जूट  सामग्री

 भौद्योगिक  विक्रास
 बिनियम  अधिनियम
 की  धारा  10  द्वारा

 अआवृत्त  लाइसेंस  किसी

 थी  क्षमता  का  उल्लेख

 नहीं  करता  है  ।

 विवरण

 दि  समनगुर  जूट  फंकट्री
 कम्पनी  लिमिटेड

 यूनाइटेड  किगडम

 123.75  लाख  रुपए

 71.47  लाख  रुपए

 (--)  115.08  लाख

 रुपए

 जूट  सामग्री

 औद्योगिक  विकास
 विनियम  अधिनियम  की

 धारा  10  द्वारा  आवृत्त
 लाइसेंस  किसी  भी  क्षमता
 का  उल्लेख  नहीं  करता

 ‘ge

 जू

 को
 समाप्त  वर्ष

 90.75  लाख  रुपए

 70.92  लाख  रुपए

 (--)  246.23  लाख

 रुपए

 सामग्री  और

 ढलाई

 क्ौद्योगिक  विकास
 विनियम  अधिनियम  की
 धारा  10  द्वारा  आषुृत्त

 कसी  भी
 क्षमता  का  उल्लेख

 नहीं  करता  :
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 7.  स्थापित  28,700  टन  29,800  टन  _
 *  29,650  टन  जूट  की

 सामग्री  और  1140

 टन

 8.  उत्पादन  21,835  टन  28,275  टन  22,430  टन्न  जूट

 वि  सामग्री  ओर  410  टन
 ढलाई  ज

 *क्रम्पनियों  के  तकतीकी  विशेषज्ञों  द्वारा  यथा

 टिप्पणी--मद  4,  5,  6,  7,  और  8  दिनांक  30-6-1982  तक  या  30-6-1982  को  समाप्त  बर्ष
 जैसी  भी  स्थिति  तक  है  ओर  कम्पतियों  के  तुलना-पत्रों  और  लाभ  तथा  हानि  के  अन्तिम

 उपलब्ध  परीक्षित  लेखाओं  पर  आधारित  हैं  ।

 सोतियाबिन्द  के  इलाज  के  लिए  दवाओं  के  आयात  में  उदारता  अरतना
 °  '

 श्री  अमिल  बस  :  क्या  रसायम  ओर  उबंरक  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  की  मोतियाबिन्द  के  इलाज  में  काम  आने  वाली  पिलोकरपाइन  और
 लोल  जेसी  दवाओं  के  आयात  को  निकट  भविष्य  में  उदार  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  ओर  ु
 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  न

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  बोरेन्द्र  से

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  पीकोलाइन  बल्क  औषध  का  आयात  करने  की  अनुमति  पहले
 से  ही  है  ।  टिमोलोल  का  देश  में  विपणन  क्र रने  की  अनुमति  अभी  दी  जानी  कोई  भी  व्यक्ति
 विशेष  अथवा  डाक्टर  ओषध  भारत  से  बेयक्तिक  लाइसेंस  प्राप्त  करके  बंयक्तिक  प्रयोग  हेतु
 टिमोलोल  का  क्षायात  कर  सकता

 ९  महिला  -  उद्यमियों  को  सहायता

 1730.  भ्री  मरसह  राज  सूर्यथषक्षी  :  गया  उद्योग  और  कंपयो  कार्य  भनत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 ह

 क्‍या  उनका  ध्यास  15  1985  के  हेराल्डਂ  में  स्टार्ट  फार

 वीमेन  एन्टर  पीन्योस  मीटਂ  शीर्षक  से  छपे  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गथा  और

 महिला  उद्यमियों  को  उनके  कार्य  में  और  उनकी  कार्य  योजना  तंयार  करने  में  केन्द्रीय
 सरकार  कितनी  सहायता  देती  है  या  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उच्चोग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  में  रा्य  मंत्रो  आरिफ  भोहम्मद  :

 हां  ।
 न्‍

 महिला  उद्यमियों  की  सहायतार्थ  इस  समय  अलग  से  कोई  योजना-महीं  है

 ।
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 1985-86  के  वोरान  उड़ीसा  में  दूर-संचार  सुविधाओं  का  विस्तार

 ५  1131.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  सरकार  का  वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दोरान  उड़ीसा  में  दूर-संचार  सुविधाओं  का

 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  में  कितने  मए  टेलीग्राफ  इंजीनियरिंग  डिवीजन  खेलने  का
 प्रस्ताव  और

 उक्त  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  दूर-संचार  विस्तार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  विभिन्‍न
 स्थानों  में  कितने  नए  टेलीफोन  एक्स  बड़े  तथा  मध्यम  दर्जे  के  स्वचालित  एक्सचेंज  तथा  टैलेक्स

 एक्सचेंज  बोलने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 शून्य  ।

 बालासौर  और  जैपोर  में  बड़े  तथा  मध्यम  श्रर्णी  के  स्वचल  एक्सचेंज  1985-
 86  में  खोले  1985-86  के  दौरान  बेरहामपुर  ओर  संबलपुर  में  20  लाइनों  के  नए
 टेलेक्स  एक्सचेंज  खोल  दिए

 डिल्‍ली  में  बाहर  खाता  पकाने  को  गैस  हे  प्रयोश्ताओं  को  रोफिल  सिलेण्डरों  की  सप्लाई  |

 1732.  भीमतो  किशोरी  सिह  :  क्‍या  पेट्रो  लिपम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  बाहर  खाना  पकाने  की  गैस  के  प्रयोक्तओं  की  रीफ़िल  गैस  सिलेण्डर  प्राप्त

 करने  के  लिए  कई  दिनों  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  इस  इन्तजार  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  दिल्ली  के  अलावा
 अन्य  शहरों  में  भी एल०  पी०  जी०  के  उपभोक्ताओं  को  अपने  रिफिलों  के  लिए  कुछ  दिनों  तक

 करनी  पढ़ती

 देश  में  एल०  पी०  जी०  को  प्राप्यता  तथा  भरण  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  को  जा  रही
 कार्रबाई  के  तेल  आयोग  किसी  भी  स्थान  पर  आपूर्ति  में  होने  वाली  अस्थायी  कमी  को  दूर
 करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  कर  रहा

 ह

 /  जॉपल  इण्डिया  द्वारा  राजस्थान  में  तेल  खनन  कार्य

 1733.  भरी  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :;  कया  पेट्रोलियम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 आयल  इण्डिया  द्वारा  राजस्थान  में  तेल  और  गेस  का  पता  लगाने  के  लिए  जिला-वार

 कितने  स्थानों को  चुना  गया
 “

 वहां  पर  सर्वेक्षण के  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति हुई

 54
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 $  क्‍या  तेल  खनन  के  लिए  विदेशों  से  आधुनिक  मशीनों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  और

 यदि  तो  तत्स  बंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तेल  खनन  का  काम  कब  से  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 '
 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  ऑयल  इंडिया  लिमिटेड

 को  राजस्थान  के  निश्म  लिखित  जिलों  में  हाइड्रोकाबंनों  की खोज  के  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  है  :

 1.  जैसलमेर
 ह

 ह

 2.  बीकानेर

 3.  गंगानगर

 +

 4.  जोधपुर

 से  7,200  किलो  लाइन  मीटर  भूकपीय  सर्वोक्षण  कार्य  तथा  आंकड़ों  का  -

 संसाधन  करने  के  लिए  जापान  की  मैससं  नम्पंगने  जेनरेल  डि  जिओकिजिक  जी०  के  साथ  .

 एक  संविदा  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  1985  में  कार्य  आरम्भ  किया  ४36  लाइन
 किलोमीटर  भूकंपीय  स्व  क्षण  कार्य  197  लाइन  किलोमीटर  आंकड़ों  के  संसाधन  का  कार्य  पहले  ही
 पूरा  किया  जा  चुका  है  ।

 ञऊ
 ब्भ

 जोधपुर  तथा  फील्ड  क्षेत्रों  मे ंआधारभूत  सुविधाएं  स्थापित  की  गई  आंकड़ों  के  संसाधन
 के  लिए  एक  कम्प्यूटर  का  आयात  किया  गया  है  और  उसे  चालू  कर  दिया  गया  अन्वेषी  वेघन
 कार्य  1985-86  में  आरम्भ  किया  एक  आयातित  डिलिंग  रिग  की  प्राप्ति  के  लिए  कारंबाई

 .  आरम्भ  की  गई  ढ़

 वाइमन  गोडन  कोर्ज  एण्ड  एलाइड  इण्डस्ट्रीज  कुडाल  महाराष्ट्र  द्वारा
 भेजे  गए  कच्चे  साल  हेतु  अप्रिम  राशि  को  वापस  अदायगी

 1734.  प्रो०  भधथु  दण्डवते  :  क्या  रक्षा  सम्जी  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  के  पिछड़े  क्ष  त्रों
 कोकण  में  वाइमन  गोइंन  फोर्ज  एण्ड  एलाइड  इंडस्ट्रीज

 कुडाल  ने  कंपनी  को  कच्चे  मान  के  लिए  दी  गई  अक्रिम  राशि  की  वापसी  अदायगी  के  संबंध  में
 रक्षा  उत्पादन  विभाग  को  दिनांक  11  1985  को  एक  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  कया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उक्त  उद्योग  में  काम  कर  रहे  मजदूरों  के  हित  में  और  रक्षा
 उत्पादन  आवश्यकताओं  दोनों  के  लिए  दो  उक्त  प्रस्तावों  को  कार्यान्वित  करने  का  और

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्री  पों०  वी०  नरसह  :  हां  ।
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 कक  रन  हि  ०  नी

 फर्म  का  प्रस्ताव  है  कि  रक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  उसे  दी  मई  कुल  अग्रिम  राशि  उसके
 30-12-1984  के  बिल  के  8.99  लाख  रुपयों  में  से  कुछ  राशि  काट  कर  तथा  शेष  राशि  शेष  आदेशों

 पूरा  होने  पर  प्रस्तुत  उसके  भावी  बिलों  में
 से  के आधार  पर  हर  बिल  की  38%,  राशि

 काट  कर  समायोजित  कर  ली  जाए  ।

 ॥॒  यहां  यह  बताना  उपयुवत  होगा  कि  फर्म  को  कुल  46  लाख  रुपए  की  अग्रिम  राशि  दी  गई  थी
 जिसमें  से  35  लाख  रुपए  अभी  बाकी  ये  अग्रिम  राशियां  बैंक  गारंटियों  के  अन्तगंत  नहीं

 गौर  कंपनी  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  इस  पर  जल्दी  ही  निर्णय  ले  लिया
 जाएगा  ।

 सिनी  सीमेंट  संयंत्रों  के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंस

 1735.  श्री  विजय  एन०  पाटिल  ;  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  कीਂ

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ॥

 मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  क ेलिए  वर्ष  1980  से  1984  के  दौरान  कितने  लाइसेंस  जारीਂ

 किए  गए

 उन  लाइसेंसों  का  राज्य-वार  ब्योरा  कया  है  और  उनके  लिए  कितनी  उत्पादन  क्षमता
 निर्धारित  की  गई  और

 उंनमें  से  कितने  संयंत्रों  ने  उत्पादन  शुल्क  भर  दिया  है  और  वर्ष  19  कितने

 संयंत्रों  में  उत्पादन  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मव  :  से
 अपेक्षित  ब्यौरे  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 मु

 ह  क्थिरण

 राज्य  1980  से  1984  तक  लाइसेंसोकृत  उन  एककों  की  उन  एककों  की  संख्या
 की  अवधि  में  मिनी  क्षमता  संख्या  जिन्होंने  जो  संभवतः  उत्पादन
 सीमेंट  संयंत्रों

 के  लिए
 मी०  टनों  उत्पादन  आरंभ  आरंभ  करने  वाले

 जारी  किए  गए  कर  दिया  है  1985  के  .1986  में

 गिक  लाइसेंसों  को  व  शेष  समय  में

 संख्या
 ्््

 1  2  3  4  5  ह
 6

 जान्प्न  प्रदेश  10  6.60  6  1  _

 गुजरात  7  4.62  2  1  -2

 हिमाचल  प्रदेश  व  .  0.66  गा  ध  —

 कर्ताटक  6  3.96  तन  4  गन
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 ।

 उत्तर

 2  3  4  5  6

 ।.  0.66
 ना  ।  ५

 न

 मध्य  प्रदेश  2  1.32  —  2  रत

 राजस्थान  3  1.98  2  _-

 उत्तर  प्रदेश  .  0.60  1  —  बज

 '
 योग  :  31°

 ~~
 -20.40  ay  10  2°

 जम्मू  ओर  कइमीर  में  बारामूला  कस्बे  को  सीधी  डायल  सेवा  टी०

 *  हारा  दिल्‍ली  से  जोड़ा  जाता

 1736.  श्रो०  संफुदीव  सोज  :  बया  संजार  सन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सभो  प्रमुख  शहरों/कस्बों  को  सीधे  दुर-संचार  सम्पर्क  हारा
 दिल्‍ली  से  जोड़ने  का  और

 यदि  तो  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  बारामूला  कस्बे  को  सीधी  डायल  सेवा  द्वार  दिल्ली
 '  से  कब  तक  जोड़  दिया  जायेगा  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी  हूं  ।

 बारामूला  को  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  एस०  टी०  डी०  द्वारा  दिल्ली  के  साथ  ,

 जोड़े जाने का प्रस्ताव है । केन्द्र सरकार हारा पदिचिम बंगाल में रुणण उद्योगों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया जाना 37. हो भोला नाथ सेन : क्या उद्योग ओर कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : केन्द्र सरकार द्वारा उद्योग और के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक एककों का . प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है ओर पश्चिम बंगाल सरकार को उनका प्राधिकृत नियन्त्रक निम्रुक्त किया गया वर्ष से के बीच की अवधि के दौरान इन एककों के कांयंपालन और वित्तीय निष्पादन संबंधी आंकड़े क्‍या हैं प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा इन एककों को उक्त अवधि के दोरान आधिक दृष्टि से सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए और क्या इन एककों में अब नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या में सरकार द्वारा इनका श्रवन्‍्त बपने हांथ में लिए जाने से पहले नियुक्त व्यक्तियों की संझ्या की तुलना में कोई कमी हुई ७
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 उद्योग  और  १.म्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मभद  इस

 समय  उद्योग  तथा  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अधीन  11  भौद्योगिक  उपक्रमों

 का  प्रबन्ध  पश्चिमष्थंगाल  सरकार  द्वारा  नियुक्त  प्राधिकृत  नियन्त्रकों  द्वारा  किया  जा  रहा
 ॥

 से  जानकारी  इफट्टी  की  जा  रही  है  और  संभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नेशनल  डृर्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  डिबेलपमेंट  काउंसिल  हांरा  दिए  गए  सुझाव
 टी

 ॥
 ५  हि  औिजजि वि  शा

 हे

 "
 /  1738.  झी  एस०  एब्रे०  गुरडशो  :

 जय  थी  रेनूपद  दास  :

 क्या  रसायन  और  उबबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  नेशनल  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल  डिवेलपमेंट  काउंसिल  द्वारा  गठित  मार्गनिर्देश
 दल  ने  अपने  सुझाव  दे  दिए  हैं

 यदि  तो  नई  औषध  नीति  के  बारे  में  उनके  सुझावों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  सुझावों  को  स्वीकार  कर  लिया  और
 ह

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  नई  औषध  नीति  की  कब  तक  घोषणा  कर  दिए  जाने  की
 संभावना

 शसायन  ओर  उधंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बोरेख  :  राष्ट्रीय
 ओषध  और  भेषज  विकास  परिषद  द्वारा  गठित  संचालन  समिति  ने  अपने  सुझाव  और  सिफारिशों
 18  84  को  राष्ट्रीय  औषध  और  भेषज  विकास  परिषद  को  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।

 राष्ट्रीय  और  भेषज  विकास  परिषद  की  संचालन  समिति  के  सुझावों  के  अनिवार्य

 पहलू  निम्न  प्रकार

 1.  सरकार  द्वारा  अग्रता  औषधों  अर्थात्‌  उन  औषधों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दिए  जाने  की
 आवश्यकता  है  जिनका  चिकित्सा  पद्धति  मैं  व्यापक  प्रयोग  किया  जाता  है  और  जो  टी०  कुष्ठ

 मलेरिया  आदि  जैसी  प्रमुश्ध  बीमारियों  के  उन्मूलन  हेतु  राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  के लिए  अपेक्षित

 2.  नीति  को  इस  प्रकार  तेग्रार  किया  जाना  चाहिए  जिससे  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि
 ओषपषधें  प्रच॒र  मात्रा  में  उपयुक्त  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हों  और  उनकी  किस्म  भी  अच्छी  हो  ।

 3.  मूल्य  नियन्त्रण  का  क्षेत्र  बतमान  की  तुलना  में  कम  होना  चाहिए  और  केवल  अग्रता  सूची
 वालो  ओषधों  पर  ही  मूल्य  नियन्त्रण  होनो  चाहिए  तथा  शेष  भौषधें  मूल्य  नियन्त्रण  से  मुक्त  होनी

 चाहिए  ।

 और  संचालन  समिति  के  सुझावों  पर  राष्ट्रीग्र  औषध  और  भेषण  विकास  परिषद
 द्वारा  विचार  किया  गया  राष्ट्रीय  ओषध्  ओर  भेषज  विकास  परिषद्‌  की  सिफारिशों  पर  सरकार
 ने  अभी  कोई  तिर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 58



 12  1907  लिखित  उत्तरे

 बजाज  आढहो  ओर  जापान  के  कावासाको  के  बोध  समझोता

 1739.  श्रोमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावानि  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य
 भन्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बजाज  आटो  लिमिटेड  और  जापान  की  कावासाकी  हैवी  डस्ट्री  बीच  अपने
 तकनीकी  सहयोग  से  100  सी०  सी०  मोटर  साइकिल  के  निर्माण  के  लिए  एक  संयन्त्र  को  स्थापना  हेतु
 अभी  हाल  ही  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  मोटर  साइकिल  ठदयोग  में  कार्य  कब  शुरू  हो

 प्रतिवर्ष  कितने  मोटर  साइकिलों  के  निर्माण  की  संभावना

 बजाज  आटो  द्वारा  स्कूटरों  और  तीन  पहियों  वाले  स्कूटरों  का  इस  समय  कितना  बाधिक

 उत्पादन  किया  जा  रहा  है

 क्‍या  बजाज  आटो  का  विचार  अपना  उत्पावन  बढ़ाने  के  लिए  औरंगाबाद  में  एक  का
 खाना  स्थापित  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?  ५८

 उद्योग  और  कस्पती  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भारिफ  सोहम्मद  :  ओर
 बजाज  आटो  लिमिटेड  ने  100  सी०  सी०  और  80  सी०  सी०  को  मोटर  साइकिलों  का  निर्माण

 करने  के  लिए  प्रोदूयोगिको  के  हस्तान्तरण  हेतु  कावासाकी  हेवो  इन्डरंट्रीज  के  साथ  एकਂ  विदेशी  सहयोग
 करार किया  है  ।

 और  कम्पनी  को  1986  के  प्रारम्भ  में  कावासफ्री  डिजाइन  को  मोटर  साइकिसों
 का  उत्पादन  आरम्भ  करने  की  आशा  है  ओर  पहले  वर्ष  में  40,000  मोटर  साइकिलों  का  उत्पादन
 करने  की  योजना  है

 मोटर  साइकिलों  और  तिपहियों  का  वर्तमान  उत्पादन  इस  प्रकार  है

 हजार

 उत्पाद  का  नाम  1982  1983  1984...

 1.  स्कूटर  40  169  192

 2.  छोटी  मोटर  साइकिल  9
 '  25  72

 £.  तिपहिए  23  27  30

 और  कम्पनी  3,00,000  दुपहियों  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  लिए  औरंगाबाद
 में  अपनी  विस्तार  परियोजना  को  कार्यान्वित  कंर  रही  है  और  आशा  है  कि  1985  के  मध्य  में

 उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जाएगा  ।
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 तेल  उत्पाद  निर्यातक  देक्षों  द्वारा  सप्लाई-किए  लाने

 अक्योधित  पेट्रो  लिघम  के  मूल्यों  में  कटौती

 1740.  श्री  एड्आर्डो  फंलीरो  :  वि

 भरी  मोहंन  लाल  पटेल  :

 श्री  विनेश्  सिह  :

 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रे
 रस |  क्‍या  तेल  उत्पाद  निर्यातक  देशों  ने  उनके  द्वारा  सप्लाई  किए  जाने  वाले

 अशोधित  पेट्रोलियम  के  मूल्यों  में  कटोती  की  घोषणा  की

 यदि  तो  इस  कटोती  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होने  की  आशा  और

 कया  मूल्य  में  उपयुक्त  कटौती  का  लाभ  भारत  में  पेट्रोलियम  उत्पाद  उपभोक्ताओं  को  भी

 चंहुँचया  जाएगा  ?
 '

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  जो  केवल  कुछ  कच्चे
 मैलों  के  सम्बन्ध  में  ।

 ०

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  चूंकि  यह  अस्थिर  डालर-रुपये  की

 पध्म्परिवतंन  दर  पर  निर्भर  होनी

 ऐसा  कोई  प्र॑स्ताव  नहीं  चूंकि  भारत  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्य  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय
 जार  के  कच्चे  तेल  तया  उत्पाद  मूल्यों  पर  निर्भर  नहीं  होते  हैं  परन्तु  इसका  निर्धारण  मिट्टी  के  तेल

 जे पे  कुछ  उत्पादों  क ेलिए  आधथिऊ  सहायता  देने  की  मांग  प्रबन्ध  तथा  तेल  विकास  के  लिए
 स्रोतों  क ेसुजन  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता

 लिपहिया  अप्टो  रिक्शा  बनाने  वालो  कम्पनियां  और  उनका  उत्पादन

 1741.  श्रीमती  भोता  मुखर्जो  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा
 करेंगे  किः  ह॒  ५

 देश  में  तिपहिया  आटो  रिक्शा  और  दोपहिया  स्कूटर  बनाने  .  वाली  कम्पनियों  के  क्या
 शाम  हैं  और  इन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येक  ने  1982  से  1984  के  अन्त  तक  वर्षवार  अलग-अलग  कितवा
 उत्पादन  किया  ओर  वर्ष  1985  के  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 (a)  देश  में  दो  मोपेड  ओर  मोटर  साइकिल  बनाने  वाली  कम्पनियों  के  क्या  नाम  हैँ
 र  इन  कम्पनियों  में  से  प्रत्येकਂ

 ने  1982  से  1984  के  अन्त  तक  वर्षवार  अलग-अखग  कितना
 उत्पादन  किया  और  वर्ष  1985  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 उच्चोपष  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  तथा
 अपेक्षित  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दो  जाती  है  ।

 ह
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 विवरण

 प्रमांक  कम्पनीकाताम  उत्पादन  आंकड़े  हजार कम्पनी  का  नाम
 का

 उत्पादन  आंकड़े  हजार  में  :

 1983  1984  1985  के  लिए  लक्ष्य

 तिपहिए  स्कूटर

 1.  बजाज  आटो  लिमिटेड  23  23,  27  30  35

 2.  आटोमोबाइल  प्रोडक्ट्स  आफ  इण्डिया  6  9  10  12

 बुपहिए  स्कूटर

 1.  .  आटोमोबा इल्स  प्रोडक्ट्स  आफ  इसब्डिया  24  15  9  10

 2.  बजाज  आटो  लि०  140  169  187  210

 3.  स्कटर्स  इण्डिया  लिमिटेड  37  26  24  25

 4.  स्कूट्स  लिमिटेड  32  53...  56  65

 5.  आमन्प्र  प्रदेश  स्कूट्स  लिमिटेड  |,
 ह

 5  25
 6.  लोहिया  मशोीन्स  न+  0.2  35

 भोपेड

 काइनेटिक  इंजी०  लिमिटेड  57

 2.  मेजेस्टिल  आटो  77  95

 3.  सुन्दरम  क्लेटन  53  70

 सोट्र  साइकिलें

 ]..  इस्फील्ड  इण्डिया  लि०  29  28  42  50

 2.  आइडियल  जावा  29  33  27:  33

 3.  बजाज  आटो  लि०  9  25  27  30

 4.  इन्ड  सुजुकी  मोटर  साइकिल्स  न  30

 5.  एस्कोर्ट्स  लिमिटेड  |  58  67  82  95

 यूलियन  कारबाइड  से  गेस  रिसने  से  प्रभावित  ब्यक्तियों  के  लिए  राहुत  उपाय

 श्री  चित्त  महाता  :

 भरी  अजित  कुमार

 क्या  रसायत  और  उर्थरक  संत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 ह
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 क्‍या  सरकार  ने  इस  बात  का  पता  गाने  के  लिए  अध्ययन  किया  है  कि  दिसम्बर
 में  भोपाल  में  यूनियन  कारबाइड  कारखाने  में  गैस  रिसाव  से  किस  श्रेणी  क ेलोग  सबसे  अधिक  प्रभावित

 हुए  ,

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  पर्याप्त  राहत  उपाय  नहीं  किए  गए

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 ह

 (a)  यदि  तो  प्रभावित  व्यक्तियों  के  लिए  उपलब्ध  किए  गए  राहत  उपायों  का  ब्यौरा

 ह

 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  वीरेख  :  से

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रभावित  व्यक्तियों  के  वतमान  स्थास्थ्य  और  रोजगार  की

 _  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  दीर्घावधि  पुनर्वात  के  लिए  कार्यवाही  करने  की  दृष्टि  से  प्रभावित
 क्षेत्रों  में  रहने  वाले  परिवारों  का  एक  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  गया  सर्वेक्षण  के  दौरान  एकत्र  किये

 गए  आंकड़ों  के  पूर्ण  विश्लेषण  ओर  निष्कर्ष  राज्य  सरकार  से  अभी  प्राप्त  नहीं  हुए

 से  प्रभावित  व्यक्तियों  को  चिकित्सा  सहायता  सहित  सभी  सम्भावित  राहत  उपलब्ध
 की  गई  राज्य  सरकार  राहत  उपायों  की  व्यवस्था  पर  अब  तक  8.00  करोड़  रुपये  से  अधिक  ख्च
 कर  चुकी  मृतकों  के  अ'श्रितों  और  घायल  हुए  व्यक्तियों  को  नकद  अनुग्र  ह  राशि  के  भुगतान  सहित
 प्रंभावितों  क ेलिए  खाद्य  तेल  और  दूध  की  व्यवस्था  भी  की  गई  ।

 |

 तारों  का  घितरण/पारेषण

 1743.  श्रो  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (m)  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  महानगरों  में  केन्द्रीय  तारघरों  द्वारा  और  डाक  द्वारा

 पृथक  भेजे  गए  तारों  की  संख्या  का  केन्द्रीय  तारघर/तार/वर्ष-वार  ब्योरा  क्या  है  ?

 '  तारों  में  टेलोग्राफ  सक्रिट  से  भेजने  के  बजाए  डाक  द्वारा  भेजे  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  डाक  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  तारों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  और

 यदि  हां  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 ,  संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  अपेक्षित  जानकारी

 घंलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।  हु
 ;  है

 |

 जब  तार  सक्िटों  के  माध्यम  से  तार  संचारण  में  निम्नलिखित  कारणों  से  भारी  विलंब

 होने  की  संभावना  हो  तो  उन्हें  डाक  द्वारा  भेजा  जाता
 ह

 (i)  पावर  फेल  हो  जाना  ।

 (ii)  वार  चेनलों  में  व्यवधान  हो  जाना  ।

 (४)  प्रबालन  स्टाफ  की  असाधारण  अनुपस्थिति  ।  -

 62



 512  1907  लिखित  उत्तर

 भ  नहीं  रउरउ्र्रररररर

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 ह  /..

 विवरण  भेजे

 स्यानीय  डाकघरों  के  लिए  डाक  द्वारा  तथा  व्यक्तिगत  रूप  से  भेजे  गए  तारों  की

 केन्द्रीय  तारघर  वार  आंकड़े  तथा  महानगरीय  शहरों  में  तार  सकिटों  पर  भेजे  गए  तारों  की  संख्या  में

 उनकी  प्रतिशतता  दर्शाने  वाली  विवरणी  ।

 निम्न  वर्षों  के  दोरान  डाक  द्वारा  भेजे  गए  तारों  की  संख्या  :

 गा
 हा

 केन्द्रीय  तारघर  1982  1983  1984

 का  नाम  सं०  प्रत्तशत  प्रतिशत  प्रतिशत  '

 बम्बई 3.52 कलकत्ता 346239 3.20 574563 2.47 493406 2.07 प्रद्मास . 0.95 233055 2.30 8920... 0.09 नई दिल्‍ली 470464 2.50 नीनिज-तज-++ न जा 5 आिनलन + स्थानोय डाकघरों में ध्यवितगत रूप से भेजे गए तारों की संख्या ह हु का * प्रतिशत प्रतिशत बम्बई 2599872 24.95 2800843. 26.48 कलकत्ता 9.40 6.34 920700 7.60 मद्रास . 6.63 629880... 862860 8.94 ' नई दिल्‍ली 2.8 244700 स्थानीय वितरण कार्यालयों के लिए भारी मात्रा में व्यक्तिगत रूप से तारों का वितरण 22.00 एवं 06.00 बजे के बीच किया जाता है जब नियमानुसार तारों का वितरण नहीं किया जाता है जबकि इस अवितरण अवधि के दौरान तार सकिटों पर तारों का संचारण करने से कोई लाभ - नहीं है । हरियाणा में सोनीपत ओर गोहाना टेलीफोन एक्सचेंज को टेलोफोन क्षमता में बढ्धि भी धर्म पाल सिह सलिक : कया संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे 63



 लिलिंशे  उर्शरे  2  1985
 अत  जन  --

 क्या  सरकार  का  अगले  तीन  वर्षों  के  सोनीपत  और  गोहाना  टेलीफोन  एक्सचेंज

 की  टेलीफोन  क्षमता  में  वृद्धि  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इन  एक्सचेंजों  का  कब  तक  विस्तार  कर  दिया

 कितनी  अतिरिक्त  लाइनें  दी  और

 (४)  इस  प्रयोजने  के  लिए  यदि  कोई  राशि  आवंटित  की  गंई  है  तो  वह  कितनी  है  ?

 संचार  मंत्रालय  क  राज्य  मंत्री  राम  तिबास  :  से  सोनीपत  एक्सचेंज
 का  अभी  हाल  ही  में  200  लाइनों  द्वारा  विस्तार  किया  गया  है  ।  ग्रोहाना  इस  समय  कनेक्शन  प्रंदान
 करने  के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  उपलब्ध  इन  एक्सचेंजों  का  आगे  और  विस्तार  करने  पर  विचार
 किया  जो  कनेव्शनों  की  और  मांग  होने  व  उपस्कर  उपलब्धता  पर  निर्भर

 उपयुक्त  विस्तार  कार्य  के  लिए  अपेक्षित  निधि  कों  सकिल  को  आबंटित  एकमुश्त  राशि
 से  पूरा  किया

 इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  सें  न्यायाधीशों  के  ओर  लम्बित  मामले

 1745.  भरी  राजकुमार  राय  :  कया  विधि  और  न्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  इलाहाबाद  उच्च'नन्‍्यायालय  में  गत  कई  वर्षों  से  बहुत  से  मामले  लम्बित  हैं  क्योकि
 न्यायाधीशों  के  बहुत  से  पद  खाली

 तो  गत  15  वर्षों  10  वर्षों  से  और  5  वर्षो  से  लम्बित  मामलों  की  संख्या
 किंतेनी  और

 न्‍

 इन  मामलों  के  निपटाने  और  न्याबाधीशों  के  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 बा  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  हुंसराज  :  से
 बाद  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  द्वारा  दी गई  जानकारी  के  30-6-84  को  2,  12,453
 मामले  लम्बित  इनमें

 से
 45,845  मामले  5  वर्ष  से  अधिक  पुराने  हैं  और  5019  मामले  10.  .

 ब्षे  से  अधिक  पुराने  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  ओर  अन्य  उच्च  न्यायालयों  में  मामलों  के  लबित  *

 होते के कई जटिल कारण हैं और उन्हें मात्र रिक्त पदों के फलस्वरूप नहों माना जा सकता । फिर रिक्त पंदों को भरने की बात सरकार के ध्यान में उच्च न्यायालयों लंबित म।मलों की संझेया कम करने के लिए साधारणतः किए गए उपाय संलग्न विवरण में बताए गए कै विवरण उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किए गए उपाय ह उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए भए 64.
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 (1)  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधीश  के  द्वितीय  अप्रील  में  निर्णय  से  ले  ही  टेंट  अपील
 को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  1976  में  संशोधन  किया  गया

 (2)  विधि  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  अधिनियम  बर्ष

 1973  में  किया  गया  ओर  उसे  1978  और  1980  में  संशोधित  किया  गया  ।

 (3)  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या  में  समय-समय  पर  वृद्धि  की

 जाती  है|
 हे

 (4)  उपर्यक्त  के  कुछ  उच्च  मामलों  के  बेहतर  निपटारे  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  कर  रहे

 कई  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  ग्रुप  में  रखा  जाता  है  जिनमें  एक  जैसे
 प्रश्न  अन्तबलित  होते

 सूचना  की  तामील  के  लिए  थोड़ा  समय  देकर  सुनवाई  के  लिए  मामले  नियत

 अभिलेख  के  मुद्रण  की  आवश्यकता  को  समाप्त  करना
 ह  |

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  वाले  मामलों  में  शीघ्र  कारंवाई  करना  और  उन्हें  पूथिकता
 देना  ।

 (5)  सरकार  ने  उन  राज्यों  के  जिनमें  5  वर्ष  से अधिक  पुराने  सिविल  मामले  भारी  संबूया  में
 लंबित  मुख्य  मंत्रियों  को और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूरतियों  को  भी  ग्रह  लिखा  है  कि
 सेवानिवृत्त  न्यायाधीशों  की  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अधीन  नियुक्ति  पर  विचार  किया

 ह
 (6)  सरकार  ने  देश  में  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए  विधि

 आयोग  विधि  की  नियुक्तित  भी  की  विधि  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  में
 लिखित

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों  के  अनुकूल
 हो  और  विशेष  रूप  से  --

 (i)  इस  आधारभूत  सिद्धांत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना  कि  बिनिश्वय  न्यायोत्रित

 और  निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शीघ्र  और  कम  खज्नें  पर  निपटारे  को

 सुनिश्चित  करने  के  उद्दं  श्य  से  विलम्ब  समाप्त  वकाया  मामलों  को  शीघ्र
 निपटाने  और  खर्चों  में  कमी  करने  के  लिए

 (7)  तकनीकी  बारीकियों  और  विलम्बकारी  युवितयों  को  कम  करने  और  उन्हें  समाप्त

 करने  के  उद्द  श्य  से  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप

 में  नहीं  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के  साधन  के  रूप  में  कार्य  और

 (iii)  न्याय  प्रशासन  से  सम्बद्ध  सभी  ब्यक्षितणों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 न्यायिक  प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहना  ।
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 सावंजनिक  महत्व  के  बेन्द्रीय  अधिनियमों
 का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि  उन्हें  सर  उपयोगिता

 बनाया  जा  सके  और  उनकी  संदिग्घार्थशाओं  और  ४७
 न

 किया  जा  सके  ।

 हा

 अप्रचलित  विधियों  और  अधिनियमितियों  को  या  उनके  ऐसे  भागों  को  जिनकी  उपयोगिता
 समाप्त  हो  गई  निरसित  करके  कानून  पुस्तक  को  भ्रद्यतन  बनाने  के  उपायों  की  सरकार
 को  सिफारिश  करना  ।

 (7)  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  की  समीक्षा  की  गई
 अधिकांश  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कारंबाई  की  जानी

 बे  संघ  सरकार  के  विचारों  उनको  भेज  दी  गई  हैं  और  उनसे  आवश्यक  कारंबाई
 करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 ः  (8)  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  के  बकाया  की  समस्या  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  और  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  3  मुख्ल  न्याय  मूतियों  को  एक
 अनौपचारिक  समिति  गठित  की

 विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  पाठय  पुस्तक  ओर  अभ्यास  पुस्तकें  छापने  के  लिए
 निर्धारित  कागण  का  कोटा/मल्य

 सप्लाई की गई  भी  सुरेश  क्रूप  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 बया  कागज  मिलों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  राज्यों  को  पाठ्य  पुस्तकें  प्रकाशित

 करने  ओर  कापियों  के लिए  कागज  फी  सप्लाई

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  हेतु  कितना  कोटा  और  क्या  दर  निर्धारित  की

 प्रत्येक  राज़्य  की  मांग  कितनी  है  और  उक्त  मांग  की  तुलना  में  राज्यवार  कितनी
 सप्लाई  की  गई  ओर

 क्या  सरकार  को  किसी  राज्य  से  इस  प्रकार  की  शिकायत  मिली  है  कि  उबत  मिलें
 कागज  सप्लाई  करने  से  इन्कार  कर  रहो  है  ?

 उद्योग  और  कम्बनो  कार्य  सनत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्भद  :  से

 कागज  छपाई  का  और  कागज  के  के  उपबंधों
 के  कागज  के  विनिर्माताओं  जिनकी  कागज  और  गत्ते  के  विनिर्माण  की  अधिष्ठापित  वॉधिक
 क्षमता  24,000  मीट्रिक  टन  से  अधिक  अपने  कागज  और  गत्ते  के  उत्पादन  का  20  प्रतिशत  अथवा

 25  प्रतिशत  तक  छपाई  का  सफेद  कागज  की  उनकी  छपाई  और  लिखाई  के  कागज  के  विनिर्माण  की

 क्षमता  के  सन्दर्भ  में  कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य  पर  6400  रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  की

 दर  से  आपूर्ति  करनी  होती

 शिक्षा  मन्त्रालय  शैक्षिक  प्रयोजनों  के  लिए  छपाई  के  सफंद  कागज  के  प्रयोजनबार  आबंटन  से

 सम्बन्धित कागज भिम्न-भिन्‍न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को उनकी विद्यार्थियों की संख्या और छपाई के सफेद कागज की उपलब्धता के आधार प्रत्येक तिमाही में आबंटित किया जाता जब भी कागज की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में आबंटियों से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मामले को



 12  1907  लिखित  उत्तर
 हू

 छपाई  के  सफेद  कागज  की  आपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए  सम्बद्ध  कागज  भिलों  से  बातचीत  करके  कारंवाई
 की  जाती  है  |

 र्जढ  राजस्थान  का  औद्योगिक  विकास

 1747.  प्रो०  निर्मला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  राजस्थान  में  औद्योगिक  प्रगति  बहुतं  धीमी  है  और  उस  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  संशोधनों

 का  पूरी  तरह  से  इस्तेमाल  नहों  किया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विवार  राजस्थान  में  उद्योगों  के  विकास  की  ओर  विशेष

 ध्यान  देने  का  और  हे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पतों  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  सोहम्मद  :
 राजस्थान  में  औद्योगिक  विकास  की  गति  में  तेजी  आई  है  जैसा  कि  राजस्थान  राज्य  को  पिछले  तीन
 बर्षों  के दौरान  जारी  किए  गए  निम्नलिखित  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  संझ्या  और  तकनीकी  विंकांस

 महानिदेशालय  में  किए  गए  पंजीकरणों  से  स्पष्ट  होता

 अल ललीसत  वन  ततभतनमन->+कमी जनक  ———  «मम नतत-++
 वर्ष  औद्योगिक  लाइसेंस  तकनीकी  विकास  महा  निदेशालय

 में  पंजीकरण
 नननििणखन-+  लत  तततततततत-तत--मन»>+«>-«-ननन«म»
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 विगत  तीन  वर्षों  में  कुल  उनके  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  ।

 ओऔदूयोगिक  लाइसेंसों/आशय  पत्रों//कनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  पंजीकरणों  आदि  का

 ब्यौरा  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  उनके  न्यूज  लेटरਂ  में  प्रकाशित  किया  जाता  हैं  जिसकी :
 प्रतियाँ  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 और  किसी  राज्य  में  उद्योग  स्थापित  करने  को  मुख्य  रूप  से  जिम्मेदौरी  उस

 राज्य  सरकार  की  होती  तो  भी  केन्द्रीय  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  के  शिए  विभिर्त

 प्रोत्साहनों/रियायतों  की  व्यवस्था  करके  उनके  प्रयासों  मैं  सहायता  करती  है  जिश्वका  व्यौरा  हि

 फार इन्हस्ट्रीज इन बेकवर्ड एरियाजਂ नामक पुस्तिका में दिया गया जिप्तकी प्रतियां संसद के ' पुत्तकालय में उपलब्ध हैं । डाक विभाग में विहाड़ी पर कार्यरत कर्मचारी श्री बिलास सुस्तेभबार : क्या संचार लंत्री बह क्साते की कृपा करेंसे कि 67
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  1  1984  के  टाइम्सਂ  में  के

 डाकिया संघ  में  असन्तोषਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इस  समय  देश  में  डाक  विभाग  में  दिहाड़ी  पर  कार्यरत  ऐसे  कितने  कमंचारी  हैं  जिन्हें
 नियमित  मजदूरी  नहीं  मिल  रही  है  और  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  जी  हां  ।  दिनांक

 1-12-1984  के  नवभारंत  टाइम्स  में  के  डाकिया  संघ  में  असंतोषਂ  नामक  शीर्षक
 के  अन्तगंत  प्रकाशित  समाचार  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  दक्षिण-पूर्व  दिल्‍ली  डाक  सकिल
 के  45  कमंचारियों  का  स्थानांतरण  कर  दिया  गयढ  25  दिहाड़ी  के  कमंचारियों  को  पिछले  पांच

 महीनों  से  वेतन  नहीं  मिल  रहा  पोस्टमेनों  के  इलाकों  को  बदला  जा  रहा  है  जिसके  परिणामस्वरूप
 जनता  को  कठिनाई  हो  रही  है  और  डाक  का  समय  पंर  वितरण  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  डाकधघरों  में
 पैकरों  से चौकीदार  का  काम  लिया  जा  रहा  है  परन्तु  उनकी  क्षतिपूर्ति  नहीं  की  जा  रही
 पूर्व  मंडल  के  पोस्टमैन  यूनियन  के  पदाधिकारियों  ने  मंगलवार  27-11-1984  से  धरना  देना  प्रारम्भ
 कर

 दिल्‍ली  डाक  सकिल  के  दक्षिण-पूर्व  मंडल  में  कार्यरत  45  डाक  सहायकों  को  निर्धारित
 समय  तक  सेवा  करने  के  पश्चात्‌  स्थानांतरित  किया  गया  डाक  और  वितरण-द्यवस्था
 पर  प्रतिकल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  दिहाड़ी  के  क्रमंचारियों  को  नियमित  रूप  से  वेतन  दिया  जा  रहा  है
 जब  को  टेस्ट  कंटेगरी  के  ग्रप  कमंचारी  को  चौकीदार  के  कार्य  पर  लगाना  आवश्यक  हो  जाता

 है  तो  उसको  क्षतिपूर्ति  की  जाती  है  ।

 यूनियन  के  पदाधिकारियों  ने  घरना  दिया  था  परन्तु  7-12-1984  को  हुई  चर्चा  के  पश्चात्‌
 इसे  उठा  लिया  गया  ।

 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विदेशी  ट्र ंड  भार्क  का  प्रयोग
 ल्‍

 :

 1749.  भी  डो०  पी०  णदेआ  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  क$पा

 कया  सरकार  विदेशी  सहयोग  के  लिए  स्वीकृति  देते  समय  यह  शर्त  रखती  रही  है  कि

 विदेशी  ट्रेड  मार्क  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  दी

 ऐसी  शर्ते  लगाने  के  क्या  कारण  और

 ऐसी  शर्त  का  कम्पनियों  के  कायंकरण  और  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  क्या  प्रभाव

 पड़ा

 उद्योग और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  से

 सरकार  को  नीति  के  अनुसार  देश  के  भीतर  बेचे  जाने  वाले  उत्पादों  पर  सामान्यतः  विदेशी  ट्रेंड
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 मार्क  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  यद्यपि  निर्यात  किए  जाने
 वाले  उतादों  पर  इसके  प्रयोग  पर  कोई

 आपत्ति  नहीं  इस  आशय  की  एक  शर्ते  का  सभी  विदेशी  संहयोग  की  स्वीकृतियों  में  समावेश  छिया
 जाता

 भारतीय  तेल  मिगम  द्वारा  खाता  पकाने  को  गेस  भरने  के  संयंत्रों  को  स्थापना

 1750.  प्रो०  रामकृष्ण  मोरे  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  तेल  निगर्म  खाना  पकाने  की  गैस  भरने  के  नए  संयंत्र  स्थापित  कर  रहा
 ओर

 यदि  तो  वे  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किए  जाएंगे  और  उनकी  क्षमता  क्‍या

 होगी  ?  *

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  नवल  किशोर  :  जी  हां  ।

 इंडियन  आयल  कार्पोरेशन  लिमिटेड  का  12  नये  भरण  संयंत्र  स्थापित  करने  का
 प्रस्ताव  है  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 नीननीनी  न  सन  न्‍-€ीीन्‍ल्‍.न्‍न्‍इन्‍₹न्‍  चना  सतत  तन  तन  ली  जल  ७-3  नथीणनय५२यी:।त७?७०ीत,७थ--मन  ७--....
 है

 स्थान  क्षमता
 मो०  टन  प्रतिवर्ष  में

 राजकोट  12500

 .  हाजिरा  35000

 सवाई  माधोपुर  ,  25000

 जमशेदपुर
 ह

 25000

 भोपाल  25000

 दुर्गापुर
 ः

 25000

 टिकरी  कलां  50000

 बालासोर  25000

 मदनपुर  25000

 करनाल  25000

 वाराणसी  25000

 कलकत्ता  -  25000

 भारतोय  सीमेंट  निगल  के  कार्यकारो  अधिकारी

 1751.  भरी  मोहम्मद  प्रहफूण  अली  खां  :  क्या  उच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  मस्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :



 हा
 जि  व  उतर  .  .  2  1985
 ५...  न  स्‍

 क्‍या  अनुभवी  कायेकारियों  ने  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  राज्य  स्वामित्व  के  अन्तगंत  आने

 वाले  भारतीय  सीमेंट  निगम  को  छोड़  दिया
 *

 ह

 (a)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्ष-वार  कितने  अनुभवी  कार्यकारियों  ने  भारतीय

 सीमेंट  निगम  को  छोड़  दिया  और  उसके  क्या  कारण  रा

 इसके  परिणामस्वरूप  भारतीय  सीमेंट  निगम  का  कार्यकरण  किस  हृद  तक  प्रभावित  हुआ  ,
 और

 सरकार  द्वारा  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  भोहम्मद  :  से

 बे  [982,  1983  तथा  1984  के  दौरान  नीचे  दिए  गए  ब्योरों  के  अनुसार  सीमेंट  कारपोरेशन

 आफ  इंडिया  लि०  से  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  त्याग-पत्र  दिए  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  पदभार

 ग्रहण  किया  :--

 वर्ष  -  छोड़कर  गए  पदभार  ग्रहण  किया

 1982  *  48  85

 1983  41  23
 हु

 1984  58  87
 निनन-क्‍-3०--५  +  *  ee  *+>+«  ने  के  वैनन-ग-भगन-«-णन

 रेशन  छोड़कर  जाने  के  अधिकतर  बताए  गए  कारण  वंयबितक  गैर-सरकारी  और  सरकारी  दोनों
 क्षेत्रों  मे ंसीमेंट  उद्योग  की  बढ़ती  पर्याप्त  क्षमता  को  देखते  हुए  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  एक  स्थान

 दूसरे  पर  जाना  अपरिहायं

 केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद

 1752.  भ्रो  बल्‍लभ  पाणिप्रही  :  वया.विधि  कोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  कितने  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद  और  प्रकाशन

 किया  जा  चुका  है  तथा  इस  कार्य  पर  कितना  व्यय  हुआ

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  संतोषजनक  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  उक्त  स्कीम  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के

 लिए  क्‍या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?  े

 विधि  और  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  हंसराज  :  प्रादेशिक  भाषाओं

 में  अब  तक  जिन  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  अनुवाद  और  प्रकाशन  हो  चुका  है  उनकी  संख्या  बताने  के

 लिए  सदत  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  प्रादेशिक  भाषाओं  में

 अनुवाद  पर  वर्ष  1974-75  से  वर्ष  1984-85  की  अवधि  के  दोरान  उपय्रत  व्यय  9,92,624,00
 रुपये  है  ।  ह॒

 मु

 नहीं  ।
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 केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवाद  राज्य  अभिकरणों  द्वारा  किया

 जाता  अतः  प्रगति  इस  बात  पर  निर्भर  करती  है  कि  राज्य  सरकारें  इस  विषय  में  कितनी  रुचि

 लेती  हैं  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  प्रादेशिक  भाषाओं  में  शीघ्र  अनुवाद  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारों  से  निरन्तर  आग्रह  किया  जा  रहा  1982  विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इस  विषय

 को  ब्विार-विमर्श  की  एक  मद  के  रूप  में  सम्मिलित  किया  गया  था  और  तत्कालीन  विधि  मंत्री ते

 राज्यों  के“विधि  मंत्रियों  से  अनुरोध  किया  था  किवे  केन्द्र  द्वारा  दी  जा  रही  वित्तीय  सहायता  का  लाभ

 उठाते  हुए  विभिन्‍न  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनुवादਂ  और  मुद्रण  कराने  के  कार्य

 में  प्रगति  लाने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करें  ।

 विवरण

 प्रादेशिक  भाषाओं  में  अनूदित  और  प्रकाशित  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  बारे  में  विवरण

 क्रमसं०  भाषा  ,  अनूदित  केन्द्रीय  अधिनियमों  प्रकाशित  केन्द्रीय  अधिनियमों

 ___.  फपफप्् ्  ----+-+-++++--

 1.  असमिया  34  न

 2.  बंगला  की  हु  66  14

 *
 3,  गुजराती

 513  99

 4.  कन्‍्नड़  104  54

 5.  मलयालम  185  141

 6.  मराठी  ह
 207  89

 उड़िया  ःः  193  *

 8.  पंजाबी  175  32.

 9.  तमिल  92  *  20

 9.  तेलुगू
 63  4  ,

 उर्दू  ..  63  णण

 नई  गुजरात  में  सूरत  नगर  में  विदेश  डाकधर  खोलना

 छा
 2

 if  भरी  नर्रासह  सकव्ाना  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  विदेश  डाकघर  खोलने  के  लिए  निर्धारित  मापदण्ड  कया

 कया  सूरत  तगर  पं  मापदण्ह  पूरे  करता  और

 इस  विदेश  डैकघर  के  लिए  कितने
 नए

 कर्मचारियों
 की

 आवश्यकता  होगी  और  इस

 पर  कितना  ब्यय  होगा ?

 ग्
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 ख्त्क्छ्ग्ग़््ाण
 ष  हा  _

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  विदेश  डाकधर  खोलने  के

 लिए  वित्त  मंत्रालय  की  सहमति  प्राप्त  करना  आवश्यक  है  और  विदेश  डाकघर  खोलने  के  लिए  जो

 मानदण्ड  हैं  उसके  अन्तगंत  परियात  की  मात्रा  उतनी  होनी  चाहिए  जितनी  एक  समाहर्ता  कार्यालय  को

 खोलने  के  लिए  जरूरी  होती  है  |  प्रतिवर्ष  प्रति  समाहर्त्तोा  कार्यालय  का  सीमाशुल्क  का  औसत  संकलन

 250  करोड़  रुपए  से  अधिक  होना  चाहिए  ।  हु  ञऊ
 है  प

 जी  नहीं  ।
 ह

 उंपरोक्त  को  मद्देनजर  रख़ते  हुए  प्रश्न  ही  नृहीं  उठता  ।

 पटना  में  सेनिक  भरतो  में  भ्रष्टाचार

 1754.  भरी  अब्वुल  हन्मान  अंसारो  :  क्‍या  रक्षा  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  1  1983  से  13  1985  के  दोरान  दानापुर
 में  जबानों  की  भरती  में  रिश्वत  मांगने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 कया  दानापुर  पुलिस  ने  1985  में  कुछ  ब्यक्तियों  को  रिश्वत  लेने  के आरोप

 में  गिरफ्तार  और

 सैनिक  भरती  कार्यालय  में  भ्रष्टाचार  की  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्‍या  कायेवाही  की  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रो  पी०  थी०  नरासह  :  हां  ।

 इस  मामले  में  दानापुर  पुलिस  ने  दो  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  है  ।

 गिरफ्तार  किए  गए  दोनों  व्यक्तियों  में.से  एक  सरकारी  कर्मचारी  उसे  सेवा  से

 मुअशिल  कर  दिया  गया  है  ओर  उसके  खिलाफ  अनूशासनात्मक  कारंवाई  भी  शुरू  कर  दी  गई  ..

 दूसरा  व्यक्ति  सिविलियन  दानापुर  पुलिस  मामले  की  जांच  कर  रही  सेना  भरती  दफ्तरों  में

 अ्रष्टाचार  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कारंवाई  की  जा  रही  है  :--

 (1)  भरती  दफ्तरों  में  .  नियुक्त  स्टाफ  को  दो  वर्ष  के  पश्चात्‌  अदला-बदली  की  जाती  है
 ताकि  निहित  स्वार्थ  न  पनप  सके  ।

 (2)  यह  भी  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  एक  ही  अफसर  को  भरती  दफ्तर  में  फिर  से

 दुबारा  नियुक्त  न  किया  7  हु

 (3)  उम्मीदवारों  का
 चयन  बोड  द्वारा  उनको  योग्यता  के  आधार  पर  किया

 जाता

 (4)  भरती  प्रमाणपत्रों  की  और  चिकित्सा  परीक्षा  को  युक्तियुक्त  बनाने  के

 बारे  में  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गए

 (5)  शिकायत  प्राप्त  होने  पर  उनकी  तंत्काल  जांच  को  जाती  है  और  दोषी  पाए  जाने  वालों
 *

 को  ऐसा  दण्ड  दिया  जाता  है  ताकि  वह  अन्यों  क ेलिए  मिसाल  बन
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 अद्योधित  तेल  का  उत्पादन  औ  र  भांग

 1755.  भ्रो  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों
 के

 दोरान  वर्ष-बार
 अशोधित

 तेल  का  कितना  उत्पादन

 उक्त  वर्षों  के दौरान  तेल  की  मांग  कितनी  और

 तेल  के  क्षेत्र  में हमारे  कब  तक  आत्म-निर्भर  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  मबल  किशोर  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :--

 मौ०

 वर्ष  ऋड  उत्पादन

 1981-82  16.19

 1982-83  21.06

 1983-84  26.02

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कच्चे  तेल  की  आवश्यकता  नीचे  दी  गई  है  :--

 सी०

 वर्ष  वि  कच्ले तेल  की  आवश्यकता

 1981-82  35,84

 1982-83  37.89

 1983-84  39.55

 अभी  तक  9%  कच्चे  तेल  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त
 कर  ली  गई  चूंकि  तेल  की

 खोज  का  काये  संभाव्य  प्रकृति  का  अतः  निश्चित  आधार  पर  यह  बताना  संभव  नहीं  है  कि  तेल

 के  क्षेत्र  में  जब  तक  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  कर  ली  जाएगी  ।

 केरल  के  लिए  सिट्टी  के  तेल  का  कोठा

 ये

 1756.  डा०  के०  जी०  अविफ्रेंडो  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  सरकार  को  इक्न  बात  की  जानकारी  है  कि  केरल  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  का

 कोटा  रोशनों  करने  और  खाना  पकाने  के  लिए  है  ओर  मिट्टी  का  तेल  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं
 और

 (a)  यदि  तो  केन्द्र  सरकार  केरल  सरकार  के  उस  मछआरों  के  उपयोग  के  लिए  मिट्टी
 के  तेल  का  अतिरिक्त  कोटा  आबंटित  क्‍यों  नदीं  जो  मछली  पकड़ने  के  लिए  बीस  सूत्री  कार्यक्रम

 के  अन्तगगंत  प्राप्त  10  माहा  इंजन
 वाली  देशी  नावें  बलाते  हैं  ओ  मिट्टी  के  तेल  से  ही  चलती  है  ?

 73
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 ar  गा

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  :  और  राज्यों  को

 मिट्टी  के  तेल  को  आवंटन  मुख्य  रूप  से  घरेलू  रोशनी  तथा  खाना  पकाने  के  इंधन  के  लिए  ही  किया
 जाता  केरल  सरकार  के  अनुसध  पर  13,080  मीट्रिक  टन  के  सामान्य  आबंटन  के  अतिरिक्त
 राज्य  को  तदर्थ  आधार  पर  1990  मीट्रिक  टन  और  मिट्टी  का  तेल  दिया  सभी  राज्यों  को  यह

 सलाह  दी  गई  है  कि  मिट्टी  के  तेल  का  घरेलू  कार्यों  के  अतिरिक्‍त  प्रयोग  करने  की  अनुमति  तभी  दी
 जाये  जब  तकनीकी  कारणों  से  किसी  अन्य  इंधन  का  प्रयोग  सम्भव  न  हो  ।  केरल  में  मछली  पकड़ने  की
 मौंकोंजों  क ेआउट  बोर्ड  इंजन  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पेट्रोल  चलने  बाले  डिजाइन  के  बनाए  जाते

 हैं  ओर  लम्बी  अवधि  तक  मिट्टी  के  तेल  से  चलाने  पर  इंजन  का  नुकसान  होने  की  संभावना  होती
 इन  इंजनों  के  लिए  मिट्टी  क ेतेत  जो  आयात  किया  जाता  प्रयोग  करना  वांछनीय  नहीं  समझा
 ग्रया  है  जबकि  पेट्रोल  जिसका  देश  में  ही  उत्पादन  होता  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 उड़ीसा  में  एक  मल  ओषध  एकक  को  स्थापना

 1757.  भो  राक्षकांत  डिगाल  :  क्या  रसायन  झोर  उबंरक  यह  बताने  की  कृप
 करंगे  ॥

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  एक  म़्ल  ओऔषध  एकक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 (a)  यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  कब  तक  कार्यान्वित  कर  दिया  और

 (a)  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसावन  और  उद्ंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मन्‍्त्री  वोरेल्न  से
 सरकार  को  इस  समय  उड़ीसा  में  मूल  औषध  एकक  स्थापित  करने  का  प्रंस्ताव  नहीं  है  ।

 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  ने  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  के  सहयोग  से  उड़ीसा  में

 136.52  लाख  रुपए  की  लागत  पर  पहले  ही  एक  फामू  लेशन  एकक  स्थापित  कर  दिया

 हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  द्वारा  उवंरकों  का  उत्पादन

 1758.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  रसायन  ओर  उरवेरक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे

 कि  ु

 हिन्दुस्तान  उर्वरक  निगम  द्वारा  कितने  उर्वरक  संयंत्रों  की  स्थापना  की  गई

 1984-85  में  हिन्दुस्तान  उवरक  निगम  द्वारा  प्रबन्धित  उवंरक  संयंत्रों  में  उ्बरकीं  को

 किंतमी  मात्रा  का  उत्पादन  +

 क्या  उक्त  वर्ष  में  हिन्दुस्तान  उवंरक  निगम  द्वारा  उवंरकों  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित

 लकयः  प्राप्त  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसफ्रे  क्या  कारण  हैं  ?

 रसोय्लश  और  उर्थरक  तथा  उद्योग  भोर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेग  :

 हिंर्दुस्तान  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  लि०  के  चार  चालू  एकक  अर्थात  नामरूप  [  और  1[

 अरोनी  दुर्गापुर  ओर  दो  कार्यान्वयनाधीन  परियोजनाएं  अर्थात  हल्दिया
 और  तामरूप  .
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 ,  1984-85  के  दौरान  एच०  एफ०  सी०  एल०  के  चालू ,4  ककों  में  उबंरकों का  लक्ष्य
 और  उत्पादन  भमिम्न  प्रकार  था  :---

 जज++कमन-+ः  आर

 एकक  का  नाम  1984-85  5  के  दोरान  नाइट्रोजनयुक्त  उबवंरकों  का  उत्पानन

 ह॒  000  मी०
 का  ७  पााााााणभाणाए था  जाता

 लक्ष्य  ब्रास्तविक  उत्पादन

 नामरूप  1  31  21,3

 नामरूप  ता  92  66.1  -

 दुर्गापुर  90  58.5

 बरोनी  80  36.1

 योग  293'  183.0
 का

 वास्तविक
 उत्पादन  22-3-85  तक  और  अनुमानित  उत्पादन  23-3-85  से  31-9-1985

 तक  लिया  गया

 और  पावर  खराबी/वाल्टेज  उतार-चढ़ाव/पावर  प्रतिबम्धों  सहित  उपकरण
 समस्याओं और

 पावर  समस्याओं  के  परिणामस्वरूप  एच०  एफ०  सी०  के  एककों  के  लिए  1984-85
 हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किए  जा  सके  ।

 हि  वालमपुर  को  अहमकाबाद  और  दिल्‍ली  से  सीधे
 टेलीफोन  सेवा  से  जोड़ना

 1759.  श्री  थो०  के०  गढ़वी  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पालनपुर  को  गांधी  नगरू  अहमदाबाद  और  दिल्ली  से  सीधी  टेलीफोन  सेवा  से
 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  धि

 यदि  तो  यह  काये  क्रब  तक  कर  लिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संधार  मम्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  रास  निवास  :  जी  हूं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  पालनपुर  को  अहमदाबाद  स्वचल  के
 -  साथ  जोड़कर  वहां  एस०  टी-डी  सुविधा  प्रदान  करने  की  योजना

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 में  हिन्दुस्तान  सश्ञीत  टूल्स  कारखाने  का  अल्थुनिकौकरण

 ८:  ते "1760.
 भरी  विष्णु  मोदी  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पती  कार्य  मंत्री  यह  बताने की  क्षपा  करेंगे

 किः  .

 75
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 क्‍या  अजमेर  स्थित  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कारखाने  का  आधुनिकीकरण  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 :

 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्या

 सरकार  का  यह  काये  कब  शुरू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  आरिफ  सोहम्भद  से

 एच०  एम०  टी०  के  अजमेर  स्थित  एकक  का
 प्रतिस्थापम  ओर  आधुनिकोकरण  कार्यक्रम  पहले

 ही  कार्यान्वित  किया  जा  रहा

 बिहार  में  पेट्रोल  खाना  पकाने  को  गंस  ओर  मिट्टी  के  तेल

 की  एजेंसियों  का  आवंटन

 .
 श्री  योगेश्वर  प्रसाद  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  के  लोगों  को  पेट्रोल  खाना  पकाने  की

 गैस  और  मिट्टी  के  तेल  की  एजेंसियों  के आबंटन  की  विस्तृत  प्रक्रिया  क्‍या

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  के  उन  व्यक्तियों  का  क्‍या  ब्योरा  है  जिन्हें
 बिहार  में  इस  प्रकार  की  डीलरशिप  आबंटित  की  गयी  और

 ह॒

 बिहार  में  आगामी  पांच  वर्षों  के  दोरान  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 लोगों  को  आबंटित  की  जाने  वाली  इस  प्रकार  को  एजेंसियों  का  कया  ब्यौरा  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मक्‍्ल  किशोर  तेल  उद्योग  को

 विपणन  योजना  में  प्रत्येक  वर्ष  डीजल/पेट्रोल  की  डीलरशिप  और  एल०  पी०  जी  तथा  एस०  के०

 एल०  डो०  ओ०  के  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों  का  25  प्रतिशत  भाग  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  सदस्यों  के  लिए  आरक्षित  होता  संबंधित  तेल  कम्पनी  द्वारा  समाचार  पत्रों  में

 विज्ञापन  देकर  उपर्युक्त  श्रेणी  के  लोगों  से  आरक्षित  स्थानों  के  लिए  आवेदन  मांगे  जाते  पात्र

 लोगों  में  से  चुनने  का  काम  उपयुकृत  तेल  चधन  बोड  द्वारा  किया  जाता  तब  संबंधित  तेल  कम्पनी

 तेल  चयन  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदित  पेनल  के  अनुसार  आशय  पत्र  जारी  करती  है  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण-एक  में  दी  गई

 तेल  उद्योग  को  विपणन  योजनाएं  वर्ष-बार  तैयार  की  जाती  वर्ष  1984-85  तक

 विपणन  आयोजनाओं  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  लिए
 आरक्षित  डोलरशिप  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-दो  में  दिया  गया  1985-86  की  विपणन  योजना

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 16
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 wat  बस्  हाई  से  रोजगार  के  अवसरः

 1762,  श्नौ  डो०  बी०  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  बम्बई  हाई  में  तेल  मिलने  के  परिणामस्वरूप  रोजगार  के  कितने  अवसर  पैदा  हुए

 क्‍या  रोजगार  के  उक्त  अवसर  सामान्यतः  महाराष्ट्रवासियों  को  और  विशेष  रूप  से

 स्‍थानीय  लोगों  फो  संतोषजनक  ढंग  से  उपलब्ध  नहीं  किए  जा  रहे  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  मवल  किशोर  :  से  1985
 को  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की  बम्बई  अपतटीय  परियोजना  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों

 की  कुल  संख्या  5406  थी*जिसमें  2370  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  क्ंचारी  भी  शामिल

 .  तृतीय  और  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  सीधी  भर्ती  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  द्वारा

 प्रायोजित  नामों  के आधार  पर  की  गई

 बम्थई  में  बातावरण  में  अमोतिया  गेस  का  फंलना

 1763.  क्री  दसा  सामंत  :  गया  रसायन  ओर  उर्वरक  भम्ज्रो  यह  बंताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  यह  सच  है  कि  बम्बई  शहर  में  चैम्बूर  स्थित  राष्ट्रीय  क॑मिकल्स  एण्ड  फर्टिलाइजसे
 लिमिटेड  से  4  1985  से  अमोनिया  गेस  रिस  कर  निरन्तर  वातावरण  में  फंल  रही

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दोरान  वातावरण  में  अमोनिया  गेस  का  प्रतिशत  कितना

 ,

 क्या  गैस  का  रिसाव  रोकने  के  लिए  चंम्वूर  में  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  संयंत्र  को  कुछ
 समय  के  लिए  बन्द  कर  दिया  गया  ओर

 अमोनिया  के  रिसने  के  क्या  कारण  थे  ओर  उक्त  रिसाव  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने

 क्स्य  उपाय  किए  ?

 रसायन  कोर  उदंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रो  बीरेग्द्र  :  बम्बई

 शहर  के  विभिन्‍न  भागों  में  नागरिकों  द्वारा  3,  5,  10  और  12  मार्च  को  अमोनिया  गंध  की  शिकायतें

 की  गई  थीं  ओर  समाचारपत्रों  द्वारा  उसका  उल्लेख  किया  गया  था  ।  बम्बई  नगर  निगम  न०

 ओर  महाराष्ट्र  प्रदूषण  नियन्त्रण  बोर्ड  प्र०  नि०  के  अधिकारियों  ने  विभिन्‍न  दिनों  में
 बातावरण  में  अमोनिया  गंध  के  स्रोत  का  पता  लगाने  के  प्रयत्न  किए  सही  स्रोत  का  पता

 नहीं  लगाया  जा  12  1985  को  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  फटिलाइजर्स  सी०  ह

 एफ०  )  बेम्बूर  के  नजदीक  अमोनिया  गंध  का  कारण  आर०  सी०  एफ०  से  निस्सरण  को  समझा
 गया  अल्प  अवधि  के  लिए  नए  यूरिया  संयंत्र  के  निस्त्रावों  के  अपर्याप्त  निष्प्रभावीकरण  के  कारण

 हुमा

 हा
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 12-3-1985  को  सायं  11.00  बजे  बम्वई  नगर  निगम  द्वारा  अम्बूर  क्षेत्र  स ेलिए
 गए  वायु  नमूने  में  20  माइक्रोग्राम  अमोनिया  ५ति  क्यूबिक  मीटर  अर्थात्‌  0.026  पी०  पी०  एस०
 वाया  गया  जो  काफी  कम  है  ।

 महाराष्ट्र  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  महसूस  किया  कि  पुराने  यूरिया  संयंत्र  के  बेन्ट  स्टेक

 कुछ  सुराख  अमोनिया  निस्सरण  के  स्रोत  हो  सकते  हैं  ओर  इसलिए  14  85  को  आर०  सी०

 एफ०  को  अपना  पुराना  यूरिया  संयंत्र  बन्द  करने  तथा  बेन्ट  स्टेक  की  मरम्मत  करने  की  सलाह  दी  ।

 सलाह  के  अनुसार  आर०  सी०  एफ०  ने  14  1985  को  यह  संयंत्र  बन्द  कर  बेल्ट  स्टेक
 की  मरम्मत  करके  महाराष्ट्र  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  की  स्वीकृति  से  16  !  985  को  संयंत्र  पुनः
 प्रारम्भ  कर  दिया  ।

 आर०  सी०  एफ०  ने  विभिन्‍न  संयंत्रों  से  निस्नावों  में  अमोनिया  के  जमाव  पर  निगरानी
 रखने  और  उनके  स्रोत  पर  ही  यदि  कन्सनट्रेशन  उच्च  के  लिए  प्रगन्धों
 में  वृद्धि  कर  दी  है  ।  प्रदूषण  नियंत्रण  इंजीनियरों  द्वारा  चोबीसों  घंटे  निगरानी  की  जा  रही  सभी
 संयंत्रों  में  की  स्थापना  करने  हेतु  कायंवाही  प्रारम्भ  की  गई  है  ताकि  कर्मचारियों
 और  अधिकारियों  में  निमत्रावों  और  निस्सरण  में  अमोनिया  के  अधिक  प्रभावी  नियंत्रण  के  लिए
 जानकारी  ओर  जागरूकता  उत्पन्न  की  जा  सके  ।  महाराष्ट्र  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  की सलाह  पर  आर»
 सी०.एफ०  ने  अतिरिक्त  उपाय  किए  हैं  जिनमें  संयंत्र  के  बादुर  चार  स्थानों  पर  आसपास  की  वायु
 की  किस्म  की  निन्लावों  के  निष्प्रभावीिक्रण  का  रिकाई  आदि  शामिल  व  यु
 प्रदूषण  रोकथाम  और  नियंत्रण  के  लिए  निपैंत्रण  बोर्ड  की  सलाह  पर  आर०  सी०  एफ०  अपनी
 बाउंडरी  के  नजदीक  आटोमेटिक  अलाम॑  सिस्टम  के  साथ  तीन  स्टेटिक  एम्बीएंट  मानिटरिग  स्टेशनों
 की  स्थापना  करने  हेतु  भी  सहमत  हो  गई  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  विद्युत  ओर  दूरसंचार  समन्वय  समिति

 एण्ड  टेलीकस्युनिकेशन  कोआडिनेशन  के  पास  टेलीफोल

 एक्सचेंजों  को  मंजूर  करने  के  लस्बित  मामले

 1764,  श्रो०  नारायण  चन्द  पाराशर  :  कया  संचार  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विद्यूत  ओर  दूरसंचार  समन्वय  समिति  के  पास  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  मंजूर
 करने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मामले  लम्बित  पड़े  हैं  ओर  1984-85  में  अब  तक  उन्हें  मंजूर  नहीं  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  सकिल-वार  ऐसे  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  मामलों
 के  पास  किस  तिथि  से  लम्बित

 समिति  ने  इस  प्रकार  के  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की
 और

 |

 हिमाचल  प्रदेश  के  विलासपुर  जिले  में  नामहौल  एस०  ए०  एक्स०  सहित  इस  प्रकार
 के  सभी  मामलों  को  किस  तारीख  तक  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  और  इसमें  विलम्ब  होने  के  क्‍या

 . कारण हैं ? हि संचार मंत्रालय के राज्य मंत्रो राम लिबास : नहीं ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 (a)  इस  समय  कोई  भी  मामला  मंजूरी  के  लिए  लम्बित  नहीं  है  जिसमें  हिमाचल  प्रदेश  में  -

 बिलासपुर  जिले  के  नामहौलु  एस०  ए०  एक्स०  से  सम्बन्धित  मामला  भी

 हिमाचल  प्रदेश  में  शाला  डाकधरों/विभागेतर  उप

 का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  बिभागीय  उप-कार्यालयों  के

 रूप  में  बर्गीफृंत  करना  >

 प्रो०  लारायण  सन्द  पाराशर  :  क्या  संचार  सन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1984-85  के  दौरान  कतिपय  शाखा

 विभागेतर  उप-कार्यालंयों  का  दर्जा  बढ़ाकर  उन्हें  विभागीय  उप-कार्यालयों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किए
 जाने  पर  वापस  न  किया  जाने  वाला  अंशदान  करने  की  पेशकश  कीं  है

 येदि  तो  प्रत्येक  मामले  के  सम्बन्ध  में  राशि  सहित  इनका  जिला-बार  ब्यौरा

 क्या

 इन  कार्यालयों
 को  वर्गीकृत  करने  के  लिए  डाक  और  तार  अधिकारियों  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  और  क्या  अब  तक  उन्हें  वर्गीकृत  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इन्हें  अब  तक  वर्गीकृत  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  और  विलम्ब  होने
 के  गया  कारण  हैं  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  जी

 (a)  जिलेवार  आर०  सी०  की  राशि  संलग्न  विवरण  में

 दर्शायी  गई  है  ।

 और  संलग्न  विवरण  में  दर्शाए  गए  सभी  मामलों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  मंजरी
 दे  दी  गई  है  परन्तु  आधिक  मितव्ययिता  सम्बन्धी  आदेशों  के  कारण  वास्तव  में  दर्जा  नहीं  बढ़ाया  गया

 :
 है  और  इन  पाबन्दी  आदेशों  को  हटा  दिए  जाने  के  बाद  इनका  दर्जा  बढ़ा  दिया

 विवरण

 प्रदेश  सरकार  ने  1984-85  984-85  के  दोरान  जिन  डाकधरों  के  लिए  एन०  आर०  सी०
 का  भुगतान  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  उनका  जिला-वार  ब्यौरा  तथा  एन०  आर०  सी०  की  राशि

 अतिरिक्त  विभांगीय  5  जिले  का  माम  एन०  आर०  सी०  की

 डाकधरों/उप-डाकघरों  राशि---रुपयों  में
 का  नाम

 1  2
 है  eee  ओ

 ट््जु
 दा  एाए  ट्णएणणण

 1.  बेहल  .  बिलासपुर  16743.60

 2.  कब्यपुर  2855,72
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 52  3.

 3.  पुदोवल
 eT

 7232.00

 4.  परील  हमीरपुर  ४  17592,72

 5.  माझेरना  कांगड़ा  9676,80
 '

 6,  रेई  -  10876.32  .32

 .  7.  पारोर  1706.64

 8.  पंगाना  मण्डी  13009.32

 9.  जंझेली  "18723.60

 10.  शाघी  *  शिमला  14975,96  .

 11.  जांगला  10960.66

 12,  आरसू  कुल्लु  16497.64
 नल  हएृ७७७८७छएणरजी

 विभागेतर  शाक्षा  डाकध  रों/अतिरिक्त  विभागीय  डाकचरों  का  दर्जा

 बढ़ाने  के लिए  किराए  ओर  गारंटी  को  क्षर्ते

 1766.  प्रो०  नारायण  चरद  पाराशर  :  क्‍या  मरज्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84  और  1984-85  के  दोरान  उन्हें  विभागेतर  शाखा

 अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकघरों  का  ब्योरा  क्‍या  है  जिनका  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  सम्बन्ध  में

 डाक  हिमाचल  प्रदेश  नें  हिमाचल  सरकार  को  दर्जा  बढ़ाए  जाने  के  कारण  हुई  हानि  के  लिए
 किराए  और  गारंटी  की  अदायगी  के  लिए  निवेदन  किया  ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  राशि  की

 -  मांग  की  गई

 राज्य  सरकार  ने  किन-किन  डाकघरों  के  लिए  किराए  और  गारंटी  की  शर्तें  स्वीकार
 कर  ली  थीं  और  निदेशक  डाक  सेवा  को  अपनी  स्वीकृति  भेज  दी

 क्‍या  शेष  विभगितर  शाखा  डाकघरों/अतिरिक्त  विभागीय  उप-डाकंधरों  के  मामलों  के

 लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  साथ  बातचीत  को  गई  शोर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और  उन  अतिरिक्त
 विभागीय  शाखा  डाकघरों/उप-डढाकघरों  के  जिले-वार  जिनका  1983-84  और  1984-85  के

 दौरान  दर्जा  बढ़ाने  के  उदद  श्य  से  हिमाचल  प्रदेश  के  अक  सेवा  ने  हिमाचल  भ्रंदेश  राज्य

 सरकार  को  एन०  आर०  सी०  का  भुगतान  करने  के  बारे  में  लिखा  था  और  जिन  मामलों  में  स्वीकृति
 मिल  गई  वहां  एन०  आर०  सी०  की  राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 ओर  जी  हां  ।  राज्य  सरकार  ने  56  डाकघरों  के  शामले  में  एन०  आर०  सी०  का

 भुगतान  करने  से  इनकार  कर  दिया



 लिखित  उत्तर
 ज्र<ः  1983

 विवरण

 जिले  का  नाम  अति०  विभा०  शाखा  एन०  आर०  सी  क्या  राज्य  सरफार  ने ॥

 डाकघर/उप-डाकघर  .  की  राशि  एन०  आर०  सी०  का
 का  नाम  भुगतान  करना  मंजूर

 कर  लिया  है

 2  3  4

 च्म्मा  1.  भल्लाई  11058.24  राज्य  सरकार  ने
 एन०  आर०  सी०  का
 भुगतान  करना

 म॑

 .  कर  लिया  है
 ः

 हमीरपुर  1.  काश्मीर  .  20159.40

 2.  भवाहदेवी  15380.04

 3.  हरसोर  .  30312.72

 4.  सहोरी  11835.72

 5.  चाहुतरा  13386.00

 6.  डिडविन  12934.80

 7,  बम्बली  18539.16

 8.  पारोल  1759272

 9.  पट्टा  7878.24

 10.  बसरौल  13216.48

 11.  ताल  15001.56

 12.  भेरी  '

 संधियाल  6560.52

 15.  हरीता
 ष

 धनेड ऊना घुण्डला 2. कुंगरेट 3. मण्डली 8892.32 4. समौली 5. 84
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 बिलासपुर

 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 6.  पल्‍्कवाह  15233.44

 7.  सुनकाली  13834.92

 8.  मरवारी  11785.92

 9.  पुहोवल  7232.00  राज्य  सरकार  ने

 एन०  थआार०  सी०  का

 भुगतान  करता  मंजूर
 लिया

 1.  बाहल  16743.60

 2-  सुनहरनीरस  17104.68

 3.  अमरपुर  18324.36

 4.  नालटी  »  18799.44

 5.  रघुनाथपुर  7184.40

 6.  जेजविन  12452.40

 १.  बेरी-राय  जदान  .8854.56

 8.  तालियाना  14623.44

 9.  कन्दरोर  2855.72  राज्य  सरकार  ने

 एन०  आर०  सी०  का

 भुगतान  करना  मंजूर
 कर  लिया  है  ।

 10.  छरोल  12699.60

 11.  बस्सी  कहलूर  17321.52  ल्‍ू

 1.  बाघी  14975.96

 2.  जांगला  16960.66  .

 3.  मण्धौली  19347.76

 4.  घानौहाट  15226.72

 5.  चेओंग  21757.72

 6.  मरोग  20746.48

 7.  सन्धू  10414.24

 8.  शिल्लारू  17717:68

 9.  देवरिखनेती  23623.12



 '
 लिखित  उत्तर

 2  3

 10.  पेहा  बालसन  23216.80

 11.  छारला  15632.68

 12.  रोहणी  18048.24

 13.  काफरी  22750.12

 14.  मुण्डा  21434.36

 15.  भराड़ी  17662.00

 गुम्मा

 जुब्बर  हड्डी  23379.65

 बाबली

 जावरा

 20.  शरमहल  कंप

 कोवार

 22.  मण्डेल

 23.  बालोग  30089.68

 24.  अबरहाल  2956.96

 25.  धर्मंपुर  मेदहर

 26,  सारोग

 27.  सुम्मेरकोट

 28,  जारोल

 29,  दीलेठ

 30,  देवथी

 ताकलेच  22940.72

 32.  सराइन

 .33.  थारोच  22957.43

 :34.  चरोली

 कांगड़ा  रेई

 86

 2  1985
 —

 4

 राज्य  सरकार  ने

 एन०  आर०  सी०  का

 भुगतान  करना  मंजर
 कर  लिया  है  ।
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 मण्डी

 लिखित  उत्तर

 2  3  4

 _  . एक्‍॒॒र॒ ृ  ्॒ू  ऑ

 2-  बालकरुप्पी  20965.20

 3.  धरमना  20965.20

 4.  काटलु  7501.68

 :5.  अपर  लम्बा  ग्राम
 16194.36

 ,  6.  कोसरी
 15383.40

 -  7.  सागूर  14114.8

 8.  दागोली  9476.80 8

 9.  मझेरना  9476.80

 11.  पारौर
 +

 रक्कर

 बारी

 घाटी  बिलवान

 अपेरली  कोठी

 सुनहूंरा

 नईयार  रे०  .

 बाघी

 किलोहा -

 भारोली

 20.  नन्दपुर  भटोला

 कथोग

 22,  गुलेर  :8679.00

 23,  खेरियान

 24.  ग्रुतार  6273,48

 25.  कांगड़ा  टाउन

 26.  माझिन

 27.  -

 पष्डोल

 87



 लिखित  उत्तर
 ह  2  1985

 1  2
 ह

 3  4

 2.  बाली  चौकी  12746.16  राज्य  सरकार  ने

 एन०  आर०  सी०  का

 भुगतान  करना  मंजूर
 कर  लिया

 3.  पांगना  13009.32

 4.  महादेव  15942.60

 5.  गोपालपुर  13337.68

 6.  दारांग  14068.40

 7.  गग्गल  12837.48

 8.  मकरोड़ी
 *  11217.09

 ह
 9.  जांगेली  18723.60

 10.  ओटपुर  1099

 11.  17008.80

 12.  भरारू  12236.32

 कुल्लू  1.  जावी  15262.92
 2.  भांग  12021.84

 3.  गारा  गोसाई  15169.20

 4.  जगत  सुख  12545.25

 5.  गोसाई  गोशनी  17850.00

 6.  आरसू  16497.64

 सिरमोर  1.  हरीपुर  19297.48

 2.  चारना  13070.80

 शराब-का  रखामों  को  लाइसेंसशुदा  ओर  अधिष्ठापित  क्षमता

 1767.  झरौ  बालासाहिब  जिले  पाटिल  :  क्या  रसायन  और  उ्ंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  1983-84  ओर  1984-85  के  दौरान  शराब  के  कारखानों  को  साहसेंस

 शुदा  और  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  थी  ?

 रसायन  और  उर्बरक  तथा  उद्योप  और"कंपमी  कार्य  मंत्रों  बोरेसा  राज्य

 प्तरकारों  और  केन्द्र  शासित  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  संलग्न

 विवरण  में  दर्शाई  गई
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 :

 लिखित  उत्तर
 ह  .

 खिद्रण

 1984  ओर  1  अत्तकय  झमता  को

 ॥  लिटर

 ए/--य््यऑयऑय_  ब्रासबन  क्षमता

 जमबरी  1984  अमबरी  1985.

 ३.  ग॑नमेंट  पावर  अलकोहल  बाघन  7.50
 या

 37.700

 $.  गवंनमेंट  चागाला  58.75  64.260

 3.  गबंनमेंट  कामारेडढी  28.20  26.775

 4.  अनाकापाली  कोप०  सूगर  थंमपाला  7.75  8,415

 $.  के०  सी०  पी०  लि०  वियूरी  77.55  84.15

 6.  सूगर  एण्ड  आबकारी  कं०  लि०  सामलकोट  25.85  26.775

 १,  श्री  सरनारया  सूगर  लि०  चेलरी  42.30  44.37

 8.  आंध्रा  सूगर  लि०  टानाक्‌  42.30  44.37

 9,  किरलापपुडी  सूगर  लि०  टानाक  28.20  29.835

 10.  श्रीनिवासर  डिस्टलरी  लि०  चितुर  42  30  44.37

 11.  लिकव रस  इंडिया  लि०  हैदराबाद  40.89  50.40

 12.  हिन्दुस्तान  पोलिम  विभाग  103.40  107.10

 13.  इन्दिरा  टानाक  42.30  44.37

 14.  हनूमनथकालिवारा  प्रसाद  बाबू  क ेसिकल्स  ह
 लि०  कुष्णा  42.30  44.37

 15.  ओ०  एस०  चितुर  24.57  34.425

 724.26  791.685  ..

 2.  आंसाम

 16.  आसाम  कोपरेटिव  घूगर  मिल्स  लि०  16.00  16.00
 ः

 योग  16.00  16.00

 3.  बिहार
 17.  लौरिया  90.00  90.00



 लिखित  उत्तर  2  1985

 2  3

 18.  मिरगंज  डिस्टलरी  75.00  75.00

 19,  मरवारह  डिस्टलरी  27.00  27.00
 -

 20.  मण्डोवास  डिस्टलरी  48.00  48.00

 21.  रांची  डिस्टलरी  20.00  20.00

 22.  नारकाटीगंज  डिस्टलरी  68.10  68.10

 23.  सुल्तानगंज  डिस्टलरी  24.00  24.00

 24.  मनपुर  डिस्टलरी  10.00  10.00

 25.  पचरुखी  डिस्टलरी  40.00  40.00

 योग  402.10  402.10

 “4.  गुजरात

 26.  यीस्ट  अलकोहल  इनजाइम  पालीटना  150.00  न

 27  शुचकेम  डिस्टलरी  वालेसद  190.00  190.00

 28.  बिलेश्वर  खाण्ड  उदयोग  खेदत  शाहाकारी

 मण्डी  कोडीनार  54.00  54.00

 29.  एलस्बिक  कमिकल्स  बड़ोदा  33.00  33.00

 30.  अमित  क्लकोहल  एण्ड  कार्बेन  डोक्साइड  वालसद  60.00  60.00

 31.  सेलूलोज  प्रोडक्ट्स  आफ  अंकलेश्वर  100.00  100.00

 32.  चालथन  विभाग  खांड  उद्योग  शाहकारी

 छालथान  81.00  81.00

 *.  योग  668.00  518.00

 '$,  दसन  और  डयू

 33.  जुपिटर  डिस्टलरी  9.90  9.90

 34.  रायल  दमन  9.90  .  ~  9.90

 35.  दमन  दमन  0.66  0.66

 36.  गबं०  दमन  0.66  0.66

 37.  कलपना  दियू  2.20  2.20

 38.  गवंनमेंट  दियू  0.33  0.33

 39.  मेकडोबेल  एण्ड  गोवा  4.40  4.40



 “42  1907  लिखित  उत्तर

 | 1

 2  3.

 40,  भारथ  फ्रूट  डिस्टलरी  गोवा
 '  0.22  0.22

 28.27  28.27

 6.  हरियाणा
 .

 41.  हरियाणा  डिस्टलरी  यमुनानयर  67.50  67.50

 42.  पानीपत  कोप०  पानीपत  45.00  45.00

 43.  एसोसिएटेड  डिस्टलरी  हिसार  _  75.00

 योग  112  50  187.50

 7.  हिमाचल  प्रदेश

 44.  रंगर  उना  मेहतपुर  11.00  11.00

 श्
 14.00  11.00

 8.  केरल

 45.  कोपरेटिव  सूगर  लि०  पाईघाट  27.00  27.00

 46.  ट्रावनकोर  सूगर्स  एण्ड  कैमि०  थिरुवाला  13.20  13.20

 47.  मेकडवेल  एण्ड
 कं०

 लि०  सरथाली  21.90  21.90

 48.  पोलसोन्स  छालाकुडी  16.42  16.42

 78.52  78.52

 9.  कर्नाठक

 49.  मैसूर  सूगर  कं०  लि०  मन्डया  131.40  131.40

 50,  पम्पासर  बालारी  109.50  109.50

 51.  उगर  सूगर  वक्‍स  बेलगम  132.24  132.24

 52,  एच०  एस०  एस०  के०  एन०  संकेश्वर  बेलगम  197.10  197.10

 ५  $3.  इंडिया  ब्रेवरी  एण्ड  डिस्टलरी  लि०  बिदार  65.70  65.70

 54.  रविन्द्रा  एण्ड  कम्पनी  बिहार  16.42  16.42

 55.  गौरी  कोलार  32.85  32.85

 56.  कोप०  सुगर  चित्रादुर्गा  66.43  66.43

 73.00  73.00
 57.

 5१.  पमोडे  डिस्टलरी  बंगलौर



 लिखित  उत्तर  2  1983

 1  2  3

 58.  जैमिनी  बंगलौर  47.45  47.45

 .  59.  केप  केम  मैसूर  100.00  100.00

 60.  पण्डावापुरा  एस०  एस०  के०  मण्डया  109.50  109.50

 61.  मालाप्रभा  कोप०  सुगर  बेलगंम  90.55  90.55

 62.  डिस्टलरीज  कम्पनी  पी०  लि०  सीमोगा  135.00  135.00

 63.  सेमिया  ओगेंनिक  कमिकल  बिजापुर  81.00  81.00

 1396.14  1396.14

 10.  पंजाब

 64.  जगत्तजीत  हामिरा  103-00  103.00

 65.  खासा  डिस्टलरी  खासा  100.00  100.00

 66.  पटियाला  डिस्टलरीज  एण्ड  मैन्यूफंक्ट्स
 .  मेन  40.00  40:00

 6".  पंजाब  खांड  गुरदासपुर  60.00  60.00

 योग  303.00.  303.00

 11.  सागाल॑ण्ड  ॥॒

 68.  नागालैण्ड  विमापुर  13.50  13.50

 13.50  13.50

 12.  उड़ीसा
 ह

 69.  जयपुर  सुगर  कम्पनी  7.20  7.20

 70.  आसका  डिस्टलरी  .  30.00  30.00

 11.  सऊद्दीही  डिस्टलरी  18.00  19.50

 72.  भिसन्डयाल  झरसुगुडा  5.00  5.00

 योग  60.20  61.70

 13.  महाराष्ट्र  ह

 १3.  वलशन्द्रनगर  पूना  66.00  60.00

 74.  कोलाहपुर  सूगर  मिल्स  कोलाहपुर  135.00  :
 75.00
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 777  भय
 ब्रिहन  महाराष्ट्रा  सूगर  सिन्डिकेट

 तिलकनगर  डिस्टलरी

 १7.  सेटकारी  एस०  एस४  के०  लि०

 १8.  सामया  ओर्गेन  लि०

 79.  पोलीचेम  लि०

 80.  परवारी  एस०  एस०  के०  लि०

 राहौरी  एस०  एस०  के०  लि०
 ह

 82.  यूनाइटेड  कोप०  डिस्ट०

 83.  कृष्णा  एस
 ०  एस०  के०  लि०

 84.  चिताली  डिस्टलरी

 85.  पचगंगा  एस०  एस०  के०

 86.  महाराष्ट्र  डिस्टलरी

 87.  सतपुडा  तापी  परिसर

 88.  वालवा  एस०  एस०  के०  लि०

 ,  89.  निपड  एस०  एस०  क े०

 90.  कासंग  कोप०  डिस्टलरी

 निरा  वेली

 92.  तरना  एस०  एस०  के०  लि०

 93.  दत्ता  एस०  एस०  के०  लि०

 94.  दाहिसार  डिस्टलरी
 :

 95.  बसंत  एस ०  एस०  के०  लि०

 96.  गिरना  एस०  एस०  के०  लि०

 97.  सिदेश्वर  एस०  एस०  के  ०  लि०

 98.  संगामर  भोग

 99,  यशवन्त  एस०  एस०  के  ०

 संजीवनो  एस०  एस०  के०

 जामनर  सूग रकेन

 लिखित  उत्तर

 2  3

 68.20  54.55

 60.00  48.60

 135.00  135,00

 120.00  100.00

 90.90  90.90

 180.00  90.00

 90.00  90.00

 45-00  45.00

 120.00  128.00

 150.00  150.00

 90.00  135.00

 27.00  27.00

 45.00  135.00

 225.00  135.00

 135.00  135.00

 72.00
 *

 38.00

 75.00  75.00

 81.00  81.00

 90.00  90.00

 18.00  17.50

 90.00  90.00

 45.00  45.00

 90.00  90.00

 ा  90.00

 ना
 90.00

 ना
 120.00

 णा  4.90

 2343.10
 रपअम«»»क  ९2

 2498.65



 लिखित  उत्त  रे

 94

 2  1985

 लिपापप+्््पपपभभथ:थ:थिथधप  भ।भफ  ७  ,  ल्‍क्‍  ध:ध::-।त  न  एफ 1 2  3,
 पांश्चिरी  2  3.

 पांश्चिरी

 पांडिचेरी  डिस्टलरी  लि०  18.00  20.00

 योग  45.00  20.00

 104.  मध्य  प्रदेश

 रसटलाम  एलकोहल  प्लांट  45.00  45.00

 105.  छत्तीसगढ़  डिस्टलरी  43.00  43.00

 106.  सेनी  डिस्टलरी  36.00
 36.50

 107.  बरवाहा  डिस्टलरी
 23.00  23.72

 108.  घर  डिस्टलरी  36.00  33.00

 109.  ग्वालियर  डिस्टलरी  20.00  20.00

 110.  उजन  डिस्टलरी  20.00  20.00

 111.  भोपाल  डिस्टलरी  हु  20.00  20.00

 नौगांव  डिस्टलरी  7.50  7.50

 योग  30.00  240.22

 113.  '  राजस्थान

 वेवार  ज  एण्ड  कैमि०  वक्‍से

 30.00  30.00

 114.  डिस्टलरीज  गंगानगर  44.00  44.00

 115.  डिस्टलरीज  आड़री  18.00"  18.00

 उदयपुर  उदयपुर  103.00  103.00

 a

 116.  तसिलताड
 या

 117.  त्रिची  डिस्टलरीज  एण्ड  कैमि०  132.00  132.00
 118.  अरविन्द  डिस्टलरीज  163.30  163.30
 119.  चिमाम्बाटोर  अलकोहल  एण्ड  कैमि०  13.50  13.50

 120.  साउधंन  अग्री  फ्रन  इन्डस्ट्रीज  76.00  76.00

 ई० आई० डो० पारी 46.00 76.00
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 123.  बेरियन  कैमिकल  एण्ड  डिस्टलरीज  25.50  148.50

 .  शक्ति  सूगर  लि०  836.30  955,80

 18.  कमपलास्ट  30.00

 “  योग  836.30  955,80

 126.  पश्चिम
 बंगाल

 कारऊ  एण्ड  कम्पनी  30.00  30.00

 127.  सो  वेलेस  एण्ड  कम्पनी  24,00  24.00

 128,  ईस्टने  डिस्ट०  18.00  18.00

 प्रकाश  डिस्ट०  11100  111.00

 19.  सीरामपुर  डिस्ट०  180.00

 उत्तर  प्रदेश
 हु

 अजुधिया  डिस्ट०  00  .

 दौराला डिस्ट० 255,00 450.00 हरगौन डिस्ट० 5.30 रामपुर डिस्ट० _260.00 260.00 सामली डिस्ट० ः 54.60 54.60 कैपटनगंज 300.00 300.00 सरया डिस्ट ० « 270.00 - 270.00 भारी डिस्ट एम० एम० बी० लक्षनऊ 38.97 38.97 कोपरेटिव ढिस्ट० , सेन्द्रल डिस्ट ० * गोला डिस्ट० 255.00 250.00 पिलखानी डिस्टलरी सोहरा डिस्टलरीज < स्िमबोलो डिस्टलरीज नारंग डिस्टलरी
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 न  नर तभभीयनीनीी  लानत  वन  हह  लत  सथटओ  हल  ने  कल  लन्जमककीन  कीलननन-क  जजकननान  +  ते  पममकमज«भ+  २».  ७०७  हे  जनननमममकम»क«>०»  »..  3  -

 मनसोरपुर  ह  81.90...  3

 7  146.  मनसोरपुर डिस्टलरी 45.50  890

 147.  मोदी  डिस्टलरी  45.50  45.50

 148.  उन्‍नाव  डिस्टलरी  47.75  47.75

 149.  मोहननगर  डिस्टलरी  हु  42.00  42.00

 150.  रोक्सा  डिस्टलरी  ॥॒  45-46  45.46

 151.  दून  वेली  डिस्टलरी  *  20.46  20.46

 152.  बाजपुर  डिस्टलरी  110.00  110.00

 153.  पी०  वी०  के०  डिस्टलरी  159.00  159.00

 154.  वाम  ओगेंनिक्स  प  90.00  90.00

 मझोला  ओगेंनिक्स
 90.00  90.00.

 योग  के उद्योगों में घाटा  1768.

 उद्योग  मंत्रालय  के  अन्तगंत  साबंजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  घाटा

 भ्रो  असर  सिंह  रांठवा  :  क्‍या  उद्योग  और  फम्पनी  कार्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :.

 |

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  सावेजनिक  क्षेत्र  के  उद्योगों  को घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  ऐसे  उपक्रमों
 के

 नाम  क्‍या  हैं  और  वर्ष  1982-83,  1983-84  और
 1984-85  के  दौरान  प्रत्येक  उपक्रम  को  कितना  घाटा

 क्‍या  सरकार  ने  इन  घाटों  के  कारणों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  विशेषज्ञ  सप्रिति
 गठित  की  यदि  तो  उसके  क्‍या  निष्कर्ष  और

 उक्त  घाटे  को  कम  करने  तथा  इन  उपक्रमों  को  लाभ्न  कमाने  योग्य  बनाने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अर्रफ  मोहम्मद  :  और

 जी  हां  ।  उद्योग  और  कम्पनी  कार्म  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  सरकारो  क्षेत्र
 के  कुछ  उपक्रम  घाटे  में  चलते  रहे  वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85

 1984  तक  के  दोराम  इन  उपक्रमों  को  हुई  हानियां  दर्शान  वाले  दो  एक  विवरण

 संलग्न  हैं  ।  ह॒  ु

 योजना  आयोग  ते  भारी  उद्योग  विभाग  के  अधीन  सरकारो  क्षेत्रों  के  कुछ  उपत्रमों  के

 कार्य  संचालन  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  ग्रठन  किया  समिति  के  निष्कर्षों  में  मोटे

 तौर  पर  सरकारो  उपक्रमों  को  वित्तीय  राहत  कुछ  एककों  का  पुनर्गठन  करने  सम्बन्धी  सुझाव  तथा

 के  आस्तरिक  कार्य  संचालन  को  सुवृढ़  बनाने  सम्बन्धी  उपाय  सम्मिलित  हैं  ।
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 जहां  तक  औद्योगिक  विकास  के  अधीन  उपक्रमों  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  टैनरी  एण्ड
 फुटवियर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  को  आधिक  दृष्टि  से  जीव्य  बनाने  के लिए
 साधनों  और  उपायों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  वर्ष  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया
 था  और  विशेषज्ञ  समिति  ने  उत्पाद-मिश्र  में  विविधीकरण  का  सुझाव  दिया  थां  और  साथ  ही  यह
 सुन्नाव  भी  दिया  था  कि  को  टी०  पी०  डी०  की  म्यूनतम  क्षमता  वाला  क्रोम  चमड़ी  का  एक
 आधनिक  संयन्त्र  स्थापित  करना

 सभी  उपक्रमों  के  कार्य  निःपादन  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  निम्नलिखित  कुछ
 ऐसे  कारक  हैं  जिनके  कारण  उपक्रमों  के  वित्तीय  कार्यनिष्पादन  पर  भिन्न-भिन्न  का  प्रभाव
 पड़ा  है  :

 बिजली  की

 कच्चे  माल  और  कोयले  की  कमी  ।

 (

 (

 कम/असमान  क्रयादेश  स्थिति  ।

 (

 (

 )  कार्यंशील  पूंजी  का  अभाव  ।

 पुराती/गतप्रयोग  संयन्त्र  तथा  मशीनों  के  कारण  क्षमता  का  कम  उपयोग  होना  ।

 हाथ  के  लिए  गए  रुग्ण  एककों  की  निरन्तर  चलने  वाली  पुरानी  देयताएँ  ।

 इन  उपक्रमों  की  हानियों  को  कम  करने  और  इनके  कार्य॑निष्पादन  में  सुधार  करने  के  लिए
 विभिन्‍न  उपाय  किए  गए  जिनमें  पुराने  संयन्त्र  और  मशीनों  का  नियमित  और  योजनाबद्ध  आधार
 पर  धीरे-धीरे  आधुनिकीकरण.ओर  प्रतिस्थापन  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  डी०  जी०

 ऐसे  की  स्थापना  तथा  और  अधिक  बिजली  देने  के  लिए  राज्य  विद्युत  बोर्डों  से अनुरोध  उत्पादन
 के  नए  क्षेत्रों  में  विविधता  सरकार  द्वारा  कार्यशील  पूंजी  सम्बन्धी  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के

 निधियों  का  प्रावधान  करना  और  कच्चे  माल  की  निविष्टियां  दिलाने  में  उनकी  सहायत्रा
 प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  करना  और  उत्पाद-मिश्र  में  सुधार  समय  पर  उपचाराश्मक  उपाय  करने
 के  लिए  उत्पादन  को  निकट  से  मानीटरिंग  करना  शामिल  है  ।

 विवरण-एक

 ह  रुपये

 ऋ०
 ..

 उपक्रम  ॥॒  उठाई  गई

 1982-83 1983-84  .  1984-85

 (1984  तक

 ॥  हि  अनन्तिम )

 2  ह  3  ।

 भारत  लेदर  कारपोरेशन  लिमिटेड  -+-

 97
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 2. area  2.  ह  3  4  5.
 ।

 2.  भारत  बआप्यथल्मिक  ग्लास  लिमिटेड
 लिसिटेड

 245.07  .  260.73  235.62

 |  नि  सीमेंट  का  रपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिसिटेड  न  न  5  09.00
 '

 4  साइकिल  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  35  2.00  458.00  520.87*

 5,  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  लिमिटेड  3077.00  2095.00

 6.  हिन्दुस्तान  लिमिटेड  33.04  6.77

 सांभर  सॉल्ट्स  लिमिटेड  47.87  8.66.

 7,  नेशनल  इन्स्ट्र,मेंट्स  लिमिटेड  -

 8.  नेशनल  बाइसिकिल  का  रपोरेशन  ऑफ  इ०  लि०  243.00

 9,  राष्ट्रीय  औद्योगिक  विकास  निगम  लि०
 ।

 न  --

 टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिए  679.34  572.63

 टायर  का  रपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  न  न  520.87*

 #  टायर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  24-2-84  को  नियमित  हुआ  है  ।

 विवरण-दो
 |

 रुपयों  -

 कं०  सं ०  उपक्रम  उठाई  गई  हानि

 तक
 .

 तक « || 2 3 4 5 भारी उद्योग विभाग ' एण्ड कम्पनी लिमिटेड 505 70 343 2. झारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व लिमिटेड 3. भारत बेगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड 70 १5 ह 4... भारत प्रेसेस एण्ड मिकनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड 239 5. हैबो इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड 4796 4477 6. जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड 447 393 393
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 1  ॥
 2  3

 ॥
 4  5

 7.  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीतरी  कारपोरेशन  1007  792.  785

 8.  रिचिड्सन  एण्डकडास  लिमिटेड  362...  477.  385

 9.  स्कटसं  इण्डिया  लिमिटेड  711  1223  1140

 10.  त्रिवेणी  स्ट्रक्चरला  लिमिटेड  483.  311...  148

 11.  तुंगभद्गा  स्टील  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  116  30.  82

 12,  प्रोजेक्ट्स  लिसिटेड  7883  3142.  1620

 13.  हुगली  डाक  एण्ड  पोर्ट  इंजीनिय्स  लिमिटेड  न
 -+  50  (1985 ह

 के  लिए
 नुमानि

 ॑+  535  5७त७ौज+७४3तरभडऋअशअऊउफ5:३डफक  फ  ससखफउफफउ  छचन  चच  स  सच

 *जुलाई  में  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  बना

 करनाल  तेल  शोधक  कारखाने  के  लिए  प्रोच्योगिको

 1769.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  पेट्रोलियम  मैंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  करनाल  तेलशोधक  कारखाने  के  लिए  एक  क्रंकिगਂ  एकक  स्थापित  करने

 हेतु  जल्दी  ही  करोड़ों  डालर  का  एक  आर्डर  दिए  जाने  की  संभावना

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  की  तुलना  में  कंकिंगਂ  प्रौदयोमिकी  को
 प्राथमिकता  देने  के  क्‍या  कारण  हैं

 कया  देश  में  अन्य  तेल  शोधक  कारशानों  के  लिए  भी  क्रेकिगਂ  प्रोद्योगिकी  को
 प्राथमिकता  दी  और  ‘

 यदि  तो  तत्सम्जन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सवल  किशोर  :  करमाल  परियोजना  की
 '

 संसाधन  योजना  1984  में  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  थी  जिसमें  अधिकतम  मध्यम
 दर्जे  के  आसुतों  का  उत्पादन  करने  के  लिए  हाइड्रो  क्रंकिंग  एकक  क्षामिल  ः

 केटालिटिक  क्रेकिंग  के  मुकाबले  हाइड्डो  क्रेकिंग  प्रोद्योगिको  को  अपनाने  के  मिम्मलिखित
 कारण  हैं  :

 (1)  हाइड़ो  केकिंग  प्रौदयोगिकी  से अधिकतम  मध्यम  श्रेणी  के  आसुतों  का  उत्पादन  होता  है
 जिनकी  देश  में  कमी  है  तथा  अधिकतम  नेफथा  प्राप्त  होता  है  जो  कि  आवश्यकता  से
 अधिक  है  |

 (2)  हाइड्रो  क्रेकर  से  बेहतर  किस्म  का  उत्पादन  होता  है  तथा  इसका  उपयोग  शोधक  कारखाने
 में  उपलब्ध  अन्य  उत्पादों  की

 किस्म  को  ऊंचा  करने  के  लिए  किया  जा
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 (3)  हाइड्रो  क्रेकिंग  प्रौदयोगिकी  गतिशीलता  उंत्पाद  मिक्स  को  बढ़ाती  है  ।

 और  जी  जहां  कहीं  शोघक  का  रखानों  के  विस्तार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।.

 औ गोरक्षपुर  उ्बरक  कारलाने  में  उत्पादन  में  गिराबट

 1770,  श्री  जनुल  बशर  :  क्या  रसायन  ओर  उदबंरक्ष  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 -  क्‍या  गोरखपुर  उवंरक  कारखाने  में  उत्पादन  दिन  प्रतिदिन  कम  होता  जा  रहा
 *

 यदि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  में  अधिष्ठापित  क्षमता से  कितना
 कम  उत्पादन

 उत्पादन  में  गिरावट  के  क्‍या  कारण  ओर

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे

 रसायन  ओर  उबंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  बीरेखठ  :

 महीं  ।

 गोरखपुर  उ्वरक  एकक  की  क्षमता  उपयोगिता  1982-83  के  दौरान  56, 51

 1983-84  के  दोरान  62.13  प्रतिशत  तथा  1984-85  के  दोरान  62.89  प्रतिशत  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुप्रयोज्य  उपस्कर  तथा  मशीनरो
 को

 प्रतिस्थापित  करने  के  लिए  एक  क्रमिक  कार्यक्रम
 आरम्भ  किया  गया  है  ।

 रण  बड़े-बड़े  ओश्योगिक  एकक

 है
 1771,  भी  वितामणि  जेना  :  क्‍या  उच्चोप  और  क्म्पनों  कार्य  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह

 हि  विभिन्‍न  राज्यों  में  उन  बड़े  ओद्योगिक  एककों  की  संख्या  कितनी  है  जो  रुन्‍ण  हो  गए  हैं
 और  बन्द  पड़े  हैं

 -,  (a).  इसके  परिणाम॑स्वरूप  कितने  मज़दूर  बेरोजगार  हुए

 वे  उद्योग  कंब  से  बन्द  पड़े  हैं  भौर  उनके  बन्द  होने  के  कया  कारण  और

 इन  रुग्ण  एककों  को  पुनर्जीबित  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  *

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहस्मद  और
 बैंक  द्वारा  रुणण  ओद्योगिक  एककों  के  बारे  में  दिए  गए  आंकड़ों  को  भारतीय  रिजयं  बैंक  द्वारा

 स्वीकृत  रुग्णतां  सम्बन्धी  अपनी  परिभाषा  के  अनुसार  संकलित  किया  जा  रहा  भारतीय  रिजवं  बैंक
 हारा  दिये  बड़े  ओर  लघु  रुणण  ओद्योगिक  एककों  सम्बन्धी  राज्यवार  अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़े  संलम्त
 विवरण  में  दिए  गए  बेकरों  के  बीच  प्रक्रियाओं  मौर  उपयोग  प्रथा  के  अनुसार  एवं  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों
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 न  कमा  की  ॥ाएााााणााणाामणणआा

 को  अधिशासित  करने  वाली  सांविधियों  के  उपबन्धों  के  अनुरूप  बैंकों  क ेअलग-अलग  संभटकों  के  नाम
 बतामा  सम्भव  नहीं  होगा  ।  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  रुप्ण  एककों  में  प्रभावित  होने  वाले  कामगरों  के

 आंकड़े  नहीं  इकट्ठे  किए  जाते  ।

 आन्तरिक  और  बाह्य  जसे  दोनों  क ेअनेक  कारण  जो  अक्सर  मिश्चित  रूप  से  बने

 देश  में  औद्योगिक  रुग्णता  के  लिए  जिम्मेदार  रहे  औद्योगिक  रुण्णता  के  कुछ  प्रमुख  कारण  दोषपूर्ण
 प्रबन्ध  में  असक्षम  वित्तीय  संसाधनों  का  अनुसंधान  और

 विकास  पर  अपर्याप्त  ध्यान  देना  अप्रचलित  प्रौद्योगिकी  तथा  औद्योगिक  सम्बन्धों  का  कमजोर

 मांग  की  अपर्याप्त  कच्चे  माल  और  अन्य  निविष्टियों  की  कमी  तथा  अवस्थापना  सम्बन्धी

 कठिनाइयां  हैं  ।

 प्रशासनिक  राज्य  सरकारों  और  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  रुग्ण

 एककों  को  पुनरुज्जीवित  करने  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  1981  में  जारी  किए  गए  नीति

 विषयक  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार  किया  जाता  इन  मारगंदर्शी  सिद्धांतों  की

 मुख्य  बातें  लोकसभा  में  दिनांक  23-1-85  को  पूछे  गए  अतारांकित  प्रएत  सं०  204  के  उत्तर  में  दे  दी

 गई

 विवरण

 राज्य/संघे  राज्य  क्षेत्र  बड़े  रण  एकक

 1983  के  अन्त  में  एककों  की  सं०

 ....

 “

 पश्चिम  बंगाल  112

 महाराष्ट्र
 100

 उत्तर  प्रदेश  54

 गुजरात

 *
 45

 तमिलनाईं
 44

 कर्नाटक  29

 जानप्न  प्रदेश  हे

 मध्य  प्रदेश  20

 केरल
 16

 बिहार
 बा

 हरियाणा
 12

 राजस्थान
 7

 भोगा  हु  5
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 पाण्डिचेरी

 हिमाचल  प्रदेश  .  न

 जम्मू  और  काश्मीर  न

 अण्डोगढ़
 न

 मणिपुर
 न+

 ओषालय
 —

 नागालैण्ड  _

 त्रिपुरा

 |

 गा

 हवेली  ५
 ग

 औ

 अण्डमान  और  नीकोबार
 *  --

 मिजोरम  —

 प्रोग  491
 नमन  नमन  «नमन  करमा

 सेकेनिकल  ओर  क्यार्टज  घड़ियों  के  पुर्जों  पर  आयात  शुल्क  कम  करमा

 भ्री  बितासणि  जैता  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  अंताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मेकेनिकल  और  क्वाठंज  कलाई  घड़ियों  बनाने  के  लिए  आवश्यक  पुजों
 पर  आयात  शुल्क  कम  करने  का  निर्णय  किया  है

 देश  में  घड़ियां  बताने  वाली  कम्पनियों  की  संख्या  और  नाम  क्या

 आयात  शुल्क  में  उक्त  कटौती  का  षड़ियों  के  मूल्यों  पर  कितना  प्रभाव  क्षौर

 क्‍या  सरकार  देश  में  घड़ियों  की  तस्करी  रोकुने  के  लिए  कलाई  घड़ियों  के  मूल्य  कम
 करने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  हां  ।

 दो  विवरण  संलग्न  हैं  ।
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 मेकेनीकल  और  क्वादू  ज  कलाई  ड़ियों  के  हिस्से  पुर्जों  पर
 आयात  शुल्क  कम  करने  की

 घोषणा  28  1985  को  गई  थी  ।  कलाई  घड़ियों  पर  इसऊे  प्रभाव  का  अनुमान  लगाना  समय
 पूर्व  होगा  ।

 कलाई  घड़ियों  के  मूल्यों  पर  कोई  भी  कानूनी  नियन्त्रण  नहीं  किन्तु  आशा  हैकि
 शुल्क  में  रियायतें  देने  के  परिणामस्वरूप  कलाई  घड़ियों  के  मूल्यों  में  स्वेक्छिक  कमी  आयेगी  जिसके
 परिणामस्वरूप  तस्करी  की  मात्रा  में  कमी  होगी  ।

 संगठित  क्षेत्र  में  कलाई  घड़ियों  के  निमताओं  को  सूची  :

 2.

 6.

 ने

 विवरण-एक

 मे०  एच०  एम०  26,  कन्धिम  बंगलौर

 एल्विन  पो०  बा०  सं०

 सनत

 ,  में०  इण्डो  फ्रैंच  टाइम  इण्डस्ट्रीज

 उद्मोग  गोरेगांव

 पो०  बा०  7526,  बम्बई  ।

 ,  मे०  हेगड़े  एण्ड  गोले  लिमिटेड

 पैलेस  बंगलौर  ।

 ,  मे०  सौंधी  द्रेसा  टाइम  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट
 झिलमिल  इण्डस्ट्यिल

 *

 मे०  सेन्डोज  वात्र

 पंचशील  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  में०  टाइम

 न्यू  शार्पिग

 डिफेंस

 मूलचन्द  अस्पताल  के  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  मे०  जैना  टाइम

 १/25,  नई  दिल्‍ली  ।

 ,  म्ें०  कमी

 78/7  8-0,  अब्दुल  रहमान
 पो०  बा०  सं०  3332,

 मे०  पुरेवाल  एण्ड  एसोसिएट्स
 73202,  जिला

 मे०  अमर  वाचेज  प्राइवेट  लिमिटेड
 जे०  एस०  एस०

 घोबी  बम्बई  ।
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 विवरण-दो

 लथधु  क्षेत्र  मे ंकलाई  घड़ियों  का  उत्पादन  करने  वाले  एककों  को  सूची

 .  में०  अशोक  वाच  कंपनी '
 गवर्नमेंट  इण्डरिट्यल

 11.

 पो०
 निजामाबाद

 मे०  अवक
 बी०  घाक

 पो०  आ०

 जिला  होशियारपुर  ।

 ,  मे०  अग्रवाल  इन्जी०

 डा०  किचलू

 »  मे०  अनन्त  राय  बी०

 शेड  नं०  जी ०
 आई०  डी०  सी०  बापी

 .  में०  अल्का  वाचेज  प्रा०  लि०
 धर

 बेगम  उत्तर  प्रदेश  ।

 ,  में०  अस्त्र

 978,  महरोली

 हरियाणा  ।

 ,  भे०  असरानी  टाइम  हृण्ड  ०,

 स्टेशन  रोड  मध्य  प्रदेश  ।

 .  मे०  ऐश्वयं

 हेमावती  वांच

 कर्नाटक  |

 .  मै०  अरिस्टो

 अब्बास  भाई  मुल्ला  |

 .190,  मैन  बाजार  के  गुजरात  ।

 ,  मे०  बिहार  टाइम

 काजी  बिहार  ।

 मे०  भारत  टाइम  इडस्टीज
 हिमाचल  प्रदेश  ।
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 12.  मे०  भारत  मेकेनीकल  सेठी  पो०  आ०

 सोलन  हिमाचल  प्रदेश  ।

 13.  मे०  भूपिन्द्रा  टाइम  दृण्डस्ट्री
 ओल्ड  बस  राजस्थान  ।

 4.  मे०  आई०  ई०

 गोवा  ।

 15  मे०  क्राउन  भोलाव  एण्ड०  भड़ीच-गुजरात  ।

 16.  मे०  सिकेसा  16-18, अब्दुल
 अब्दुल  रहमान  बम्बई  ।  न

 का

 17.  मे०  कक्‍्लाइमेक्स  टाइम  इण्डस्टी
 701,  गुड़गांव-हरियाणा  ।

 18.  मे०  चेरुपुष्प
 केरल  ।

 19,  मे०  डायमण्ड  टाइम  131  नवीन  उत्तर  प्रदेश  ।

 20.  मे०  डायमण्ड  वाच  एण्ड०  27,  रविपेठ  महाराष्ट्र  ।
 +ी

 21.  मे०  दक्‍कन  वाच  इण्डस्टी
 39,  रेलवे  महा  राष्ट  । ४  पु  टू  ॥

 22.  मे०  दीवान  चन्द्र  एण्ड
 सदर  अम्बाला  कट  ।

 23.  मे०  एक्स०  पो०  टाइम  38,  नवीन  उत्तर

 24,  मे०  फिररूपा  लाल  टाइम

 266/15,  मेन  रांची

 25.  मे०  गोयल

 अब्दुल  रहमान  बम्बई  ।

 26.  मे०  गग॑  टे  पंजाब  ।

 27.  मे०  ग्लोबल  सरला  पंजावे  ।

 28.  मे०  ग्लोबस  टाइम  ए०/7-पी,
 कार्मशयल  सिविल

 उड़ीसा  ।  नि

 29.  मे०  जीभ  वाच  मंन्यू०  शेड  नं०  296,

 डी०  पी०  ओ०  भवाड़ी  जि०  राजस्थान  ।

 30.  मे०  हिन्दुस्तान  टाइम

 एस०  सी०  ओ०  नं०  31,  अष्होगढ़  ।
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 31.  मे०  हिमाचल  टाइम  इण्डरट्रीज

 35.

 38.

 39.

 41.

 #  ग्राउड़

 इलेक्टरोनिक्स
 हि०  प्र

 .  में०  हिम  न्यू०  टाइम  दि

 हि०  प्र  ०  ।  हि

 .  में०  हेमा  बाच

 1673,  नादर्ग

 कर्नाटक  ।  नि

 मे०  एच०  जे०

 रबीन्द्र  नाथ  टैगोर

 जम्तरं  सुरेन्द्र

 गुजरात  ।

 मे०  हितकारी  जन

 21,  फ्र  न्‍्डस  गली  नं०  3,
 जी०  टी०  दिल्‍ली  ।

 .  मे०  हिन्दुस्तान  वाच

 6  सुभाष  रकाबगं  लखनऊ  ।

 ,  मे  ०  दण्डो-स्विस  टाइम  दृण्डस्टी
 बोराइट  महाराष्ट्र  ।  मु

 मे०  काशिन्द  होरीलोजीकल  हृण्डस्ट्रीज
 श्रीनगर  ।

 मे०  केन्स  टाइम

 टी०  बी०

 ,  मे०  कला  टू  डिंग

 इण्डस्टीयल
 पांडिचेरी  ।

 मे०  कावेरी

 6/9  इण्डस्ट्रियल
 नई  दिल्‍ली  ।

 42,  मे०  कमल  टाइम

 स्टेशन  कंटनी

 -43.  मे०  कोटक  वाच्‌

 एरिया  जिला  कालाहाड़ो  .
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 44.  मे०  लक्ष्मी-बाच  इण्ड०
 “

 हेमावतो  वाच  हसन  कर्नाटक  ।

 48.

 49.

 50.

 51.

 52.

 “53.

 54.

 535.

 57:

 58.

 56.

 .  मे०  लवलीन
 6/9,  इण्ड०  नई  दिल्‍ली  ।

 -  में०  एम०  एम०  सिंह  एण्ड

 मणिपुर

 मे०  मैसूर  दाइम

 10,  फर्स्ट  मैन

 गांधी  बंगलौर  ।

 मे०  गान

 जी७  टी०  सोनीपत  ।

 .

 मे०  एम०  आर०  वर्मा  एण्ड
 बाजार  भाई  अमृतैसर  ।

 मे०  राधव  टाइम  इण्डस्ट्रीज
 स्टेशन  मध्य  प्रदेश  ।

 मे०  मास्टर  वाच  ह

 यूनिट  नं०  1,  उत्तर  प्रदेश  ।

 मे०  मास्टर  टाइम  इण्डस्ट्रीज  यूनिट  सं  ०  2,.
 उत्तर  प्रदेश  ।

 मे०  निविनो  टाइम  इण्डस्ट्री
 स्टेशन  मध्य  प्रदेश  ।

 मे०  नारायण  टाइम

 स्टेशन  मध्य  प्रदेश  ।

 मे०  नारायण  वाच  कं०

 4,  गुरु  तेग  बहादुर
 बलाक  लुधियाना  ।

 मे०  न्यू
 बंसल  चम्बा  सोलन  ।

 में०  निविदा

 एकक  सं०  5,  रोशन
 मेन  दस्मान  ।

 मे०  औलम्पिक  टाइम

 लि०
 उत्त  र  प्रदेश  ।
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 59.  मे०  प्रीमियर  वाच

 3037,  गांधी  हि
 नागिन  अहमदाबाद  ।

 60,  मे०  टाइम  इण्डस्ट्री
 7,  इण्ड०  घरमपुर  ।

 ०]  के  »  मे०  पैकाड़  टाइम  63.

 माइल

 जी०  टी»  साहिबाबाद

 62.  मे०  प्रकाश  टाइम

 सूरजपोल  के

 राजस्थान  ।

 63.  मे०  राजस्थान  वाच  मंन्युफैक्चरस
 बी  रोड  «

 विश्वकर्मा  इण्डस्ट्रियल  जयपुर  ।

 64.  मे०  सीगल  टाइम

 इण्डस्ट्यिल  चण्डीगढ़  ।

 65.  भे०  रोडेनिया

 6/9,  कीतिनगर  इण्डस्ट्रियल
 नई  दिल्‍ली  ।

 66.  मे०

 6/9,  कीति  इण्डस्ट्यल  नई  दिल्ली  ।
 ह

 67.  मे०  रघुबीर  वाल  वीर  जम्मू  ।

 प्रा०  7,  सफदरजंग  नई  दिल्ली  ।  वि

 69.  मे०  स्टेंडड  वाच

 इण्डस्ट्यल

 जम्मू  और  काश्मीर  ।

 68.  मे०  राधव  इलेबटानिक्स
 ‘

 (

 १0,  मे०  सरस्वती  टाइम  दृण्डस्ट्री
 बाजार  मद्रास  ।

 71,  मे०  शाह
 चोयी  104,  धमजी

 72,  मे०  साउप  इंडिया  वाच्र  इण्हस्ट्रीज
 इंले०  एण्ड  इलेक्ट्रानिक्स  *

 तमिलनाडु  ।
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 12.4%,
 1907  ...  लिखित  रुसरे

 हि
 न्ज्च्ज्कि::ा0फफकफफफफ्‌ा् कम  -

 _  73.  मे०  सुपर
 जब्बर  सिंह

 म०  प्र०  ।
 ह

 74,  मे०  स्व  टाइम  जी  ०  टी०

 बललभगढ़

 १5.  मे०  सतीश  चन्द्र  *

 इन्डस्ट्रियल

 दादर  व  नगर  हवेली  ।

 .76.  मे०  सु्राष  वाच

 जनता  शार्पिग  ऐटर
 85,  महाराष्ट्‌  ।

 १7.  में०  तोबा  क्लाक  एन्ड  टूल्स
 तोवा  सिटी  स्टेशन  रायपुर  ।

 78.  मे०  टैकनिका
 हि०

 49,  मे०  टैटो  वाच  मैन्‍्यूफैक्चरिंग
 जयपुर  ।

 हर
 .  80,  मे०  तवी  वाच

 पंनजी  जम्मू  ।

 मे०  उत्तम  इन्डस्ट्री
 क्रीसेंट  कर्नाटक  ।

 82.  मे०  विकास  वाच मंन्युफेक्चरिंग
 पुलिस
 चण्डिका  जयपुर  ।

 83.  मे०  विजय  वाच

 दीवान  मोहल्ला
 पटना

 बिहार  ।

 की  सुरक्षा

 हि  प्रो०  पौ०  जे०  कुरियन  :  क्या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने कि  कृपा
 करेंगे कि  :  ्  ह

 क्‍या नेशनल ऑफ यंग ईटर प्रिन्यार ए० वाई० ई०).श्ले सरकार से अनुरोध किया है कि के मामले में और अष्विक सुरक्षा प्रदान की और
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 2  1985

 जाए  आए
 असर नल  भा  ताज  बाघ  पा  एज  तत्सम्बन्धी ल्‍

 यदि  ता  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्भद  :
 नेशनल  एलांयस  ऑफ  अंग  एंटरी  प्रीन्योसे  ने  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  राज्य  मंत्री  को  एक  ज्ञापन

 प्रस्तुत  किया  है  जिसमें  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  लघु  उपक्रमों
 को

 उनके  आविष्कारों  के  लिए

 पहले  से  अधिक  विविध  प्रकार  का  पर्याप्त  कानूनी  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  अपना  समन  देते  हुए
 अभ्युपाय  किए  जायें  ।  *

 उक्त  ज्ञापन  में  मूल  रूप  से  निम्नलिखित  दो  मुख्य  मुह  उठाए  गए  हैं  :---

 1.  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  द्वारा  केन्द्रीय  बेंक  के  साथ  सम्बद्ध  केन्द्रीकृत  पेटेंट  डाटा  बेंक  स्थापित

 किया  जाए  तथा  तकनीकी  विकास  से  सम्बन्धी  जानकारी  आसानी  से  सुलझ  और

 2.  ऊपर  बताये  यए  अन्वेषण  के  लिए  कानूनी  संरक्षण  को  और  व्यापक  बनाया  जाय  तथा

 अन्छ  क्षौद्योगिक  उपलब्धियों  के  लिए  कानूनी  सुरक्षा  उपययों  को  विद्यमान  प्रक्रियाओं  से आगे  और  सशक्त
 बनाया

 जहां  तक  पहले  मुह  सम्बन्ध  देश  के  प्र  भागों  में  भिन्‍न-भिन्‍न  स्थानों  पर  पेटेन्ट
 निरीक्षण  केन्द्र  हैं  जो  पेटेन्ट  कार्यालय  द्वारा  इन  केन्द्रों  को  उपलब्ध  कराए  गए  पेटेन्ट  साहित्य  को

 निःशुल्क  उपलब्ध  कराते  इसके  अलावा  पेटेन्ट  सूचना  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  हाल  हो  में  .  केन्द्री कृत  .  पेटेन्ट  सूचना  प्रणाली  नागपुर  में  स्थापित  की  गई  है
 केन्द्र  पूरी  तरह  से  ब्रिकसित  किया  जा  रहा  कम्प्यूटरीकृत  प्रणाली  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  डाटा

 बैंक  को  विकेन्द्रित  पेटेन्ट  डाटां  बेंक  से  सम्बद्ध  करने  का  प्रएन  ही  इस  समय  नहीं  पी०  आई०
 एस०  के  पूरी  तरह  विकसित  हो  जाने  पर  यह  सुविधा  उपलब्ध  हो  जाएगी  ।

 दूसरे  मुद्दे  के  सम्बन्ध  में  पेटेन्ट  अधिनियम  1970  जो  पेटेम्ट  और  डिजाइन  अधिनियम
 1911  को  रह  करता  दिनांक  20  अप्रैल  1972  को  प्रभावी  हुआ  ।  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत

 लघु  मध्यम  उद्योगों  और  बड़े  उद्यमों  के  बीच  कोई  भेद  नेहीं  किया  गया  पेटेन्ट  के  लिए
 सभी  आवेदकों  को  समान  समझा  जाता  है  और  अधिकार  जो  पेटेन्ट  प्रदान  करने  के  बाद  प्राप्त

 होते  वहीं  हैं  ।

 छठो  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  खोले  गए  डाकघर

 1774.  प्रो०  नारायण  चन्द  पाराधर  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  सकिल-वार  राज्यीय  सकिलों के  मामले  में
 कितने  डाकधर  खोले  गये  तथा  1983-84  और  1984-85  में  खोले  गये  ऐसे  डाकघरों  का  स्थानों

 के  नाम  सहित  ब्योरा  कया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रास  निवास  :  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  *

 आई०  बी०  एम०  और  फोकाकोसा

 #1775.  श्री  थी०  बी०  देसाई  :  क्‍या  उच्चोग  और  कम्पतरे  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 ..  क्या  दो  बहुराष्ट्रीय  बड़ी  अमेरिकी  कम्पनियां--दहृण्टरनेशनल  बिजनेस  मश्ीन्स  और

 जिन्हें  1977  में  भारत  से  बाहर  भेज  दिया  गैया  इस  देश  में  वापसी  की

 (a)  यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालयਂ  ने
 उनकी  दलील  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  और

 उनके  विरुद्ध  निर्णय  किया

 अिनन>+-+  ८ +3+> .-

 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  कया  और

 क्‍या  मामला  अभी  भी  विचाराधीन  है  अथवा  अन्तिम  निर्णय  से  उन्हें  अवगत  करा
 दिया

 '

 उच्योग  ओर  कम्पंनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  (१)  इस
 प्रकार  का  कोई  भी  प्रस्ताव  उद्योग  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  को  नहीं  मिला

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 .  भारतोय  उवंरक  निगम  को  हुई  हानि

 1776.  भ्री  बो०  देसाई  :  क्या  रसायन  ओर  उ्थंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे

 ह
 क्‍या  भारतीय  उवरक  निगम  के  बड़े  संयंत्रों  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई

 यदि  ह्‌  तो  क्‍या  को  गत  बर्ष  हुई  नि  में  काफी  कमी
 हुई

 यदि  तो  बया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  दैस  महीनों  के  दौरान  निगम  की

 1983-84  की  तुलना  में  लगभग  28  प्रतिशत  कम  रह  गई

 हानि  को  कम  करने  और  इन  एककों  से  लाभ  अजित  करने  के  लिए  किन  बड़े  उपायों

 पर  विचार  किया  जा  और
 |

 (४)  किए  गए  उपाय  किस  सीमा  तक  फलोभूत  हुए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेख  :  निगम
 *के  चालू  एककों  के  उत्प!दन  में  क्रमिक  वृद्धि  हुई  है  ।

 हां  ।  न

 व्तंभान  वित्तीय  वर्ष  के  पहले  दस  महीनों  1984  से  1985  के
 '

 दोरान  पिछले  बर्ष  को  तत्सम्वन्धी*्भवधि  की  तुलना  में  निगम  की  हानियां  25.27  प्रतिशत  कम  हुई
 हैं  ।

 .
 निगम  के  निष्पादन  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 1.  सिन्‍्दरी  सबोकरण  :  सिन्थेटिक  गैस  सी०  ओ०  कन्वर्शन  सेक्शन  तथा  एयर
 सेपरेशन  यूनिट  मे  रिवेक्स  में  उपस्कर  समस्याओं  को  1985  में  धाधिक  मरम्मत  के
 दोरान  हटाने  का  प्रस्ताव
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 2.  गोरखपुर  :  अप्रयोज्य  उपस्कर  तथा  मशीनरी  के  प्रतिस्थापन  के  लिए  एक  किक  कार्यकम

 आरम्भ  किया  गया  है  ।
 :

 3.  रासागुण्डम  एवं  तालचर  :  (1)  एयर-कम्प्रेसरों  तथा  टरबाइनों  में  कम्पन  को

 एयर  सेपरेशन  संयन्त्र  में  रिजेनरेट्रो  में  रिसाव  तथा  सुपर  हीटरों  तथा-वाल  टपूब्स  में
 रिसाव  के  कारण  बायलरों  की  बारम्बार  खंराबी  को  दूर  करने  के  लिए  बी०  एच०  ई०  एल०  के

 विशेषज्ञों  को  लगाया  जा  रहा  है  ओर  (2)  उच्च  स्तरीय  तकनीकी  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  उत्पादन  में  अशरोधों  को  के  लिए  अपेक्षित  दीर्घावधि  उपायों  की  शिनाख्त  की  गई  है  ।

 कम्पनी  ने  संयन्त्रों  के  सम्पूर्ण  सर्वेक्षण  के  सम्बन्ध  में  भी  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 पहले  किए  गए  उपचारी  उपायों  से  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  और  कम्पनी  ने

 1984  से  1985  के  दौरान  हानियों  को  पिछले  वर्ष  की  तत्सबन्धी  अवधि  की  तुलना  में  घंटा

 कर  लगभग  19  करोड़  रुपए  किया  है  ।

 एसिडਂ  की  कसी

 1777.  थ्री  बी०  वी०  देसाई  :  क्या  रसायन  और  उदवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ग

 क्‍या  सरकार  ते  एसिडਂ  की  कमी  के  कारण  रासायनिक  तथा  औषध  एककों
 को  हो  रही  कठिनाइयों  पर  विचार  करने  के  लिएं'एक  उच्च  स्तरीय  बैठक  बुलाई  और

 यदि  तो  उच्च  स्तरीय  बेठक  के  क्‍या  परिणाम  निकले  हैं  तथा  नाइट्रिक  एसिड  की

 कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग
 और  कम्पनी  कार्य  सभ्त्रो  बीरेस्न  और

 माहट्रिक  एसिड  की  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एन्‍्ड  फशथ्लाइजर्स  लि०  सी०

 अम्बई  के  नाइट्रिक  एसिड  का  निर्माण  करने  बाले  तीन  एककों  में  से  एक  एकक  में  उत्पादन  में  आंशिक

 रुकाबट  के  कारण  हुई  आर०  सी०  एफ०  को  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  सलाह  दी  गई  है  कि  वे

 अपनी  उत्पादन  योजना  में  संशोधन  करके  प्राथमिक  तौर  पर  नाइट्रिक  एसिड  प्रयोगकर्ता  उदयोगों  की
 अभिवार्य  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  हेतु  पर्याप्त  मात्रा  में  नाइट्रिक  एसिड  उपलब्ध  कराये  ।  कमी

 को  दूर  करने  हेतु  तदनुसार  वे  उपयुक्त  प्रबन्ध  कर  रहे  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  की  समय-समय  पर

 पुनरीक्षा  जा  रही

 पूर्वोतर  क्षेत्र  में  तेल  के  भण्डारों  की  खोज

 1778.  भो  थी०  बो०  देसाई  :  क्‍या  पेट्रोलियस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  सातवीं  पंचर्क्मीय  योजना  के  दौरान  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  मे ंतेल  के  ओर  भण्डारों  की  व्यापक  खोज  की  योजना  के  अन्तगंत  165  कुओं  के  द्वारा  कुल  6.57
 लाख  मीटर  तक  खोज  ड्िलिग  की

 यदि  तो  क्या  इसमें  आयोग  का  महत्वाकांक्षी  कार्यक्रम  सम्मिलित  जो  20  वर्षीय
 दोधेकालिक  संकल्यसा  कार्यक्रम  का  एक  अंग

 यदि  तो  प्रमुख  खोज  ड्रिलिंग  के  मुख्य  लक्ष्य  क्या
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 कया  अगले  प्रांच  वर्षों  में  प्रस्तावित  क्षेत्र  सर्वेक्षणों  तथा  लेल  की  खोज  के  लिए  ड्रिलिंग
 के  ब्रेख  के  मिलने  को  काफी  सम्भावनाएं  हैं  तथा  इससे  तेल  तथा  गेंस  के  भण्डार  वाले  अरमान  कषग॒  में

 बंद  होने  की  संभावना  ओर
 ह

 (४)  यदि  तो  वर्ष  1985  के  दौरान  तेल  के  भण्डारों  की  व्यापक  खोज  के  लिए  क्या
 यौजबाएं  प्रारम्भ  की  जाएंगी  ?

 पेद्रौलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नथल  किशोर  से  सातवों  पंचवर्षीय

 खोज  कै  शौरान  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  तेल ओर  प्रक्ृतिक  गंत  आयोग  द्वारा  किए  जाने  वाले  अत्वेषणात्मक
 कार्यक्रम  का  विवरण  सातवीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  उपलब्ध  होगा  ।

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  तेल  और  प्राक॑तिक  गेस  आयोग  द्वारा  अपर  नागालैण्ड
 व्रथा  कुछार  में  निम्नलिखित  अन्वेषण  कार्यक्रम  की  परिकल्पना  की  गई  है  :

 ज्योलोजिकल  सर्वे  ः  4  .

 ब्रेबिटी  मेग्नेंटिक  सर्वे  1

 सिस्मिक  सर्वे  :  12

 अन्वेषणात्मक  खुदाई

 1.  मोटर  ४  64610

 2.  कुओं  की  संक्ष्या  ४  22

 गांव  में  नए  शक  तथा  तारघरों  का  निर्माण

 1779.  श्री  शिवेख  बहादुर  सिह  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजनन्द  गांव  के  जिला  मुख्यालय  में  मए  डाकघरों  तथा  दारघरों  के  निर्माध्र छा
 कोई  प्रस्ताव  विधाराधीन  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  डाकघरों  का  निर्माण  कब  तक प्रार/+श  होने

 की  संभावना  है  ?
 हैं

 संचार  सुंंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  नहीं  ।

 लागू  तहीं  होता  ।

 मिर्वाचनों  में  जलते-फिरते  मतदान  केंद्रों  का  प्रयोग

 1780.  भ्री  ज्ी०  जी०  स्थल  :  कया  विधि  और  ग्पाय  मंत्रो  यह  बताने  की  हृप्मा  हरेंगे
 किः

 1985  में  हुए  विधान  सभा  निर्वाचनों  के  दोरान  बिहार  में  कोसी  नदी

 के  पूर्वी  तटबन्ध  क्षेत्र  में  मतदाताओं  के  लिए  चलते-फिरते  मतदान  केन्द्रों  की  व्यवस्था  करमी  पड़ी

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  भौर

 (7)  क्‍या  बिहार  में  चलते-फिरते  मतदाम  केन्द्रों  का  परीक्षण  के  भ्ाघार  पर  भ्योथ  किया  गया

 शा  ओर  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  ओर  मतदान  केन्द्रों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ?
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 पक
 और  स्पाय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  हंसराज  :

 से  निर्वाचन
 5  आयोग  जिसंसे  इस  विषय  में  परामश  लिया  गया  सूचित  किया  है  कि  अपेक्षित  जानकारी  राज्यों

 से  इकट्टी  की  जा  रही  है  और  इस  काय  को  करने  में  कुछ  और  समय  निर्वाचन  आयौगे  ऐज्ा
 पूरा  करने  के  पश्चात्‌  जो  जानकारी  उपलब्ध  उसे  उसके  प्राप्त  होते  ही  सदन-के  पटल  पर

 |
 तुरम्त  रख  दिया  अर

 १  कागज  ओर  अखबारी  कागज  का  आयात

 ’  भरी  क्षणय  विश्वास  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पतो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा
 करेंगे  न  पप

 ः  देश  में  इस  समय  कागज  ओर  अखबारी  कागज  की  कुल  मांग  कितनी  और

 और  के  दौरान  कुल  कितनी  मांत्रा  में और  कितने

 शूल्य  का  कागज  ओर  अखबारों  कागज  आयात  किया  गया  ?

 उच्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  1984-

 85  के  अस्त  तक  कागज  तथा  गत्ते  को  अनुमानित  मांग  15.40  लाख  मी०  टन  और  1984-85  के

 दोरान  अखबा रो  कागज  की  मांग  3.85  लाख  मी०  टन

 आयातित  कागज  तथा  अखबारों  कागज  को  कुल  मात्रा  तथा  उसका  मल्य  इस
 प्रकार

 ह

 _  ना  -  _  अक

 वर्ष  सफेद  अखबारी  कागज  अखबारी  कागज

 मात्रा  मल्य

 ह
 रु०

 रु०

 1981-82  43,080  28.01  “300,526  154.66  जाए

 1982-83  5,766  3.74  200,012  108.94

 1983-84  3,903  2.17  193,707  99.98
 हु

 1984-85  शून्य  श्न्य  193,325  111.61

 —

 .  उपर्युक्त  के  आर०  ई०  पी०  के  अन्तर्गत  अ्वारी  कागज  और  छपाई  के  कागज  की

 कुछ  मात्रा  और  विशेष  किस्मों  के कागज  भी  आयात  किए  जाते  हैं  ।

 अआसास  के  कछार  जिले  में  छि्रण  कार्य
 वि

 +

 1782.  भरी  अजय  बिहबास  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 आसाम  के  कछार  जिले  में  कितने  रिंग  का  कर  रहे

 ceo  *  (a)  तेल  और  प्राकृतिक  गेस  भायोग  द्वारा  1982,  1983  और  1984  के  दोरान  कछार
 जिले  में  छिहण  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  .

 ८114



 12  1907  लिखित
 रध्यााा  eel  धाए  - » (ह) बाधा को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?  की  पका  ककाउनउकाककक

 इंस  अवधि  के  दौरान  क्या  उपलब्धि  प्राप्त  हुई

 लक्ष्य  प्राप्त  न  कर  सकने  के  क्या  कारण

 -  »  बाधा  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 पेट्रोलियम  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  दो  ।

 और  लक्ष्यों  का  निर्धारण  वित्तीय  वर्ष  वार  किया  जाता  पिछले  तीन  विश्तीय
 वर्षों  के  दोरान  वेधन-लक्ष्य  और  तदनुरूपी  उपलब्धियां  निम्नलिब्ित  हैं

 मीटरेज  वेधन

 सक्ष्य....€  वास्तविक

 कु  2908.

 642...

 2200

 कल इसके
 साथ-साथ  3789  2407

 (22-3-85

 मुख्य  कारण  हैं  :

 कठिन  भूमिगत  स्थितियों  के  कारण  उत्पन्न  डाउन-होल  समस्या  ।

 (2)  मुश्किल  संभार-तन्त्र  ।

 (3)  ढांचों  की  स्थिति  की  समस्या  जैसे  हिली  टेरिस  या  शो  आशीएरिया  साथ

 मिलकर  काम  इसके  साथ-साथ  कामिकों  का  प्रश्निक्षण  और  रिग्स  और

 झारी  उपस्कर  की  गतिविधियों  को  सुसाध्य  बनाने  के  लिए  पुल-निर्माण  से  सम्बन्धित  संगठनों  के  साथ

 मिलकर  काम  करना  ।

 देश  में  सये  डाकधर  ओर  ताश्धर  खोलना

 भरी  चितामणि  छेना  ;  वग्मा  संचार  भस्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  नये  डाकघर  और  तारघर  खोलने  के  लिएं  क्‍या  मानदंड  अपनाया  जाता

 सर्वेक्षण  देश  विशेषतः  उड़ीसा  में  वर्ष  के  दौरान  कितने  डाकथर  तथा  तारचर  लोले

 ह
 क्‍या  वर्ष  खोलने  के  दौरान  देश  में  नये  डाकधर  तथा  तारघर  खोलते  के  लिए  कोई

 सर्वेक्षण  किया  गया  और

 .  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  सिवास  डाकभर  और  तारधर

 डाफ  खोलने  के  लिए  क्रमशः  संलग्त  विवरण  दो  और  तीत  में
 दिए

 गए  हैं  ।

 क ह के दोरान से खोले गए गए डाकघरों की संख्या इस प्रकार



 लिखिंत  उतर  2  1985

 देश  के  शहरी  क्षेत्र  में  79,  ग्रामीण  क्षेत्र  में  361,  उड़ीसा  राज़्य  के  शेंहरी  क्षेत्र

 में  18,  ग्रामीण  क्षेत्र  में  21.  हु

 (४)  1984  के  दौरान  (1-4-84  4-8  4  से  15-1-85  खौले  गए  तार  डाक  तार०

 की  उंस्या इस  प्रकार है  :--  ।

 समूचे  देश  में

 «उड़ीसा  राज्य  में  (15-2-85)--26

 एवं  अभी  तक  अंतिम  हूप  नहीं  दिया  गया

 एक

 डाकधर  खोलने  के  लिए  मानदंड

 देहातो  इलाकीं  में  डाकधर  खोलने  के  लिए  मानवंड

 देहाती  इलाकों  में  खोले  जाने  वाले  डाकघरों  को.अब  दो  मुख्य  वर्गों  में  वर्गीकृत  किया

 शया  है  रचा

 1.  सामान्य  ग्रामीण  इलाकों  में  ओर

 2.  आदिवासी  या  पिछड़  इलाकों  में  डाकधर  ।

 (1)  सॉओस्य  प्राभौण  इलाकों  में  शाकूघर  खोलना  :

 निम्नलिखित  शर्तों
 के

 अधीन  प्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकघर  थोले  जा
 सकते  हैं  :--

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  कि०मी०  की  दूरी  में  कोई  दूसरा  डाकधर  में  और
 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम  से  कम  25  प्रतिशत
 की  आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 ,  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  पंचायतਂ  वाले  गांवों  में  डाकंधर  खोले  जां
 सकते

 उस  गांव  की  आबादी  2000  या  इससे  अधिक  होनी  चाहिए
 i  प्रस्ताकति  डाकघर  से  3  कि०  मो०  की  दूरो  में  कोई  दूसरा  डाकंधर  न

 ओर

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लोगंत  कौ  कम  से  कम  25  प्रतिशत्न
 तक  की  आय  होने  की  आशा  हो  ।

 (£)  भादिया्सी  और  फ्छिड्े  इलाकों  में  शाकंधर  खोलना  :

 निस्नलिखित  शर्तों  के  प्रम  पंचायत  वाले  मांगों  में  ड्रकधर  खोें  जा  सकते
 हैं  :--
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 पता

 डाकघर  से  3  कि०  मो०  की  दूरो  में  कोई  दूसरा  डाकधर  नहो
 रु

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम  से  कम  10  प्रतिशत
 तक  की  आय  होने  की  आशा  हो  ।

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  गैर  पंचायती  प्रामों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते  बशतें

 नोट

 कि

 ग्राम  1.5  कि०  मी०  की  दूरी  के  अन्दर  ग्रामों  का  की  जम ”
 संख्या  1000  अथवा  अधिक  हो  ।

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  कि०  मी०  की  दूरी  में  कोई  अन्य  डाकघर  न
 .  और  ह

 प्रस्तावित  डाकधर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम  से  कम  10  प्रतिशत
 तक  आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 :  ग्रामीण  डाकधर  इस  श्रेणी  में  आते  हैं  :---

 सामान्य  ग्रामीण  क्षेत्र  और  पिछड़े  और  जनजाति  क्षेत्र/जनजातीय  क्षेत्रों  को

 गृह  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किया  गया  है  |  डाक  सुविधाओं  के  विकास  की  दृष्टि  से
 पिछड़े  इलाकों  का  निर्धारण  करते  समय  यह  देखा  जाता  है  कि  क्‍या  उन  इलाकों  के
 विकास  की  अवस्था  जनसंख्या  का  प्रति  डाकघर  सेवाधीन  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  अखिल
 भारतीय  औसत  के  हिसाब  से  सो  फीसदी  गिरी  हुई  हालत  में  है  या

 जब  जनसंख्या/सेवित  क्षेत्र  क ेआधार  पर  अखिल  भारतीय  औसत  और  सकिल
 ओसत  की  तुलना  में  जब  किसी  क्षेत्र  की  स्थिति  गिरी  हुई  होती  इसके  अलावा
 डाकघर  प्रदान  किए  जाने  वाले  गांवों  के  प्रतिशत  के  सम्बन्ध  में  समृुचे  सकिल  के  साथ  .

 तुलना  करके  जब  स्थिति  प्रतिकूल  होती  तब  उस  क्षेत्र  को  पिछड़े  क्षेत्र  का  दर्जा  दिया
 जाता

 प्रति  डाकधर  अखिल  भारतीय  ओसत  23.10  वर्ग  कि०मी०  और  जनसंख्या  4,805  |
 पिछड़े  और  जनजाति  क्षेत्रों  मे ंडाक  सुविधाओं  का  ल्ेजी  से  विस्तार  करैने  के  लिए
 अधिक  आर्थिक  सहायता  दी  जाती

 पहाड़ी  की अवधारणा  को  छोड़  दिया  गया  है  क्योंकि  पहाड़ी  क्षेत्र  जो  जनजाति
 क्षेत्र  भी  स्वयं  क्षेत्रों  की  श्रेणी  में  मा  जाते

 शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाकधर  खोलने  के  लिए  मानदंड  :

 शहरी  क्षेत्रों  मे ंडाकधघर  निम्नलिखित  शर्तों  क ेआधार  पर  खोले  जा  सकते  हैं  —

 डाकघर  को  वित्तीय  दृष्टि  से  अत्म-निर्भर  होता  और

 20  लाख  और  उससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  में
 दो  डाकधरों  के  बीच  की  दूरी

 कम  से  कम  |  कि०  मी०  होनी  चाहिए  ।  अन्य  शहरों  दो  डाकथरों  के  बीच  कम  से
 कम  दूरी  1.5  कि०  मी०  होनी

 सकिलों  के  अध्यक्ष  प्रतिवर्ष  10  प्रतिशत  मामेलों  में  की  शर्तों  में  छूट  दे  सकते
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 विवरण-दो

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  लम्बी  दूरो  के  सावंजनिक  टेलीफोन

 संयुक्त  डाक  तार  घर  खोलने  से  संबंधित  संशोधित  नोति

 छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  घाटे  पर  लम्बी  दूरी  के  साबंजनिक  टेलीफोन

 घर/संयुक्त  डाक  तार  घर  खोलने  से  सम्बन्धित  मौजूदा  नीति  पर  डाक  तार  बोडे  कुछ  समय  से

 विधार  कर  रहा  था  |  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  यदि  हम  जनसंख्या  के

 आधार  पर  न्यूनतम  राजस्व  की  शर्त  का  निर्धारण  किए  बगर  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर

 खोलते  की  तीति  को  अपनाएंगे  तो  ग्रामीण  विशेषकर  देश  के  पहाड़ी  और  बिखरी  जनसंख्या  वाले

 क्षेत्रों  में  इस  सुविधा  को  बढ़ाने  में  असमानता  की  स्थिति  पैदा  होगी  |  मोजूदा  नीति  की

 पूर्वक  पुनरीक्षा  करने  के  पश्चात्‌  तंथा  सेवा  की  विश्वसनीयता  पर  अत्यधिक  बल  देते  हुए  सभी  राज्यों

 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  समान  रूप  से  विकास  सुनिश्चित  करने  के  उ्हं  श्य  से  डाक

 तार  बोर्ड  ने  जो  निर्णय  लिए  वे  इस  प्रकार  हैं  :---

 विवरण-एक  में  बताई  गई  मौजूदा  नीति  तो  जारी  रहेंगी  परन्तु  इसके  साथ  ही
 देश  की  आबादी  वाले  अधिकांश  स्थानों  में  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन

 5  कि०  मी०  के  घेरे  में  सुलभ  कराने  की  नीति  को  एक  नीति  लक्ष्य  के  बतौर  अपनाया

 जाएगा  और  इस  लक्ष्य  को  चालू  वर्ष  में  भ्वारंभ  करके  तक  उत्तरोत्तर  प्राप्त
 किया  जाएगा  ।  स्थानिक  वितरण  के  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  लंम्बो  दूरी  के
 जो  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  आवश्यक  होंगे  उन  पर  से  न्यूनतम  राजस्व  की  पूब॑  शर्ते
 को  हटा  दिया  जाएगा  ।

 &॥
 ,  )  इस  क्षेत्र  में  सेवा  की  विश्वसनीयता  और  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  के  लिए

 एक्स  से  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  की  प्रौद्योगिको  को  अपंनाया  जाए  और  इस  प्रणाली
 के  तहत  पहाड़ी  वन्य  एवं  रेगिस्तानी  इलाकों  तथा  जनजातीय  और  अनुसूचित
 क्षेत्रों  व  ऐसे  अन्य  क्षेत्रों  में  जहां  विद्यत  प्रेरण  के  कारण  खुली  तार

 लाइनें  इस  उ्ं  श्य  के  लिए  उपयूक्‍त  नहीं  होती  तथा  मंदानी  क्षेत्रों  के  उन  स्थानों  में
 जो  सड़क  मार्ग  20  कि०  मी०  की  से  भी  अधिक  दूरी  पर  स्थित

 हैं  भोर  ऐसे  अन्य  सभी  मामलों  में  जहां  मल्टी-एक्स  रेडियो  प्रणाली  अपनी  लागत
 *'  के  अनुप्तार  कारगर  साबित  होती  हैं  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित

 किए  जाएंगे  ।
 ह

 गैर-विभागीय  एल०  डी०  पी०  टी०  डकघरों  के  उपलब्ध  न  होने  अथवा  जहां
 डाकघर  के  कायं  घंटे  अपर्याप्त  जहां  आवश्यक  नियुक्त  किए
 विभागीय  एल०  डी०  पी०  टी०  एजेंटों  का  चयन  क्षेत्रीय  के  महाप्रबन्धक

 दूरसंचार  द्वारा  किया

 गैर-विभागीय  एल०  डो०  पी०  टी०  एजेंट  का  पारिश्रमिक  40  पैसे  प्रति
 काल  होगा  लेकिन  प्रतिमाह  250  र०  सो  पचास  से  अधिक  नहीं  होगा
 ओर  एल०  डो०  पी०  टी०  के  का  घंटे  कम  से  कम  8  घंटे  विकलांग  व्यक्ति  के
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 मामले  को  छोड़कर  हस  प्रकार  प्राप्त  पारिश्रमिक  एल०  ढी०  पी०  टी०  एजेंट  की
 आय  का  मुख्य  स्रीत  नहीं  होगा

 ्
 क-तार  बोड  ने  यह  भी  निदेश  दिए  हैं  कि  समूचे  देश  को  विभिन्‍न  ग्राम-समूहों  के

 षड्भुज
 आकार  के  क्षेत्रों  (६  क्ि०  मी०  के  समान  भुजा  वाले  फड़भुज  में  विभाजित  किया

 ऐसा  करते  समय  वे  स्थान  छोड़  दिए  जाएंगे  जो  निजंन  जैसे  पव॑तीय  रेगिस्तान
 क्षादि  ।  प्रत्येक  ग्राम  समूह  में  केन्द्र-स्थल  के  बतौर  एक  ऐसे  ग्राम  का  पता  लगाया  जाएगा  जहां  कि
 लम्बी  दूरी  का  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित.क्रिया  जा  सके  |  इस  सेवा  को  5  कि०  मी०  के
 भीतर  सुलभ  कराने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  उद्द श्य  से  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर
 स्थापित  करने  के  लिए  ग्राम-समृहों  का  पता  लगाने  का-काय  राष्ट्रीय  प्रायोगिक  आधिक  अनसंधान
 परिषद  सी०  को  सौंपा  जिनकी  रिपोर्ट  विस्तृत  नबशों  सहित  योजना  «

 उह्द  श्यों  के  लिए  सकिलों  को  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ।

 उक्त  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  ग्राम-समृहों  भें  लम्बी  दूरी  के
 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान-निर्धारण  के  उहं  श्य  से  अपेक्षित  आंकड़ों  के
 साथ  ब्यौरेवार  नवशे  प्राप्त  हो  जाने  पर  सककिलों  के  अध्यक्ष  डाक  तार  बोड  के  उपर्यक्त  निर्णयों  को

 ,  लागू  करने  के  उद्देश्य  से  खुली-तार  प्रणाली  ओर  मल्टी-एक्स  से  रेडियो  प्रणाली  दोनों  पर  भविष्य  में .
 खोले  जाने  वाले  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  के  लिए  ब्यौरेवार  वाधिक  कार्यक्रम  तैयार
 करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 हालांकि  मल्टी-एक्स  से  रेडियो  प्रणाली  के  अन्तगंत  लंबी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर
 खोलने  के  लिए  परियोजना  प्राक्कलन  उपस्कर  आदि  का  आबंटन  करने  के  उहं  श्य  से  निदेशालय  को
 भेजे  जाते  रहेंगे  ।

 विवरण-तीन

 हानि  पर  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  प्रदान  करने  की  नीति  स्थामों  को  भ्रेणियां

 1.  जिला  मुख्यालय

 2.  उप-मं  डलीय  मुख्यालय

 3.  तहसील  मुख्यालय

 4.  उप-तहसील  मुख्यालय

 5.  ब्लाक  मुख्यालय

 6.  ऐसे  स्थात्त  जिनक्री  जनसंख्या  साधारण  क्षेत्रों  में  5000  या  अधिक  तथा  पिछड़े  एवं  पव॑तीय

 क्षेत्रों  में  27500  या  अधिक  हो  ।
 स  क कडउडसकन इ  राजस्व की शर्तं के बगेर उत्तरोत्तर व्यवस्था शर्तें के बगेर जज  +

 सावंजनिक  टेलीफोन  धर  खोलने  के  लिए  शर्तें

 ह

 संयुक्त  डाक  तारघर  खोलने  के  लिए  शर्ते
 .....

 घाटे  का  ध्यान  न  करके  भी  न्यूनतम  घाटे  का  ध्यान  न  देकर  भी  न्यूनतम  राजस्व-की
 राजस्व  की  शर्तं  के  बगेर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था  शर्तें के  बगेर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था की  जाएगी  ।
 की  |  वि
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 ज्ञावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए
 युवत  डाक-तार  खोलने  के

 शर्तें
 ज्ञतं

 न्न्ि््ोस  ४ਂ  +-  ता  —
 कं  जलता  आणा

 स्राधारण  इलाकों  में  वाषिक  आवर्ती  व्यय  का  साधारण  इलाकों  में  वार्षिक  आवर्ती  व्यय  का

 प्रश्याशित  राजस्व  का  25  पिछड़े  प्रत्याशित  राजस्व  का  25  प्रतिशत  तथा  पिछड़े

 इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  परव॑तीय  इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  पव॑तीय  क्षंत्रों  में  10

 में  10  प्रतिशत  होना  प्रतिशत  होना  चाहिए
 नजनन-++  बन  3  न ीततनीनतत  +त

 8.  आम  रास्ते  से  दूर  के  स्थान
 जा

 साबंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  संयुबत  डाक-तार  घर  खोलने  के  लिए  शर्त

 शर्तें
 ह

 मौजूदा  एक्सचेंज  से  40  कि०  मी०  से  मौजदा  तारघर  से  20  कि०  मी०  से  बाहुर
 अधिक  होनी  होनी  चाहिए  ।

 ()  प्राधारण  इलाकों  में  वाधिक  आवर्ती  साप्तारण  इलाकों  में  व/धिक  आवर्ती  व्यय  का
 इयय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रत्याशित  राजस्व  25  पिछड़े  क्षंत्रों  में

 पिछड़े  इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  पव॑तीय  15  प्रतिशत  तथा  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत
 इलाकों  में  10  प्रतिशत  होना  होदा  चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  प्रत्याशत  घाटा  2000
 रु०  वार्षिक  तथा  पिछड़/पवंतीय  इलाकों  में
 5000  रुपये  से  अधिक  नहीं  होना

 —<—<$$—$—$$—_—_—  ँखखसखसस  न  ह्ााांगा  सा  क्  बा  डा  का

 9.  पर्यटन/तीथ्थ  केन्द्र/कृषि/सिचाई/पावर  परियोजना  स्थल/नगर  क्षेत्र
 कअ्नयायययपपपपययए  िनलतकीऊ+  न  ्ज््  ्््ा  ना  ला

 साववंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  संयुक्त  डाक-तार  घर  खोलने  के  लिए  शर्तें

 शतें

 साधारण  इलाकों  में  वाधिक  आवर्ती  साधारण  इलाकों  में  वाधिक  आवर्ती  व्यय  का
 व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रतिशत  प्रत्याशित  राजस्व  कम  से  कम  25  पिछड़े
 पिछड़े  क्षत्रों  में  15  प्रतिशत  तथा  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  15  प्रतिशत  तथा  पब॑तीय  क्षंत्रों  में  10

 त्रों  में  10  प्रतिशत  होता  चाहिए  ।  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  प्रत्याशित  घाटा  2000
 रु०  वार्षिक  तथा  पिछड़े/प्बतीय  इलाकों  में  5000
 रु०  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।
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 10.  सभी  अन्य  स्थान  >

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  संयुक्त  डाक-तार  घर  खोलने  के  लिए  शर्तें

 विक्तीय  व्यवहायंता  के  आघार  पर  या  हानि  वित्तीय  व्यवहायंतां  के  आघार  पर  या  हामि  की
 की  दशा  में  किराए  और  गारंटी  के  आधार  दशा  में  किराए  और  गारंटी  के  आधार  पर  ।

 जनसंख्या  सम्बन्धी  आंकड़ों  पर  विचार  करते  समय  जनजातीय

 के  मामलों  को  छोड़कर  जहां  किसी  केन्द्रीय  ग्राम  से  10  कि०  के  घेरे  के  अन्तगंत
 आने  वाले  ग्राम  समूह  की  जनसंख्या  पर  विचार  किया  जा  सकता  केवल  ही  नपर  या
 ग्राम  की  जनसंख्या  पर  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  न  कि  नगरों  अथवा  ग्रामों  के  समूह  की
 जनसंख्या  पर  ।  छूट  की  इस  शतं  के  अन्तगंत  एक  दूसरे  से  10  कि०  मी०'की  दूरी  के  भीतर

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  नहीं  खोले  जा  सकते  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोनों  की  व्यवस्था  के  लिए  महत्वपूर्ण  केन्द्रीय  ग्राम  निर्धारित  करने  के

 लिए  निम्न  क्रम  से  वरीयता  दी  जाएगी  :

 1.  जन-जातीय  विकास  खंड  मुख्यात्ष्य  ।

 2..  जिन  स्थानों  पर  एल०  ए०  एम०  पी०  एस०  आकार  की  बहुउद्देशीय  सहकारी
 स्थापित  ओर  ह

 3.  ग्रामीण  उद्योगों  और/अथवा  व्यापक  कृषि  विकास  हेतु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए

 स्थानीय  जनजाति  विभागों  द्वारा  निर्धारित  केन्द्र  ।

 (2)  यदि  प्रस्तावित  तारघर  के  8  किलोमीटर  के  भीतर  कोई  तारघर  पर  कार्य  करता

 हो  तो  घाटे  पर  तार  घर  नहीं  खोला  जाना  चाहिए  ।

 लोक  सभा/राज्य  विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  में  डाले  गए  मतों  को  दल-बार  स्थिति

 1784.  भरी  असर  राय  क्‍या  विधि  और  म्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  कुपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  हाल  ही  में  हुए  लोक  सभा  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  के  निर्वाचनों  में
 प्रतिशत  मतदान  और

 इन  निर्वाचनों  में  प्रत्येक  राजनैतिक  दल  को  राज्यवार  कितने  मत  प्राप्त  हुए  ?

 विधि  ओर  म्याय  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  हुंसराज  :  और  (a)  अपेलित
 जानकारी  निर्वाचन  आयोग  के  पास  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  आयोग से  प्राप्त  होते  ही  इसे
 सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 लाना  पकाने  को  गंस  के  सिसेम्डरों  में  प्रयुक्त  रेगुलेटर

 1785.  श्री अमर  राय
 प्रधान  :  गया  पेट्रोल्बिम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :
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 (8)  देश  में  खाना  पकाने  की  गैस  के  सिलेण्डरों  में  किस-किस  प्रकार  के  रेगुलेटर  प्रयोग

 किए  जाते

 इन  रेगुलेटरों  के  निर्माता  का  नाम  कया  और

 उनमें  कौन-सी  किस्म  के  रेगुलेटर  को  अधिक  उपयोगी  ओर  रुष्द्ित  पाया  ग्या

 पेह्रोलियम  मंत्रालय  के  राष्य  मंत्री  नवल  बिक्षोर  देश  में  इस  संभ्थ

 धरेलूं  पार्क  गैस  कर्नेबंशनों  में  दो  किस्म  के  दाब  रेगुलेटरों  का  प्रयोग  जा  रहा  है  :--

 (i)  ऐसे  रेगुलेटर  जिनके  इंलेट  पर  रक्त  कनेक्शन
 ह

 (४)  ऐसे  रेगुलेंटर  जिनके  इंलेट  पर  क्‍्लिक-आज  कनेक्शन  है  ।

 इन  रेगुलेटरों  के  निर्माताओं  के  नाम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 (3)  मेससे  बनज  इंजीनियर्स  प्राइवेट  पुणे

 (४)  मैससे  मेटल  प्रोडक्ट्स  प्राइवेट  सूर्रत/बम्बई

 (iti)  मैससे  एल  पी  गैस  इविवपमेंट  भारूच

 (iv)  मैसस  केबसन्स  गैस  दृविवपमेंट  प्राइवेट  हैदराबाद

 (९)  मैससे  इंडो-बर्मा  वेद्रोलियम  कम्पनी  बम्बई

 दाव  को  कम  करने  के  प्रयोजन  से  तथा  सम्बद्ध  मानकों  द्वारा  निदिष्ट  सीमाओं  के

 भीतर  कम  दाब  बनाए  रखने  के  लिए  दोनों  किस्म  के  रेगुलेटर  एक  समान  उपयोगी  व

 सुरक्षित
 ह

 स्वरोजगार  योजनां  के  लिए  राज्यों  में  उपलब्ध  ऋण  ओर  आध्िक  राज-सहायता

 :  ु  .
 ह

 1786.  भरी  दिलोप  सिह  भरिया  :  क्या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंये  कि  :

 ह  ह

 स्व०  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  द्वारा  घोषित  स्वरोजगार  योजना  के
 अन्तगेंत  विभिन्‍न  राज्यों  ओर  संघ  शासी  क्षेत्रों  मे ंऋण  और  आर्थिक  राज-सहायता  की  कितनी
 धनराशि  उपलेब्ध  करायी  गई

 उक्त  योजना  के  लाभान्वित  होने  वाले  अनुसूचित  जातियां  और  अनुसूचित
 जाति  के  व्यवितयों  की  संख्या  कितनी  है

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बड़ी  संख्या  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के
 व्यक्ति  इस  योजना  के  लाभों  से  वंचित  रह  गए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  इस
 योजना  के  सरकार  कुल  ऋण  राशि  का  25  प्रतिशत  सहायता  अनुदान  देती
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 जिसकी  सीमा  25,000  रु०  ऋण  की  राशि  एक  से  दूसरे  उद्यम  में  भिन्‍न  होती  है  ।
 भारत  सरकार  द्वारा  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  लिए  कोई  आधिक  लक्ष्य  निर्धारित नहीं  किए  गए
 हैं  परन्तु  प्रत्येक  राज्य  के  लाभग्राहियों  की  संख्या  से  रबंधित  लक्ष्य  नियम  किए  गए  हैं  और  किसी
 राज्य  में  ऋण  की  जो  भी  राशि  मंजूर  की  जाती  उसका  25  प्रतिशत  भारत  सरकार  द्वारा

 सहायता  अनुदान  के  रूप  में  दिया  जाबा

 —

 से  लाभग्राहियों  की  श्रेणीवार  सूचना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  एकत्र  ,  नहीं  की
 जाती  है  ।

 *  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा-घाट  मोटर  सड़क  का  निर्माण

 1787.  भ्री  हरोश  राबत  :  क्या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  सीमा  सड़क  महानिवेशालय  ने  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा-धाट  मोटर  सड़क  के
 उसे  चौड़ा  करने  ओर  पक्का  बनामे  का  कार्य  निर्धारित  समय  में  पूरा  कर  लिया  -

 और

 यदि  तो  उक्त  कार्य  कब्र  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वो०  नरसिह
 :  और  सड़क  के  पुन्निर्माण  तथा  उसे

 चोड़ा  करने  ओर  959८  पक्का  बनाने  का  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  शेष  कार्य  को  चालू  वर्ष

 भ्र्यात्‌  1985  के  दौरान  पूरा  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  लघु  सोमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना

 1788.  श्री  हुरीश  रावत  :.  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपतो  कार्य  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अल्मोड़ा  तथा  पिथौरागढ़  जिलों  में  लघु  सीमेंट  संयंत्र  स्पापित
 करने  हेतु  उत्तर

 प्रदेश  के  सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  उपक्रम  को  आशय-पत्र  जारी  किए  गए
 1

 यदि  हां  तो  ये  आशय-पत्र  कब  जारी  किये  गए  थे  और  क्‍या  इन  आशय-पत्रों  को
 ओद्योगिक  लाइसेंस  के  रूप  में  परिवर्तित  किया  गया  है  और  इन  उपक्रमों  ने  अब  तक  सभी  स्रँयंत्रों

 का  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  ओर

 यदि  तो  विलम्ब  न  होते  देने  लिए  उनके  मंत्रालय  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाएं
 जाने  का  विचार  है  ?

 उच्योग  और  कम्पनो  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  भोहस्मर  :  से
 1980  से  आशय-पत्र  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  उपक्रम  कुमाऊं  मंडल  विकास  निगम

 लिमिटेड  को  अल्मोड़ा  और  पिथोरागढ़  जिलों  में  मिली  सोमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  करने के  लिए  जारी

 किए  गए  इन  आशय-पत्रों  का  ब्योरा  और  कार्यान्वयन  की  स्थिति  संलग्त  विवरण  में  दो

 गई  है  ।  धि

 i!  123
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 उलतर  प्रदेदा  के  टिहरी  तथा  पिथोरागढ़  जिलों
 में  सावंजनिक  देलीफोन  लगाना

 1789.  श्री  हरोश  रावत  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  टिहरी  तथा  पिथौरागढ़  जिलों
 में  पुथक-पृथक  वर्ष  1982-83,  1983-84  तथा  1984-85  के  दोरान  बर्षवार  कुल  कितने
 साबबंजनिक  टेलीफोन  लगाए

 क्‍या  वर्ष  1983-84  के  दोराभ  इन  जिली  में  बहुत  ही  कम  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाए ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ओर

 इन  क्षेत्रों  की  वर्तमान  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हेतु  पर्याप्त  संख्या  में  साबंजनिक
 टेलीफोन  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रास  निवास  :  इन  जिलों  में  खोले  गए
 सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  की  संख्या  निम्न  प्रकार  है  :--

 जिला  1982-83  2-83  1983-84  3-84
 5 नमन  प्रदेश  मनन  नमन  नमन  मनन  नमन  थ  कमी  न  नव  नमक  +  नमन  नम  मनन  नन+नननन-+  «43७3  घरों

 अत्मोड़ा  6  न

 चमोली  2  --

 उत्तरकाशी
 2  न+

 पौड़ी  ना
 -  2

 टिहरी  न  न

 पिथौरागढ़  5  4  6

 उत्तर  प्रदेश  सकिल में  कुल  293  सावंजनिक  टेलीफोन  घरों  की  तुलना  में  कि
 के  दौरान  इन  जिलों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  गए  ।

 पहाड़ी  क्षेत्र  होने  के  कारण  प्रगति  धीमी  है  ।

 टिहरी  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  मल्टी-एक्सेस

 प्रामीण-रेडियो  प्रणाली  के  माध्यम  से  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 बर्ण  के  दौरान  उड़ीसा  में  सोधी  डायल  देलीफोन  सेवा  सुविधायें

 ।

 भीमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .*. क्‍या सरकार का महानगरों तथा विभिन्‍न राज्यों के प्रमुख शहरों के बीच सीधी डायल टैलीफोन सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव



 बः

 दिविंत  उत्तर  2  1985
 जान  पा  या  जय

 यदि  तो  वष  1985-86  में  उड़ीसा  के  कौन-कौन  से  प्रमुख  शहरों  तथा  महानगरों
 के  बीच  सीधी  डायल  टेलीफोन  सेवा  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  और

 तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 ओर  1985-86  5-86  के  दोरान  उड़ीसा  के  किसी  नए  शहर  को  मह्दानगरों  के  स्राम्र

 एस०  टी०  डी०  सुबिधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राजस्थान  में  डाकधर  अधोक्षक  के  कार्यालय  की  स्थापना

 ह

 1791.  भरी  वृद्धि  चन्द  छोेत्र  :  क्‍या  संचार  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सीमांत  जिला  जैसलमेर  हाजस्थाज  क़ा  सबसे  बड़ा  ज़िला  होने  और  जहां
 राजस्थान  नहूर  और  अनेक  प्रग्नेंटक  स्थल  होने  के  बावजूद  वृहां  ड्कघर  अप्वीक्षुक  का  कोई
 कार्यालय  नहीं  और

 (@)  यदि  दो  स्थावीय  कोयों  की  मरंय  को  पूरा  करने  के  लिए  जैसलमेर

 मुख्यात्रय  में  उपर्युक्त  कार्यालम  कब  तक  स्थापित  किया.जाएया  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंज्री  राम  निवास  जेसलमेर  जिले  में  भ्रधीक्षक
 डाकघंर  का  कोई  कार्यालय  नहीं  है  ।

 विभाग  द्वारा  निर्धारित्न  कुछ  मानदंडों  के  अनुसार-मोजूदा  डाक  डिवीज़नों  के  र
 क्षेत्रों  का विभाजन  करके  नए  डाक  डिवीजन  बनाए  जाते  इस  समय  जैसलमेर  जिज्ञा  जोधपुर
 डाक  डिवौजन  का  भाग  जोधपुर  डाक  डिवोीजन  का  द्विभाजन  करके  जैसलमेर  डाक  »  डिवीजन
 बनाने  का  ओचित्य  नहीं  है  क्योंकि  इस  संबंध  में  विभागीय  मानदंड  पूरे  नहीं  होते  हैं  ।

 रक्षा  अनुसंधान  विकास  स्कंध  हारा  अस्तरबन्द  बाहनों  के  लिए  अत्याधुनिक
 भो-चझालन  प्रणाली  का  विकास

 ई

 :..

 1792.  प्रो०  भधु  द्रष्शबते  :
 भो  एस०  एम०  गुरड्डो  :

 भरी  मुहम्मद  महफूज  अली  लां  ;

 क्या  शक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रक्षा  अनुसंघान  ओर  विकास  स्कंध  ने  सहयोग  से  बख्तरबन्द  वाहनों  के  लिए
 अत्याधुनिक  तौ-संचालन  का  विकास  किया

 ह

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  प्रणाली  को  क्रियान्वित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या
 हैं  ?

 ५६३6
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 रक्ला  मंत्री  पो०  थो०  सरसह  :  जी  हां  ।  यह  काय  देहरादून  स्थित  उपस्कर

 अनुसंधान  तथा  विकास  स्थापना  द्वारा  किया  गया  ।

 (a)  रक्षा  मंत्रालय  ने  इस  प्रणाली  के  लिए  उत्पादन  आदेश  दे  दिए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बंबई  में  टेलीफेलिं  की  घटिया  सेथा

 “
 1793.  प्रो०  मधु  इच्छजते  :  क्‍्यी  लैंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंबई  शहूर  में  टेलीफोन  करने  में  निरन्तर  बाधाएं  आने  और  सही  नम्बरं  न
 मिलने  के  कारण  टेलीफोन  प्रणाली  अवरुद्ध  हो  गयी

 ह
 यदि  तो  1984  में  माह-वार  ऐसी  कितनी  शिकायतें  तत्संबंधी  ब्यौरों

 क्‍या  ु

 टेलीफोन  ग्राहकों  को  बेहतर  और  निर्बाध  टेलीफोन  सेवा  प्रदान  करने  के  लिए  बया

 कार्यवाही  की  गयी  ,
 है

 कया  जिन  टेलीफोन  ग्राहकों  के  टेलीफोन  सम्बे  असे  से  बेकार  पड़े  उनको  मुआवजा
 देने  का  कोई  प्रस्ताव  ओर

 थदि  तो  तत्संबंधी  ध््योरा  क्‍या  है  ?  ५

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  मिवास  :  नहीं  ।  कतिपय
 टेलीफीनों  में  खराबियां  आती  हैं  परन्तु  उन्हें  पर्थांसंभव  कंम  से  कम  समंय  में  ठीक  किया  जाता  है  ।

 संलग्न  विवरण-एक  में  1984  से  1984  की  अंवधि  के  बीच  प्राप्त
 टैलीफोन  शिकायतों  की  संख्या  दी  गई  जिले  सश्चा  पंटल  पर  रखा  गया  है  ।

 संग्लेन  विवरंण-दो  में  शिकायतें  कैम  करने  कै  लिए  शेए  उपायों  का  भ्यौरा

 जिले  सभा  पर  रखा  गया

 जी  कुछ  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिन  पर  विचार  किया  जा  रहा

 (४)  इस  पर  अभी  निर्णय  नहीं  लिया  जा  सकता

 विधरण-एक

 बंबई  में  1984  से  1984  तक  हेलीफोंन  शिकायतों  की  संल्या

 महीना

 ओ
 शेकायतों  को  संख्या  ध्प्पणी

 ह

 [
 -
 गण

 ..

 129



 कप

 2  1985

 1
 _  2  3.

 |
 192284

 ः

 195714  '
 ।

 ”

 बुवाई  84
 307454  है  ह

 229920
 मानझून  के  महीने

 185607

 183848

 164517

 विवरण-दो

 बंबई  टेलीफोन  जिले  में  हि.कायतों  की  संस्था  कम  करने  के  लिए  किए  जा

 रहे  दीधंकालीन  तथा  अल्पक्ालीन  उपाय

 कक  .  बाह्य  क्षति  से  बचाने  के  लिए  केबिलों  को  डकक्‍्ट  में

 2.  केबिलों  को  नमी  से  बचाने  तथा  दोष  कम  करने  के  लिए  केबिलों  का
 ॥

 दाबीकरण । 3. वितरण नेटवर्क में जेली भरे केबिलों का उपयोग ताकि उन्हें नमी से बचाया जा सके । 4. विभिन्‍न उपयोगी सेवाओं द्वारा टेलीफोन केबिलों को हुई क्षति का पता लगाने तथा शीघ्र एहदियाती उपाय करने के लिए मुख्य केबिल-रूटों पर गश्त लगाना । 5. विभिन्‍न साथंजनिक उपयोगी सेवाओं के दीच उपयोगी आचरण नियमावली का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना । 6. पूर्वों और पश्चिमी उप नगरों में भारी ऊपरी लोइनों को भूमिगत केबिलों द्वारा बदलता | उपभोक्ताओं के टेलीफोनों और वायरिंग को सही हालत में रखने के लिए उपभोषता अहातों की ब्लाक वायरिंग । 8. खंभों और डी० पी० बकसों में ताला लगाना तथा सील करना । 9. आंतरिक एवं बाह्य नेटवर्ग के निरीक्षक कार्य में सब्ती लाना एक्सचेंज उपस्कर के अनुरक्षण कार्य में सुधार करना । आंतरिक तथा बाह्य संयंत्रों की कार्य प्रणाली को मानीटर करना तथा खारियां दूर करने के लिए उपाय 42३
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 12.  परिष्कृत  इलैक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  प्रारम्भ

 13.  कार्य-अवधि  समाप्त  उपस्करों  को  हटाना  ।  हु

 14.  विकसित  टेलीफोन  उपकरणों  का  प्रयोग  ।

 हि

 oe

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  को  खोज

 .  *

 1794.  भरी  सो०  डी०  गामित  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बतःने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  और  अस्य  राज्यों  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  1980  से  1984
 तक  की  अवधि  के  दोरान  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  की  खोज  का  काम  चलाया  गया  और
 किन  स्थानों  पर  तेल  ओर  प्रोकृतिक  गैस  पायी  गयी  तथा  तस्‍्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  बया

 उक्त  काये  पर  खर्च  की  गयी  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उक्त  स्थानों  पर  किस
 किस्म  का  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  पायी  और

 उक्त  स्थानों  पर  इनका  वाणिज्यिक  उत्पादन  कब्र  से  शुरू  होने  की  सम्भावना

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री
 नवल

 किशोर  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  की  जायेगी  ।

 तक्मोकी  ड्राइग  ओर  डिजाइनों  के  लिए  सहयोग  समझोते  +

 ]  ।

 >  श्रो  के०  शाममृति  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  वर्ष  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  किए  गए  464  सहयोग  समझोतों  का

 बार  अलग-अलग  ब्योरा  क्या  है  ओर  उनके  माध्यम  से  किस  प्रकार  की  प्राप्त  की  जा  रही
 और

 पिछले  वर्ष  ड्राइंग  और  डिजाहनों  के  लिए  किए  गए  128  सहयोग  समझौतों  का
 बार  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  और  किस  प्रकार  के  ड्राइंग  तथा  डिजाइन  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ?

 उच्चोग  ओर  कंपनी  काये  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  और
 सरकार  ने  विदेशी  सहयोग  के  लिए  वर्ष  1984  के  दौरान  क्रमशः  752  प्रस्तावों  की  स्वीकृति

 दे  दी  विदेशी  सहयोग  से  संबंधित/स्वीकृत  प्रस्तावों  के  ब्यौरों  को  अर्थात्‌  भारतीय  कम्पनी  का
 विदेशी  विनिर्माण  की  सहयोग  का  स्वरूप  भारतीय  निवेश  केन्द्र

 अन्बेस्टमैंट  द्वारा  मासिक  न्यूज  लैटर  के  अनुपूरक  के  रूप  में  त्रमासिक  आधार  पर  प्रकाशित

 किए  आते  इस  प्रकाशन  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  नियमित  रूप  से  भेजी  जाती
 सरकार  द्वारा  स्वीकृति  विदेशी  अहयोग.के  लिए  752  प्रस्तावों  में  740  प्रस्तावों  से  संबंधित  ब्यौरे
 इृण्डियन  इन्वेस्टमैंट  सेंटर  द्वारा  पहले  से  ही  प्रकाशित  किए  जा  चुके  हैं  ।

 ..  विदेशी  सहयोग  के  लिए  शेष  12  प्रस्तावों  से  संबंधित  ब्योरे  अभी  प्रकाशित  किए  जाने
 अ्पोरों  को  दर्शन  वाला  एक  संलग्न

 129
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 लिखित  उत्तर  2  1985
 के  a  ++  a  -  +  +  4  वन  न  जन  जानना

 .1984  के  बोरान  विदेशों  सहयोग  फरार  स्वीकृति

 क्र०  सं०  *  देश  का  नाम  तकनी  की  आरेखन  और  वित्तीय क्र  सं०  *  देशका  तकनीकी  आरेखन  और  जोड़ जोड़

 |  डिजाइन

 1.  एफ०  आर०  जी  3  —  —  31

 2.  इटली  ना  ना  1

 3.  बुच्नत  ज्य
 न

 '4.  यू०  के०  3  सा  णः

 5.  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  3  न

 जोड़  9  3  .  12

 शादी  ओर  प्रामोन्नोग  आयोग  को  नया  रुप  देने  के  लिए  समिति

 1796.  श्रो  के०  राममूति  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनी  काय॑  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  खादी  वास्तव  में  स्वतंत्रता  की  प्रतीत  पोशक
 बने  जैसा  कि  राष्ट्रपिता  की  इच्छा  खादी  ओर  ग्रामोद्योग  आयोग  को  नया  काम  देने  के  लिए
 शठित  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  है  और  उसके  निर्देश  पद  क्‍या  और

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  कितने  ग्रामोद्योगों  का  सफलतापूर्वक  विकास
 किया  गया  है  और  उनका  स्वरूप  क्‍या  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पतो  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  सरकार
 में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  की  भूमिका  व  कार्य  निष्पादन  को  समीक्षा  करने  तथा  इसके
 कलाप  में  सुधार  करने  का  सुझाव  देने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  समिति  के
 विचारार्थ  विषयों  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रख  दी  गई  में  रखी  गई  ।  वेलिए
 संख्या  एल०  टी०  779/85]

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  1956  के  अंतर्गत  26  उद्योमों  को  उद्योगों  की  अनुसूची
 में  शामिल  किया  गया  ऐसे  उद्योगों  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  किन्तु  उत्पादन
 ओर  रोजगार  की  दुष्टि  से  घानी  आमीण  गुड़  और  खांडसारी  बढ़ईगीरी  और  लुहारी
 अनाजों  और  दालों  का  ग्रामीण  मधुमक्खी  पालन  तथा  रेशा  से
 जैसे  उद्योगों  को  अत्यधिक  सफल  उद्योग  कहा  जा  सकता

 विवरण

 खादी  तथा  प्रामोद्योग  आयोग के  क्षेत्राधिकार  में  आने  वाले  ग्रामोद्योगों  की  सूची  :--

 ॥  मधुमक्खी  पालन

 2.  आतिशवाजी
 तथा  अगरबत्ती  कुटीर  उद्योग
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 3.  प्रामीण  मिट्टी  के  बर्तन

 4.  कुटीर  साबुन  उद्योग

 5.  चमड़ियों  तथा  छालों  की  करिंग  तथा  ट्रेनिंग  और  उसी  कुटीर  चमड़ा  उद्योग
 से  संबंधित  सहायक  उद्योग  ।

 6.  घानी  तेल  उद्योग

 7'  हाथ  से  बना  कागज

 8.  गुड़  तथा  खंढसारी  बनाना

 9.  ताड़  से  गुड़  तथा  अन्य  उत्पाद  बनाना

 10.  अनाज  तथा  दालों  के  अन्य  मसाले  आदि  का  पैकिंग  तथा  विपणन

 11.  गाय  गोबर  और  वेस्ट  उत्पादों  मृत  पशुओं  के  मल  से  मैस  तथा
 खाद  का  निर्माण  और  प्रयोग  ।

 ह

 12.  चूना  चूना  सैल  तथा  अन्य  चूना  उत्पाद  ।

 13.  चमड़े  का  उत्पादन

 |4..  औषधीय  कार्यों  के  लिए  पोधों  तथा  फल  एकत्र  करना  ।

 15.  फलों  का  संसाधन  तथा  फल  सुरक्षित  रखना  .-

 16.  बांस  तथा  बेत  के  सामान  के  काम

 “  11.  लुहार  का  काम

 18.  बढ़ई  का  काम

 19.  रेशे  को

 20.  एल्यूमिनियम  के  घरेलू  बर्तेन  बनाने  का  काम

 21.  कत्या  बताना

 22.  गाौँद  तथा  रेजिन  का  विनिर्माण

 23.  लोक  वस्त्र  ह

 24.  जिसका  अर्थ  है  रेशमी  अथवा  ऊनी  अथवा  इन  सबमें  से  दो  अथवा
 भारत  में  हाथ  से  तेयार  किए  गए  रेशे  चाहे  वह  सूती  हों  या  रेशमी  या  ऊनी  या  सभी
 का  से  तयार  भारत के  हथकरघों  में  बना  कोई  भी  कपड़ा  |

 ॥

 25.  क्रेजी  और  रेजी  का  परिशोधन

 26.  रबर  के  सामान  का  उत्पादन  लेटेक्स  के

 जिला  उद्योग  केस  कार्यक्रमों  के  अम्त्गत  पश्चिम  बंगाल  में  रोजगार  के
 अतिरिक्त  अवसर  पेदा  करना

 1797.  भ्री  भोलानाथ  सेन  :  क्‍या  उच्योग  और  कंपती  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जे  पैन्‍फफतकम--+-जजज-+  ————  >जजपजनयाय:+।पएफ/।+-ण--

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यत्रमों  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  में  प्राइवेट

 उद्यमियों  द्वारा  नई  यूनिटों  को  स्थापित  करने  के  लिए  आवश्यक  सुविधाएं  देकर  तथा  विभिन्‍न  प्रकार

 की  वित्तीय  ओर  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करके  रोजगार  के  अतिरिक्त  अवसर  पैदा  करने  के

 लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 हु

 यदि  तो  केन्द्र  द्वारा  वष॑  1979-80  से  1983-84  के  बीच  की  अवधि  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  की  तुलना  में  पश्चिम  बंगाल  में  वास्तविक  उपलब्धि  क्या

 उक्त  अवधि  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  में  लक्ष्य  प्राप्ति  में  यदि  कोई  कमी  हुई  है  तो

 उसके  क्‍या  कारण  ओर  ।
 ह

 केन्द्र  द्वारा  इस  अवधि  के  दोरान  इस  प्रकार  के  कार्यक्रमों  के  लिए  सहायता  के  रूप  में

 कितंनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  और  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  घनराशि  का  वास्तव

 में  उपभोग  किया  गया  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  जो

 नहीं  ।
 ह

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 शक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  सामान्य  उत्पादन  को  बनाए  रखना

 1798,  भी  एस०  एम०  गुरडंडी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  बहुत  कम  उंत्पादम  हो  रहा  है  ओर  वे  बन्द

 होने  की  स्थिति  में

 हु  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1984  के  दोरान  कोन-कौन-सी  यूनिटें  अपने  लक्ष्यों
 को  पूरा  करने  में  असफल

 रही  और
 ः

 उनमें  सामान्य  उत्पादन  बनाए  रखने  के  खिछ  क्या  कदम  उठाए  गए

 रक्षा  मंत्री  पो०  बी०  नरसह  :  जी

 प्रश्न  ही  महीं  उठता  ।

 और  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  136  आयुद्ध  कारखाने  2  परियोजना

 स्‍तर  पर  और  सरकारी  क्षेत्र  के  9  रक्षा  उपक्रम  समय-समय  पर  उत्पादन  समीक्षा

 बैठकों  के  माध्यम  से  उत्पादकों  और  मंत्रालय  स्तर  पर  सरकार  द्वारा  इन  यूनिटों  के  कार्यकलापों

 पर  बारीकी  से  रखी  जाती  इन  बंठकों  में  उत्पादन  और  संबंधित  अन्य
 :

 एजेन्सियों  के  प्रतिनिधि  भाग  लेते  इन  बंठकों  में  उत्पादन  में  आने  वाली  समस्याओं  और

 अड़चनों  का  विश्लेषण  किया  जाता  है  क्षोर  अधिकतम  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपयुक्त  उपचारी

 कदम  उठाए  जाते  हैं  ।
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 सभी  रक्षा  उत्पादन  यूनिटों  में  1982-83  में  2013.13  करोड़  रुपये  मूल्य  का  उत्पादन

 हुआ  जो  1983-84  में  बढ़कर  2431.85  करोड़  रुपये  हो  गया  और  1984-85  के  वित्तीय  वर्ष

 में  लगभग  2899  करोड  रुपये  का  उत्पादन  होने  की  संभावना है  ।

 SEE  1799.

 दुक  और  बस  चेसिस  बनाने  बाली  कंपनियां  और  उनका  उत्पादन

 झोमतों  गोता  मुखर्जो  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंध्ी  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :  हु  ु

 बस  और  ट्रक  चेसिस  बनाने  वाली  कंपनियों  के  बया  नाम  हैं  और  हन  कंपनियों  में  से

 प्रत्येक  ने  1982,  1983  और  1984  के  वर्षों  के  दोरान  अलग-अलग  कुल  कितने  ट्रक
 बस  चेसिसों  का  निर्माण  किया  तथा  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  कंपनी  का  बया  लक्ष्य  रखा  गया

 ओर

 देश  में  कार  बनाने  वाली  कंपनियीं  के  कया  नाम  हैं  और  कंपनियों  में  से  प्रत्येक
 ने  और  के  वर्षों  के  दोरान  कितनी  संछया  में  कारों  का  निर्माण  किया
 और  वर्ष  के  लिए  प्रत्येक  कम्पनी  का  क्या  लक्ष्य  रखा  गया  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  तथा

 प्रमुख  निर्माताओं  कै
 संबंध  में  जानकारी  संलग्त  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 '000'

 क्रम सं०  निर्माता  का  नाम
 ह

 बस  बस  बस  अस  ट्रक

 टी० ई०  एल०  सी०  ओ०  9  34  32  42 के

 लिमिटेड  न

 2.  अशोक  7.  9  6.  6  7  7  दोनों  के

 ॥  लिमिटेड
 ः

 यात्री  कारें  *

 प्रीमियर  आटोमोबाइल्स  20  26  36

 2.  मारुति  उद्योग  लिमिटेड  -._
 --

 नगण्य  42

 _3.  हिन्दुस्तान
 मोटर्स  लिमिटेड  23  24  30

 न्यायाधीशों  का  स्थानांतरण

 श्री  लिस  महाठा  :
 -  ही  विलास  मुत्तेमबार  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्रो  यह  बताने  की  हछुपा  करेंगे  कि  :
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 विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  एक  उच्च  न्यायालय  से  दूसरे  उच्च
 न्यायालय  में  स्थानांतरित  किया  जा  रहा  है

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  कितने  न्यायाधीशों  का  स्थानांतरण  किया
 :  गया  है  ओर  उनके  न्यायालय-वार  आंकड़े  क्या

 कया  इस  पद्धति  के  विरुद्ध  कोई  अभ्यापत्ति  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उस  पर  क्या  विनिश्चय  किया  गया

 विधि  ओर  न्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  हंसराज  :

 सरकार  ने  विधि  आयोग  की  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  कि  ऐसी  परिपाटी  होनी  चाहिए
 जिससे  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय  के  एक  तिहाई  न्यायाधीश  राज्य  के  बांहर  से  इस  विनिश्चय  की '
 आरंभिक  नियुक्तियां  बाहर  से  करके  ओर  साथ  ही  स्थानांतरण  करके  क्रियान्वित  किया  सकता

 भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति  से  परामर्श  करने  के  तैयार  किए  गए  कुछ  मार्गंदशेक
 सिद्धांतों  के  अनुसार  जिन्हें  सभा-पटल  पर  रखी  गई  तारीख  28-1-1983  की  प्रेस  विज्ञप्ति  के
 माध्यम  से  घोषित  किया  गया था  1),  एक  ऐसी  नीति  जिसमें  उच्च  न्यायालयों  के

 मुख्य  न्यायमूर्ति  बाहर  से  होने  कार्यान्वित  करके  शुरुआत  कर  दी  गई  में  रखो

 देलिए  संस्या  एल०  टो०  780/85]  अब  उच्च  न्यायालयों  से  बाहर  12  मुख्य  .

 न्यायमूर्तियों  की  नियुक्ति/स्थानांतरण  किए  जा  चुके  हैं  जिनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दियां
 गया  है  ।

 अपर  न्यायाधीशों  की  कुछ  आरंभिक  नियुक्तिथां  भी  बाहर  से  की  गई  अभी  तक  अवर
 न्यायाधीशों  के  स्थानांतरण  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 ओर  यह  विचार  प्रकट  किया  गया  है  कि  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  बाहर  से  लेने
 संबंधी  नीति  असफल  रही  है  और  इसके  उच्च  न्यायालयों  को  लाभ  की  अपेक्षा  नुकसान
 अधिक  हुआ  है  और  स्थानांतरण  आपवादिक  मामलों  में  ही  किए  जाने  चाहिए  जहां  मूल
 न्यायालय  के  हित  में  ऐसा  अपेक्षित  हो  ।

 तारीख  28-1-1983  की  प्रैस  विज्ञप्ति  में  घोषित  नीति  का  अभी  तंक  कोई  पुनरीक्ष ण
 नहीं  किया  गया

 विवरण  ु

 सरकार  की  28-1-198  3  को  घोषित  नीति  के  अनुसरण  में  उच्च  न्यायालयों  के

 बाहर  से  नियुकत/स्थानांतरित  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  नाम  «

 क्रम  सं०  उच्च  न्यायालय  मुख्य  न्यायमूर्ति
 '

 किस  उच्च  न्यायालय  से  -

 नियुक्ति  की  नियुक्त/स्थानांतरित

 1  2  रा  3  रा

 एप  शक्ल  ज्क्यूत

 उड़ीसा  डमरूधर  पाठक  गौहाटी

 3)
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 2.  गौहाटी

 3.  जम्मू-कश्मीर

 4.
 गुजरात

 5.  राजस्थान

 6.  कलकत्ता

 |,  पटना

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 9.  सिक्किम

 10.  मद्रास

 11.  बम्बई

 12.  गुजरात

 दई

 ग

 ५:

 3

 टी८  एस०  मिश्र

 (12-8-1983)

 बी०  खालिद

 (24-8-1983)  3)

 पी०  एस०  पोटी

 (28-9-198  3)

 पी०  के०  बनर्जी

 (29-10-1983)

 सतीश  चन्द्र

 (29-1.1-198  3)

 एस०  एस०  संधावालिया

 (29-11-1983)  3)

 पी०  डी०  देसाई

 (23-12-1983)  एम० एल०  3)

 एम०  एल०  श्रीमाल

 (2-4-1984)  )

 एम०  एन०  चांदु

 (8-4-1984)  84)

 ,  के०  माधव  रेड्डि
 -

 (21-3-1985)

 पो०  आर०  गोकुलक्ृष्णन्‌ू

 5)

 उत्तर  प्रदेश  में  उर्भरक  कारसानों  को  स्थापना

 '
 इलाहाबाद

 विड़ित  बह

 केरल

 '

 केरल केरल कलकता इलाहाबाद पंजाब और हरियाणा गुजरात ' राजस्थान बस्‍्बई आंध्र प्रदेश मद्रास हाााााणााााााणााााणााााआ भी जेनुल बच्चर : क्या रसायन ओर उदंरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले चार उर्वरक कारबानों में से सरकारी सुंदुक्त क्षेत्र और गेर-सरकारी क्षेत्र में पृषकू-पृथक्‌ स्थापित किए जाने वाले उर्बरक काहखानों के नास क्‍या
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 चल

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  इन  कारखानों  तक  गेस  ले  जाने  के  लिए  पाइप  लाइन  डालने  की

 व्यवस्था  कर  सो  गई  और  *

 इन  कारखानों  में  काम  कब  तक  आरम्भ  हो  जायेगा  ?

 रसायन  ओर  उर्धरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  वीरेना  :  उत्तर

 प्रदेश  में  सहकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  गैस  पर  आधारित  4  प्रस्तावित

 संयंत्रों  के  स्थान  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 कर्माक  स्थान  क्षेत्र

 1.  जगदीशपुर  संयुक्त

 2.  ओनला  सहकारी

 3.  बबराला  निजी

 4.  शाहजहांपुर  कार्यान्वयत  करने  वाली

 '  पार्टी  की  अभी  शिनाख्त  की

 जानी  है  ।
 |

 इन  कारखानों  तक  गैस  को  ले  जाने  के  लिए  पाइप  लाइन  बिछाने  की  व्यवस्थाओं  को

 अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  ि

 जगदीशपुर  तथा  ओनला  उर्वरक  परियोजनोओं  का  कार्यान्वयन  आरम्भ  हो  चुका  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  शेष  दो  परियोजनाओं  की  निर्धारित  तारीखਂ  नीचे  दी  गई  है

 कऋ्रसांक  स्थान  जोरो  तारीख

 1.  बबराला  1-10-85

 2.  शाहजहांपुर  1-4-8  6

 हरियाणा  के  कुछ  दाहरों  को  सीधो  डायल  सेवा  एस०  टो०  डो०
 प्रणाली  द्वारा  राजधानों  से  जोड़ा  जाना

 1802.  भ्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि  .:

 क्या  वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  हरियाणा  के  कुछ  ओर  शहरों  को
 सीधी  डायल  सेवा  प्रणाली  टी०  द्वारा  राजधानी  से  जोड़े  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  विचाराधीन

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्‍या  नजदीकी  शहरों  अर्थात  समालखा  शहरों  को  सीधी
 डायल  सेवा  प्रणाली  द्वारा  राजधानी  से  जोड़ा  और

 |
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 ्ः  )  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
 -  झंचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  जी  हां  ।

 1985-86  के  दोरान  सोनीपत  ओर  रिवाड़ी  को  एस०  टी०  डी०  द्वारा
 राजधानी  चंडीगढ़  से  जोड़े  जाने  की  सम्भावना  बशरतें  कि  लम्बी  दूरी  के सकिट  उपलब्ध  रहें  ।  ॥

 1986-87  के  दौरान  हिसार  को  एस०  टी०  डी०  द्वारा  राजधानी  चंडीगढ़  से  जोड़े  जाने  की
 सम्भावना  है  बशंतें  कि  लम्बी  दूरी  के  सकिट  उपलब्ध  रहें  ।

 और  गोहाना  और  समालखा  को  एंस०  टी०  डी०  द्वारा  राज्य  की  राजधानी
 से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  स्विचन  और  संचारण  उपस्कर  सीमित  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  कारण
 सफीदों  और  गन्‍नौर  को  एस०  टी०  डी०  द्वरि  राजधानी  के  साथ  जोड़ने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 भारतीय  तेल  निगम  में  महिलाओं  की  भर्तों

 1803.  भरी  ध्मपाल  सिह  सलिक  :  क्‍या  पेट्रोलियस  मंत्री  यह  जताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (as)  भारतीय  तेल  निगम  में  देश  भर  में  |  1985  को  कर्मचारियों  की  कूल  संख्या
 कितनी

 '

 प्रत्येक  श्रेणी  में  पुरुषों  और  महिलाओं  की  संख्या  कितनी
 ेਂ  े

 क्या  महिला  कर्मचारियों  की  संख्या  पुरुष  कर्मचारियों  की  तुलना  में  अत्यन्त  कम

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण
 ह

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुरुष  और  महिला  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बीच  अन्तर  को

 दूर  करने  के  लिए  अधिक  महिला  कमंतचारियों  की  भर्ती  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 पेद्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सवल  किशोर  :  .30,794.

 पुरुष  महिलाएं  .  जोड़

 अधिकारी  श्रेणी  6358  109  6467

 यमन  22912  1415  24327

 29270  1524  30794

 जी  हां  ।
 ह

 निगम  में  नौकरियों  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  भेजे  गए  तामों  तथा  विज्ञापनों
 के  प्रति  प्राप्त  आवेदनों  के  आधार  पर  भर्ती  की  जाती  है  |  हालांकि  किसी  भी  श्रेणी  के  पदों  के  लिए
 महिला  आवेदकों  के  लिए  कोई  रोक  नहीं  फिर  भी  तेल  उद्योग  के  अधिकतर  पदों  की  कार्य  प्रकृति
 को  देखते  हुए  तथा  सामाजिक  कारणों  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  इन  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में

 महिलाएं  आगे  नहीं  आ  रही  हैं  ।

 $39
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 (e)  और  रोजगार  में  महिलाओं  की  वरीयता  देने  के लिए  कोई  आरक्षण  या  शर्त  नहीं

 है  तथा  इसके  लिए  कदम  उठाना  उपयुक्त  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।

 भारत  पेट्रीलियम  में  महिला  कमंजारियों  को  भर्ती

 1804.  श्री  धर्मपाल  सिंह  सलिक  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  उपक्रम  भारत  पेट्रोलियम  में  1  1985  को  कर्मचारियों  की  कुल
 संख्या  कितनी  थी

 प्रत्येक  श्रेणी  में  पुरुषों  और  स्त्रियों  की  संख्या  अत्यन्त  कम  है

 क्‍या  यह  भी  सच  है.कि  महिला  कमंचारियों  की  संझ्या  पुरुष  कर्मचारियों  की  तुलना  में

 अत्यन्त  कम  है

 यदि  तो  उम़के  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुरुष  और  महिंला  कर्मचारियों  की  संख्या  के  बीच  के  अन्तर

 :  दूर  करने  के  लिए  ओर  अधिक  महिला  कमंचारियों  की  भर्ती  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का

 और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मन्ष्ालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  नवल  किशोर  ओर

 1-1-1985  को  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  में  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  का  शिवरण

 मींचें  दिया  गया  है

 श्रेणी  कुल  कर्मंचारो  पुरष  .  महिलाएं

 प्रबन्ध  1638  -  1554  84

 लिपिक  वर्ग  1966  1610  356

 अ्मिक  4225  4219  6

 7829  7383
 .

 446
 (a)  जी  हां  ।

 निगम  में  ज़ौकरियों  के  लिए  रोजगार  कार्यालयों  द्वारा  भेजे  गए  नामों  तथा  विज्ञापनों
 के  प्रति  प्राप्त  आवेदनों  के  आपध्रार  पर  भर्ती  की  जाती  हालांकि  किसी  भी  श्रेणी  के  पदों  के

 लिए  महिला  आवेदकों  के  लिए  कोई  रोक  नहीं  फिर  भी  तेल  उद्योग  के  अधिकतर  पदों  की  कार्य

 प्रकृंति  को  देखते  हुए  तथा  सामाजिक  कारणों  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  इन  कार्यों  के  लिए  पर्याप्त
 मात्रा  में  महिलाएं  आगे  नहीं  आ  रही  हैं  ।  न  ह

 (३)  और  रोजगार  में  महिलाओं  को  वरीयता  देने  क ेलिए  कोई  आरक्षण  या  शर्त

 नहीं  है  तथा  इसके  लिए  कदम  उठाना  उपयुक्त  प्रतीत  नहीं  होता  है  ।

 सेससे  भूनियन  कारबाहइड  को  लाइसेंस

 1805.  भी  इनाजीत  गुप्त  :  क्या  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 *
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 —  जज

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  भोपाल  स्थित  मैसर्स  यूनियन  कारबाइड  को  फासजीन  और
 मिधाइल  आइसोसाइनेट  गैस  बनाने  का  लाइस्रेंस  दिया

 यदि  तो  क्या  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्व  अनुमति  मांगी  गई  थी  और  यह
 अनुमति  प्राप्त  कर  लीਂ  गई  ओर  *

 यदि  तो  क्या  सभी  खतरों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  यंह  लाइसेंस  एक  केरद्रीय

 प्राधिकरण  द्वारा  दिया  गया  था  ?

 श्सायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मम्त्री  बोरेम  से
 उद्योग  ओर  1951  के  अधीन  ओद्योगिक  लाइसेंस  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  जारी  किए  जाते  मेसर्स  यूनियन  कारबाइड  इंडिया  लि०  को  एम०  आई०  सी०
 पर  आधारित  कीटनाशियों  के  उत्पादन  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  था  |  औद्योगिक
 लाइसेंस  में  अंभ्य  बातों  के  साथ-लाथ  यह  परिकल्पना  की  गई  थी  कि  कम्पनी  सरकार  को  सन्‍्तुष्टि
 के  अनुसार  हवा  तथा  जमीन  के  प्रदूषण  के  लिए  पर्याप्त  उपाय

 उड़ीसा  के  कुछ  हाहरों  में  प्रतीक्षा  सूची  के

 आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन

 1806.  भ्रोमतो  जयम्तो  पटनायक  :  क्या  संचार  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  सम्बलपुर  और  राउरकेला  में  31
 1984  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  आवेदकों  की  संख्या  क्या  और

 (a)  इन  आवेदकों  को  टेलीफोन  कंनेक्शंन  उपलंब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 ईैए  हैं  ?

 ह  7
 ॒

 ....  संचार  संत्रालय  के  रोज़्य  संत्रो  राम  निधास  :  3  1984  की
 स्थिति  के  अनुसार  टेलीफोन  कनेक्शन  के  लिए  लम्बित  आवेदकों  कौ  संख्या  निम्न  प्रकार  है

 नगर  का  नाम  प्रतीक्षा  सूची
 -

 1.  कटक  1155

 2.  भुवनेश्वर  948

 3.  बेरहामपुर  332

 4.  संबलपुर  ु  ५  51

 5.  राउरकेला  प्लांट  151)
 शाउरकेला  टाउन  शिप  48/

 199

 प्रतीक्षा  सूची  के  आवेदकों  को  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  बर्तमान
 टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  विस्तार  किए  जाने  का  प्रस्ताव  बशतें  कि  संसाधन  उपलब्ध

 उड़ीसा  में  जिला  मुस्यालयों  ओर  महत्वपूर्ण  कस्बों  में  सोधी
 डायल  सेवा  टी०  सुविधाएं

 1807.  भोमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिबित  उतर
 2  1945

 न  से  स__स्‍तो  कक्ष ह  राणाਂ

 *ञ  (5)  क्या  द्रीय  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योज का  के  दौरान  उड़ीसा  के  जिला  मुख्यातयों

 और  अन्य  महत्त्वर॒र्ग  कस्त्रों  में  सीधी  डायल  सेवा  टी०  सुविधाएं  उपलब्ध  करातेके
 .

 बिए कदम उठाए हैं यदि वो उत्त राज्य में उपर्धक्त योजतावधि के दौरान कित-कित कस्मों में सीधी डायल सेवा टी० सुविधाएं उपलब्ध कराई और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा कया हैं ? संचार मंत्रालय के राज्य मस्त्री राम निवास : जी हां । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान च्लौद्वार एवं पारादीप के लिए एस० टी» डी० सुविधा प्रदान की गई है । ॥॒ चोद़ार-बरहामपुर एस० टी० डी० सुविधा प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर प्रदान की गर्ड है । ह 2. पारदीप-भुवनेश्वर टी० डी० सुविधा प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर प्रदान की गई है । | दि पश्चिम बंगाल सिदनापुर जिले के पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत क्षेत्रों में नए ब्रांच डाकधर खोलना श्लोमती गीता मुखर्जो : क्‍या संचार मंत्रो यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिम बंगाल॑ के मिदनापुर जिले में पंध्कु साबंग ओर केशपुर पुलिस स्टेशनों के अन्तगेत क्षेत्रों में खोलने के लिए आये तक निर्णय के . लिए लम्बित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी पिछले पांच वर्षों के दोरान उपर्युक्त पुलिस स्टेशनों के अधीन क्षेत्रों में कितने नए ब्रांच डाकधर खोले और लम्बित पड़े कितने आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है ?. संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री राम मिवास से जानकारी लिखित विवरणी में दी गई है : 7: प्राप्त लंबित आवेदनों गत 5 वर्षों के उन महत्त्वपूर्ण की संख्या * क्षेरान खोले आवेदनों की संख्या ह गए शाखा जिन पर डाकघरों को पूवंक विचार किया जा संख्या रहा है 2 3 6... दासपुर 2 है व
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 2  3  os  4

 देबरा  3  3  2

 पिंगला  शव  चलन  2

 साबोंग  4  1  1

 केसपुर  3  ||

 जापान  के  सहयोग  से  मोटर  साइकिलों  का  निर्माण
 ,

 1809.  कुमारी  पृष्पा  देवी  :  क्‍या  उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  वजाज  आटो  जैसे  कुछ  आटोमोबाइल  जापान  के  सहयोग  से  देश  में
 मोटर  साइकिलों  का  निर्माण  शुरू  कर  रहे

 यदि  तो  देश  में  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  मोटर  साइकिल  निर्माण
 एकक  स्थ  पित  करने  का  विचार

 क्‍या  उक्त  निर्माण  एककों  को  मध्य  प्रदेश  जैसे  पिछड़े  राज्य  में  अपती  फैक्टरी  लगाने
 का  निर्देश  दिया  और  दि

 उक्त.एककों  के  लिए  स्थानों  का  चुनाव  करने  के  लिए  उन  निर्माण  एककों  को  क्‍या
 मार्गनिर्देश  भेजने  के  विचार  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  तथा
 चार  बड़े  दुपहिया-निर्माताओं  को  विभिन्‍न  जापानी  कम्पनियों  के  सहयोंग  से  मोटर-साइकिलों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  मंजूरियां  दी  गई  जिनका  ब्यौरा  मीचे  दिया  जाता  है  :--  ढ॒

 भारतीय  कम्पनी  का  नाम  जापानी  सहयोगी  का  नाम  स्थान

 बजाज  आटो  लिमिटेड  कावासाकी  हेवी  इंडस्ट्रीज  अर्कुदी  तथा  औरंगाबाद
 लिमिटेड

 एस्काट्स  लिमिटेड  यमाहा  मोटर  कम्पनी  सूरजपुर  ओद्योगिक  क्षेत्र

 लिमिटेड  जिला  गाजियाबाद

 (3०

 हीरोहोस्डा  मोटर्स  लि०  होन्‍्डा  मोटर  कं०  लि०  जिला  महेग्द्रगढ़
 ह

 इंड-सुजुकी  मोटर  साइकिल्स  सुजुकी  मोटर  कं०  तहसील  होसुर  -

 लिमिटेड  धममंपुरी
 ्

 नहीं  ।
 ऑडसब  न _ क  नर

 143



 लिखित  उत्तर  1985
 मनन  नी झ न्‍ ना नो तिीतऔ.....त सतत ओपन  है

 सरकार  की  स्थान  सम्बन्धी  घोषित  नीति  के  अनुसार  कारखानों  के  स्थान  के
 बारे  में  निर्णय  लेता  निर्माताओं  का  काय॑  है  ।

 विएगो  शासिया  में  अमेदरिको  नोसेना  का  अड्डा  ल्द

 1810.  भरी  हुसेन  दलवाई  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पश्चिमी  तट  की  सुरक्षा  के लिए  अब  तक  क्या  उपाय  किए

 कया  हिन्द  दिएगो  गाप्तिया  में  अमेरिका  ने  अपना  नोसेनिक  अड्डा  बनाया

 ;  और

 हिन्द  महाप्तागर  में  अमेरिका  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  पी०  वोी०  नरसह  :  संभावित  खतरों  को  देखते
 ॥

 हुए  भारतीय
 मौसेना  को  निरंतर  फिर  से  सुसज्जित  किया  जा  रहा  आधुनिक  बनाया  जा  रहा  है  तथा  उसका

 विकास  किया  जा  रहा  इस  क्षेत्र  की  हवाई  सुरक्षा  के लिए  भारतीय  वायुसेना  की  भी  हसी  तरह
 की  योजनाएं  हैं  ।

 ऐसी  सूचना  मिली  है  कि  अमेरिका  ने  हिन्द  महासागर  दिएगो  गारसिया  पर  व्यापक

 मौसैनिक  और  अन्य  स॒विधाएं  जमा  कर  ली  हैं  ।

 भारत  सरकार  हिन्द  महासागर  को  शान्ति  का  बनाए  रखने  के  पक्ष  में  है  ओर

 इसके  लिए  उसने  राजनैतिक  स्तर  पर  कई  बार  पहल  भी  की

 व्ामोण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  शाला  डारुघर  को  सावंजमिक  टेलोफोन  केख
 ग  सुविधा  से  युक्त  बनाने  का  प्रस्ताव

 1811.  श्री  हुसंन  दलथाई  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  शाखा  डाकघर  को  सावंजनिक  टेलीफोन  केन्द्र  सुविधा  से

 युक्त  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्या  हैं  ?

 संचार  संजालय  के  र।ज्य  मन्त्रो  रास  निवास  :  से  शाखा  डाकघर

 में  लम्बी  दरी  की  सावंजनिक  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  जा  सकती  है  बशतें  कि  यह  एक  कैटेगरी

 स्टेशन  हो  तथा  संलग्न  विवरणों  में  दी  गई  नीति  के  अंतर्गत  आता  हो  ।

 यदि  शाखा  डाकघर  5  कि०  मी०  के  षटभुजाकार  ६  तत्र  में  निर्धारित  प्रमुख  ग्राम  में  स्थित  हो
 -  शो  वहां  भी  टेलीफोन  सुविधा  प्रदान  की  जा  सकती
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 प्रासीक्ष  क्षेत्रों  में  लम्बो  दूरों  क ेसाबंजनिक  टेलोफोन  घर/संयुक्त
 डाक  तार  घर  खोलने  से  सम्धम्धित  नोति

 हे

 छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  घाटे  पर  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन

 घर/संयुक्त  डाक  तार  घर  खोलने  से  संबंधित  मौजूदा  नीति  पर  डाक  तार  बोर्ड  कुछ  समय  से
 विचार  कर  रहा  इस  सम्बन्ध  में  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  यदि  हम  जनसंझया  के

 आधार  पर  न्यूनतम  राजस्व  की  शर्ते  का  निर्धारण  किए  बगर  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर
 खोलने  की  नीति  को  अपनाएंगे  तो  ग्रामीण  विशेष  देश  के  पहाड़ी  और  बिखरी  जनसंख्या
 वाले  क्षेत्रों  मे ंइस  सुविधा  को  बढ़ाने  में  असमानता  की  स्थिति  पैदा  होगी  |  मौजूदा  नीति  की

 साबधानीपूर्वक  पुनरीक्षा  करने  के  पश्चात्‌  तथा  सेवा  की  विश्वलनीयता  पर  अत्यधिक  बल  देते  हुए
 सभी  राज्यों  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  समान  रूप  से  विकास  सुनिश्चित  करने  के

 उद्देश्य  से डाक  तार  बोर्ड  ने  जो  निर्णय  लिए  वे  इस  प्रकार  हैं  :---

 अनुबंध-एक  में  बताई  गई  मौजूदा  नीति  तो  जारी  रहेगी  परन्तु  इसके
 साथ  ही  देश  की  आबादी  वाले  अधिकांश  स्थानों  में  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन
 $  कि०  मी०  के  घेरे  में  सुलभ  कराने  की  नीति  को  एक  नीति  लक्ष्य  के  बतौर  अपनाया

 जाएगा  और  इस  लक्ष्य  को  चालू  वर्ष  में  आरम्भ  करके  1990  तक  उत्तरोत्तर  प्राप्त  किया
 स्थानिक  वितरण  के  इस  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए  लम्बी  दूरी  के  जो

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  आवश्यक  होंगे  उन  पर  न्यूनतम  राजस्व  की  पूर्व  शर्त  को  हटा  दिया

 इस  क्षेत्र  में  सेवा  की  विश्वसनीयता  और  उपलब्धता  में  सुध।र  ज़ाने  के  लिए
 एक्सेस  रेडियो  टेलीफोन  प्रणाली  प्रोद्योगिकी  को  अपनाया  जाए  भोर  इस  प्रणाली  के  तहत

 वन्य  एवं  रेगिस्तानी  इलाकों  तथा  जनजातीय  भर  अनुसूचित  क्षेत्रों  4  ऐसे
 क्षेत्रों  में  जहां  विद्युत  प्रेरण  के  कारण  खुली  तार  लाहनें  इस  उद्देश्य  के

 लिए  उपयुक्त  नहीं  होती  तथा  मंदानी  क्षेत्रों  के उन  स्थानों  में  जो  सड़क  भाग  से  20  कि०
 मी०  की  से  भी  अधिक  दूरी  पर  स्थित  हैं  और  ऐसे  अन्य  सभी  मामलों  में

 जहां  मह्टी-एक्सेस  रेडियो  प्रणाली  अपनी  लागत  के  अनुसार  कारगर  साबित  होती  हैं  लम्बी

 दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  किए  जाएंगे  |

 गैर-विभागीय  एल०  डी०  पी०  टी०  डाकधरों  के  उपलब्ध  य  होने
 अथवा  जहां  डाकघर  के  कार्य  घंटे  अपर्याप्त  जहां  आवश्यक  नियुक्त  किए  जाएंगे  ।

 गैर-विभागीय  एल०  डी०  पी०  टी०  एजेंटों  का  चयन  क्षेत्रीय  सकिल  के  महाप्रबंधक  दूरसंचार
 द्वारा  किया  जाएगा  ।

 ह

 गैर-विभागीय  एल०  डी०  पी०  टी०  एजेंट  का  पारिश्रमिक  40
 पैसे  प्रति  काल  होगा  लेकिन  प्रतिमाह  250  २०  सौ  पचास  से  अधिक  नहीं  होगा
 और  एल०  डी०  पी०  टी०  के  काय॑  घंटे  कम  से  कम  8  घंटे  विकलांग  व्यक्ति  के
 मामले  को  छोड़कर  इस  प्रकार  प्राप्त  पारिश्रमिक  एले०  डी०  पी०  टी०  एजेंट  की  आय
 का  मुख्य  स्रोत  नहीं  होगा  ।
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 nT जन  तन>न>न्‍७-  न  asa  न  नल  नओ  तनओसस  ससक्‍फसफसससफफककककअकअकनककओलसअइक्ल्-न

 डाक-तार  बोर्ड  ने  यह  भी  निदेश  दिए  हैं  कि  समूचे  देश  की  विभिमन  ग्राम-समूहों  के पडभुज  आकार

 के  क्षेत्रों  (६  कि०  मी०  के  समान  भूजा  वाले  षड़भुज  में  विभाजित  किया

 ऐसा  करते  समय  वे  स्थान  छोड़  दिए  जाएंगे  जो  निर्जन  जैसे  पढतीय  झीलें
 :  रेगिस्तान  आदि  ।  प्रत्येक  ग्राम  समूह  में  केन्द्र-स्थल  के  बतौर  एक  ऐसे  ग्राम  का  पता  लगाया  जाएगा

 जहां  कि  लम्बी  दूरी  का  सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  किया  जा  सके  ।  इस  सेवा  को  5  कि०

 के  भीतर  सुलभ  कराने  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन
 घर  स्थापित  करने  के  लिए  ग्राम-समूहों  का  पता  लगाने  का  काये  राष्ट्रीय  प्रायोगिक  आथिक

 अनुसंधान  परिषद  सीं०  ए०  ई०  को  सौंपा  गया  जिसकी  रिपोर्ट  विस्तृत  नक्शों

 सहित  योजना  उद्देश्य  क ेलिए  सकिलों  को  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ।  *

 उक्त  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  ग्राम-समूहझें  में  लम्बी  दूरी  के
 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान-निर्धारण  के  उद्देश्य  से  अपेक्षित  आंकड़ों  के
 साथ  ब्यौरेवार  नक्शे  प्राप्त  हो  जाने  पर  सकिलों  के  अध्यक्ष  डाक  तार  बोडड  के  उपर्युक्त  निर्णयों  को

 लागू  करने  के  उद्देश्य  से  खुली-तार  प्रणाली  और  मल्टी-एक्सेस  रेडियो  प्रणाली  दोनों  पर  भ्रविष्य  में

 छोले  जाने  वाले  लम्बी  दूरी  सार्वजनिक  टेलीफोन  घरों  के  लिए  ब्यौरेवार  वार्षिक  कार्यक्रम  तैयार

 करने  की  व्यवस्था

 हालांकि  सल्टी-एक्सेस  रेडियो  प्रणाली  के  अंतर्गत  लम्बी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर
 खोलने  के  लिए  परियोजना  प्राककलन  उपस्कर  आदि  का  आबंटन  करने  के  उद्देश्य  से निदेशालय  को
 भेजे  जाते  रहेंगे  ।

 विवरण-दो

 हानि  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  धर  प्रदान  करने  को  नोति
 '..

 स्थानों  को  श्रेणियां

 .  जिला  मुख्यालय

 ..  उपमंडलीय  मुख्यालय
 |

 .  उप  तहसील  मुख्यालय

 1

 2

 3.  तहसील  मुख्यालय

 4

 5.  ब्लाक  मुख्यालय

 .  ऐसे  स्थान  जिसकी  जनसंख्या  साधारण  क्षेत्रों  में  5000  या  अधिक  तथा  पिछड़े  एवं
 पबतीय  क्षेत्रों  में  2500  या  अधिक  हो  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  शर्तें  '
 संयुक्त  डाक  तारधर  खोलने  के  लए  शर्तें

 घाटे  का  ध्यान  न  करके  भी  न्यूनतम  राजस्व  घाटे  का  ध्यान  न  देकर  भी  न्यूनतम  राजस्व
 की  शर्त  के  बगैर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था  की  की  शर्तों  के  बगैर  उत्तरोत्तर  व्यवस्था  की

 जाएगी  ।  जाएगी  ।
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 7.  वे  स्थान  जहां  पर  ऐसे  पुलिस  स्टेशन  स्थित  हों  जिनका  इंचार्ज  पुलिस  उप-निरीक्षक  या

 इससे  ऊपर  के  पद  का  पुलिस  अधिकारी  हो  ।

 सावंजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  शर्तें

 साधारण  इलाकों  मैं  वाधिक  आवर्ती  व्यय  का

 प्रत्याशित  राजस्व  25  पिछले  इलाकों

 में  15  प्रतिशत  तथा  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  10%

 होना  चाहिए  ।

 8.  आम  रास्ते  से  दूर  के  स्थान

 साव॑जनिक  टेलीफोन  घर  घोलने  के  लिए  शर्तें

 मौजूदा  एक्सचेंज  से  40  कि०

 से  वाधिक  होनी  चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  वाधिक  आवर्ती
 ड्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25

 पिछले  इलाकों  में  इलाकों  प्रतिशत  तथा  पव॑तीय

 इलाकों  में  प्रत्याशित  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 द

 सार्वजनिक  टेलीफोन  धर  खोलने  के  लिए  शर्तें
 ०

 साधारण  इलाकों  में  वाधिक  आशर्ती

 व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  प्रत्याशित  प्रतिशत  तथा  पवतीय  क्षेत्रों  में

 प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 9.  पर्यटन/तीर्च  केन्द्र/सिचा  ई/पाव  र/परियोजना  स्थल/नगर  क्षेत्र

 संयुक्त  डाक-तारधर  खोलने  के  लिए  शर्तें
 बराम्कन्मन्बाक

 साधारण  इलाकों  में  वाधिक  आवर्ती  व्यय  का
 :  प्रत्याशित  राजस्थ  का  25  प्रतिशत  तथा
 पिछले  इलाकों  में  15  प्रतिशत  तथा  परबंतीय
 क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  होना  चाहिए  ।

 संयुक्त  डाक-तार  धर  श्ोलने  के  लिए  शर्तें

 मौजूदा  तारघर  से  20  कि०  मी०
 से  बाहर  होनी  चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  बाधिक
 आवर्ती  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  25  प्रतिशत
 पिछड़े  क्षेत्रों  में  15  प्रतिशत  या  पर्ब॑तीय  क्षेत्रों
 में  10  प्रतिशत  होना

 °  '

 साधारण  इलाकों  में  प्रत्याशित
 घाटा  5000  रु०  वाषिक  तथा  पिछड़े/पबं॑ तीय
 इलाकों  में  2000  रु०  से  अधिक  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 संयुक्त  डाक-तारधर  खोलने  के  लिए  शर्तें

 साधारण  इलाकों  में  वाषिक
 आचर्ती  व्यय  का  प्रत्याशित  राजस्व  कम  से
 कम  25  पिछड़े  क्षेत्रों  में  ।5  प्रतिशत
 तथा  पवंतीय  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत  होना
 चाहिए  ।

 साधारण  इलाकों  में  प्रत्याशित
 घाटा  2000  रु०  वाधिक  तथा  पिछड़े/पर्वतीय

 इलाकों  में  2000  रु०  अधिक  नहीं  होना

 नमन
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 10.  रत सभी  अन्य  स्थान

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोलने  के  लिए  शर्ते  संयक़्त  डाक-तारधर  खोलने  के  लिए  शर्तें
 ंिि््तताा  बा  लपपपपतित++
 वित्तीय  ग्यवहारयंता  के  आधार  पर  या  हानि  की  वित्तीय  व्यवहायंता  के  आधार  पर  या  हानि
 दशा  में  किराए  और  गारंटी  के  आधार  पर  ।  की  दशा  में  किराए  और  गारंटी  के  आधार

 पर  ।
 —  —  बिक  +-  हक  बा

 जनसंख्या  संबंधी  आंकड़ों  पर  विचार  करते  समय  जनजातीय  क्षेत्रों  के  मामलों  को

 छोड़कर  जहां  किसी  केन्द्रीय  ग्राम  से  ।0  कि०  मी०  के  घेरे  के  अंतग्गंत  आने  वाले  ग्राम

 समूह  की  जनसंख्या  विचार  किया  जा  सकता  केवल  एक  ही  नगर  या  ग्राम  की  जनसंख्या
 पर  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  न  कि  नगरों  अथवा  ग्रामों  के  समूह  की  जनसंख्या  पर  ।

 छूट  की  इस  शर्ते  के  अंतर्गत  एक  दूसरे  से  10  कि०  मी०  की  दूरी  के  भीतर  दो  सावंजनिक
 टेलीफोन  घर  नहीं  खोले  जा  सकते  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोनों  की  व्यवस्था  के  लिए  महत्वपूर्ण  केन्द्रीय  प्राम  निर्धारित
 करने  के  लिए  निम्न  क्रम  से  वरीयता  दी  जाएगी  :

 1.  जनजातीय  विकास  खंड  मुख्यालय  |

 .  2.  जिन  स्थानों  पर  एल०  ए०  एम०  पी०  एस०  आकार  की  बहुउद्दे शीय
 |

 सहुका री स्थापित और ७ 3. ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु सिंचाई में लिए स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र । (2) यदि प्रस्तावित तारघर के 8 किलोमीटर के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य कसता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना हु पेट्रो-रसायन संयंत्र भी हुसेत दलवाई : क्‍या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत में इस समय कितने पेट्रो-रसायन संयंत्र कार्यरत इन संयंत्रों का राज्यवार ब्योरा क्या * इस समय नये सर्वेक्षणाधीन पेट्रो-रसायन संयंत्रों का ब्यौरा क्या ओर नए संयंत्रों के किन तारीखों को चालू हो जाने की संभावना है ? पेट्रोलियंम मंत्रालय के राज्य संत्रो नवल किशोर और वतंमान में » देश के मुख्य पेट्रोरसायन संयंत्रों में निम्नलिखित शामिल है : तीन नैफथा फ्रेकर--एक गुजरात में तथा दो महाराष्ट्र तीन डीएमटी गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रत्येक स्थान पर एक केपरोलेक्टम संयंत्र--गुजरात हि
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 छः  पी  वी  सी  संयंत्र--एक  गुजरात  दो  महाराष्ट्र  एक  राजस्थान  में  तथा.दो  तमिलनाडु
 क

 तीन  एल०  डी०  पी०  ई०  महाराष्ट्र  तथा  पश्चिमी  बंगाल  में  प्रत्येक  स्थान
 पर

 एक  एच०  डी०  पी०  ई०  संयंत्र--महाराष्ट्र

 सिंथेटिक  संयंत्र--गुजरात  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  प्रत्येक  स्थान  पर

 एक  एक्रीलोनीट्रा इल  संयंत्र--गुजरात

 एक  एल०  (०  बी०  संयंत्र--गुजरात  े

 14  नाइलान  संयंत्र--दो  गुजरात  छः  महाराष्ट्र  एक  मध्य  प्रदेश  एक  पंजाब
 दो  राजस्थान  एक  तमिलनाडु  में  तथा  एक  उत्तर  प्रदेश

 15  पोलिएस्टर  संयंत्र--तीन  गुजरात  एक  मध्य  प्रदेश  छः  महाराष्ट्र  दो  राजस्थान
 एक  तमिलनाडु  में  तथा  दो  उत्तर  प्रदेश

 दो  एक्रेलिक  फाइबर  संयंत्र--गगुजरात  तथा  राजस्थान  में  प्रत्येक  स्थान  पर  एक-एक  ।

 नये  पेट्रो-रसायन  संयंत्र  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  हैं  इनमें  शामिल  हैं  पश्चिमी  बंगाल  में  एक
 नैफथा  उत्तर  प्रदेश  में  एक  ऐरोमेटिक  एक  पी०  टी०  ए०  दो  कैपरोलेक्टम

 दो  सिथेटिक  रबड़  दो  एल०  ए०  दी०  छः  पोलियेस्टर  संयंत्र  तथा  13  नाइलोन
 संयंत्र  ।

 इन  संयंत्रों  के  पूरा  होने  की  अनुमानित  तिथि  के  बारे  में  इस  में  नहीं  बताया
 जा  सकता

 विफासशील  देशों  हारा  तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  की
 विदोषज्ञाता  कौ  सांग  करमा

 डे  1813.  प्रो०  रामकृष्ण  ोरे  :  क्‍या  पेट्रोलियम  भन्त्रो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्‍या  कई  विकासशील  देशों  ने  अपने  गैस  और  तेल  की  खोज  में  उच्चमों  के  लिए  तेल

 और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  की  विशेषज्ञता  की  मांग  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  और  )  निम्नलिखित
 देशों  ने  अपने  खोज  कार्यकलापों  तथा  हाइड्रोकांनों  के  प्रयोग  लिए  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  आयोग
 की  विशिष्ट  सेवाएं  मांगी  हैं  :

 ईशाक  :  एन्‍्जाला  तेल  क्षेत्र  का  रिजरवायर  अध्ययन

 आशू्ाबी  :  जूरोइजिक  सिक्‍वेन्स  तथा  ट्रीऐजिक  सिम्वेन्स  का  अध्ययन  ।

 श्रीलंका  :  मनार  की  खाड़ी  तथा  पाक-जलडबरू  मध्य  का  बेसिन  मूल्यांकन  ।
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 सेचुलस
 :

 सेचुलस  जल  में  मेरिन  भूकम्पीय  सर्वेक्षण

 सालागासी  :
 हाइड्रोकार्बनों  के  विभिनन  क्षेत्रों  मे ंइसके  नागरिकों  को  प्रशिक्षण  ।

 भोपाल  गैस  रिसाव  कांड  जेस्तो  दुर्धनाओं  को  पुमरायुत्ति  को  रोकने

 के  लिए  कदम

 1814,  भ्री  हुसेम  दलबाई  :

 शो  अजित  कुमार  साहा  :

 कया  रसायन  ओर  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रसायन  ओद्योगिक  क्षेत्रों  मे ंभोपाल  गेस  कांड  का  प्रभाव  पड़ता

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसी  दुघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  ऐसे  संवेदनशील

 क्षेत्रों  मे ंकोई  उपाय  किए  ओर

 भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिए  अब  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मंत्री  बीरेज  :  से
 सभी  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  कारखाना  अधिनियम  के  अधीन  नियमों  तथा

 विनियमों  तथा  इसके  कार्यान्वयन  का  संपूर्ण  पुनरीक्षण  किया  विशेषकर  ऐसे  उद्योगों  के
 संबंध  में  जो  अत्यधिक  जहरीले  पदार्थों  सहितः  खतरनाक  प्रचालनों  और  प्रक्रियाओं  का  उपयोग
 करते  हों  ।  उनसे  यह  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  रसायनों  तथा  खतरनाक  पदार्थों  से  संबंधित

 कारखाने  में  वर्तमान  सुरक्षा  उपययों  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए  टास्क  फीसं/अध्ययन  दल  स्थापित
 सरकार  ने  ऐसे  20  उद्योगों  की  भी  शिनाख्त  की  है  जो  अत्यधिक  प्रदूषण  उत्पन्न  करते  हैं  -

 और  इन  उद्योगों  के  संबंध  में  पर्यावरणात्मक  पहलू  से  स्थान  की  मंजूरी  देने  क ेलिए  ओर  प्रदूषण  के
 निवारण  एवं  नियंत्रण  क ेलिए  उचित  उपस्कर  लगाने  को  विशेष  शर्तें  निर्धारित  को  हैं  ।

 ह

 पेट्रो-केमिकल्स  सें  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  कर्मचारी  .

 री

 हे
 1815.  की  सोौ०  डो०  गामित  :  कया  पैड्रोलियन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़ौदा  पेट्रो-केमिकल्स  में  1982  से  1984  के  बीच  तृतीय  और  चतुर्थ
 श्रेणी  के  कितने  कमंचारी  भर्ती  किए  गए  ओर  तत्संब्रंधी  ब्योरा  क्‍या

 उनमें  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने  कर्मचारी

 इन  जातियों  के  लिए  कितना  कोटा  आरक्षित  है  और  कोटे  के  अन्तग्गंत  प्रत्येक  श्रेणी  में

 अब  तक  कितने  पद  भरे  गए

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित  कोटे  को  पूरा  न
 करने  के  क्‍या  कारण

 (४)  शेष  कोटा  कब  तक  पूरां  कर  लिया
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 (4)  क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  ओर  आरक्षण
 आदेशों  को  कार्यान्वित  करने  के  प्रयोजन  से  पदों  को  ग्रुप  ग  ओर  घ  वर्गों  में  बांदा  गया
 इंडियन  पेट्रो  केमिकल्स  बड़ोदा  द्वारा  1982  से  वर्ष  1984  तक  की  अवधि  के
 दोरान  भर्ती  किए  गए  कमंचारियों  की  कुंल  संध्या  और  उनमें  से  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  संलग्न  विवरण  एक  में  दी  गई  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षणं  की  निर्धारित
 प्रतिशतता  तथा  कुल  कर्तंचारियों  की  तुलना  में  उनुकी  विद्यमान  प्रतिशतता  संलग्न  विवरण  ey  में  दी
 गई  है  ।

 निगम  ने  ग  और  घ  वर्ग  के  पदों  पर  अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  की  लगभग

 हुगुनी  प्रतिशतता  को  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया  अनुधूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जभजातियों  के
 कर्मचारियों  ओर  ख  वर्ग  के  पदों  की  संख्या  में  कमी  होने  के  कारण  नोचे  दिए  गए

 निगम  के  सभी  संयंत्रों  में  संवेदनशील  प्रौद्योगिकी  का  «  प्रयोग  किया  जाता  इसके  लिए
 विशिष्ट  कुशलता  तथा  अनुभव  की  आवश्यकता  होती  निर्धारित  मानकों  में  छूट  दिए  जाने  के

 बावजूद  ऐसे  कुशल  उम्मीदवार  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 से  जब  कभी  सीधी  भर्ती  द्वारा  रिक्त  स्थानों  को  भरा  जाता  तब  अधिक
 से  अधिक  अनुसूचित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  पता  लगाने  के  प्रयास  किए
 जाते  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  को  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रपति
 के  निर्देशों  के  प्रावधानों  के अनुसार  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 सेवाओं  में  अनुसूचित  जाति/भनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाने  के

 लिए  कम्पनी  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  कदमों  का  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1.  वर्ष  1977  में  4  वर्षों  की  अवधि  (1978-81)  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  उम्मीदवारों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  योजना  को  अनुमोदन  प्रदान  किया  गया  था  ।  इस
 योजना  के  अधीन  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  85  अ्प्रक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  गया

 था  तथा  निगम  की  नियमित  नौकरियों  में  उनका  समावेशन  किया  गया  ।

 2.  प्रशिक्षु  अधिनियम  तथा  कम्पनी  की  विविध  अन्य  प्रशिक्षण  योजनामों  के  अधीन
 प्रशिक्षथियों  की  भर्ती  करते  समय  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्बीदवारों  की

 स्यूनतम  निर्धारित  मानदंडों  में  छूट  दी  जाती  दिनांक  31-12-1984  की  यथास्थिति  को
 73  निर्धारित  जाति  के  ओर  24  अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवार  प्रशिक्षण  पा  रहे  उनके
 प्रशिभ्रण  के  सफलतापूर्वक  पूरा  हो  जाने  पर  इन  प्रशिक्षाथियों  को  कम्पनी  में  मौकरी  दे  डी
 जाएगी  ।

 3.  कम्पनी  ने  रसायन|यांत्रिकी/विद्युत/हन्स्ट्र  इंजोनिर्यारिग  का  स्तातक/डिप्सोमा

 पाठ्यक्रम  कर  रहे  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  विद्यार्थितों  के  लिए  छात्रवति  प्रदान  करने
 की  एक  योजना  आरम्भ  की  है  ।
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 OO OO हर  न

 विवरण  वो

 श्रेणी  अनुसूचित  जात्ति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  :  अनुसूचित  जाति/अमनुसूचित
 आरक्षण  का  निर्धारित  प्रतिशत  के  कुल

 चारियों  का  वर्तमान  प्रतिशत

 ए्््जफििरिए्क्  कट  ॒  सी० एस०  सी०  एस०  टी०
 पा

 एस
 ८

 सी०
 या

 एस०  टी०

 बी  ॥  2 3.  ६4...  ४5
 Pe  दीन  नमन  नमन  3  नननननाकननननननानननननन-ननीननननीन"त3*»लनननमन«भन«+  «बम  ममन्‍कनस्‍ुकन-3५  ५

 ए  164%  ..  714%  8.13%  1.94%

 बी  1612८...  .  73%  8.13%  0.83:
 सी  7%  14%

 *
 13.87%  4.24%

 ग्रेड  के  सफाई  *
 ह

 चारियों  को

 सी  1%
 .

 14%  100.00%  --

 ग्रेड  सफाई

 डी  7%  14%  14.46%  7.79%

 और

 निम्न  प्रेड  सफाई  कमंचारियों
 को

 ५

 डी  7%  .  14%  100%  -

 निम्न  ग्रेड  के  सफाई
 कअीज::खदउएफएनशजज।”खैख।”प"७५:”/५/५,५भपभपथ०/ियथपथिपप:”५पिैप/थ/पिप  प:पझभभभिपखयख/थख/,।/झ/ण/ः

 संयुक्त  राज्य  अमेरिका  द्वारा  प्राकिस्तान  को  बायु  से  बाय  में  मार  करने  बाले
 ए०  भराई०  एम०  9  एल०  प्रक्षेपास्ज  की  सप्लाई

 ॥

 ]

 1816.  भी  के०  प्रधानी  :

 ही  लक्ष्मण  मलिक  :

 भी  सनत  कुमार  संडलस  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दान

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमेरिकां  द्वारा  पाकिस्तान  को  पहले  से  ही  दिए  गए  लड़ाक्‌
 बिमानों  में  लगाने  के  लिए  वायु-से-वायु  में  मार  करने  वाले  ए०  आई०  एम०-9-एल०  अ्रक्षेपास्त्र
 सप्लाई  किए  जा  रहे  *
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 यदि  तो  क्या  इससे  देश  की  सुरक्षा  को  गंभीर  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्री  कौ  वो०  नरसह  :  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  प्रेस  की  रिपोर्टो

 कौ  देख

 और  सरकार  उन  सभी  गतिविधियों  पर  बोराकी  से  नजर  रखती  है  जिनका  देश

 की  सुरक्षा  पर  प्रभाव  पड़ता  है  और  हर  समय  पूरी  रक्षा  तयारी  बनाएं  रखने  के  लिए  उपयुक्त  कदम

 उठाती  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरे  देना  लोक  हित  में  नहीं  होगा  ।
 ्ः

 घोली-प्रोपाइलीन  फिलामेंट  ध्रागे  का  उत्पादन

 -

 1817.  श्री  महेना  सिह  :  कया  पेट्रोलियन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पोली-प्रोपाइलीन  फिलामेंट  धागे  की  *  राज्यवार  लाइसेंसशुदा  क्षमता  और  उत्पादन

 कितना  है  और  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 देश  में  इस  धागे  की  राज्यवार  मांग  कितनी  ओर

 देश  में  इस  धागे  की  उत्पादन  ओर  मांग  कितनी  है  और  यदि  मांग  उत्पादन  से  अधिक

 है  को  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  ?

 पेड्रोलियम  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  नवल  किशोर  :  पॉलिप्रोपिलीन  के

 उत्पादन  के  लिए  राज्यवार  जिसके  लिए  आशयबद्ध/ओद्योगिक  लाइसेंस/डी०  जी०  टी०  ढी०

 पंजीकरण  जारी  किया  गया  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--  है

 राज्य  का  नाम  क्षमता  टन  प्रति

 गुजरात  7000
 ः

 हरियाणा  4000

 राजस्थान
 रच

 4000

 उत्तर  प्रदेश  4000

 महाराष्ट्र  3000

 पंजाब  1000

 व्यापारिक  आधार  पर  उत्पादन  अभी  आरम्भ  नहीं  किया  गया

 राज्यवार  मांग  के  ब्योरें  उपलब्ध  नहीं

 वर्ष  1989-90  तक  15000  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  की  अनुमानित  मांग  को  पूरा  करने
 के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  की  स्थापना  के  लिए  पहले  ही  अनुमोदन  दे  दिया  गया

 सातबों  योजना  में  तेल  उत्पादन  का  लक्ष्य

 1818.  श्री  कृष्ण  प्रताप  पेट्रोलिधम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ह  लिखित  कच्नों

 cant  जया  है
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  उत्पादन  का  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किग्रा

 (a)  क्‍या  सरकार  ने  तेल  की  व्यापक  खोज  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 12  1907  .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  से

 योजना  के  दोरान  कच्चे  तेल  का  उत्पादन  लक्ष्य  और  अन्वंषण  कारयंक्रम  योजना  को

 रूप  दिए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  उपलब्ध  होगा  ।

 रक्षा  मंत्रालय  को  हिन्दो  सलाहकार  समिति  द्वारा  पारित  संकल्पों  का  कार्यात्वयन

 1819.  श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  संत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  कितनी

 बैठकें
 *

 इन  बैठकों  में  क्या  संकल्प  पारित  किए  और
 हि  वि

 इन  संकल्पों  के  कार्यान्वयन  के  सम्बन्ध  में  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  वी०  नर्रासतह  से  वर्ष  1984  के  दौरान  रक्षा

 मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  केवल  एक  1984  को  हुई  ।  समिति  द्वारा

 किए  गए  निर्णयों/सिफारिशों  ओर  उनके  कार्यात्वयन  के  लिए  की  गई  कार्रवाई  को  दर्शाने  बाशा  एक

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 हिन्दी  सलाहकार  समिति  की  1984  को  हुई  बठक  में  लिए  गए  विभिन्‍न

 सिफारिशों  पर  की  गई  कारवाई  उनके  सामने  दर्शाई  गई  है  :--

 ऋम  सं०  सिफारिश  की  गई  का  रंबाई

 का

 2
 रा

 हु  ल्‍  _  टिप्पणी अंगुषालन के लिए  सभी
 राजभाषा  अधिनियम  तथा  उपके  समिति  की  टिप्पणी  अंनगुषालन  के  लिए  सभी

 अन्तगंत  बने  निश्मों  के  संबंधितों  को  भेज  दी  गई  सरकारी  कामकाज

 धानों  का  अनुपालन  किया  में  हिन्दी  के  प्रयोग  में  हुई  ब्रवत्ति  पर  नजर  रछी  जा

 रही  ेल्‍

 2.  राजभाषा  के  |  को  आयोजित  पिछली  बैठक  के

 निवम  को  के  अन्तर्गत  समय  सेनाओं  कार्म्पलमों  में  से  523  हर्म्यालयों

 लगों  को  अधिसूचित  करना  ।  सेनाओं  की  यूनिटों  और  फार्मेशनों  को  छोड़
 को  अधिसूचित  कर  दिया  शया

 सूचित  कार्यालयों

 की संक््या बढ़कर अब हो गई



 लिखित  उत्तरे  .

 1-  +  2

 2  1988

 । ।

 3.  रक्षा  भन्त्रालय  में  निदेशक

 4.

 '  ओर  नौसेना

 लय  में  प्रधान  हिन्दी  अधिकारी

 के  पदों  का  सुजन  किया  जाए  ।

 राष्ट्रीय  रक्षा  अकादमी/भार-
 तीय  सेना  अकादमी  की  प्रवेश
 परीक्षाओं  के  लिए  प्रश्न-पत्र

 द्विभाषीय  होते  चाहिए  ।

 हिन्दी  जानने  वाले  कर्मचारियों

 को  द्विभापी  फाम्म  हिन्दी  में

 भस्ने  के  लिए  कहा  जाए  ।

 टंकण/हिन्दी

 हिन्दी  टंकण/हिन्दी
 .  हिन्दी  टिप्पणी/मसौदा

 हिन्दी  निबन्ध  प्रतियोगिताएं

 भायोजित  की  जाएं  ।

 मन्त्रालय  के  साथ-साथ  सेना

 मन्त्रालयों  आदि  में  कम  से  कम

 3  अनुभाग  ऐसे  चुने
 जायें  जिनमें  काम

 कैबल  हिन्दी  में  ही  हो  ।

 देवनागरी  लिपि  में  मिन-प्वाइंट

 टाइपराइटर  खरीदे  जायें  ।

 रक्षा  मन्त्री  के  व ेशानिक

 कार  से  अनुरोध  किया  जाए
 कि  वे  मन्त्रालय  और  राज-भाषा

 विभाग  के  मागंदशेत  के  लिए

 देवनागरी  कम्प्यूटों  के

 .  प्रयोग  की  सम्भावनाओं  पर .
 एक  संक्षिप्त  नोट  तंयार  करें  ।

 जपपप्पापषततणभतभपतपै/भषभज-जन+कनऊनन"पभन-भजप-ोोइज-ज  नई
 नए  पदों  के  सुजन  पर  पूर्णतः  प्रतिबंध  जसे  हो
 प्रतिबंध  समाप्त  इन  पदों  के  सृजन  के
 प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 यह  मामला  राजभाषा  विभाग  और  कामिक  ओर
 प्रशासनिक  सुरक्षा  विभाग  के  विचाराधीन  है  ।

 सेना  मुख्यालयों  आदि  के  साथ  विचार-विमश्शे  करके
 इसकी  समीक्षा  की  गई  और  सभी  संबंधित  कार्यालयों
 को  यहूं  आदेश  में  दिए  गए  हैं  कि  वे  अधिकारियों
 और  कमंचारियों  को  द्विभाषी  रूप  में  उपलब्ध  फार्मों
 को  हिन्दी  में  भरने  के  लिए  प्रेरित  करे  ।

 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  प्रतिवर्ष  हिन्दी  सप्ताह
 अथवा  हिन्दी  दिवस  मनाते  समय  सभी  संबंधित

 द्वारा  अपने-अपने  संगठनों  में  से  प्र
 योगितायें  भ्रायोजित  कराई  सभी  संबंधित
 कार्यालयों  द्वारा  इसका  अनुपालन  किया  जा  रहा  है  ।

 मन्त्रालय  के  हिस्दी  अनुभाग  के  अतिरिक्त  चार  और

 अनुभागों  को  अपना  अधिकतम  काय॑  हिन्दी  में  करने
 के  लिए  चुना  गया  इसी  प्रकार  की  कार  वाई
 सेना  मुख्यालयों  द्वारा  भी  की

 इसके  अनुपालन  के  लिए  सभी  सम्बन्धित  कार्यालयों
 को  कहा  गया  है  ।

 रक्षा  मन्‍्त्री  के  वैज्ञानिक  सलाहकार  द्वारा  अनुमोदित
 एक  संक्षिप्त  नोट  राजभाषा  बिभाग  को  भेज  दिया
 गया  इस  नोट  में  विभिन्‍न  सरकारी  और  निजी

 एजेंसियों  द्वारा  बंहुभाषी  कम्प्यूटर  प्रणाली  के  विकास
 के  लिए  किए  जा  रहे  प्रयासों  के  बारे  में  बताया  गया

 है  ।  एक  भाषा  से  दूसरी  भाषा  में  अनुवाद  के  लिए
 प्रणाली  विज्ञान  के  विकास  के  लिए  संस्थानों  में  विशान
 तथा  प्रोद्योगिकी  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  ओर
 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  विभिन्‍न  संस्थानों
 में  पहले  ही  कुछ  गैर  अनुसन्धान  योजनायें  चलाई  जा
 रही —_—_—— मम  हढछणणणणाएणएएणााओ
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 ४  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम के  उपबर्धों
 पु

 नि  का  उल्लंघन  करने  वाहरी  कम्पनियां

 ]  कर
 न

 1820,  ी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :
 क्‍या

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्रुपा  करेंगे  कि  :

 ह  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  एकाधिकार  तथा  अवरोधक
 :  ड्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  वाली  कम्पत्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  उक्त  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई

 उच्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मम्त्रालय  में  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 :.  तथा  उन  पार्टियों  के  सम्बन्ध  जिनको  एकाधिकार  तथा  व्यापारिक  व्यवहार
 /  1969  के  उपबंधों  के  उल्लंघन  के  लिए  कारण  बताओ  अभियोग/नोटिस  जो  1.4.1982

 3  से.जारी  किए.गए  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  के  मामले  में  की  गई  कार्यवाही  सहित  सभा  पटल  पर  रखे

 a

 आकर

 न्‍ सके
 कस सकल

 सडक
 बॉ
 कह लक
 क्‍

 ग  गए  विवरण  में  दिए  जाते  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  781/85] रे
 |

 उड़ीसा  में  .  सीमेंट  संपंत्रों  की  स्थापना

 1821.  श्री  राघाकांत  डिस्पल  ;  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पतो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  कुछ  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव
 भेजा  था  ;  नर

 यदि  तो  क्‍या  उस  राज्य  में  सीमेंट  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  स्थानों का
 चुनाव  कर  लिया  गया  था  ;  और

 ह

 तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?  हि

 उद्योग  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  जी  हां  ।
 सीमेंट  संयंत्रों  स्थापना  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों  से  भौद्योगिक
 सेंसों  की  मंजूरी  के  लिए  तथा  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकरण  हेतु  कुछ  आवेदन
 प्राप्त  हुए

 और  इस  प्रकार  की  एजेंसियों  को  मंजूर  किए  गए  स्थापना  स्थल  और  ओद्योगिक

 लाइसेंसों।आशय  पत्रों  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीकरण  के  सम्बन्ध  में  क्षमता  के  ब्यौरे
 नीचे  दिए  गए  हैं  --

 ह  बक  ॒ाााआआ  बा  डा
 खा  रो

 हााााााााााााााणाणााभाााााााभानणानामााााक्रममााणकग् लाला
 सं०  राज्य  सरकार  को  एजेंसिय  स्थापना  स्थल  क्षमता  मी०  टन

 का  नाम  प्रति  वर्ष ) डलअि++न्‍++्+  ——_——  —  कब»  कक

 ह  2  3  4

 1.  इण्डिस्ट्रियल  प्रोमोशन  जिला  सुन्दरगढ़  0.56  0.56

 इन्वेस्टमेंट  कारपोरेशन  आफ
 *

 सड़ीसा  सि०

 187
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 लि  ।  3  :  4
 न  +त++3नल3-नबयन:यी:इीइबञबलइ::  सतत

 2.  जिला  कोरापुट  0.66

 3.  इण्डस्ट्रिल  जिला  सम्भलपुर  ;  «

 कारपोरेशन  आफ  इन्डिया  वि

 4.  का कार्यालय खोलना  4.35  *

 5.  उड़ीसा  माइनिंग
 जिला  कोरापुट  0.:3

 ---++-  आशा
 पोरेशन  लि०

 ह
 हि

 उत्तर  प्रवेश  के  फंजाबाद  जिले  में  डिविजनल  इन्जोनियर
 का  कार्यालय  खोलना

 |

 भ्री  निर्मल  खंन्नी  यहं  क्या  संक्षर  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यहं  पता  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  फंजाबाद  जिले  में  जो  कि  डिविजनल

 मुख्यालय  भी  डिविजनल  इंजीनियर  का  कोई  कार्यालयन  नहीं  हैं  जबकि  राज्य  के  अन्य

 डिविजनल  मुख्यालयों  में  ऐसे  कार्यालय

 डिविजनल  इन्जीनियरिंग  का  कार्यालय  खोलने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  और

 क्‍या  सरकार  का  फैजाबाद  में  उक्त  कार्यालय  खोलने  का  विचार  है  ?  +

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निबास  :  हां  ।  फैजाबाद  में
 मंडल  इंजीनियर  का  कोई  कार्यालय  नहीं  है  लेकिन  वहां  उप-मण्डल  अधिकारी  का

 कार्यालय  है  ।

 मण्डल  इंजीनियर  का  कार्यालय  खोलने  के  मानदण्ड  संलग्न  विवरण  दिए  गए

 नहीं  ।  फैजाबाद  में  वर्तमान  कार्मंभार  के  आधार  पर  इसका  ओऔचित्य  नहीं
 बनता

 विवरण  नि

 मंडल  हन्जो  नियर  फोन्स  के  कार्यालय  खोलने  के  लिए  मानदण्ड

 सामान्य  क्षेत्र  :
 ह

 सज्जित  क्षमता
 वाले

 में  मण्डल  इंजीनियर
 99  लाइन  और  उससे  कम  15  प्रति

 “100-499  लाइनें  35  प्रति  एक्सचेंज

 100-999  लाइयनें  गा  110  प्रति  एक्सचेंज
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 1000-1999  लाईनें

 । 2000-2999  लाइन
 ४  3000-4999  लांइनें

 5000  लाइनें  और  उससे  अधिक

 सीधी  एक्सचेंज  लाइनें

 आटो  मैनुअल  पोजीशनों  सहित  विशेष  सेवा

 पोजीशन

 उक्त  से  तक  संबंधित

 उक्त  से  तक  संबंधित

 एस०  टी०  डी०/स्लोड/मलोल्ड  आवक

 और  जावक  दोनों

 टेलेक्स  एक्सचेंज

 टेलेक्स  किराए  वाले  और  विभागीय

 टेलीप्रिटर  सकिट  ॥

 99  एक्सटेंशन  और  उससे  कम  की  सज्जित

 क्षमता  के  साथ  पी०  बी०  एक्स०/पी०  ए०
 *

 बी०  एक्स०

 100  एक्सटेंशन  और  उससे  अधिक

 सभी  किस्म  के  एक्संटेंशन

 गेर  एक्सचेंज  लाहनें/निजी  तारें/लम्बी

 .  दूरी  के  पी०  सी०  ओ०
 हैं

 ड़क/तार  _  अलालमेंद्स

 एनं०  सी०  जे०

 अन्य  अलाइनमेंट्रस

 तारधर

 केन्द्रीय  तारधर

 विभागीय  तारधर

 संग्रक्त  डाक  तार  धर

 ,  (5)  कैरियर/रिपीटर  वी०  एफ०  टी०

 प्रणालियां

 निम्नलिखित  के  साथ  ट्रंक  एक्सचेंज

 शि

 लिखित  उत्तर

 360  प्रति  एक्सचेंज

 640  प्रति  एक्सचेंज

 1175  प्रति  एक्सचेंज

 0.25  प्रति  चालू  कनेक्शन

 2  प्रति  पोजीशन

 4  प्रति  पोजीशन

 1  प्रति  सकिट

 »  5  प्रति  लाइन  सज्जित  क्षमता

 2  प्रति  एक्सचेंज

 6  प्रति  एक्सचेंज
 0.  प्रति  एक्सटेंशन  .  ..

 1  प्रति  लाइन

 0.5  प्रति  किलोमीटर
 0.4  प्रति  किलोमीटर

 25  प्रति  तारचर  «

 12  प्रति  तारधर

 0.3  प्रति  तारघर
 15  प्रति  प्रणाली

 *  9  परियात  संचालक  पीजीशनें  या  उसके  कम  15  प्रति  पोजीशन

 उपर्युबत  एक्सचेंजों  में  पूछताछ  पोजीशन  2  प्रति  पोजीशन

 10  से  15  परियात  संचालक  पोजीशमें  25  प्रति  पोजीशन
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 16  परियात  संचालक  पोजीशनें  और  उप्तसे  35  प्रति  पोजीशन

 अधिक  ,

 उपयुक्त  और  में  रिकार्ड  ।  4  प्रति  पोजीशन  *

 अधीनस्थ  पद  भार  7
 ग्रेड  ख  इंजीनियरी

 *  पदभार  अर्थात्‌  एस०  डी०  ओ०
 एस०  डी०  ओ०

 सहायक  इंजीनियर
 आर  सहायक  इंजीनियर

 स्वीकुंत  स्टाफ  2.5  प्रति  पद

 स्थायी  कार्य  भार  1350  प्रति  डिवीजन

 मंडल  इंजीनियरों  का  मूल्यांकर  केवल  कार्यभार  के  आधार  पर  करना
 अर्थात्‌  मानदण्डों  के  से  में  दिए  गए  कुल  कार्यभार  को  6250  से
 विभाजित  किया

 किसी  तार  इंजीनियरी  डिवीजन  कां  द्विशासन  तभी,किया  , जाता  है  जब  मण्डल
 नि  इंजीनियर  के  स्तर  पर  कुल  कार्यभार  11250  यूनिटों  से  अधिक  हो +  जाए  और  इस  प्रकार  विभाजित  दो  डिवीजनों  का  कार्यभार  मंडल  इंजीनियर

 स्‍तर  पर  4065  यूनिटों  से  कम  न  हो  ।

 इदुगेंम  सागों  के  लिए  छूठ  :

 दर्गंम  मार्गों  के  लिए  अर्थात्‌  भारत  सरकार  पयुक्त  और

 द्वारा  दुर्ग  के  रूप  में  मारने  गए  मार्ग  में  दिए  गए  यूनिटों  का  25
 प्रतिशत  ।

 उपयर  क्‍्त  से  तक  परिकलित  यूनिटों  को  इसे  शामिल  किया

 iy

 ध

 पिछड़े  क्षेत्र
 "

 दि

 अर्थात्‌  वे  डिवीजन  जहां  500  लाइनों  से  अधिक  की  सज्जित  क्षमता  वाले  एक्सचेंज
 +  नहीं  होते  में  मिछले  वर्ष  खोले  गए  प्रति  नए  लम्बी  दूरी  के  पी०

 सी०  ओ०  को  4  यूनिटों
 की  छ्ट  जाती  है  :

 टेलीफोन  कलेक्शन  जारी  करने  के  लिए  कार्य-विधि

 ]

 1823.  भ्री  योगेशबर  प्रसाद  :  क्या  संचार  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नॉन  ओ०  वाई०  ओ०  वाई०  टी०  विशेष  वाणिज्यिक  सावंजनिक

 विभागीय  टेलीफोन  ओर  सरंकारी  मामलों  के  अंतर्गत  टेलीफोन  जारी  करने  की

 विधि  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  प्रत्येक  श्रेण  के  लिए  कितनी  राशि  ली  जाती

 160  पं



 12  1907  .  लिखित  उत्तर
 ———$$_$—____—  nae  ee  मक  न  नमक  ५3३ नाकाम  ०

 उपर्युक्त  भाग  में  प्रत्येक  श्रेणो  के  टेलीफोनों  के  स्थानान्तरण  के  लिए  विस्तृत
 कार्य-विधि  का  ब्योरा  क्या

 क्‍या  सावंबलिक  टेलीफोन  कार्यालयों  ओर  विभागीय  सांबंजनिक  टेलीफोन  कायोौलयीी
 झा  करने  का  समय  उन  लोगों  की  इच्छा  के  रहता  है  जितके  घर  में  ये  लगाए  गए
 और

 यदि  तो  इन  कनेक्शनों  के  क्यययें  करने  का  समय  निर्धारित  करने  के  मानदण्ड
 क्ष्या  हूँ

 ओऔर  क्‍या  इन  श्रेणियों  के  अंतगंत  लगाए  गए  कनेक्शनों  को  बाद  में  किसी  के  नाम  में  बदला  जा
 सकता  है  ?  व

 संचर  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्री  राम  तिबास  :  अपेक्षित  जानकारी  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई  हैं  जिसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 ओ०  वाई०  गैर-ओ०  बाई०  टी०  सामान्य  और  गैर-ओ०  वाई०  विशेष  श्रेणियों
 के  अंतगंत  मंजूर  टेलीफोन  के  अंतरण  के  अपेक्षित  कागजात  सहित  संबंधित  टेलीफोन
 अधिकारियों  का  आवेदन  करना  प्राइवेट  और  विभागीय  सावंजनिक  टेलीफोनों  का
 अंतरण  नहीं  किया  जा

 जी  -  नहीं  ।  प्राइवेट  सावंजनिक  टेलीफोनों  और  विभागीय  सावंजनिक
 टैलीफोनों  के  जनता  के  लिए  खुले  रहने  का  समय  टेलीफोन  मंजूर  करने  वाले  स्थान
 और  संस्थापन  की  स्थिति  के  अनुरूप  निर्धारित  करते  संस्थापन  के  पश्चात  इन  देलीफोनों  को
 किसी  व्यक्ति  के  नाम  पर  नहीं  बदला  जा  सकता  ।

 विवरण

 सरकारी  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  मांग  सामान्यतया  ओ०  वाई०  टी०  विशेष  श्रेणी  के
 अंतमेत  दर्ज  की  जाती  वाणिज्यिक  उद्देश्य  से टेलीफोन  का  पंजीकरण  ओ०  वाई०  टी०  अषक्ष
 गैर  ओ०  वाई०  टी०  श्रेणी  के  अंतर्गत  किया  है  बशरतें  कि  वे  उसके  लिए  योग्य  पाए  जाएं  ।  .

 किसी  एक्सचेंज  में  एक  मुख्य  कनेक्शन  देते  समय  टेलीफोन  कनेक्शन  निम्नलिखित  अनुपात
 में  दिए  जाते  हैं  :--

 मभो०  बाई०  टी०  सामान्य  ओर  ओ०  वाई०  टी०  विशेष  40  प्रतिशत
 गैर  ओ०  बाई  9  टी०  सामान्य  40  प्रतिशत
 गंर  ओ०  वाई०  टी०  विशेष  20  प्रतिशत

 2.  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  अंतर्गत  पंजीकरण  करने  के  लिए  निम्नलिखित  भाषा  में  राशि
 जमा  करानी  चाहिए  :--  .

 अपना  टेलीफोन  पाएं  :---

 10,000  लाइनों  और  इससे  1,000  लाइनों  से  अधिक  1,000  से  कंम्न  लाइन  की
 अधिक  क्षमता  की  टेलीफोन  परंतु  10,000  लाइनों  से  की  क्षमता  होने  पर

 प्रभाली  कम  क्षमता  होने  पर
 '  ह

 8,000  रु०  6,000  रु०
 °  5,000

 5,000  रु०
 ने  मननत  तनमन  >>
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 सामास्य  ओर  विशेष  श्ेणी
 ह

 हि

 सीटरित  एक्सचेंज  फ्लेट  एक्सचेंज

 10,000  10,000  100  लॉंइनें  “100  20  लाइतों  से  20  लाइनों  अथवा

 लाइनों  और  उससे  ओर  उससे  अधिक  के  इससे  कम  क्षमता

 तथा  इंससे  से  कम  «  अधिक  कम  -:-  मैनुअल  के  मैगुअल  एक्सचेंज

 अधिक  एक्सचेंज  जो  जो  सीमित  समय
 सीमित  समय  सेवा  प्रदान

 तक  सेवा  प्रदान  करते  हैं

 करते  हैं

 श्०  रु०  रू०  Go.  रु०ਂ
 ह

 "1,000  800:  1,000  100  100  100

 *
 3.  विभागीय  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  दूरसंचार  विभाग  की  पहल  पर  खोले  जाते  हैं  बशर्ते

 कि  एक्सचेंज  की  क्षमता  हो  और  जहां  इन्हें  खोला  जाना  है  वहीं  ये  सुरक्षित  रहें  तथा  सामान्य
 ©

 '
 छनता  के  लिए  आसानी  से  उपलब्ध  हो  और  जहां  जनता  को  इसकी  आवश्यकता

 उपभोक्ता  ही  स्थानीय  अथवा  ट्रंक  काल  प्रभार  अंदा  करेंगे  ।

 गैर-आवासीय  स्थानों  पर  प्राइवेट  टेलीफोन  खोले  जा  सकते  हैं  बशर्तों  कि

 उसकी  व्यवहायंता  और  उपर्युक्तता  सिद्ध  किराएदार  को  500  रुपए

 जमा  रूप  में  जमा  करने  किराएदार  को  सिक्‍का  पेटी  टाइप

 के  लिए  रुपए  और  अटेंडिड  टाइप  सार्वजनिक  टेलीफोन  के  लिए  200  रुपए  महीने  वार

 न्यूनतम  राजस्व  को  गारंटी  देनी  ।

 बिहार  में  लोगों  को  दी  गई  विधिक  सहायता

 भ्री  योगेश्वर  प्रसाद  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  प्रत्येक  राज्य  में  निःशुल्क  विधिक  सहायक  केन्द्र  स्थापित  किए

 यदि  तो  बिहार  में  ऐसे  कितने  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  हैं  और  वे  किस  जिले  में

 कहां  पर  हैं  न

 क्या  इन  केन्द्रों  ढ्वारा  पंथ  और  रंग  का  भेदभाव  किए  बिना  सभी  समुदायों  के

 लोगों  को  निःशुल्क  विधिक  सहायता  उपलब्ध  और

 यदि  तो  ऐसी  सहायता  बिहार  राज्य  में  और  चतरा  अनुमंडल  में  कितने  व्यक्तियों *
 को  और  अनुसूचित  जाति  और  जलजाति  के  कितने  व्यक्तियों

 को
 उपलब्ध  की  गई  है  ?

 विधि  ओर  म्थाय  संत्रालय  में  हाज्य  संत्रो  हंसराज  :  अधिकतर  राज्यों
 '

 संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  निःशुल्क  विधिक  सहायता  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  चुके  हैं  /
 रे
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 राज्य  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  पर  आधारित  एक  विवरण  संलग्न  सदन  के
 पटल  पर  रख  दिया  गया

 जी  हां  ।

 चतरा  अनुमंडल  के  26  व्यक्तियों  सहित  669  व्यक्तियों  को  ऐसी  सहायंता दी  गई

 है  ।  राज्य  सरकार  के  पास  इस  समय  ज़ाति-बार  कोई  विवरण  उपलब्ध  नहीं

 कससा+

 ह॒  विवरण  दि

 ब्रिहार  को  जिलां  ओर  उश्य  स्यायालय  विधिक  सहायता  समितियों  की  सूची

 1.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  पटना

 2.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक

 3.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विक्कि  सहायता  सासाराम

 4.  अध्यक्ष  ओर  सेशन  जिला  विधिक  सहायंता  भोजपुर

 5.  अध्यक्ष  और  सेशन  विधिक  सहायता  औरंगाबाद

 6.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  डाल्टनगंज

 4,  अध्यक्ष  ओर  जिला  विधिक  सहायता  हजारीबाग

 8.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  भागलपुर

 9.  अध्यक्ष  जिला  सहायता  रांची

 10.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता

 11.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  दुमका

 12.  अध्यक्ष  ओर  सेशन  जिला  विधिक  सहायता

 13.  अध्यक्ष  ओर  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  कटिहार

 अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  पू्णिया

 “  5.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  सहरंसा

 16,  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  बैगूराय  क्र

 प्रध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  समस्तीपुर  /

 18.  अध्यक्षे  ओर  सेशन  जिल्लाਂ  विधिक  सहायता

 19,  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  मधुथमी

 ,  20.  अध्यक्ष  जिला  और  सेशन  जिला  चि४घधिक  सहायता  मुजफ्फरपुर

 21.  .  अष्पक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  सौतामड़ी
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 22.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  बेशाली

 29.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  मोतीहारी

 24.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  बेतिया

 25.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  सारन
 ध  )  ह  ;

 26.  अध्यक्ष  ओर  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  सिवान

 2".  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  गिरिडीह

 28,  अध्यक्ष  ओर  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  सिहभूम

 29.  अध्यक्ष  और  सेशन  जिला  विधिक  सहायता  नालंदा

 30.  पटना  उच्च  न्यायालय  विधिक  सहायता  उच्च  पटना

 31.  रांची  उच्च  न्यायालय  विधिक  सहायता  रांची  उच्च  न्यायालय
 न्‍्यायपीठ  रांची

 सोन  अधिकारियों  को  एक  स्मथ  उपसेनाध्यक्ष  के  रूप  में  नियुक्षियां
 हैं

 1825.  भरी  इख्रजोत  गुप्त  :  क्‍या  रक्षा  मनत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तीस  अधिकारियों  को  एक  साथ  ही  उपसेनाध्यक्ष  नियुक्त  किया  गया

 यदि  तो  उसके  कार्य  ओर  उत्तरदायित्व  तथा  रेंक  की  परस्पर  किस  प्रकार  व्याख्यां

 की  गई  है  पु

 क्ष्या  यह  पहुला  अवसर  है  जबकि  एक  ही  समय  में  एक  से  अधिक  उपसेनाध्यैक्ष  नियुक्त

 हैंए  और

 यर्दि  तो  किन  आधारों  पर  यह  व्यायोचित

 रक्षा  मंत्री  पो०  बो०  नर्शोतह  :  से  सेना  मुख्यालय  में  उप-सेनाध्यक्ष  का
 कैवल  एंक  ही  पद  अभी  हाल  में  दो  अन्‍य  अफसरों  उनकी  अपनी-अपनी  बतेमान  नियुवितयों
 पर  उनके  कार्यों  में  बिना  परिवर्तन  किए  उप-सेनाध्यक्ष  के  पद  का  दर्जा  और  परिलब्धियां  दो

 भई  हैं  ।

 समुग्र  तट  पर  तेल  को  खुंबाई  के  कार्य  में  शैर-सरकारी  भारतीय  पूंजी  निवेश

 1826.  भ्रो  इसद्रजोत  गुप्स  ;  क्‍या  पेट्रोलियल  मन्‍्त्नो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :  -

 (we)  क्‍या  सरकार  ने  समुद्र  तट  पर  तेल  को  खुदाई  के  कायें  में  अंततः  मैर-सरकारी  भारतीब॑  -

 पूंजी  के  मिवेश  को  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया

 1(4
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 --  —— अनन उद्योग

 क्‍या  इस  प्रयोजन  के  लिए  मोदी  उद्योग  समूह  और  एक  विदेशी  बहु  राष्ट्रिक  कम्पनी  के

 बीच  एक  सहयोग  समझौता  हो  चुका  और

 यदि  तो  उक्त  समझौते  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  मवल  किशोर  :  जी  हां  ।

 और  म॑सर्ज  मोदी  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  ने  ड्रिलिग  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए
 मैसर्ज  सांता  फि  इंटरनेशनल  कार्पोरेशन  के  साथ  सहयोग  करने  प्रस्तव  किया  था  ।  यह  सहयोग

 समझौता  अभी  तक  सरकयूर  के  रिकार्ड  में  नहीं  रखा  गया
 |

 सातबों  पंचवर्षाय  योजना  के  दोरान  तेल  उत्पादन

 1827.  ्रीमती  माधुरी  सिंह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उसके  *

 द्वारा  तेल  का  उत्पादन  दुगना  करने  का  विचार

 .  यदि  तो  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा  अपना  उत्पादन  दुगना  करने  के

 फलिए  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्योरा  क्या  ओर
 ह

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  ब्योरा  क्या  है  ?

 वेद्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  से  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दोरान  तेल  एवं  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा  किए  जाते  वाले  अन्वेषण  कार्य  क्रम  तथा
 कच्चे  तेल  के  उत्पादन  के  ब्यौरे  सातवों  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  परचात्‌  ही
 उपलब्ध  होंगे  ।

 उड़ीसा  के  आविवासो  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सेवाओं  में  सुधार

 1828.  भी  के०  प्रधानों  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  आदिवासी  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  संचार  सेवाओं  में  सुधार  हेतु  वष  1985-86
 के  दोरान  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 ठेलीफोन  एक्सचेंजों  को  स्वचालित  उड़ीसा  के  भीतर  तथा  बाहर  के  को
 भुवनेश्वर  ओर  अन्य  स्थाज़ों  से  सीधी  डायल  सेवा  द्वारा  जोड़े  जाने  के  प्रस्तावों  का बिवरण
 क्‍या

 किन-किन॑  स्थानों  में  नए  टेलीफोन  एक्सचेंजों/ता रघरों  ओर  डाकघरों  की  स्थापना  की
 ओर

 *

 राज्य  के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  शीध्र  डाक  बितरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लि  ए  क्या
 .  प्रभावी  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  उड़ोसा  के  जनजातीय  तथा
 पिछड़े  इलाकों  में  संचार  सेवाओं  को  सुधारने  के  लिए  1985-86  5-86  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  लागू  होने
 थासी  धड़भुजाकार  तथा  अन्य  उदारीकृत  नीतियों  के  अनुरूप  अधिकाधिक  भात्रा में  टेलीफोन
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 एक्सचेंज  लंबी  दूरी  के  सावंजनिक  टेलीफोन  घर/ता  रघर  डाक  तार  खोलने  के  लिए  कदम
 ठै  |  ५

 1985-86  में  तीन  टेलीफोन  एक्सचेंज  जो  अर्थात्‌  (1)  पिछड़े  क्षेत्र  में  बालासौर

 (2)  जनजातीय  इलाकों  में  जंपोर  ओर  (3)  सामान्य  क्षेत्र  में  संबलपुर  . एक्सचेंज  का  स्वचलीकरण

 करने  का  प्रस्ताव  बालासोर  और  भद्रक  शहरों  को  भुवनेश्वर  और  कटक  के  साथ

 प्वाइंट  एस०  टी०  डी०  के  जरिए  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  पारादीप  से  कटक  के  लिए  भी  प्वाइं

 प्वाइंट  एस०  टी०  डी०-सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  |

 ों
 bd  या

 उड़ीसा  के  बाहर  के  स्थानों  के  लिए  एस०  टी०  का  प्रस्तावः  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  1985-86  के  दोरान  30  टेलीफोन  एक्सचेंज  ओर  150  लम्बी  दूरी  के

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर/तारघर  से  जनजातीय  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  10  टेलीफोन

 एक्सचेंज  ओर  60  लम्बी  दूरी  के  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर/सेंयुक्त  डाक  तार  खोलने  का

 प्रस्ताव  45  डाकधर  भी  खोले  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।
 :  .  .  1985-86  के  उड़ीसां  क ेजनजातीय  और  पिछड़े  इलाकों  में  डाक  वितरण  में

 तेजी  लाने  के  लिए  23  विभागीय  वितरण  एजेंटों  की  नियुक्ति  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि  निधि
 '
 उपलब्ध  रहे  ।

 हिग्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  उड़ीसा  सें  सिग  विमानों  का

 उत्पादन  ओर  उनके  हिस्से  पुर्ज  जोड़ना

 1829.  भरी  के०  प्रधानी  :  क्या  रक्षा  मम्न्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नवीनतम  सोवियत  लड़ाकूं  विमान  का  लाइसेंसीकृत  उत्पादन  हिन्दुस्तान
 एयरोनाटिक्सं  लिमिटेड  के  नासिक  स्थित  कारखाने  में  विभिन्‍न  चरणों  में  शुरू  किया

 भारत  द्वारा  विम्मानों  को  पहले  ही  प्राप्त  कर  लेने  के  इस  विमान  का

 पूर्ण  रूप  से  उत्पादन  कब  तक  शुरू  होने  को  सम्भावना  और
 ह

 हिन्दुस्तान  लिमिटेड  की  उड़ीसा  जिसकी  क्षमता  का  अब  तक

 पूर्ण  उपयोग  किया  जा  रहा  को  इन  दो  प्रकार  के  मिम  विमानों  के  हिस्से  के  उत्पादन

 हिस्से  पुर्जे  जोड़ने  का  कार्य  सौंपा  जाएगा  ?  ह

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  मरसह  :  से  हिन्वुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड
 के  नासिक  डिवीजन  में  विमान  का  उत्पादन  किया  जाना  है  और  यह  काय  निर्धारित

 क्वाय्यक्रमानुसार  चल  रहा  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिंटेड  को  कोरापुट  डिवीजन  में  उपलब्ध

 क्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  दे

 गा  नासिक  डिवीजन  में  किसी  अन्य  विमान  के  निर्माण  का  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 इस  बारे  में  आगे  और  ब्योरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।  तर

 कुंषि  कार्यों  के  लिए  रियायंती  दरों  पर  पेट्रोल  ओर  डोजल  को  सप्लाई

 1800.
 झरो  अनन्त  प्रसाद  सेछी  :

 क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  -:

 32166  $
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 क्‍या  सरकार  ने  कृषि  कार्यों  के  लिए  पेट्रोल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  वाषिक

 आवश्यकता  का  कोई  अनुमान  लगाया  है

 क्या  क्षि  प्रयोजनों  के  लिए  रियायती  दरों  पेट्रोल  और  डीजल  सप्लाई  करने  के
 लिए  कोई  प्रस्ताव  सरकरि  के  विचाराधीन  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  ?  ।  है

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  समवल  किशोर  कृषि  के  क्षेत्र  में  मुख्य
 रूप  से  पावर  टिलरों  और  पम्प  संटों  को  चलाने  के  लिए  मुख्यतः  हाई  स्पीड

 डीजल  आयल  तथा  कुछ  कम  मात्रा  में  हलका  डीजल  आयल  का  किया  जाता  फुटकर
 बिक्री  केन्द्रों  द्वारा  बिक्री  के  सेक्ट्रल  ब्रेक  अप  की  सूचना  डीलर  नेट  वर्क  तथा  तेल  कम्पनियों  द्वारा
 नहीं  रखी  जाती  ।  फूटकर  केन्द्रों  द्वारा  हाई  स्पीड  डीजल  तेल  की  बिक्री  के  सेक्ट्रल  ब्रेक  अप  का  पता

 लगाने  के  लिए  तेल  उद्योग  द्वारा  1984  में  एक  ओपिनियन  सर्वे  किया  गया  ।  इस  आधार  पर  तथा

 .  198  3-84  में  हाई  स्पीड  डीजल  की  कुल  बिक्री  के  अनुसार  कृषि  क्षेत्र  द्वारा  प्रयोग  की  गई  मात्रा

 का  लगभग  20  लाख  मीट्रिक  टन  का  अनुमान  लगाया  गया

 जी  नंहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 द।दरा  ओर  नगर  हवेलो  में  अनुसूचित  जातियों/अनसूचित
 जनजातियों  हारा  चलाए  जा  रहे  लघु  उद्योग

 1831.  भी  सोताराम  जे०  गावलोी  ;  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ।

 क्‍या  दादरा  और  नगर  हवेली  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित.  जनजातियों  द्वारा
 कोई  लघ  उंद्योग  चलाए  जा  रहे  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1983-84  में  दादर  और  नगर  हवेली  में  कुल  11  दस्तकारी  एककर
 एवं  20  लधु  एकक  स्थापित  किए  गए  थे  ।  सभी  11  दस्तकारी  एकक  अनुसूचित  जालियों/अनुसूचित
 जनजातियों  द्वारा  लगाए  गए  थे  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  फ्रेश  के  फेजाबाव  जिले  में  गए  टेलीफोन  कनेक्‍्शमों  हेतु  प्रतोक्षा  सूचो

 |ਂ
 1832,  शलो  तिल  स्त्री  :  क्या  संचार  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 दूर  मे
 फंजाबँद  शहर  में  कितने  व्यक्ित  नए  टेलीफोन  कनेक्शन  हेतु  प्रतीक्षा

 पूः
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 क्या  सरकार  इन  लोगों  की  समस्था  के  समाधान  के  लिए  कोई  उपाय  कर  रही
 .  क्‍या  फंजाबाद  में  एक  नया  इलेक्ट्रानिक  टेलीफोन  एक्सचेंज  स्थापित  करने  का  कोई

 )  यदि  तो  तत्सम्बंन्धी  प्रगति  क्‍या  है
 !  e

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्रों  (  श्री  राम  निवास  :  )  फैजाबाद  में

 नए  टेलीफोन  कनेक्शनों  के  लिए  140  आवेदक  प्रतीक्षा  सच्ची  में  हैं  ।

 1985  के  अन्त  तक  इस  एक्स  चंज  की  क्षमता  में  100  लाइनों  काਂ
 ने  का  8 86

 के  द॑ं  थ्ञ  00  हे  है
 करने  का  प्रस्ताव  1985-86  के  दौरान  भी  100  लाइनों  की  वृद्धि  करने

 प्रस्ताव  है  ।

 न
 ।

 उपर्युक्त  भाग  )  के  उत्तर  क्रो  म  हेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 केन्द्र  द्वारा  उच्चोग  स्थापित  करने  हेतु  सहायता  ओर
 .  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  सें  प्रावधान

 कप  रन
 ]

 क्ल
 |  घ

 1833.  भ्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 किसी  राज्य  में  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  केन्द्र  से  कितनी  धनराशि  की  सद्दायता  दी
 जाती

 -

 राज्यों  का  विकास  करने  हेतु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सातबीं  पंचवर्षीय  योज॑ना
 में  क्या  प्रांबधान  किए  गए  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनी  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  से
 उद्योमों  को  स्थापित  करने  के  लिए  केन्द्र  की  सहायता  को  सीमा  का  अभी  तक  निर्णय  नहीं  किया

 है  सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 मारति  कारों  का  उत्शावन  बढ़ाने  के  उपाय

 1834.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  उच्चोग  ओर  कम्पनी  कार्य  भनन्‍्त्रो  यह  बतांने  की  कृपा
 करेंगे  कि  मादंति  कारों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आरिफ  मोहम्मद  कुल
 20,000  गाड़ियों

 के  लक्ष्य  की  तुलना  में  मारति  उद्योग  लिमिटेड  ने  1984-85  में  20,000  से
 झ्धिक  कारों  और  2,000  वनों  का  उत्पादन  किया  1985-86  में  36,000  कारों  और

 12,000  बैनों  का  निर्माण  करने  के  लिए
 कम्पनी

 प्रयत्त  कर  रही  मांग  का  पूंरा  करने  की  दुष्टि
 से  बाद  के  वर्षों  में  उत्पादन  में  और  वृद्धि  की  जायेगी  ।

 168  *
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 1835.  भी  डो०  पी०  जदेजा  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पमी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 '
 ु  नामों

 |

 नई  प्रौद्योगिकी  और  उद्योग  के  दर्जे  को  महत्व  देते  हुए  भारतीय  ब्रांड  नामों  को  विकसित
 करनेਂ  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्‍या  ताकि  एक  दिन  हम  भी  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्रांडों  की
 स्पर्धा  कर  ओर  ॥॒

 यह  देखने  के  लिए  कि  विदेशी  प्रोद्योगिकी  की  सहायता  से  अथवा  उसके
 भारतीय  ब्राण्डों  का  विकास  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  है  ?  *

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  सें  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  :  से
 भारतीय  ट्रेड  मार्कों  क ेविंकास  के  लिए  विदेशी  ट्रेंड  मार्क  के  प्रयोग  को  हतोत्सहित  किया  जाता

 एक  सामान्य  नीति  के  अनुसार  देश  के  भीतर  बचे  जाने  वाले  उत्पादों  पर  विदेशी  ट्रेड
 मार्कों  के  प्रयोग  की  अनुमति  नहीं  दी  हालांकि  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों  पर  हसके
 प्रयोग  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  इन  आशय  की  एक  शर्ते  का  समावेश  सभी  विदेशी  सहयोग  की
 स्वीकृतियों  में  किया  जाता  है  ।

 |

 बिड़ला  बंधुओं  हारा  उड़ीसा  में  टायर  फंक्ट्रियों  को  स्थापना

 1836.  श्री  सनत  कुपार  मंडल  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनमो  कायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  ने  बिड़ला  अन्धुओं  को  उड़ीसा  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  कारखाने  में
 90  करोड़  लगाकर  टायर  उद्योग  के  क्षेत्र  में  प्रवेश  की  अनुमति  दी

 कया  इस  उद्योग  में  पहले  ही  बहुत  अधिक  फाललू  क्षमता  उपलब्ध

 यदि  तो  किन  कारणों  से  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृति  दी

 क्‍या  नये  टायर  यूनिट  को  केसो  राम  इण्डस्ट्रीज  के  एक  प्रभाग  के  रूप  में  स्थापित  किया
 जाएगा  और  इसमें  हुए  घाटे  को  केसोराम  के  शेष  प्रभागों  के  लाभों  से  कर  का  लाभ  देकर  पूरा  किया
 जा  सकता  है  तथा  करों  में  राहत  प्राप्त  की  जा  सकती  और

 (2)  कया  केसोराम  इृण्डस्ट्रीज  को  आशय  पत्र  जारी  करते  समय  इस  पहलू  पर  विचार  किया
 गया  था  ?

 हु

 उच्चोग  और  करूपतो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्जो  आरिफ  मोहम्मद  :  बिरला
 समूह  के  स्वामित्व  वाली  मे०  केसोराम  हृण्डस्ट्रीज  एण्ड  काटन  मिल्स  सिमिटेड  को  उड़ीसा  में  बाला
 सोर  श्रेणीबद्ध  का  एक  पिछड़ा  जिला  में  टायर/ट्यूबों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक
 आशय-पत्र  जारी  किया  गया

 और  मे०  केसोराम  इण्डस्ट्रीज  एण्ड  काटन  प्लस  लिमिटेड  के  आवेदन  की  सभी
 दृष्टियों  से

 विधिवत
 जांच  की  गई  थी  जिसमें  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  में  पूर्वानुमानित  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  अपेक्षित  निर्माण  क्षमता  उत्पन्न  करने  और  आशय  पत्र  स्वीकार  किए  जाने  से
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 पूरे  एम०  आर०  टी०  पी०  अधिनियम  के
 उपबंधों

 का  पालन  करने  सहित  सभी  बातों  पर  विचार

 कर  लियां  गया  है  ।
 ह॒

 (5)  ओर  आवेदन  पत्र  में  केशोराम  इण्डस्ट्रीज  एण्ड  काटत  मिल्स  लिमिटेड  के  नाम

 से  प्रत्युत  किया  गया  था  ओर  उप्ती  के  अनुसार  आशय  पत्र  जारी  किया  गया  था  ।

 दि  दानापुर  छावनो  क्षेत्र  सें  भूमि  पर  अवैध  कब्जा

 '

 1837.  भी  अस्दुल  हम्ताम  अस्सारी  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दानापुर  छावनी  क्षेत्र  में  स्थानीय  लोगों  ने  सैक्टर  4  और  सैक्टर  7  के  बीच
 काफी  भूमि  पर  कठ्जा  कर  लिया

 क्‍या  छावनी  कर्मचारियों  ने  बस  स्टैंड  ओर  मार्शल  बाजार  के  बीच  भूमि  पर
 अधैक्ष  कब्जा  कर  लिया  ओर

 क्‍या  सरकार  का  अवध  कब्जे  को  हटाने  और  दोषी  व्यवितयों  को  दण्ड  देने  के  लिए
 कोई  कारंवाई  करने  का  विचार  है  ?

 ह

 रक्षा  मंत्री  पो०  बो०  नर्रातह  :  हां  ।

 हां  ।

 ५  डाक  ओर  तार  विभाग  सें  हिन्दी  अधिकारी  और  हिन्दी  अनुवाबक

 .

 ओरो  बनबारी  लाल  बेरवा  :  क्‍या  संचार  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  यह  जानकारी  है  कि  डाक  और  तार  विभाग  ने  एडवान्स  लेबिल

 कम्युनिकेशन  ट्रेनिंग  सेंटर  से  कुछ  हिन्दी  अधिकारी  और  वरिष्ठ  हिन्दी  अनुवादक  लियें

 यदि  तो  उन्हें  सकिल  ऑफिस  से  लेने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  निदेशालय  में  पहले

 ही  एक  हिन्दी  एकक  काम  कर  रहा

 इनਂ  अधिकारियों  को  एडवान्स  लेबिल  टेलीकम्युनिकेशन  ट्रेनिंग  सेंटर  से  की  शर्तें

 क्‍या
 ह  ,

 क्‍या  उन्हें  डाक  ओर  तार  विभाग  में  खपाने  का  प्रस्ताव  और

 (5)  ये  अधिकारी  अपने  वेतन  और  भत्ते  कहां  से  ले  रहे  उसका  शीर्ष  क्या  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  और  जी  एक

 हिन्दी  अधिकारी  तथा  तीन  वरिष्ठ  अनुवादक  उच्च  स्तरीय  दूरसचार  प्रशिक्षण  गाजियाबाद

 से  डाक-तार  निदेशालय  में  लाए  गए
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 डाक-तार  विभक्ण  द्वारा  उपयुक्त  अंतराल  पर  60  कोड  तथा  मंनुअलों  का  प्रशासन
 किया  जाता  समग्र  अंतरौल  में  इन  कोड  पुस्तकों  एवं  अनुअलों  में  बड़े  पैमाने  पर  संशोधन  करना

 होता  ह ैया  कुछ  अ  तिरिक्त  सामग्री  शामिल  करनी  होती  ।  इसी  उद्देश्य  से तारीख  के

 अदिेशों  के  अंतर्गत  एक  कोड  एवं  मेंनुअल  संशोधन  सेल  का  गठन  किया  गया  था  जिसमें  30  अधिकारी

 कमंचारी  इस  सल  की  कार्य  अवधि  3  व  है  ।

 छूस  सैल  के  गठन  के  समय  संशोधित  कोड  पुस्तकों  एवं  मंनुअलों  के  हिन्दी  अनुवाद  के  लिए
 अलए  से  पर्याप्त  स्टाफ  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  था  ।  चुंकि  राजभाषा  अधिनियम  के  अंतर्गत  इस्हें
 हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  प्रकाशित  किया  जाना  अनिवायं  अतः  विभाग  ने  डाक-सार  निदेशालय  के

 हिन्दी  अनुभाग  के  हिन्दी  अनुवादकों  तथा  कुछ  समीपवर्ती  फोल्ड  यूनिटों  के  हिन्दी  अनुभाग  के  अनुवादकों
 को  सेवाओं  का  उपयोग  करने  का  .  प्रयास  किया  ।  इसी  संदर्भ  में  उच्च  स्तरीय  दूरसंचार  प्रशिक्षण

 गाज्ञियाबाद  के  हिन्दी  अनुभाग  की  सेवाएं  ली  गईं  ।

 और  उच्च  स्तरीय  दूरसंचार  प्रशिक्षण  गाजियाबाद  से  लिया  गया  स्टाफ

 उक्त  कार्यालय  का  ही  स्टाफ  बना  रहेगा  जहां  से  वे  सामान्य  शीर्ष  के  अन्तर्गत  अपना  वेतन  एवं  भत्ते

 प्राप्त  करते  हैं  ।

 नहीं  ।  इन  कमंचारियों  को  ड़ाक-तार  निदेशालय  में  खपाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  उक्त  कार्य  के  पूरा  होने  के  बाद  उन्हें  पुनः  उच्च  स्व॒रीय  दूरसंचार  प्रशिक्षण

 गाजियाबाद  भेज  दिया

 अमरीका  द्वारा  भारत  को  हथियारों  और  संन्य  उपस्कर  को  बिक्री  के  लिए  पूर्व  इलें

 भी  भोला  नाथ  सेन  :  क्या  रक्षा  भम्न्नो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अमरीका  ने  भारत  को  हथियारों  और  सेन्‍्य  उपस्करों  को  बिक्री  के  लिए  कुछ  पूर्व
 शर्तें  लगायी

 यदि  तो  यह  पूर्व  शर्ते  क्या  और  क
 क्‍या  अमरीका  द्वारा  अन्य  विशेषेकर  पाकिस्तान  को  हथियारों  की  बिक्री  के

 मामले  में  भी  इस  प्रकार  की  पूर्व  शर्तें  लगाई  गई  हैं  ?

 रक्षा  मन्‍्त्रो  पी०  थो०  नरसह  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 इण्डियन  डुग्स  एण्ड  फार्मास्पुटिकल्स  लिसिटेड  को  हुआ  नुकसान

 भ्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्‍या  श्सायन  ओर  उ्ेरक  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे '

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  का  स्चित  नुकसात
 29  लाख  रुपए  था  जोकि  कम्पनी  की  चुकता  पूंजी  संफ्ए  का

 प्रतिश्षत

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण
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 इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  कितने  संयंत्र  चलाए  जा  रहे  हैं  और

 ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं
 ॥॒

 सबसे  अच्छी  हालत  में  चलने  वाले  संयंत्रों  ओर  सबसे  खराब  हालत  में  चलने  वाले

 संयंत्र  का  ब्योरा  क्या  है और  उसके  क्या  कारण  और

 ($)  क्‍या  इन  एककों  के  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  के  लिए  कोई  प्रयास  किए  गए  हैं
 जिससे  कि  ये  एकक  लाभ  अर्जित  कर  और

 यदि  तो  उससे  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  सन्त्री  वोरेन्द्र  :  जी

 हानियां  विभिन्न  पहलुओं  के  कारण  हुई  जेसे  मांग  की  बाधाओं  और  पावर/जल  की

 कमी  के  परिणामस्वरूप  स्थापित  क्षमता  का  अल्प  उपयोग/प्रौद्योगिकी  मूल  स्तर  से

 उत्पादन  की  उच्चतर  लागत  तथा  उत्पाद  मिश्रण  जिसमें  कम  पाक  अपवाले  श्रेणी  ]  और  I

 प्रपुंज  औषध  ओर  फ़ार्मूलेशन  शामिल  हैं  ।

 ओर  इस  समय  इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  पांच  एकक  चला  रहे  हैं  और

 इनमें  से  प्रत्येक  एकक  का  वित्तीय  निष्पादन  नीचे  दिया  गया  है  :

 पु  (₹०  लाखों
 (  -+)  लाभ  )  हानि

 किम ---ल3-33>ललननीीीीीदत...क्‍8हञल -  ीा.3335:.-ई:ज:ससफसफफ5सककफकइफसफससक्रमओआ  ऋछकओई55सफससअ<स  सअसफसससऑफसफ::सकासफकअ का  रा  जडसअफ३9प  ल्‍ल्‍-ओओओं२्ं

 2  1981-82 1982-83
 -

 1983-84

 ऋषिकेश  (--)  1519.34  756.84

 हैदराबाद  716.41°  (--)  759.84  (--)  426.15

 भद्रास  २)  69.85  (--)  212.97  167.73

 गुड़गांवा  .  6.72  (+)  10.68  41.57

 मुजफ्फरपुर  239.61  286.08  (->)  370.11

 (४)  ओर  किए  जाने  वाले  उपचारी  उपायों  से  आयात  नीति  की  कमियों  को  दर
 करनी  जो  उत्पादन  और  क्षमता  उपयोगिता  में-विघ्त  डालते  कार्यंकारी  पूंजी  और  कज़्चे  माल  तथा

 '  भध्यवर्तियों  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिश्चित  करना  तथा  प्रौद्योगिकी  को  उन्‍नत  क  ने  के  प्रयास
 -  करना  शामिल

 भध्य  प्रदेश  में  विविशा  ओर  पेट्रोल  ओर  डोजल  के  लिए  बिक्रो-केश  झोलता

 1841.  भरी  प्रतापृ  भानू  शार्मा  :  क्‍या  पेड्रोलियसम  सन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  ओर  सांची  पेट्रोल  ओर  डीजल  के
 लिए  नए  जिक्री-केन्द्र  खोलने  कौ
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 यदि  तो  इन  बिक्री  केन्द्रों  को  खोलने  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  भारत  पेट्रोलियम  निगम  ने  1983  में  रायसेन  जिले  में  अन्डीद्वीप  के
 :“  लिए एक  नया  डीजल  बिक्री  केन्द्र  खोलने  के  लिए  विज्ञापन  दिया  और

 यदि  तो  इसे  कार्यरूप  नहीं  दिये  जाने  के  क्‍या  कास्ण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍भी  नवल  किशोर  ओर  विदिशा

 शहर  के  बाहर  इंडियन  आँवल  कार्पोरेशन  लिमिट्रेड  के  प्रस्तावित  पेट्रोल/डीजल  खुदरा  बिक्री  केस  के
 लिए  डीलर  के  चयन  की  प्रक्रिया  आरम्भ  हो  गई  तेल  उद्योग  ने  नया  पेट्रोल/डीलज  पम्प  खोलने

 के  लिए  सांची  को  निर्दिष्ट  नहीं  किया  है  ।

 जी  हां  ।

 डीलर  के  चयन  का  कार्य  चल  रहा

 मेससे  ग्लोब  फाइनेंशर्स  का  परिसमापन

 1842.  भरी  राम  पूजन  पटेल  ;  क्‍या  उच्चयोग  ओर  कम्पतों  कार्य  सगजो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 दा

 ,  क्‍या  सरकारी  परिसमापक  केवल  कम्पनियों  के  परिमापन  के  मामलों  को  ही  निपटाता

 ।
 क्‍या  सरकारी  परिसमापक  के  पास  कई  मामले  पिछले  बीस  वर्षों  से  निप्टाने  के  लिए

 लम्बित  पड़े

 यदि  तो  मैससे  ग्लोब  फाइनेंशर्स  लि०  के  परिसमापने  से  संबंधित  लगभग
 83  ऋणदाताओं  के  दावों  के  निपटान  की  अद्यतन  स्थिति  क्‍या  और

 +

 क्‍या  मंसस॑  ग्लोब  फाइनेंशर्स  लि०  के  83  ऋणदाताओं  के  दावों  की  शीघ्र
 .  निपटान  करने  के  लिए  सरकार  का  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ह

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद
 शासकीय  संघशासित  क्षेत्र  दिल्ली  में  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत

 पंजीकृत  कम्पनियों  के  परिसंमापन  के  मामलों  से  ही  केवल  संबंधित  है  ।

 ऐसा  कोई  मामला  नहीं  जो  पिछले  बीस  वर्षों  स ेशासकीय  समापक  के  पास  मिर्णय
 के  लिए  सम्बित  पंडा  है  ।  ।

 *

 शासकीय  समापक  के  पास  समझौते  के  लिये  उल्लिखित  लम्ब्रित  83  दाकों  में  से  63
 दावों  का  निपटान  हो  चुका  है  ओर  केवल  20  दावे  अन्तिम  निर्णय  के  लिए  लम्बित  20
 अनिर्णीत  मामलों  में  से  16  मामले  दावेदारों  से  पर्याप्त  प्रमाण  के  लिए  अन्तिम  निर्णय  के  सिए
 लंबित  हैं  और  2  मामले  न्यायालय  से  विलम्ब  के  लिए  क्षमा  मांगने  के  लिए  अनिर्णीत  हैं  जो
 सम्बन्धित  दाबेदारों  से  प्राप्त  की  जानी  जहां  वक  शेष  2  का  सम्त्रन्ध  के  जिनसे  अभी  हाल  ही  में

 _फरवरी/मार्च,  85  में  आवश्यक  दस्तावेज  प्राप्त  हुए  हैं  और  जिनका  शासकीय  समापक  द्वारा  परीक्षण
 किया  जा  रहा  है  ।  ~

 173
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 न्यायालय  द्वारा  कम्पनी  को  बन्द  करने  के  अविलम्ब  मामले  शासकीय
 सम्बन्धित  उच्च  न्यायालय  के  नियंत्रण  एवं  तत्वाधान  में  कार्य  करता

 शासकीय  समणपक  ने  सचित  किया  है  कि  उपर्युक्त  में  उलि  लखित  शेष  20  दावों  के
 निर्णय  के  लिए  सक्तिय  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 घरेलू  उपयोग  में  आने  बालो  बिजलो  उपकरण  आवेहा  को
 कार्याश्वित  करने  में  असफल  रहना

 1843.  श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां  :  क्या  उच्चोग  ओर  कंपनी  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राज्य  सरकार  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अन्‍्तग्गंत  केन्द्र  द्वारा  1981  में

 पारित  घरेलू  बिजली  उपस्करण  आदेश  को  कार्यान्वित  करने  से  असफल  रही
 है  ~~  चल  हा

 क्‍या  बाजारों  में  इन  घटिया  और  नकली  बिजली  उपकरणों  की  भरमार  होने  के  कारण
 उनका  उप्रयोग  करने  वालों  के  लिए  भारी  खतरा  बना  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  का  विवार  इस  संबंध  में  कया  कदम  उठाने  का  है  ?

 उद्योग  ओर  कंप्रनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  जी

 नहीं  ।
 ०  +

 सरकार  के  पास  प्रकार  की  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 अखबारो  कागज  का  आयात

 1844.  श्री  महेख्र  क्या  उद्योग  ओर  कंपनो  कारये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  देश  में  अखबारी  कागज  की  कुल  आवश्यकता  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  भाग

 आयात  करना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  देश  को  अखबारी  कागज  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए

 कोई  व्यापक  कार्यक्रम  तंयार  किया  गया  यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 सातवीं  योजना  के  दौरान  इस  दिशा  में  क्या-क्या  योजनायें  और  उपाय  सोचे  गए  हैं  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ.मोहम्मद  :  वर्ष

 1984-85  5  के  दौरान  अखबारी  कागज  की  3.85  लाख  मीट्रिक  टन  अनुमानित  मांग  में  से  2  लाख

 मीट्रिक  टन  को  घरेलू  उत्पादन  और  शेष  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  जाना  है  ।

 और  देश  में  अखबारी  कागज  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  विद्यमान  मिलों

 की  क्षमता  उपयोग  में  सधार  करने  के  लिए  सतत  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।  निम्नलिखित  अतिरिक्त

 क्षमत्ता  को  औद्योगिक  लाइसेंसों/आशघ  पत्रों  द्वाश  मंज  री  दी  गई  है  जो  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों

 में  है
 :--
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 ज्क्ननझ।े

 क्र०  पार्टी  का  साम  अवस्थापना  स्थल
 _

 बाधिक  क्षमता

 मीट्रिक टन

 ओछोणिक  लाइसेंस

 «.  1-  तमिलनाडु  अखबारी  कागज  और  कागज  तमिलनाडु  50,000

 पु  2.  सेंचुरी  पम्प  एण्ड  पेपर
 नैनीताल  20,000

 3.  नेपा  मिल्स  मेपानगर  (3०  9,000

 आहय-पत्र  ;

 4.  तिरूपति  अखबारी  कागज  विलासपुर  79,000

 5.  कर्नाटक  न्यूजप्रिट  मंन्यफक्च रिंग  कर्माटक  30,000

 6.  श्री  एस०  पी०  जतिया  गोवा  85,000

 १.  राज्य  ओद्योगिक  और  निवेश  निगम  महाराष्ट्र  50,000

 8.  सोलर  पेपर  मिल्स  तमिलनाडु  30,000

 9.  डा०  डी०  के०  मिश्र  उड़ीसा  50,000

 .  10,  श्री  बी०  हनुमन्‍्त  राव  आंध्र  प्रदेश  40,000

 11.  मे०  बड़ौदा  रेयोत  कारपोरेशन  लि०  ब्रहाराष्ट्र  50,000

 12.  एक्मी  पेपर  लिमिटेड  मध्य  प्रदेश  60,000

 13.  में०  क्‍्लीटस  विसेन्ट  आंध्र  प्रदेश
 ह

 30,000

 पारंपरिक  मछआरों  को  उसको  देझो  यंत्रोकृत  नोकाओं  के  लिए  भिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई

 1845.  एस०  कृष्ण  कमार  :  कया  पेट्रोलियम  संत्री  यह  बगाने  कृपा  करेंगे  कि  :.

 पारम्परिक  मछुआरों  को  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करने  के  बारे  में  सरकार  की
 नीति  क्‍या  है  जिन्होंने  अपनी  देशी  नौकाओं  में  आडट  बोर्ड  इंजन  उन्हें  यंत्रीकरण  बना
 लिया  और

 क्‍या  सरकार  उन्हें  प्राथमिकता  के  आधार  पर  मिट्टी  का  तेल  सप्लाई  करेगी  ?

 वेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तबल  किशोर  :  राज्यों  को  मिट्टी  के  तेल
 का  आबंटन  मुख्य  रूप  से  घरेलू  रोशनी  तथा  खाना  पकाने  के  लिए  किया  जाता  है  ।  सभी  राज्यों  को
 सलाह  दी  गई  है  कि  गेर-घरेलू  कार्यों  के  लिए  मिट्टी  के  तेल  के  प्रयोग  को  तभी  अनुमति  दी  जाये
 जब  प्रौद्योगिकीय  कारणों  से  किसी  अन्य  प्रकार  के  इंधन  का  प्रयोग  सम्भव  न  हो  ।  मछली  पकड़ने
 की  नोकाओं  के  आउट  बोडं  इंजन  प्राप्त  सूचना  के  अनुमार  पेट्रोल  से  चलने  वाले  डिजाइन  के  बनाए
 जाते  हैं  ओर  लम्बी  अवधि  तक  मिट्टी  के  तेल  से  चलाने  पर  इंजन  को  नुकसान  होने  की  संभावना
 होती  है  इंजनों  के  लिए  मिट्टी  के तेल  जो  आयात  किया  जाता  प्रयोग  करना  वांछनीय
 नहीं  समझा  गया  है  जबकि  पेट्रोल  जिसका  देश  में  ही  उत्पादन  होता  प्रयोग  किया  सकता  है  ।
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 2  1985

 उपर्युक्त  में  दिए  गए  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  पैदा  नहीं  होता  ।

 अखवारी  कागज  से  हटाने  का  अनुरोध

 1846.  आओ  अमर  सिंह  राठवा  :

 भीसती  माधुरी
 भरी  थी०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :

 क्या  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  कृर्पा  करेंगे  कि  :  _

 क्‍या  एडिट्स  मिल्ड  आफ  इंडिया  ने  सरकार  से  अखंबारी  कागज  से  शुल्क  हटाने  और

 इसे  सस्ता  करने  ओर  प्रेस  के  सभी  वर्गों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  अखबारी  कागज  उपलब्ध  कराने  का
 किया  है

 अनुरोध  कया  है

 तो  अखबारी  कागज  पर  वसूल  किए  जाने  वाले  शुल्क  की  वतंमान  दर  कया

 और
 ह

 *

 समाचार  पत्र  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  अखबारी  कागज  से  शुल्क  हटाने  अथवा  कम

 करने  के  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?  नि
 “”

 उच्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ऑरिफ  मोहम्मद  :  उद्योग

 और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  द्वारा  इस  बारे  में  एडिटर्स  गिल्ड  आफ  इंडिया  से  कोई  भी  अभ्यावेदन
 प्राप्त  नहीं  हुआ  ।

 ओर  अभ्यास  फुस्तिकाओं  क्रथया  सामान्य  रुचि  की  अन्य

 पुस्तकों  की  छपाई  में  उपयोग  के  लिए  अनधिंक  50  प्रतिशत  रेशा  तत्वों  की  मात्रा  में  मंकेनीकल

 बड  पल्प  से  बने  सभी  प्रकार  के  कागज  के  मामले  में  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  पर  पूरी  तरह  से  छूट
 दी  गई  बेमेल  आकार  के  अखबा।री  कागज  और  रद्दी  अखबारी  कागज  थर  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत  समाचार  किताबों  और  पत्रिकाओं  की  छपाई  में  प्रयोग  होने
 वाले  आयातित  अखब।री  कागज  पर  सीमा  शुल्क  की  प्रभारी  दर  550  रु०  ओर  सहायक  शुल्क  की

 दर  275  रु०  प्रति  मी०  टन  किन्तु  अखबारी  कागज  पर  आयात  शुल्क  की  घसूली  के  विरुद्ध

 दायर  की  गई  कुछ  रिट  याचिक्राओं  पर  उच्चतम  न्यायालय  के  दिनांकਂ  6  1984  के

 निर्णय  के  सरकार  के  लिए  समाचार  पत्रिकाओं  आदि  की  छपाई  के  लिए  प्रयोग  किए
 गए  अखबारी  कागज  पर

 |  1981  से  देव  सहायक  शुल्क  अथवा  आयात  शुल्क  की  वसूली
 के  संपूर्ण  प्रश्त  पर  न्यायनिर्णय  की  तारीख  से  6  मद्दीते  के  भीतर  परुतविचार  करना  अपेक्षित

 इस  बीच  वित्त  मंत्रालय  ने  क्षेत्रीय  संगठनों  को  आयातित  अखबारी  कागज  पर

 550  to  प्रति  मी०  टन  की  दर  से  शुल्क  वसूल  करने  का  निर्देश  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।  श्री  पी०  वी०  नरसिंह  राब  ।
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 भष्याह्  ..

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 शघ्ट्रीय  कंडेट  कोर  अधितियम  तथा  नोसेता  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचमाये

 ्ि
 ४  विधि  तथा  स्याय  मंत्री  के०  श्री  पी०  वी०  नरसभ्िह  राव  की  ओर से  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 ह

 ।
 1.  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  1948  की  धारा  13  की  उपधाड़ा  (3)  के  अन्तगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 4
 राष्ट्रीय  कैडेठ  कोर  1985,  जो  23  1985
 को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  का०  नि०  आ०  49  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  1985,  जो  9  1985  को

 भारत  के  राजपतन्न  में  अधिसूचता  संख्या  का०  नि०  आ०  52  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  दूसरा  संशोधन  1985,  जो
 16  1985  को  भारत  के  राजपतन्न  में  अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  आ०
 56  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  (5

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टी०  630/85]

 (2)  नोसेनिक  सेवा  की  ओपचा  रिक  शर्तें  तथा  प्रकीर्ण  1984  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  जो  नौसेना  1957  की  घारा  185
 के  अन्तगंत  16  1984  फो  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचता  संख्या  का  ०

 नि०  आ०  130  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उपर्युक्त  (2)  में  उल्लिखित  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होने के
 कारणों  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  ।

 में  रखी  गईं  |  वेलिए  संस्या  एल०  टो०  632/85]

 वर्ष  1985-86  की  शिक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  को  ब्यौरेबार  मांगें

 शिक्षा  संत्रो  कृष्ण  चन्द्र  :  मैं  वर्ष  1985-86  की  शिक्षा  मंत्रालय  की  अनुदानों  की
 ध्योरेवार  मांगों  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  गई  देखिए  संद्या  एल०  ढो  ०  633/85]

 हिस्बुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  नई  दिल्‍्ती  के  वर्ष  1983-84  तथा  हिन्दुस्तान
 लाएं  निक  कंमिकल्स  सीमित  के  वर्ष  1983-84  की  समीक्षा  तथा  बाषिक  प्रतियेदन

 रसायन  और  उर्वरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  बीरेसा  :  मैं

 एप
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 जपपतपतमतम-ाी-तपमतशपनननजजजज्य्प््-ै-पा+पज८

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  -  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 निम्तलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  :---

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  नई  के  वर्ष  1983-84  के
 कांयंकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1983-84
 सम्बन्धी  वाधिक  लेखापरीक्षित  उन  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [  प्रंथालय  में  रखे  वेखिए  संख्या  एल०  टी०  634/85]

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  कंमिकल्स  सीमित  के  वर्ष  1983-84  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  आगेनिक  कंमिकल्स  सीमित  के  वर्ष  1883-84  सम्बन्धी
 वा्िक  लेखापरीक्षित  लेखे  तंथा  उन  पर
 परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।  ह

 (2)  उपर्युक्त  मद  (1)  के  और  भागों  में  इल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर
 रखने

 में
 विलम्ब  होने  के  कारणों  को  दर्शाने  वाले  दो  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण  )

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  635/85

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  अम्तर्गंत  अधिसूचनायें

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  शर्मा  म्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :--  .

 आवंश्यक  वस्तु  1985  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 लाइट  डीजल  आयल  1985

 जो  17  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०
 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 ॥॒

 भट्टी  तेल  मूल्यों  का  निर्धारण  ओर

 1985,  जो  17  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुमा  था  तथा  उसका  एक  जो

 21  1985  की  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित

 हुआ
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 मिट्टी  का  तेल  1985,  जो  ,
 17  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०ਂ

 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 पैराफीन  मोम  वितरण  और  संशोधन  1985,  जो

 17  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  सा०  का०  नि०
 में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 मिट्टी  का  तेल  1985, 5,
 जो  26  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संझया  स्ा०  का०
 नि०  में  प्रकाशित  हुआ  ५

 में  रखो  देलिए  संस्या  एल०  ही०  636/85]

 अमल  दस  :  मैंने  एक  अत्यावश्यक  विषय  पर  एक  ध्यानाकर्षण
 दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अमल  मैं  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बारे  सें  अपने  कार्यालय  में  बात

 करता  यहां  नहीं  ।  आपने  उसे  मुझे  कत्र  दिया  मैं  उसकी  तलाश  करूंगा  ।  आप

 निश्चित  रहें  ।  ॥

 सुरेश  कुरुप  :  यूनियन  का रबाइड  से  फिर  गैस  रिसने  का  समाचार  प्रकाशित

 हुआ  है
 नग्न  ह

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  एक  समाचार  मुझे  इसको  कोई  जानकारी  नहीं  मुझे
 सच्चाई  का  पता  लगाना  इन  समाचारों  पर  मैं  कोई  काममंवाही  नहीं

 कर
 सकता  ।  मुझे

 सच्चाई  का  पता  लगाना  होगा  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।  इस  तथ्य  का  सत्यापन  करनों  होगा  ।.  आप
 इस  बात  को  व्यर्थ  ही  क्‍यों  उठा  रहे  इसमें  कोई  सच्चाई  नहीं  जब  तक  कोई  सारगर्भित
 बात  न  मैं  अनुमति  क॑से  दे  सकता  हूं  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 )
 श्री  सुरेश  कुरूप  खड़े  हुए  ।

 महोदय  :  श्री  इसका  कोई  ठोस  आधार  नहीं  मैं  पता  लगाऊभा  कि

 इससें  कोई  सच्चाई  है  अथवा  नहीं  ।  मैं  पता  लगाऊंगा  ।

 *ਂ
 .  झो  स्रेश  कुरूप  :  आपको  सच्चाई  का  पता  लगाना  ही  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यही  करना  होगा  ।  मंत्रालय  से  पूछे  बिना  सूचना  कैसे  मिल
 सकती  है  ।  यह  एक  तर्क॑संगत  बात  उनसे  पूछे  बिना  मुझे  सच्चाई  का  पता  कैसे  चल  सकता

 कृपया  बैठ  आइए  ।
 '

 )



 के  ु्‌  न  '  हे
 संभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  ह  2  1985

 «शो  सुरेदा  कुरूप  :  मैं  यह  मामला  उठा  रहा  इसलिए  आपकी  सच्चाई  का  पता  लगाना

 भाहि

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसमें  कोई  सच्चाई  है  तो  उसका  उत्तर  दे  दिया  जाएगा  ।  यदि  कोई
 बात  नहीं  तो  वे  इसका  उत्तर  कंसे  दे  सकते  हैं  ?

 संफुह्ीन  चोधरी  :  हमें  नहीं  पता  कि  वहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?  _

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  सच्चाई  का  पता  लगा  रहा
 यदि  कोई  -  सच्चाई  होगी  तो  उसका  पता  चल  जाएगा  अन्यथा  यह  तो  सामान्य

 बात
 .

 Ro  प्रो०  भघु  दंडबते  :  यह  मन्‍्त्री  जी  की  कार्य  कुशलता  पर  निर्भर  करता

 .

 श्री  राम  स्वकृप  राम  :  अध्यक्ष  मैंने  आपको  एक  नोटिस  दिया  कालिंग  -

 अटैंशन  का

 महोदय  :  कालिंग  अटेंशन  की  बात  यहां  नहीं  होती

 अध्यक्ष  महोवय  :  क्या  उनसे  पूछे  मुझे  तथ्यों  की  जानकारी  हो  सकती  है  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।
 ह

 **
 रॉ  ल्‍

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कृष्ण  अय्यर  ।
 |

 *

 ह
 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  अर्थ  नहीं  है  ।  निरथेक  बात  करते

 |

 .  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी  मेरी  अनुमति  के  बिना  कोई  भी  बात  कार्मवाहौ  बतांत  में

 सम्मिलित  नहीं  की  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 लाहे  पचास  हजार  का  हो  चाहे  एक  लाख  का  हो  तब  भी  हिसाब  से  बात  होगी  ।

 ७*  कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  नहों  किया  गया  ।

 *
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 2  1907  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 «८  Le

 मैं  नियमों  के  अनुसार  कार्य  करूंगा  ।

 Vv ft प्रताप भानु sat (विदिशा) : मैंने ध्यानाकर्षण
 ह

 ट
 की  प्रताप  भानु  झ्र्मा  :  मैंने  ध्यानाकर्षण  के  बारे  में  नोटिस  दिया

 हा
 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मेरे  पास  आप  मेरे  कक्ष  में  बात  कर  सकते  ध्यानाकर्षण
 प्रस्ताव  के  बारे  में  सभा  भवन  में  चर्चा  नहीं  की  जबती  है  ।  रा

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  ।

 प्रताप  भानु  शर्मा  हमारे  निवेदन  पर  विचार  किया

 _  मध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  पास  टाइम  नहीं  विजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  में  बात  हुई  थी  ।

 7  २०

 सहोदय  :  इसके  बारे  में  आप  मेरे  कक्ष  में  मेरे  साथ  बातचीत  कर  सकते  यहां
 नहीं  ।  मैं  आपको  कह  चुका  निवेदन  कर  चुका  हूं  और  अनुरोध  कर  चुका  कि  आप  मेरे  कक्ष
 में  आ  सकते  हैं  ओर  हम  लोग  उसके  बारे  में  चर्चा  करेंगे  किन्तु  यहां  नहीं  ।

 Loh  प्रताप  भानु  शर्मा  :  193  में  चर्चा  करा  दी

 रु
 ४...

 ब्रद्यक्ष  महोदय  :  हमें  पता  लगाना  होगा  |  मैं  सभा  की  इच्छा  से  कार्य  करता  मेरी
 कोई  समस्या  नहीं  मैं  चार  घंटे  बैठने  को  तैयार  सभा  धवन  में  जो  कुछ  चर्चा  होती
 उसका  संचालन  मैं  हमेशा  करता  हूं  ।

 +

 अध्यक्ष  महोदय  :
 यदि  पूरी  सभा  कुछ  करने  का  निर्णय  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 ओर  मैं  उसकी  अवहेलना  नहीं  करूँगा  ।
 ~

 भी  प्रताप  भान्‌  शर्मा
 :

 इस  मामले  पर  सभी  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  यद्वि  संप्रव  हो
 इसकी  चर्चा  नियम  193  के  अन्तगंत  की  जा  सकती  ,...

 आाकािंद  ५

 बोी०  एस०  कष्णा  अब्पर  :  मैं  भन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर
 त  करता  हूं  कि'*ਂ

 .



 war
 सभो  पटल  प॑र  रखे  गए  पत्र  2  1985
 बन  --  नर  नल ीतली न  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  तहीं  इसमें  भाग्य  कोई  बात  नहीं  ।  सभा  आपकी
 बात  से  सहमत  नहीं  है  ।

 -

 .....  महोदय  :  जी  श्री  अय्यर  ।

 a 2. है  ५  आ  बो०  एस०
 अम्यर

 :  मैं  मन्‍्त्री  जी  का  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं

 छा  *
 -

 ्रध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  समझ  गया  था  ओर  मैंने  ऐसा  कर  दिया  है  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र--जारी

 ल्‍  टेलिविजन  तथा  वोड़ियो  केसेट  रिक्रार्डर  सेट
 को  भ्राबश्यकताओं  से  1985

 संचार  मंत्रालय  में  राज्य  मश्त्री  राम  निवास  :  मैं  भारतीय  बेतार  तार-यांत्रिकी
 -

 1933  की  धारा  10  की  उपधारा  (4)  के  टेलिविजन  तथा  वीडियो
 कुसेट  रिकार्डर  सेट  को  आवश्यकताओं  से  1985,  जो  17  1985  को

 '
 भारत के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  .

 [  प्रन्धालय  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  637/85]

 लागान  पटसन  मश्ोनरी  कम्पनी  कलकत्ता  के  वर्द  1983-84  कें
 '  क्ार्यकरण  की  के  बारे  में  बिवरण  ओर  नारियल  जटा

 एर्णाकुलम  का  अधंवारिक  प्रतिवेदन

 हु

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  मैं

 निम्नलिखित  पत्र्‌  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  अन्तर्गत
 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 लागान  पटसन  मशीनरी  कम्पनी  के  वर्ष  1983-84  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  विवरण  ।

 लागान  पटंसन  मशीनरी  कम्पनी  का  वर्ष  1983-84  का
 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 (2)  उपर्युक्त  (9)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब  होते  के  कारणों
 $  यथागः  के

 कार्यबाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 182
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 12  1907  अविलस्वतीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्याताकर्षेण
 तताप+पपपपपपभपभिपभ/भ::भिभिा+फजपफ/प:पिथथ५/५पश/फतपम्-+---+_+नलन
 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गईं  ।  वेलिए  संख्या  एल०  टी०  638/85  ]

 (3)  नारियल  जटा  उद्योग  1953  की  धारा  19  के  अन्तगंत  नारियल  जठा
 एर्णाक्लम  के  1  अप्रैल  से  30  1984  तक  की  अवधि  से  सम्बन्धित

 अरध॑वारधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 में  रखो  गईं  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  639/85]

 के
 12.09  म०  प०

 अविलम्बतोय  लोक  महत्त्व  के  विधय  की  ओर  ध्यानाकषंण

 अनावुष्टि  के  कारण  देदा  के  विभिन्‍न  भागों  में  व्याप्त
 अकाल  ओर  सूखे  को  स्थिति  के  समाचार

 थी  बो०  एस०  कृष्ण  अय्यरे  :  मैं  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मन्‍्त्री  का
 ध्यान  अविलम्बनीय  लोक  महत्त्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  आकर्षित  करता  हूं  और  उनसे

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  वक्‍तव्य  दें  :--

 के  कारण  फसलों  की  चारे  और  पेयजल  की  अत्यधिक  कमी  के
 फलस्वरूप  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  व्याप्त  अकाल  ओर  सूखे  की  स्थिति  के  समाचार  और
 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  ।

 ५.हषि  और  प्रामोण  विकास  संक्री  बूटा  :  देश  में  मोसम-विज्ञान  के  35  उप-मण्डलों
 में  से  25  में  दक्षिण-पश्चिम  मानसून  1984  के  दोरान  अधिक  या  सामान्य  वर्षा

 हुई  ।  बाकी  10  उपमण्डलों  में  यह  कमी  20  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  तक  रही  |  कमी  वाले
 मण्डल  ये  हैं  अंदमान  एवं  निकोबार  द्वीप  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  परव॑तीय  हिमाचल

 पश्चिमी  तटीय  आंध्र  रायलसीमा  और  दक्षिणी
 कर्नाटक  के  दूर-दराज  के  इलाके  |  देश  में  जिलों  की  कुल  संख्या  के  36  प्रतिशत  में  कम  या  अपर्याप्त
 वर्षा  हुई  ।  1984  में  उत्तर-पूर्वी  मानसून  जो  दक्षिण  प्रायद्वीप  के  लिए  महस्त्वपूर्ण

 के  दौरान  पांच  अर्थात्‌  तटीय  आंध्र  तमिलनाडु  और  पांडिवेरी
 दक्षिणी  कर्नाटक  के  दूर-दराज  के  इलाके  और  केरल  में  कम  वर्षा  हुई  1985
 के  दोरान  पश्चिमी  और  मध्य  भास्त  में  सदियों  की  वर्षा  बहुत  कम  या  अपर्याप्त  हुई

 1985  के  दोरान  भी  भारत  के  उपरोक्त  भागों  में  वर्षा  अपर्याप्त  या  अत्यधिक  कम

 हुई  थी  ।

 1984  के  दोरान  मानसून  के  अपर्याप्त  और  अनियमित  रुख  के  कारण  आंध्र

 हिमाचल  मध्य  राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  ने
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 अजिलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकर्षण  ॥  2  1985
 —

 सूखे  की  स्थिति  की  सूचना  दी  ओर,सूखा-राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  करते  हुए  ज्ञापन

 भेजे  ।  सूसे  से  कुल  320.84  लाख  हैक्टार  सस्यगत  991.28  लाख  आबादी  और  308.15
 लाख  पशुओं  के  प्रभावित  होने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  ज्ञापन  प्राप्त  होने  पर  केन्द्रीय  दलों  को  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा
 करने  के  लिए  उपरोक्त  राज्यों  में  भेजा  गया  ।  उन्होंने  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  के  स्तृत
 विचार-विमर्श  किया  ओर  ज्ञापन  की  जांच  की  ।  इन  दलों  की  रिपोर्टों  और  राहत  सम्बन्धी  उच्च
 स्तरीय  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  कुल  200.66  करोड़  रुपए  की  केन्द्रीय  सहायता  की
 अधिकतम  सीमा  मंजूर  की  गई  ।  1985  के  दूसरे  पखवाड़े  के  दौरान  महाराष्ट्र  और
 कर्नाटक  सरकार  के  1985-86  के  दौरान  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  एक  अनुपूरक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 किया  ताकि  इन  राज्यों  में  निरन्तर  पड़ने  वाले  सूख ेका  सामना  किया  जा  इन  जब्ष्पनों

 जांच  की  जा  रहो  है  ।

 सूखा  राहत  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  प्रमुख  घटक  ये  हैं--पीने  के  पानी  की  सप्लाई
 पौष्टिक  आहार  कायेक्रम  तथा  पशुओं  के  लिए  चारे  का  रोजगार  नि:शुल्क

 घु्‌  और  सीमांत  किसानों  को  आदान  सम्ब  घी  सहायता  आदि  ।  1984-85  के  दोरान  सखा  राहत
 हेतु  केन्द्रीय  सहायता  के  भाग  के  रूप  में  पीने  के  पानी  के  लिए  करीब  54  करोड़  रुपए  और  चारे  के  *

 लिए 7.42 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल-आंपृर्ति और प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को सहायता भी देती के भारत सरकार ने हन के अन्तगंत इन 8 राज्यों को करीब करोड़ रुपए की सहायता इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सप्लाई को सुनिश्चित बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकता सम्बन्धी अपने कार्यक्रम भी हैं । आपातिक सस्य पद्धति अपनाकर फसल उत्पादन प्रर सूखे के प्रभाव को भी कम'*से कम किया जा रहा उदाहरण के राजस्थान आदि ज॑से कुछ राज्यों में सूखे-के कारण गेहूं के क्षेत्र के काफी बड़े हिस्से में तोरिया और रारमों की फसलें उगाई जिन्हें गेहूं की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है | सूखे के मामले फसल आयोजैँना सम्बन्धी एवजी नीतियां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा तैयार की गई हैं और राज्यों को भेज दी गयी हैं । सरकार ने सूखा-प्रणव क्षेत्र रेगिस्तान विकास राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी बारानी खेती योजना आदि अनेक योजनाएं बनाकर सूखे की समस्या को हल करने के लिए दीघंकालीन उपाय भी किए हैं । देश में सूखा-प्रणव क्षेत्र कार्य क्रम के तहत खण्ड हैं और छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर करोड़ रुपए खर्च किए सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ओर रेगिस्तान विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित पोजनाओं के तहत लघ॒ वन॑ रोपण और चरागाह विकास तथा मृदा और जल संरक्षण मुख्य घटक हैं । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी व येक्रम है तहत भी लघ सिंचाई म॒दा और जल संरक्षण आदि महत्त्वपूर्ण तत्व हैं । मौसम-विज्ञान विभाग ने भी विभिन्न राज्यों में 9 कृषि-मौसम-विज्ञान केन्द्र स्थापित किए वे राज्य सरकारों के निकट सहयोग से काम करते हैं और अपने पूर्वानुमान आदि की सूचना देते हैं । वे अप्रेल में मानसून के बारे में पूर्वानुमान की सूचना भी देते सदियों की वर्षा के $ 5
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 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  स्किय  की  ओर  ध्यानाकर्षण

 :  लिए  भी  वे  हर  साल  जनवरी  में  पूर्वानुमान  देते  राज्य  सरकांरें  इन  पूर्वानुमानों  के  आधार  पर

 ।

 उपयुक्त  का  रवाई  करती  हैं  ।  *  न  ae  एषट

 बो०  एस०  कृष्णा  अग्पर  :  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  की  बात  को  बड़े  ध्यानपूर्व  क  सुना *  मैं  अन्य  राज्यों  में  सूखे  की  गम्भीर  स्थिति  के  बारे  में  नहीं  कह  सकता  |  मैं  केवल  कर्नाटक
 की  गम्भीर  स्थिति  के  बारे  में  बता  सकता  हूं  ।

 ,  मी  बो०  एस०
 हष्णा

 अम्यर  :  वास्तव  मुझे  अन्य  राज्यों  से  भी  उतसी  ही
 सहानुभूति  है  ।  का

 ई
 a’

 फुर्ष्यक्ष  महोदय  :  उतके  मामलों  की  भी  बकालत  की  जिए  ।

 ।
 |  »“ओी  सोमनाथ  श्थ  :  उन्होंने  अन्य  राज्यों  की  बाह  भी  संक्षेप  में  नहीं  कही  है  । !  ही  कही  है
 रत

 वो ०  एस  कृष्णा
 अम्यर  :  अन्य  राज्यों  के  बारे  में  मैं  मंत्री  जी  से  सुन

 ऋका  हूं  ।

 जहां  तक  कर्नाटक  का  सम्बन्ध  दो  वर्षों  से  वहां  सूले  की  स्थिति  बहुत  ही  गम्भीर
 बनी  हुई  है  !  विशेषकर  1984  में  रांज्य  को  सूखे  की  सबसे  अधिक  खराब  स्थिति  का  साभना  करना
 पड़ा  था  जिसकी  चपेट  में  16  जिलों  के  133  तालुक  में  गांव  आ  गए  थे  जिसके  कारण
 142.63  लाख  व्यक्ति  और  82.90  लाख  पशु  प्रभावित  हुए  इससे  13.42  लाख  छोटे  और
 सीमांत  कृषक  परिवार  तथा  19.48  लाख  हृथि  श्रमिक  प्रभावित  हुए  थे  ।

 ह

 प्रभावित  क्षेत्रों  के  लोगों  को  हरसम्भव  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  सरदार  ने
 एक  विशाल  राहत  कायंत्रम  घलाया  एस  कास्नत्रम  का  उद्देश्य  निम्नलिझित  राहत  कार्य
 सुनिश्चित  करना  है  :

 सभी  को  रोजगार

 पेय  जल  की  आपूर्ति

 पशुओं  के  लिए  चारे  की  और

 पर्याप्त  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  ।

 राज्य  सरकार  ने  सभी  अपेक्षित  कदम  उठाए  जो  बन  पड़ा  किया  चारे की  कमी
 कारण  किसी  पशु  की  मृत्यु  नहीं  हुई  ।  यद्यप्रि  भयानक  सूखा  पड़ा  है  किन्तु  कोई  भी  व्यक्ति
 नहीं  हुआ  क्योंकि  राज्य  सरकार  द्वारा  कदम  उठाए  जा  चुके  किन्तु  मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  है
 कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  जो  सहायता  प्रदान  की  गई  है  वह  बहुत  ही  कम  सूखे  की  यहू  स्थिति
 बहां  की  पहली  स्थिति  नहीं  पिछले  वर्षों  में  भी  सूखा  पड़ा  1984  में  न  दक्षिण-पश्चिम

 मानसून  से  वर्षा  हुई  ओर  न  उत्तर-पूर्व  मानसून  से  ।  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  भारी
 सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  अपने  अल्प  संसाधन  से  राज्य  सरकार  इस  समस्या  को  नहीं
 सुलझा  सकती  है  ।  इसलिए  केन्द्र  को  अवश्य  ही  सहायता  करनी  जिस  प्रकार  मां  बीमार
 बच्चे  की  रक्षा  करती  उसी  प्रकार  संकट  में  पड़े  राज्यों  की  सहायता  केन्द्र  सरकार  को  करनी

 चाहिये  ।

 189



 :
 अविलम्बनीय  लोक  महस्कुके  विषय  को  ओर  ध्यानाकर्षण  2  1985

 डक  तन  हल  अन्‍

 यहां  मैं  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सहायता  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता
 के  कुछ  आंकड़े  प्रस्त्त  करूगा  ।  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  ब्वार  ज्ञापन  भेजे  हैं  और  लगभग  209.50
 करोड़  रुपए  की  सहायता  मांगी  है  और  उसे  लगभग  32.73  करोड़  की  सहायता  प्राप्त  हुई  है  और
 उस  राशि  का  भो  भुगतान  पूरी  तरह  नहीं  हुआ  वास्तव  में  उसे  केवल  25  करोड़  रुपये  प्राप्त

 हुए  हैं  ।

 अब  मैं  कुछ  मुख्य  मदों  का  उल्लेख  करूंगा  ।  रोजगार  पैदा  करने  हेतु  राज्य  सरकार  ने

 पहले  ज्ञापन  में  43  करोड़  रुपए  ओर  पहले  अनुपूरक  ज्ञापन  में  40  करोड़  रुपये  की  सहायता  के  लिए

 कहा  इस  प्रकार  पहले  2  ज्ञापनों  में  4  करोड़  रुपये  की  सहायता  की  मांग  की  इसमें  से

 केन्द्रीय  सरकार  ने  अधिकतम  व्यय  करने  के  लिए  18.75  करोड़  रुपए  की  राशि  मंजूर  की

 अपने  ताजे  अनुपूरक  ज्ञापन  में  राज्य  सरकार  ने  उसी  शीषंक  के  अधीन  27  करोड़  रुपए  की  मदद

 मांगी  है  ।  राज्य  सरकार  ने  प्रमुख  राहत  काय॑  के  रूप  में  सभी  को  रोजगार  देने  का  काम  हाथ  में

 लिया  वयोंकि  फसलें  बर्बाद  हो  गई  हैं  और  दूसरा  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  इसीलिए  सभी

 शारीरिक  रूप  से  सक्षम  लोगों  के  लिए  रोजगार  की  गारन्टी  दी  गई  है  ।  इस  समय  4  लाख  लोगों

 को  नौकरी  दी  है  और  आदमी  तथा  औरत  दोनों  को  समान  मजदूरी  6.50  रु०  प्रतिदिन  की  दर  से

 दी  जाती  है  ।  1985  के  अन्त  जब  वर्षा  शुरू  होती  राहत  कार्य  जारी  रखने  की

 समस्या  राज्य  सरकार  के  सामने  है  ।  इसीलिए  उसने  27  करोड़  रुपए  की  मदद  मांगी  है  ।
 ह

 लगातार  कई  वर्षों  में  वर्षा  न  होने  के  कारण  पेय  जल  की  गम्भीर  समस्या  हो  गई  है  ।
 राज्य  सरकार  ने  1500  ट्यूबवेल  खोदने  के  लिए  मंजूरी  दी  यह  काये  युद्ध  स्‍तर  पर  चल  रहा

 राज्य  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  की  खुदाई  के  लिए  पैत्ता  मांगा  उन्होंने  पहले
 ज्ञापन  में  38  दूपरे  में  6  करोड  तथा  हाल  ही  के  ज्ञापन  में  की  खदाई  के  लिए
 23  करोड़  रुपए  की  मांग  की  है  |  यह  भी  बहुत  जरूरी  कायेक्रम

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकार  की  कुल  लागत  225  करोड़  रुपए  की  मांग  की

 में  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  केवल  32.73  करोड़  रुपए  दिए  यहां  मैं  मंत्री  जी  का
 ध्यान  कर्नाटक  में  पड़े  भयंकर  सूखे  की  ओर  दिलाना  चाहता  मैं  बताता  हूं  कि  राज्ये  में  फसलें  किस

 कार  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गई  राज्य  में  कुल  48%  बोये  गये  क्षेत्र  के  65%  भाग  में  रागी  की

 फसल  सूखे  से  प्रभावित  हुई  जेसा  आप  जानते  हैं  कर्नाटक  में  रागी  लोगों  का  मुख्य  भोजन  है
 और  दक्षिण  पश्चिम  तथा  पूर्वोत्तर  मानसून  दोनों  के  न  आने  में  यह्‌  फसल  नष्ट  हुई  है  ।  इसी  तरह
 पानी  की  बेहद  कमी  के  कारण  ज्वार  की  फसल  43%  ओर  मूंगफली  की  फसल  60%  तक  प्रभावित

 हुई  चारा  भी  जो  बहुत  जरूरी  चीज  बुरी  तरह  प्रभावित  है  और  सरकार  ने  उसे
 राज्य  से  बाहर  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  चारे  के  लिए  तो  केवल

 परिवहन  की  सहायता  दी  चारे  की  खरीद  के  लिए  अनुमति  नहीं  दी  जरूरी  है  कि  ऐसी
 अनुमति  दी  जाए  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  राज्य  सरकार  को  केवल  25  करोड़  रुपए  की

 मदद  दी  जबकि  राज्य  सरकार  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  लगभग  105  करोड़  रुपऐ  खर्च  कर

 जुकी  इस  बारे  में  राज्य  सरकार  कई  महत्वपूर्ण  कदम  उठा  चुकी  इसने  से  चारा

 बाहर  ले  जाने  की  मनाही  कर  दी  है  ओर  उपायुकक्‍तों  को  अधिकार  दिया  है  कि  वे  चारा  खरीदकर

 छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  में  मुफ्त  वितरण  भरें  ।

 है
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 राज्य  सरकार  ने  अन्य  उपाय  यह  किया  है  कि  उसने  कार्यक्रम  के  अधीन  छोटे

 तथा  सीमान्त  किसानों  को  कृषि  आादान  दिए  क्योंकि  पहले  राज्य  सरकार  ने  सोवा  कि  खरीफ

 की  फसलु  तो  खराब  हुई  है  पर  रबी  क॑  होगी  ।  लेकिन  सितम्बर-दिप्तम्बर  में  राज्य  में

 वर्षा  कम्न  इसलिए  कृषकों  को  मिनी  ए  गए  यह  सोचा  गया  था  कि  वे  रबी  की
 पल  हेतु  इसे  काम  में  लाएंगे  लेकिन  वर्षा  न  ६.  से  वे  यह  फसल  उगा  ही  नहीं  सके  ।  इसलिए

 है
 सरकार  ने  सूखा  प्रभावित  गांवों  में  भू-राजस्व  की  छूट  दी  है  ।

 नली

 जा

 ि

 ॥  अतः  राज्य  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  हेतु  सभी  उपाय  किए  अब  केन्द्रीय

 ।  सरकार  को  उप्तकी  मदद  करनी  न  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बल्कि  नगरों  में  भी  पेय  जल
 |  को  कमी  200  कस्बों  में  से  130  कर्त्रों  में  लोग  पेय  जल  की  कमी  से  परेशान  राज्य

 सरकार  ने  अपने  ज्ञापन  में  नगरों  में  भी  खोदने  के  लिए  सहायता  मांगी  अतः  मेरा

 !  सरकार  से  आग्रह  है  कि  वह  कर्नाटक  में  सूखे  की  स्थिति  को  बहुत  गम्भीर  समझें  |  हमारा  प्रशासन
 *

 अहुत  कुशल  है  ओर  स्थिति  का  सफत्तता  से  मुकाबला  कर  रहा  है  लेकिन  यदि  केन्द्रीय  सरकार
 राज्य  सरकार  की  सहायता  नहीं  करती  तो  काम  को  आगे  चलाना  क्‍योंकि  हमें  सभी

 पीड़ित  लोगों  को  जून  के  अन्त  तक  के  लिए  रोज  गार  देना  है  ।  जून  में  ही  हम  दक्षिण-पश्चिम

 सून  की  उम्मीद  कर  सकते  हैं  ।

 स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  अपने  साधनों  से  भी  अधिक  व्यय  किया

 उन्हें  ड्राफ्टਂ  के  लिए  विवश  होना  पड़ा  लेकिन  फिर  ड्राफ्टਂ  के  कारण
 केन्द्रीय  सरकार  डांट  लगाती  है  लेकिन  राज्य  सरकार  पास  दूसरा  विकल्ब  तो  नहीं  वह
 लोगों  को  मरने  नहीं  दे  सकती  |  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मदद  किस  आधार  पर
 निर्धारित  की  गई  नि:सन्देह  केन्द्रीय  सरकार  ने  सूखा  प्रभावित  क्षेत्रों  में  अध्ययन  दल  भेजा  है :
 जिसने  सहायता  की  राशि  निश्चित  की  लेकिन  तथ्य  यह  है  कि  आपने  राज्य  सरकार  को  केवल

 25  करोड़  रुपए  दिए  हैं  जबकि  राज्य  सरकार  पहले  ही  105  करोड  रुपए  खर्च  कर  चुकी  यह
 राशि  पूरी  मिलनी  चाहिए  वरना  राज्य  सरकार  को  बहुत  दिक्कत  होगी  ।

 मुझे  खुशी  है  कि  मंत्री  जी  ने  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  दीर्घकालीन  कार्यक्रम  का  उल्लेख
 किया  है  ।  यह  स्वागत  योग्य  है  ।  जेसा  आभकों  पता  है  कर्नाटक  सरकार  ने  पहले  ही  शुष्क  खेती  शुरू
 क्र  दी  इसे  व्यापक  स्तर  पर  शुरू  किया  गया  तब  भी  केन्ड्रीय  सरकार  की  पर्याप्त  मदद  की

 जहूरत  मैं  जोरदार  अतीत  करता  हूं  कि  न  केवल  कर्ताटक  को  अपितु  सभी  अकालश्रस्त

 राज्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पर्यात्त  वित्तीय  सहायता  दी  जाए  ।

 ,  ४

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  कांस्टीच्यूऐंसी  में  भी
 ड्राऊट

 -
 ओरी“बूटा  सिह  :  ठीक  महोदय  हम  एक  केन्द्रीय  दल  भेजेंगे  ।

 अध्यक्ष  जेसी  आशा  माननीय  सदस्य  ने  कर्नाटक  के  कई  भागों  में  भयंकर  धूखे

 की  स्थिति  का  उल्लेख  किया  हम  राज्य  सरकार की  मदद  से  इस  समस्या  से  निपट  रहे  यह

 आंभास  दिया  जा  रहा  है  कि  जैसे  केन्द्रीय  सरकार  पीछे  हट  रही  है  और  राज़्य  सरकारें  ही  सूचा

 हु  हे
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 ———  ऊफजिायन  बज  न न

 प्रभावित  लोगों  का;हित  देख  रही  लेकिन  ऐसा  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  में  भी  जिम्मेवारी

 की  उतनी  ही  भावना  है  और  हम  किसी  खास  राज्य  सरकार  को  ही  महत्व  नहीं  देते  ।  चाहे
 राज्य  में  किसी  भी  दल  की  सरकार  हम  लोगों  की  समस्याओं  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 थ्रो.घो०  एम०  कष्णां  अग्यर  :  हम  यही  चाहते  हैं  । *

 श्री  बटा  बिल्कुल  सच  जब  मैं  स्थिति  स्पष्ट  करूंगा  तो  आप  यही  महसूस
 |

 मुख्य  समस्या  संसाधनों  की  कमी  जैसी  आपने  राज्य  सरकार  की  दिक्‍कतें  बताई

 भारत  सरकार  ने  भी  कुछ  कसौटी  नियत  की  है  जिसके  अन्तगंत  अकाल  जैसी  प्राकृतिक

 आपदाओं  के  लिए  मदद  दी  जाती

 यह  सच  है  कि  राज्य  सरकार  यह  मामला  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  रखती  रही  है  और

 केन्द्रीय  सरकार  सातवें  वित्त  आयोग  द्वांरा  निर्धारित  मानदण्ड  के  अनुसार  अपने  दल  भेजती

 दल  ने  मौके  पर  जाकर  व्कूपयन  किया  और  प्रभावित  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  तथा

 हस  कार  में  लगे  स्वयंसेवी  संगठनों  से  की  ।  इसके  बाद  उन्होंने  स्थिति  की  वास्तविकता

 की  जांच  करके  मदद  की.एक  निश्चित  राशि  निर्धारित  की  ।

 केवल  इ  1  उपाय  से  भारत  सरकोर  सयस्या  पर  नियन्त्रण  नहीं  कर  रही  कई  दूसरे

 कार्यक्रम  के  जरिए  सीधी  मदद  दी  जा  रही  जैसे  कर्नाटक  में  1980  से  1985  के  बीच  विभिन्‍न

 योजनाओं  जैसे  न्‍्यूनतमे  आवश्यकता  कार्यक्रम  तथा  ए०  आर०  डब्ल्यू०  ई०  पी०  आदि  के  अधीन

 बड़ी  राशियां  दी  गईं  |  वर्ष  1980-85  80-85  के  दौरान  प्रोत्साहन  बोनस  योजना  के  नाम  से  जानी  णाने

 वाली  एक  योजना  के  अधीन  1)  करोड़  दूसरी  के  अधीन  31.64  करोड़  रुपएन्तथा  एक  अन्य

 योजना  के  अधीन  3.27  करोड़  रुपए  दिए  गए  ।  योजनायें  सभी  प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए  थीं  ।

 इसी  तरह  और  भी  कई  योजनाएं  हैं  ।  ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  की  कुछ  योजनाएं  हैं
 जैसे  सीमेकित  ग्रामीण  विकास  एन०  आर०  ई०  पी०  फिर  भूमिहीन  रोजगार

 गारन्टी  स्कीम  भी  इन  सभी  स्कीमों  के  अन्तर्गत  सूखे  आदि  विभिन्‍न  आपदांओं  के  लोगों  को

 सीधे  मदद  दी-जाती  है  ।
 ः

 माननीय  सदस्य  भारत  सरैकार  द्वारा  कर्नाटक  राज्य  सरकार  को  वर्ष-बार  दी  गई  सहायता
 के  बारे  में  जानना  चाहते  माननीय  सदस्य  मे  25  करोड़  को  बात  कही  है  पर  वर्ष  1984-85
 में  कर्नाटक  सरकार  को  25  करोड़  रुपए  की  नहीं  बल्कि  32.73  करोड़  रुपए  की  मदददी

 गई  है  ।

 सूखे  के  लिए  प्रतिवर्ष  मदद  इस  प्रकार  गई  :  1980-81  में  6.65  करोड़

 1981-82  में  13.81  करोड़  1982-83  में  8.81  करोड़  रुपए  और  1983-84  में  14
 करोड़  रु  पए  दिए  गए  ।

 .  जैसा  कि  मैंने  माननीय  सदस्य  द्वारा  दी  जनता  के  मुख्य  उत्तर  में  बताया  भारत

 सरकार  ज्ञापनों  को  जांच  कर  रही है ओर  राज्य  सरकार  की  जानकारी के  आधार  पर  एक  दल

 कर्नाटक  भेजा  जाएगा  ।  दल  के  दोरे  के  बाद  बित्त  आयोग  नियत  मानदण्ड तथा  मार्गंद्र्शी
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 सिद्धान्त  क ेआधार  पर  हम  पूरे  मामले  की  जांच  करेंगे  और  उसी  आधार  पर  उच्च  स्तरीय  सनिति

 अपनी  सिफारिश  करेंगी  और  फिर  हम  और  राशि  मंजूर

 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहुमत  हूं  कि  पीड़ित  लोगों  की  सहायता  के  लिए  राज्य

 सरकार  और  के-द्र  सरकार  दोनों  को  आगे  आना  चाहिए  ।

 कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  ने  भारतीय  कुँषि  अनुसंधान  परिषद  के  साथ
 करके  देश  में  सूखे  की  स्थिति  का  मुकाबला  के  लिए  एक  नियमावली  त॑यार  की

 उसमें  राज्यों  के  लाभ  के  और  इन  कठिनਂ  स्थितियों  में  लोगों  को  राहत  देने  के  .  काम  में  लगे
 अधिकारियों  के  लिए  दीघंकालीन  और  अल्पकालीन  उपायों  का  उल्लेख  किया  गया  इसमें

 मनुष्यों  की  जरूरतों  तथा  पशुओं  के  लिए  चारे  की  जरूरत  और  पेय  जल  पर  समान  रूप  से  ध्यान

 दिया  गया  कुछ  फसलें  उगाने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  बीज  दिये

 जाते  हैं  जो  सूखे  से  निष्प्रभावित  रहते  हैं  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  काफी  कुछ  किया  जा

 रहा  है  कि  सूखे  की  स्थिति  में  भी  भूमिहीन  मजदूरों  को  पर्याप्त  नौकरियां  दी  जायें  ताकि

 वे  निर्वाह  कर  सकें  ।  अतः  विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रयास  किए  जा  रहे  मुझे  विश्वास  है  कि  राज्य

 सरकार  की  मदद  में  अल्पकालीन  ओर  दीघंकालीन  आधार  १२  सूखे  की  स्थिति  से  सफलतापूर्वक
 निपटा  जा  सकेगा  ।  यह  दुर्भाग्य  की  बांत  है  कि  जब  माननीय  मुख्य  मंत्री  यहां  थे  तो  हमने  इन  बातों

 पर  चर्चा  की  थी  लेकिन  अब  सदस्य  महोदय  की  भाषा  जरा  बदली  हुई  चर्चा  में  मुख्य  मंत्री  जी

 ने  कहा  था  कि  राज्य  सरकार  खूब  दे  रही  अब  सदस्य  महोदय  यह  आरोप  लगाने  का

 प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  राज्य  सरकार  ही  सब  कुछ  कर  रही  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  नहीं  कर॑  रही  ।

 थी  बो०  एस  अम्पर  :  मैने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 बूटा  यह  कार्य  राज्य  सरकार  के  पूर्ण  सहयोग  से  किया  जाना  इससे
 राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  निपटारा  होगा  ।  मैं  सभा  को  गुमराह  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  मैं

 यह  कहने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  कि  माननीय  सदस्य  कंसे  इस  पूरे  मामले  को  तोड़-मरोड़  रहे  हैं
 मानो  हम  सूखे  एवं  जनता  की  परवाह  न  करते  हों  तथा  केवल  राज्य  सरकार  ही  उनका  ध्यान  कर

 रही  हो  ।  मैं  पहले  द्वी  कह  चुका  हूं  कि  उन  लोगों  की  प्रशंसा  की  जानी  चाहिए  जिन्होंने  सूखा-ग्रस्त
 जनता  क्री  सहायता  की  है  किन्तु  इसंके  साथ-साथ  केन्द्र  सरकार  भी  सम्बन्ध  में  भरसक  प्रयास
 कर  रही  ॥

 *

 12.27  स०  प०  ७ਂ  ।
 +

 महोदय  पोनातीठ

 वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  आठवें  वित्त  आयोग  के  प्रतियेदन  पर  स्वीकृति  जारी  करने  के  पश्चात्‌  हम
 भी  मानदंडों  में  संशोधन  करने  जा  रहे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विषश  रूप  से  उन  क्षेत्रों  जहां  संचार
 माध्यमों  का  नितान्त  अभ  व  जनता  की  कठिन  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय

 सहायता  के  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों  में  भी  संशोधन  किया  जा  रहा  उनके  कष्टों  एवं  कठिनाइयों  को
 कस  किया  जाना  होगा  |  इस  उद्देश्यके  लिए  भारत  सरकार  नियमानुसार  हरसम्भव  कदम

 प्र

 मी  बो०  एस०  कृष्णा  अम्यार
 ९:  मुझे  अफसोस  है  कि  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  मुझे  गलत

 समझा  है  क्‍योंकि  मैंने  तो  केवल  यह  कहा  था  कि  राज्य  सरकार  ने  20]  करोड़  रुसए  की  सहायता
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 को  मांग  की  पए  के  लिए  उन्होंने  कहा  है  कि  एक  अन्य  योजना  मुझे  यह
 जान  कर  प्रध्न्नता  हुई  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकार  105  करोड़  रुपए  व्यय  कर  चुकी  है
 जबकि  केन्द्रीय  सहाःता  की  राशि  तो  मात्र  32.73  करोड़  रुपए  शेष  धनराशि

 के  लिए  राज्य  सरकार  के  संत्ताधन  अत्यन्त  सीमित  हैं  अतः  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या

 किया  जाना  चाहिए  ?  मैं  उन्हें  दोष  नहीं  दे  सकता  क्‍योंकि  उन्हें  तो  समूचे  भारत

 का  ध्यान  रखना  है  जबकि  मुझ  केवल  अपने  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  ही  देखना  मैं
 यह  जानता  हुं  ।  किन्तु  यह  एक  प्राकृतिक  आपदा  प्राकृतिक  आपदा  का  सामना  करना  सभी
 का  दायित्व  है.यह  केवल  राज्य  सरकार  का  ही  दायित्व  नहीं  मुझे  गेद  है  कि  उन्होंने  मुझे  मलत

 समझा  ।  मेरा  उद्देश्य  किसी  प्रकार  का  करार  करना  नहीं  मैं  यहं  जानता  मुख्य  मन्त्री
 महोदय  ने  मुझे  सब  बता  दिया  किन्तु  मेरा  अनुरोध  यह  आपके  कतिपय  मानदंड  हैं  किन्तु
 प्रश्न  यह  है  कि  इससे  कंसे  नियटा  105  करोड़  रुपए  की  धनराशि  व्यय  की  जा  चुकी  है

 किन्तु  हमें  केवल  34  करोड़  रुपए  की  धनराशि  हो  की  गई  सूखा  पिछले  दो  अथवा  तीन  वर्षो
 से  चल  रहा  है  |  सूखे  की  स्थिति  लगातार  पिछले  दो  अथवा  तीन  वर्षों  से  बनी  हुई  इसीलिए
 मैं  उनसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि अधिकतम  सहायता  दी  मैंने  केवल  यही  कहा  है  ।  मैंने  यह

 कभी  नहीं  कही  कि  भारत  सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया  भारत  सरकार  ने  जितनी  भी
 न्‍हायता  की  हम  उप्तके  लिए  उनके  आभारी  हैं  किन्तु  हम  चाहते  हैं  कि और  सहायता  दी

 मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं

 3
 ््  प्ञ  लय  3  4  |  हा

 श्री  बूटा  सिंह  :  यह  एक  सुझाव  है  किन्तु  राज्य  सरकार  द्वारा  द्विए  गए  आंकड़ों  को  हम  ऐसे

 ही  स्वीकार  नहीं  कर  क्योंकि  वास्तव  में  राज्यों  की  यह  प्रवृत्ति  देखी  गई  है  कि  इस  प्रकार  की
 कठिन  स्थितियों  के  समय  वे  ऐसी  कतिपय  योजनाओं  को  भी  सम्मिलित  करना  चाहते  हैं  जिनका

 सूखे  की  कठिन  स्थितियों  से  सीधा  सम्बन्ध  नहीं  होता  ये  कहना  चाहते  हम  चाहते  हैं  कि
 आप  उस  क्षेत्र  में  एक  ऐसे  आधारभूत  ढांचे  का  निर्माण  करें  जो  इस  सम्बन्ध  में  काफी  सीमा  त  क्‌
 सहायक  हों  ।  ओर  केन्द्रीय  दल  द्वारा  घटना  स्थल  पर  किए  गए  अध्ययन  तथा  उच्च-स्तरीय॑  समिति
 की  सिफारिशों  के  पश्चात्‌  पर्याप्त  संप्ताधनों  के  अन्तर्गत  जो  उपथुक्त  दिया  जाता  है  और  माननीय
 सदस्य  को  यह  बात  जाननी  चाहिए  कि.कर्नाटक  में  मैंने  जो  कहा  है  ,  के  अतिरिक्त  स्थिति  से
 निपटने  के  लिए  20  करोड़  रुपए  की  धनराशि  राजस्व  साधन  अपग्निम  के  रूप  में  दी  गई  यह
 धनराशि  केन्द्रीय  सहायता  फी  स्वीकृति  से  पहले  दी  गई  सभी  राज्यों  में  ओर  कर्नाटक  में  भी

 2  करोड़  रुपए  की  सीमांत  धनराशि  है  ।  हे

 अली  केਂ  रामचम्त्र  रेडडो  उपाध्यक्ष  आंध्र  प्रदेश  में  23  जिले  हैं  ।
 इन  23  जिलों  में  से  19  जिले  पिछले  वर्ष  से  घोर  सूखे  को  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।
 1982  में  भी  20  जिलों  में  सूखा  पड़ा  1983  में  भी  आंध्र  प्रदेश  के  कतिपय  भागों  में  वर्षा

 न  होने  के  कारण  सूखे  की  स्थिति  1982,  1983  तथा  1984  लगातार
 3  वर्षों  से  अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  आंध्र  प्रदेश  के  किसी  न  फिसी  भाग  में  अकाल  की  स्थिति  बर्नी

 ही  रही  है  ।  वहां  पर  वर्षा  बहुत  ही  कम  हुई  है  ओर  करों  यह  अधिक  ओर  कहीं  कम  हुई  है  ओर

 इसलिए  उप्त  पर  निर्भर  नहीं  किया  जा  सका  ।  इन  कारणों  से  सभी  शुष्क  फसलें  नष्ट  हो  गई  हैं
 राज्य  के  8.5  लाख  कुओं  में  से  अधिकांश  कुएं  सूख्र  गये  कुछ  ही  कुओं  में  कुछ  पानी  बचा

 किन्‍्तु  यह  पानी  बहुत  ही  कम  है  ओर  इन  कुओं  में  बहुत  कम  पानी  आ  रहा  यह  बिल्कुल  भी

 पर्याप्त  नहीं  है  और  इस  सम्बन्ध  में  स्तर  से  बहुत  कम  है  ।  असन्तुलित  वर्षा  के  कारण  जनता  बेकार
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 ही  कष्टों  का  सामना  कर  रही  3  करोड़  के  लगभग  कृषि  श्रमिक  इस  सूखे  से  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 उनके  पास  करने  को  कोई  काम  नहीं  उन्हें  कुछ  नहीं  मिलता  वे  अपना  जीवनयापन  नहीं

 करू पा  रहे  उन्हें  दिन  में  एक  बार  भी  खाना  नसीब  नहीं  होता  कई  करोड़  कृषि  श्रमिक

 बेरोजगार  हैं  और  उन्हें  अकथनीय  कष्ट  सहने  पड़  रहे  बेरोजगारी  की  समस्या  बड़ी  विकट  हो
 गई  कृषि  श्रमिक  के  पास  क्रय  शक्ति  बहुत  रह  गई  जल  के  परंपरागत  जैसे  खुले

 तालाबों  नालों  में  जल  सूख  गया  लोगों  को  एक  घड़ा  पानी  लेने  के  लिए  भी

 कुछ  मील  का  सफर  तय  कर  जाना  पड़ता  इन  सभी  क्षेत्रों  में  अनेक  वर्षों  से  वर्षा  नहीं  हो

 रही  है  ।

 ।  रायलसीमा  अकाल  से  निरन्तर  ग्रस्त  है  और  राज्य  के  इस  हिस्से  में  उसका  प्रकोप  जारी

 1902  से  अकाल  इस  क्षेत्र  का  विनाश  करता  रहा  है  ओर  इस  क्षेत्र  की जनता  को  अथाहू  कष्ट

 सहने  पड़े  वहां  पर  1902  से  45  बार  अकाल  पड़ा  1967  से  लेकर  आज  तक  इस  क्षेत्र  में
 कम  से  कम  15  बार  अकाल  पड़ा  रायलसोमा  क्षेत्र  में  अनन्तपुर  सर्वाधिक  पिछड़ा  जिला

 यहां  की  औरात  वर्षा  मात्र  544  मि०  मि०  यहां  पर  सिंचाई  का  कोई  स्थायी  साधन  उपलब्ध
 नहीं  ह ैऔर  इसਂ  जिले  को  अत्यधिक  अकाल  की  समस्या  सहन  करनी  पड़ी  जंसाकि  अग्मत
 शब्द  का  अर्थ  है  अन्तहीन  ओर  पुर  का  अर्थ  है  अतः इस  जिले  में  अन्तहीन  निर्धनता  का
 वास  इस॑  जिले  में  देश  भर  में  न्यूनतम  वर्षा  होती  यह  वर्षा  शुष्क  फसलों  के  लिए  नितानन्‍्त
 अपर्याप्त  1902  से  लेकर  अब  तक  यह  जिला  50  वर्ष  अकाल  की  चपेट  में  रहा  है  और  इस
 वर्ष  भी  वहां  पर  अकाल  पड़ा  हुआ  है  ।

 भूमिगत  जल  के  स्तर  में  भी  बहुत  कमी  आई  है  भोर  इसके  परिणामस्वरूप  वहां  जल  की

 बहुत  कमी  हो  गई  है  जिससे  जनता  और  पशुओं  को  पानी  नहीं  मिल  रहा  सिंचाई  के  सभी
 साधन  सूख  गए  हैं  ।  जिले  में  लगभग  800  तालाब  हैं  जिन्हें  पिछले  चार  वर्षों  से  पानी  की  सप्लाई
 नहीं  कीਂ  गई  है  और  वे  सूख  गए  फसलें  नहीं  उगाई  जा  सकी  इस  जिले  में  6000  कुएं  हैं
 ओर  उनमें  से  अधिकांश  कुएं  सूख  गए  शेष  कुओं  में  भी  पानी  बहुत  ही  कम  है  और  स्थिति
 इतनी  शोचनीय  हो  गई  है  कि  कतिपय  कुओं  में  उसे  4  फूट  ऊंचे  पेड़  उग  गए  अधिकांश  कुओं
 में  घास  उग  भाई  चारे  की  तो  बहुत  हौ  कमी  पशुओं  को  वधशालाओं  में  ले  जाया  जा
 रहा  है  और  उन्हें  वहां  कोड़ियों  के भाव  बेचा  जा  रहा  है  ।  आंध्र  प्रदेश  की  जनता  इस  प्रकार  की
 विपदाओं  का  सामना  कर  रही  है  ।

 कृषि  श्रमिकों  की  क्रय  शत्ति  बहुत  ही  घट  गयी  है  बल्कि  बिल्कुल  समाप्त  हो  गई  उनके

 पास  करने  के  लिए  कोई  कार्य  नहीं  है  ।  उनमें  से  अधिकांश  पत्ते  एवं  जंगली  जड़ें  खाकर  गुजारा  कर

 रहे  हैं  ।  वहां  की  जनता  की  वर्षों  से  यही  नियति  उनमें  स ेअधिकांश  लोग  काम  की  तलाश  में

 शहरों  ओर  अन्य  दूरस्थ  स्थानों-पर  जा  रहे  कृषक  वर्षा  की  आशा  में  अपनी  चिन्तातुर  आंखें
 आसमान  की  ओर  लगाए  बंठ  अपती  फसलों  को  अपनी  आंखों  के  सामने  सूख्ंते  देख  कर  वे  अपने
 भाग्य  को  कोस  रहे  हैं  ।  प्रकृति  ने  उन्हें  जिस  अप्तह्यय  स्थिति  में  ला  पटका  अपके  उस  दुर्भाग्य
 पर  उनकी  आंख  में  आंसू  भी  नहीं  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंजी
 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इन  निर्धन  लोगों  की  विपत्ति  तथा  घोर  अकाल  के  क्रूर  पंजों  से
 रक्षा  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  का  आवंटन  *
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 राज्य  सरकार  ने  एक  विस्तृत  ज्ञापन  तैयार  किया  है  तथा  केन्द्र  सरकार  से  369  करोड़
 रुपए  की  धनराशि  अनुदान  के  रूप  में  मांगी  है  ताकि  ते  3  करोड़  लोगों  के  भरण  पोषण  की  व्यवस्था
 कर  उन्हें  दुःखों  और  मुसीबतों  से  छुटकारा  दिला  इस  धनराशि  की  तुलना  में  केन्द्र  सरकार
 ने  बहुत  कम  धनराशि  दी  एक  केन्द्रीय  दल  वहां  गया  ओर  उससे  वहां  प्रत्येक  स्थान  का
 दौरा  किया  ।  उन्होंने  वहां  की  जनता  की  दुर्दशा  देखी  है  और  उनकी  फसलों  को  नष्ट  होते  देखा

 है  ।  उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  की  किन्तु  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  जो  धनराशि  मंजूर
 की  है  वह  बहुत  ही  कम  इससे  समस्या  का  कुछ  भी  समाधान  नहीं  होता  ।  इस  धनराशि  से  तो

 इन  लोगों  का  कुछ  सप्ताह  तक  भी  नहीं  किया  जा  जनता  को  उनके  हाल
 पर  छोड  दिया  गया

 मैं  मनत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यहू  कहना  सही  है  कि  राज्य  सरकार  ने

 बहुत  पहले  पिछले"वर्ष  जुलाई  अथवा  अगस्त  में  369  करोड़  रुप्रये  की  मांग  की  थी  ताकि  जनता
 को  इस  क्र  एवं  घोर  अकांल  से  बचाया  जा  सके  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  वहां  कब

 गया  था  और  उसने  कब  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  उसने  कितनी  धनराशि  की  सिफारिश

 की  थी  ओर  केन्द्र  सरकार  ने  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ?

 राज्य  सरकार  ने  5.4  करोड़  स्पए  चारे  की  सप्लाई  के  4.5  करोड़  रुपए  लघु
 सिंचाई  के  54  करोड़  रुपएं  श्रम  के  अवसर  पैदा  करने  के  लिए  सड़क  मरम्मत  के

 31  करोड़  रुपए  चेक  परकोलेशन  पेय  जल  तालाबों  आदि  जैसे  ग्रामीण  कार्यों  के
 15  करोड़  रुपए  उठाऊ  सिंचाई  के  2  लाख  रुपए  वन  लगाने  आदि  के  लिए  मांगे  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  इन्‌.मदों  के  लिए  केन्द्रःसरकार  ते  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  है  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  रो  भूमिगत  जेल  में  सुधार  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त  धनराशि  के  आबंटन
 की  अनुरोध  करता  अनेक  वर्षों  से  लगातार  वर्षा  न  होने  के  कारण  भूमिगत  जल  में  कमी  आ

 गई  अतः  अधिकांश  कुएं  सूख  गए  वहां  लगभग  810  टैक  हैं  और  हनमें  से  गाद  निकालने
 के  लिए  जल  के  स्तर  को  कम  से  कम  3  फुट  गहरा  करना  होगा  ताकि  गाद  निकलने  से  वहां
 पानी  का  रिसनो  आरम्भ  हो  जाएगा  ।  विजयनगर  राजाओं  के  काल  में  अनेक  टैंकों  का  निर्माण  किया
 गया  अब  उनमें  दरारें  पड़  गई  इन  टेकों  की  युद्ध  रतर  पर  मरम्मत  करनी  पड़ेगी  और '
 उन्हें  अन्तःस्रवण  टैंकों  में  परिवर्तित  करना  हर  3  अथवा  4  वर्षों  में  जब  भी  इन  भागों  में
 अकाल  का  आक्रमण  होता  सरकार  वहां  कुछ  धनरा  शि  व्यय  करती  है  ओर  उन  क्षेत्रों  को  भूल
 जाती  वहां  पर  कुछ  अन्तःस्रवण  टेंकों  एवं  प्रतिरोधक  बांघों  का  निर्माण  करना  पड़ेगा  ताकि
 इन  क्षेत्रों  में  जल  को  रोका  जा  सके  और  जल  का  अन्तं:स्रवण  हो  जिससे  भूमिगत  जल  को  बढ़ाने
 के  लिए  जल  पूरति  बढ़  सके  |

 '

 मैं  केग्द्र  सरकार  से  पेय  जल  के  लिए  भी  पर्याप्त  धनराशि  के  आबंटन  का  अनुरोध  करता

 हूं  ।  जनता  को  बहुत  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  उनके  कष्ट  एवं  विपत्ति  असहनीय
 मैं  यह  अनुरोध  करता  हू  कि  पीने  के  लिएं  जल  उंपलब्ध  करने  हेतु  तुंगभद्रा  नदी  का  पानी  वहां

 लाया  इसके  लिए  उठाऊ  योजना  को  आवश्यकता  हो  सकती  है  ।  उस  क्षेत्र  में  असहाय  जनता
 को  कैम  से  कम  पीने  का  पानी  उपलब्ध  करना  चाहिए  क्योंकि  पानी  के  अभाव  में  वह  प्यासे  रह
 रहे  -
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 ४०  एन०  जी०  रंगा  :  तेलुगु  गंगा  से पानी  उठाया  जा
 है

 +थऔ  के०  रामचंत्र  रेड्डी  :  जैसा  कि  प्रो०  रंगा  - कहते  हैं  पानी  को  तेलग  से उठाऊ
 परियोजना से  उठाया  जा  सकता  पेय  जल  की  व्यवस्थां  के  लिए  कछ  न

 पड़ेगा  ।  बहाँ  जल  की  व्यवस्था  का  कोई  निरन्तर  स्रोत  नहीं  इन  परिस्थितियों  में  मैं  मन्त्री
 महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  पेय  जल  उपलब्ध  करामे  बा  लिए  उन्होंने  कितनी

 बंटित
 की

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वहां  की  असहाय  जनता  को  भूख
 प्यास  से  बचाने  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  जा  चुकी  है  तथा  अब  और  कितनी  की

 जाएगी  ।  ॥॒
 ह॒

 मैं  मनत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे.इस  समस्या  श्रमिकों  की  इस

 विपुल  समस्या  को  सहानुभूति  से  समझें  ओर  इसका  सामना  करने  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  की  «»
 व्यवस्था  करें|

 बेवल  यही  आंध्र  प्रदेश  में  जुलाई  में  वर्षा  होती  जुलाई  के  अन्त  तक  बुवाई
 मौसम  प्रारम्भ  हो  जाएगा  ।  तब  तक  श्रमिकों  को  कोई  कार्य  नहीं  उन्हें  कार्य  देना  होगा

 जुलाई  के  अन्त  तक  उनके  लिए  किसी  रोजगार  की  व्यवस्था  की  जानी  उस  प्रयोजना  के
 लिए  भी  घनराशि  की  आवश्यकता  है  |  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  दया  इस
 समस्या  को  समझें  और  इन  लोगों  को  भूख  भखमरी  मौतों  से  बचाने  के  लिए  पर्याप्त  शि
 आबंटित  करे  ।

 «  श्री  बूटा  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  जोਂ  मुद्दे  उठाए  हैं  उनमें  से  अधिकांश  सुझाव  हैं  जिन  पर
 आन्ध्र  प्रदेश  में  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  मे ंराहत  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  विचार  किया  जाना

 निःसन्देह  आन्ध्र  प्रदेश  को  लम्बे  अरसे  तक  सूखे  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ता  इस  राज्य
 के  अधिकांश  भागों  में  3  अगस्त  से  लेकर  40  दिनों  तक  लम्बे  अरसे  तक  सूखे  की  स्थिति  सूखे
 की  यह  स्थिति  तब  उत्पन्न  हुई  जब  एक  बड़े  क्षेत्र  में  बोई  फसलें  अभी  छोटी  ही  राज्य  सरकार

 ने  बताया  है  कि  यदि  नमी  हो  तो  अग्रेती  फसलों  के  बचे  रहने  की  सम्भावना  किन्तु  पछती  फसलें

 विशेष  रूप  से  प्रभावित  हुई  23  जिलों  में  19  जिले  विलम्ब  से  आए  मानसून  के  कारण  तथा

 वर्षा  के  मौसम  में  दीघंकालिक  सूखे  से  प्रभावित  हुई  माननीय  सदस्थ  ने  ज॑ंसा  कि  बताया
 राज्य  में  रायलसीमा  क्षेत्र  अत्यधिक  रूप  से  प्रभावित  हुआ  दुर्भाग्ययश  पिछले  तीन  अथवा  चार

 वर्षों  में  इस  क्षेत्र  में  घोर  सूखे  की  स्थिति  रही  है  ।  हम  इस  स्थिति  को  समझते  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  विजयनगरभ  तथा  विशाखापत्तनम  जैसे  अन्य  तीन  जिलों  में

 भी  सूखा  स्थिति  के  बारे  में  एक  अनुपूरक  ज्ञापन  भेजा  राज्य  सरकार  के  इन  सभी  प्रतिवेदनों

 एवं  ज्ञापनों  पर  विचार  किया  जाता  जंसा  कि  मैंने  कर्नाटक  के  एक  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न

 का  उत्तर  देते  हुए  कहा  कि  हमारे  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  मांगी  आ  रही  राशियों  को  दे  पाना

 बहुत  कठिन  अन्प्रि  प्रदेश  को  सरकार  ने  369.28  करोड़  रुपए  की  राशि  की  मांग  की  थी

 जैसा  कि  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  था  कि  किसी  भी  राज्य  के  सूजा
 प्रभावित  क्षेत्रों  का  दोरा  करके  केन्द्रीय  दल  अथवा  उज्ब  स्तरीय  समिति  ने  न  केवल  इस  की
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 १.  जकामण

 मधिलस्वभीप  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यानाकषंण  2  1985

 स्वीकृति  सम्बन्धी  सिफारिश  की  है  अपितु  भारत  सरकार  द्वारा  20  सूती  कार्यक्रम  के  अन्तंगंत  भी

 ऐसी  योजनाएं  चंलाई  जा  रही  हैं  जिससे  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  को  प्रत्यक्षटः  लाभ  रहा  है  जैसे  कि

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  ग्रामीण  पेय  जल

 ए०  आर०  डब्सल्यू०ण  एस०  न्यूनतम  आवश्यकत्ता  और  आई०  बी०  एस०
 बागदि  रोणगारीन्मुंख  योजनाएं  इन  योजनाओं  के  अकेले  आन्भ्र  प्रदेश  में  1984-85 5  के
 दौरान  जो  राशियों  दी  गईं  उनका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 हु

 (  रुपए  कर  ड़ों
 ता

 रु  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  योजना  22.70

 प्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  योज॑ता  49.50
 *

 ग  ए०  आर०  डब्ल्यू०  एस०  जी०  7.43

 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  25.00

 आई०  बी०  एस०  3.00
 afa-

 +ः
 बैनीनीनीनीनीनीीद--गया3+तਂ  दी

 अगर  आप  इन  सबको  जोड़ें  तो  यह्‌  लगभग  यह  करोड़  क्ये  राशि  बंठती  इसके
 रिक्त  54.42  करोड़  रुपए  राज्य  को  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  पर  दिए  कुल
 मिलाकर  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  दी  गई  यह  सहायता  संमुचित  सहायता

 >--

 जेसा  कि  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  राज्यों  में  दीघंका  लिक  उपाय  भी  किए
 जा  रहे  जिनसे  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  सूखा  आम  पड़ता  रहता  पानी  के  स्तर  को  ऊंचा
 क्रिया  जा  सके  तथा  बीजों  की  ऐसी  किस्म  को  बोया  जिन  पर  सूखे  का  असर  न  पड़े  ताकि  विकट
 स्थिति  में  भी  किसान  कम  से  कम  कुछ  फसलों  को  उगा  सकें  ।

 प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  राज्य  सरकार  को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद  द्वारा  उपलब्ध  कराई  जा  रही  सुविधाओं  का  समुचित  लाभ  उठाना  चाहिए  ।,  हैदराबाद  मैं
 उनका  एक  संस्थान  है  ।

 भी  मुख्यतः  सूखे  क्षेत्रों  के  लिए  विशेषकर  ऐसे  क्षेत्र  जहां  सूखा  बार-बार

 पड़ता  है  से  काफी  मदद  मिल  सकती  हैदराबाद  में  एक  केन्द्रीय  संस्थान  लैण्ड
 फार्म  इन्सटीट्यूट  हैਂ  जो  किसानों  की  मदद  करता  है  ओर  उन्हें  ऐसी  को  उगाने  के  बारे  में

 सलाह  देता  है  जो  प्रकृति  के  प्रकोप  का  विशेषकर  सूखे  की  स्थिति.का  सामना  करने  में  समर्थ
 राज्य  सरकार  को  संस्थान  द्वारा  किए  जाने  वाले  अनुसंधानों  से लाभ  उठाना  चाहिए  तथा  यहां  के
 वैज्ञानिकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करना  चाहिए  तथा  राज्य  को  ,  उपलब्ध  विस्तार  सेवाओं  का  भी
 लाभ  उठाना  भ  हिए  ।

 माननीय  सदस्य  ने  जो  विभिन्न  बातें  इन  जिलों  की  स्थिति  से  निपटने  के  सम्बन्ध  में  उठायी

 मैं निश्चय  ही  उन  पर  विचार  करूंगा  ।

 के० रामचसा रेड्डी : मन्‍्त्री महोदय उस करोड़ रुपए को राशि में जो सामान्य रूप से दी गई बह 50 करोड़ रुपया भी जोड़ रहे हैं जो विपत्ति को सामना करने के हैं



 रू  का
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 लिए  अतिरिक्त  दिया  गया  इसमें  100  करोड़  रुपए  की  राशि  को  नहीं  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  यह्‌
 तो  सामान्य  अनुदान  है  और  यह  100  करोड़  रुपया  जो  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन

 रोजगार  गारंटी  योजना  योजनाओं  पर  छ्यय  किया  जाना  उससे  सूखे  की  विकटता

 कम  नहीं  आंकी  जा  उस  राशि  के  बारे  में  बताने  से  कुछ  लाभ  नहीं  होगा  जो  विगत  में  ब्यथ

 की  गई  क्‍योंकि  सूखे  की  स्थिति  में  उन  लोगों  को  जो  भूख  तड़प  रहे  हैं  और  प्यास  से  भर  रहे
 हैं  इससे  कुछ  नहीं  50  करोड़  रुपए  राशि  से  समस्या  तनिक  भी  हल  नहीं  हो  सकती  ।

 यह  राशि  बहुत  ही  कम  है  ।  कम  से  कम  उन  जिलों  की  मदद  कीजिए  जो  बुरी  तरह  ,  प्रभावित  हुए
 उन  लोगों  की  जान  की  रक्षा  कीजिए  जो  निरन्तर  अकाल  का  ग्रास  बन  रहे  किसी  सरकार

 ने  उन  पर  रहम  नहीं  खाया  ।  अकाल  को  सदा-सदा  के  लिए  समाप्त  कर  देने  हेतु  समुचित  घन  की

 व्यवस्था  कीजिए  ।  इन  बुरी  तरह  प्रभावित.जिलों  के  लिए  समुचित  धन  का  आबंटन  कीजिए  और

 इस  लोगों  को  चाहिए  ।  सूखे  समय  आप  कुछ  करो  रुपया  व्यय  कर  देते  हैं  फिर  हमेशा  के  लिए
 इन  जिलों  को  भूल  जाते  इस  तरह  समस्या  हल  नहीं  होने  बाली  ।  आप  कृपया  व्यापक  कार्यक्रम

 शुरू  कीजिए  ।  विभिन्न  चरणों  के  अन्तगंत  समुचित  धतराशि  आबोटित  कीजिए  और  यह  सुनिश्चित

 कीजिए  कि  जो  जिले  प्रति  वर्ष  सूबे  का  शिकार  बनते  हैं  उनकी  स्थिति  में  सुधार  हो  ।  इन  लोगों  के

 लिए  कुछ  किया  जाना  दशाब्दियों  तक  वहू  इस  तरह  तपड़ते  नहीं  आप  उनकी

 कुदेंशा  को  आप  उन  प्र  रहम  उनके  लिए  कुछ  कीडिए  ।

 श्री  बुटा  सिंह  :  मैं  केवल  यह  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  था  कि  यह  कुछ  अतिरिक्त  योजनाएं
 मैं  यह  नहों  कह  रहा  था  कि  यहू  योजनाएं  विशेषकर  सूक्षाग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए  लेकिन  इनके

 बिना  गुज़ारा  कहां  है  आप  यह  देखें  कि  इन  योजनाओं  के  माध्यम  से  क्या  कार्य  किए  जाते  हैं
 तो  आपको  पता  चलेगा  कि  इनका  संबंध  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  से  है यथा  मिट्टी  तथा  जल

 संरक्षण  इत्यादि  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इससे  सूखे  से  प्रभावित  किसानों  की  काफी  हृद  तक  मदद
 वनविधा  च  रेशम  मछली  बागबानी  सहकारिता

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  इत्यादि  ।  उन  भूमिहीन  मजदूरों  को  भी  रोजगार  दिया  जाता  है  जो  किसानों  के
 साथ-साथ  सूाग्रस्त  क्षेत्रों  में  प्रभावित  होते  हम  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  योजना  के
 अंतगंत  उन्हें  रोजगार  प्रदान  करते  हैं  ताकि  मुमीबत  के  समय  में  वे  अपने  परिवार  का  पेट  भर  सके  ।
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  कई  योजनाएं  चलाई  जा  हैं  और  राज्य  सरकार  को  उन  योजनाओं
 से  तथा  उपलब्ध  सुविधाओं  से  लाभ  उठाना  चाहिए  लेकिन  दुर्भाग्यवंश  इस  मांमले  में  हालांकि  मुझे
 कहना  नहीं  चाहिए  था  पर  कहना  पड़  रहा  राज्य  सरकार  ने  भारतीय  कृषष  अनुसंघान  परिषद  तथा
 अन्य  केन्द्रीय  सरकार  की  विस्तार  सेवाओं  इत्यादि  की  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  उठाया

 है  ।  हैदराबाद  में  एक  संस्थान  है  जो  सूखे  की  स्थितिं  का  सामना;करने  के  लिए  तथा  उन  फसलों  को
 उगाने  के  बारे  में  परामर्श  देती  है  जो  प्रकृति  के  प्रकोप  का  सामना  कर  सकती  अतः  राज्य
 सरकार  को  उपलब्ध  सेवाओं  का  लाभ  उठाना  निस्सन्देह  माननीय  सदस्य  ने  महत्वपूर्ण  सुझाव
 दिए  हम  उन  पर  विचार  करेंगे  ।  जता  कि  मैंने  बताया  सरकार  पहने  से  ही  अ!ठवें  वित  आयोग

 -  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  की  समीक्षा  करने  पर  विचार  कर  रही  है  और  निश्चय  ही
 हम  माननीय  सदस्य  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेंगे  ।

 ओी  के०  रामचसतर  रेड्डी  :  केन्द्र  सरकारਂ  या  सरकारਂ  का  नाम  दोहराने  से  कुछ  लाभ

 नहीं  ।  लोग  भूखे-प्यास  से  तड़प  रहे  किसी  भी  सरकार  को  चाहे  यह  केर्द्र  सरकार  हो
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 सरकारਂ  उनकी  मदद
 करनी

 चाहिए  ।

 मैं  तेलगु  का  एक  उद्धत  कर  रहा  हूं  :

 युल्लागोड्‌  इरिगिपाड़ावाडु
 .

 पंडिना  युल्लावाक्‌

 इसका  अर्थ  यह  है  कि  मंत्रालय  यह  बता  रहा  है  कि  हमारे  पास  इतना  धान  है  इतना

 खाद्यान्न  है  और  वह  उन  स्थानों  का  भी  उल्लेख  करता  है  जहां  कि  लोग  धनवान  समृद्ध  है लेकिन

 उन  स्थानों  का  उल्लेख  करना  भूल  जाता  जहां  लोग  भूख-प्यास  से  तड़पते  हुए  मर  रहे  इससे
 किसी  को  तसलल्‍्ली  नहीं  होगी  ।  मेरे  एक  मित्र  ने  लिखा  है  :--

 अभिवृद्धि  संत्रापाडुकਂ
 रु

 ’  अर्थात्‌  विकास  की  गतिविधियां  केवल  आंकड़ों  तक  सीमित  और  ये  आंकड़ों  अंगुली
 के  छोर  से  लेकर  बगल  तक  लम्बे  हैं  लेकिन  इनसे  समस्या  लेशमात्र  भी  हल  नहीं  हुई  आप  एक

 आंयोग  की  नियुक्ति  कीजिए  जो  यह  देखे  कि  इन  स्थानों  में  रहने  लोगों  की  जीवन  यापन  की

 दशा  में  कहां  तक  सुधार  हुआ  वे  किस  तरह  महसूस  कर  रहे  किस  तरह  अपना  जीवन-यापन

 कर  रहे  कैसे  भूख  से  तड़पते  अधभरे  पेट  से  अधनंगे  अपना  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  केन्द्र  «

 सरकार  को  आगे  आकर  इन  अधनंगे  और  अधभरे  पेट  वाले  लोगों  की  मदद  करनी  चाहिए  ।  केन्द्र

 सरकार  या  राज्य  सरकार  पर  दोषारोपण  से  कुछ  नहीं  यदि  राज्य  सरकार  हमारी  मदद  नहीं

 करती  तो  क्या  केन्द्र  सरकार  इन  लोगों  की  मदद  के  लिए  तैयार  है  ताकि  उन्हें  बार-बार  अकाल  की

 ति  से  बचाया  जा

 भी  बूटा  सिंह  :  मैं  आरोप  नहीं  लगा  रहा  मैं  केवल  राज्य  सरकार  से  यह  अनुरोध  कर

 रहा  हूं  कि  वह  केन्द्र  सरकार  के  पास  उपलबब्ध  सेवाओं  का  यथासम्भव  लाभ  उठाये  ।

 Mo  बो०  बेंकटेश  इस  देश  में  लगातार  सूखा  पड़ने  भी  प्रवृति  हो  गई  भारत  में

 20  प्रतिशत  भाग  एक  विशेष  अवधि  के  बाद  सूखे  का  शिकार  बनता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  कृषि
 उपज  ओर  पशु  सम्पदा  को  भारी  क्षति  पहुंचती  तथा  साथ  ही  उस  क्षेत्र  में  पेप  जल  की  अथाह  कमी

 के  साथ-साथ  बिजली  उत्पादन  में  भी  भारी  कमी  हो  जाती  इन  सब  अकथनीय  कष्टों  का  शिकार

 बनते  हैं  व ेलोग  जो  इन  क्षेत्रों  में  बसते  सूखे  के  बाद  राहुत  प्रदान  करने  हेतु  सरकार  द्वारा
 अत्यधिक  धनराशि  व्यय  की  जाती  है  लेकिन  यह  राशि  केवल  मौके  पर  राहत  पहुंचाने  के  अतिरिक्त

 सूसे  की  समस्या  को  हल  करने  में  लेशमात्र
 भी  सहायक  मूल  समस्या  उत्पादकता  बढ़ाने  की  है

 ताकि  सुक्षे  की  विभीषिक  के  प्रमाव  को  कमर  करके  मनुष्यों  तथा  पशुओं  दोनों  को  उसके  प्रकोप  से  बचाया
 जा  सके  लेकिन  इस  तरह  व्यय  से  यह  समस्या  हल  नहीं  हुई  है  ।  बन  कटाव  तथा  पशुओं  अत्यधिक

 जराने  के  फलस्वरूप  पर्यावरण  खराब  हुआ  है  तथा  काफी  भूमि  का  कटाव  होने  के  साथ-साथ  तथा

 भूमि  की  उत्पादकता  में  कमी  आई  जनसंख्परा  में  वृद्धि  तथा  पशुओं  की  स्लंदथा  में  वृद्धि  क ेकारण
 उस  सीमांत  भूमि  पर  भी  अब  खेती  की  जा  रही  है  जो  कृषि  हेतु  उपयुक्त  नहीं  उन  क्षेत्रों  में  रहने
 बाले  किसानों  का  भाग्य  अनिश्चित  है  और  उनमें  से  बहुत  कम  ऐसे  हैं  जो  अपना  जीवन  निर्वाह  अच्छी

 हरह  कर  रहे
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 न्नननन  सा  +5  रे  __

 1974  से  पहले  के  100  वर्षों  के  वर्षा  संबंधी  आंकड़े  देखने  से  ज्ञात  होता  है  कि  पूर्वी  उत्तर
 भरत  में  मानसून  के  महीने

 के  दौरान  13%  सहकारी  कारगों  की  परिवतेनशीलता  सहित
 सामान्य  वर्षा  लगभग  129  सेंटीमीटर  तक  भारत  के  उत्तर-पश्चिम  में  क्रमशः  54  सेंटीमीटर  और

 22  प्रतिशत  परिवर्तनशीलता  सहित  वर्षा  होती  है  |  इस  प्रकार  स्पष्ट  है  कि  यद्यपि  पूर्वोतर  भारत  में
 किसी  वर्ष  वर्षा  में  कमीबेशी  होने  से  कृषि  उत्पादन  और  बिजली  उत्पादन  पर  अधिक  प्रभाव  नहीं

 लेकिन  उत्तर  पश्चिम  भारत  में  वर्षा  में  कमी  होने  से  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  और  जिन
 वर्षों  में  असामान्य  रूप  से  वर्षा  में  कमी  होती  स्थिति  विकट  हो  जाती  है  ।

 मानसून  के  महीनों  के  दौरान  उत्तर  पश्चिम  ओर  भारत  प्रायद्वीप  में  1974  से  पहले  के  100
 वर्षों  के  सामान्य  वर्षा  न  होने  के  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करने  से'*****

 ५//डवाष्यक्ष  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में  अधिक  विस्तार  में  न  केवल

 हाल  ही  की  स्थिति  के  बारे  में  बत्ताएं

 बी०  बेंकटेश  पता  चला  है  कि  उत्तर  पश्चिम  भारत  में  30  अवसरों  पर

 और  भारत  प्रायदीप  में  20  अवसरों  प्र  वर्षा  सामान्य  से  10  प्रतिशत  से  कुछ  अधिक  मात्रा  तक

 कम  हुई  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  उत्तर  पश्चिम  भारत  में  औसतन  प्रत्येक  तीन  वर्ष  बाद  और

 भारत  प्रायदीप  में  औसतन  पांच  वर्ष  बाद  सूखे  की  स्थिति  आती  भयंकर  सूखे  की  स्थिति  जबकि
 सामान्य  वर्षा  की  मात्रा  में  20  प्रतिशत  तक  की  कमी  होती  है  इनके  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करने  से

 पता  चलता  है  कि  उत्तर-पश्चिम  भारत  को  इस  स्थिति  का  सामना  प्रत्येक  छह  वर्ष  बाद  और  भारत
 प्रायद्वीप  भारत  को  प्रत्येक  दस  वर्ष  बाद  करना  पड़ता

 पिछले  रिकार्डों  से  यह्‌
 भी  पता  चलता  है  कि  1965-66,  1972,  1975,  1979  और

 1982  के  ढरान  देश  को  भयंकर  सूखे  का  सामना  करना  इसीलिए  सूबग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिए

 एक  कार्यक्रम  बनाने  की  आवश्यकता  महसूस  हुई  और  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  ।  इन  क्षेत्रों  के  विकास

 का  कार्य  अत्यधिक  आवश्यक  और  चुनोतीपूर्ण  कार्य  यद्यपि  यहू  कार्यक्रम  चोथी  योजना  अवधि  से

 लागू  है  लेकिन  इसने  पांचवीं  तथा  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  समेकित  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  का
 रूप  ले  लिया

 सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  क ेलिए  बनाया  गया  यह  डी०  पी०  ए०  पी०  कार्यक्रम  कृषि  क्षेत्र  में

 कृत  क्षेत्रीय  विकास  कार्यक्रम  है  जो  देश  के  74  जिलों  के  557  खण्डों  में  व्याप्त  इसका  उटरेश्य

 पशुधन  संसाधन  के  अधिकेतम  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  अतिरिक्त  सूखे  के  प्रभाव
 को  कम  करना  ,  पारिस्थितिक  सन्तुलन  बनाना  विशेषकर  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  की
 आय  को  स्थिरता  प्रदान  करना  है  ।

 इस  कार्यक्रम  का  मूल  उद्देश्य  पशुधन  और  अन्य  संसाधनों  का  वैज्ञानिक  ढंग  से
 विकास  करके  आधिक  सनन्‍्तुलन  को  कायम  रखना  राजस्थान  का  शुष्क  आन्‍्ध्र  प्रदेश  की

 शुष्क  भूमि  और  महाराष्ट्र  ,  उड़ीसा  और  तमिलनाडु  के  कुछ  भाग  सखे  के  चक्र
 अं

 हु  के  कु
 से  बुरी  तरह  प्रभावित  होते  इस  वर्ष  आंध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  इसका  विशेष  हूप  से

 :  शिकार  बने  ।

 कर्नाटक  में  पिछले  तीन  बर्षों  से लगातार  सूखा  पड़  रहा  है  ओर  19  जिलों  में  से  16  6  जिलों

 हि
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 कों  के  8,500  ग्राम  इसकी  चपेट  में  आ  गए  आंध्र  प्रदेश  के  23  जिलों  में से  19
 जिले  सूसे  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  हैं  ।

 ह
 *

 प्रकृति  कौ  यह  विडम्बना  है  कि  कर्नाटक  जिसमें  देश  के  14  भारी  वर्षा  वाले  क्षोंत्रों में  से
 क्षेत्र  आते  भी  सूब्रा  प्रभावित  वर्षों  में  केन्द्र  से राहत  के  लिए  सहायता  मांगने  के  लिए  विवश

 होना  पड़ता  यद्य  पि  राज्य  में  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  भारी  वर्षा  होती  है  परन्तु  से

 अधिक  क्षेत्र  अद्धं  शुष्क  भूमि  के  अन्तगगंत  आता  वर्ष  कर्नाटक  में  जो  सूखा  पड़ा  वह  काफी

 हैरानी  की  बात  थी  क्‍योंकि  जुलाई  में  वहां  काफी  वर्षा  हुई  उबंरकों  की  खपत  में  भी  पिछले

 वर्ष  की  तुलना  में  23  प्रतिशत  की  वृद्धि  अधिक  उपज  वाली  किस्मों  के  बीज  बोने  में  भी  14
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  लेकिन  बुआई  के  40  दिन  बाद  तक  मोसम  सूखा  बना  रहा  ।  इससे  खेत  झुलस
 गए  ओर॑  कृषि  अधिकारी  भी  हैरान  रह  गए  क्पोंकि  यह  सूखा  1974-75  के  दोरान  आए  सूखे  से

 भी  अधिक  भयंकर  था  ।  के  अनुसार  खराब  मानसून  से  राज्य  के  बुआई  वाले  क्षेत्र  में  70
 प्रतिशत  भाग  पर  प्रभाव  पड़ा  समय-समय  पर  पड़ने  वाले  ऐसे  सूखे  के  अनेक  कारण  हैं
 उदाहरण  के  तौर  पर  राज्य  के  कृषि  योग्य  क्षेत्रफल  के  केकक्‍्न  25  प्रतिशत  भाग  में  सिचाई  के

 साधन  उपलब्ध  कराएं  गए  अधिकतर  बाकी  शुष्क  जमीन  कृषि  काय॑  हेतु  मानसून  पर  निर्धर
 करती  ॥॒

 सते  का  सामना  करने  वाले  कार्यक्रम  में  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  दोनों  ही  कार्यक्रम

 शामिल  किए  जाने  चाहिए  ।  चूंकि  सभी  राज्यों  जहां  सूखा  पड़ता  रहता  अल्पावधि

 योजनाएं  तो  बना  ही  ली  अल्पावधि  योजनाओं  को  महत्व  देने  के  लिए  दीर्घावधि  कार्यक्रमी  पर

 अधिक  जोर  देने  की  आवश्यकता  स्वाभाविक  ही  इन  दीर्घषावधि  उपायों  में  सिचाई  क्षमता  के

 विस्तार  के  लिए  केन्द्रीय  कार्यक्रम--विशेष  रूप  से  लघु  धिचाई  क्षमता--तथा  भूमिगत  जल  तथा

 बडे  बांधों  का  अत्यधिक  उपवोग  आदि  उप्राय  शामिल  किए  जाने  चाहिए  ।  इसमें  कम  समय  में  तैयार

 होने  वाली  सहायक  उत्पांदन  योजनाएं  तथा  परम्परागत  सूलाग्रस्त  क्षेत्रों  में  व्यापक

 आधारभूत  ढांचे  सम्बन्धी  विकास  आदि  उप्राय  भी  शामिल  किए  जाने  चाहिए  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  पशुओं  के  लिए  चरागाहें  तथा  खाद्यार्न्न  का  सुरक्षित  भण्डार  निर्मित  जाना  चाहिए  ।

 इन  सभी  उपायों  के  शुष्क  कृषि  फसलोत्तर  प्रौद्योगिकी  तथा  डेयरी  का

 विकास  करना  आवश्यक  है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  परम्परागत  रूप  से  सूखा  प्रवण  राज्यों  को  उत्तरी

 भारत  और  दक्षिणी  भारत  की  नदियों  को  मिलाने  जैसे  सूखे  का  मुकाबला  करने  वाले  दीर्घावधि

 तया  अल्यावधि  कार्यक्रम  दोनों  को  ही  अपनाता  इसके  द्वारा  हम  देश  की  खाद्य  समस्या |
 और  बेरोजगारी  की  समस्या  दोनों  को  ही  हल  कर  इसलिए  मैं  दक्षिणी  भारत  और  उत्तरी

 भारत  की  तदियों  को  मिलाने  अर्थात्‌  गंगा-कावेरी  परियोजना  *के  कार्य  को  पूरा  करने  पर  दोबारा

 जोर  दे  रहा  हूं  ।

 1.00  म०  १०  >>  ह

 बटा  सिह  :  माननीय  सदस्थ  ने  सु  ग्रस्‍्त  क्षेत्र  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार

 किए  जने  वाजे  दीर्वोवृधि  और  अल्यावधि  उपायों  पर  बहुत  अच्छा  मत  व्यक्त  किया

 माननीय  सदस्थं  की  जानकारी  के  लिए  मैं  के  हितों  के  लिए  सुलभ  विशेष  सेबाओों  को

 पढ़ता  हूं  ।  ये  निम्तानुप्तार  हैं  :--
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 1.  दीर्धाविधि  पूर्वानुमान
 :

 केरल  समुद्र  तट  पर  मानसून  आने  का  अनुमान  अप्रैल  के  प्रथम  सप्ताह  में  लिया

 जाता

 उत्तर-पश्चिम  भारत  और  प्रांयद्वीप  मानसून  में  होने  वाली  कुल  वर्षा
 “

 का  अनुमान  लगभभ  जून  के  प्रथम  सप्ताह  में  ही  लगा  लिया  जाता  है  ।  *  ह॒

 हल  पूर्वानुमान  कौ  प्रत्येक  वर्ष  10  अगस्त  तक  समीक्षा  कर  लो  जाती  ह

 उत्तर-पश्चिम  भारत  में  जनवरी  से  मार्च  तक  होने  वाली  शीत  ऋतु  में  होमे  वाली

 वर्षा  का  अमुंमानਂ  जनवरी  में  ही  लगा  लिया  जाता  है  ।

 प्रत्येक  मासिक  वर्षा  के  पूर्वानुमान  को  मौसम  विज्ञान  उप  में  शामिल

 करना  ।

 -2.  सध्यस  अवधि  पूथतिमान  :

 प्रति  सप्ताह  गुरुवार  को  सभी  पूर्वासुमान  बताने  वाले  कैन्द्रों  को  उनके  कार्यकरण  में

 मार्गदर्शन  के  लिए  तथा  सरकारी  ए  जेंसियों  को  योजना  उद्देश्यों  के  लिए  पूर्वानुमान  जारी

 जांता

 3.  अल्प  अवधि  पूर्वानुमान  :

 प्रत्येक  राज्य  की  राजधानी  में  स्थित  भारतीय  मौसम  विभाग  के  17  पूर्वानुमान  केन्द्रों

 द्वारा  किसानों  के  लिए  इस  समय  मौसम  बुलेटिन  जारी  किए  जाते  यह  पूर्वानुमान
 अगले  दो  दिनों  को  देखते  हुए  36  घण्टे  के  लिए  होता  इन्हें  क्षेत्र  के  आकाशवाणी  केन्द्र  से
 किसानों  के  कार्यक्रम  में  नियमित  रूप  से  प्रसारित  किया  जाता  -  «

 सभी  17  मोसम  विज्ञान  केन्द्र  24  घंटे  ओर  48  घंटे  के  लिए  मौसम  का  पूर्वानुमान
 और  चेतावनियां  देते  हैं  तथा  इसे  सभी  संबंधित  आकाशवाणी  केन्द्रों  से  प्रसारित  किया  जाता  *

 एप्रोमेट  सलाहकार  सेंबा  :  9  एग्रोमेट  सलाहकार  केन्द्रों  की  स्थापना  की
 ग  ई  है  ।

 इम  सलाहकार  संगठनों  से  मौसम  संबंधी  पूर्वानुमान  तथा  किसानों  को  2,  4  दिन  में  किए  जाने  वाले

 कृषि  कार्य  के  लिए  उपयोगी  सलाह  ली  जा  सकती  है  ।  ये  पूर्वानुमान  सप्ताह  में  एक  अथवा  दो  बार

 राज्य  के  कृषि  विशेषज्ञों  की  सलाह  सें  मौसम  विज्ञानियों  द्वारा  तैयार  किए  जाते  हैं  ।  ये  उस  क्षेत्र  हे  |

 आकाशवाणी  केन्द्र  द्वारा  प्रसारित  किए  जाते  हैं  ।

 भारतीय  मौसम  विभाग  ने  नई

 चण्डीगढ़  ओर  श्रीनगर  में  9  केन्द्र  स्थापित  किए  चालू  वर्ष  में  त्रिवेन्द्र

 गंगटोक  और  गोहाटी  में  8  भौर  कैन्द्र
 स्थापित  किए  जा

 रहे  हैं  ।  सरकार  ने  ये  ऐसे  विभिन्न  उपाय  किए  हैं  ताकि  संपूर्ण  देश  मे
 मध्यम  अवधि

 और  अल्पायधि  के  आंधार  पर  मोसम  सम्बन्धी  सूचना  पहुंचाई  जा  सकती  है  ।

 डी  तक  नदियों  को  मिलाने  का  सन्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रस्ताव  को  प्रहण  करता  हूं  । जः जहा

 भुझे
 बिश्वास  है  कि  मानभीय  सदस्म्र॒  अपना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  हमें  इसकी  जांच  करनी

 लक
 °
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 होगी  ।  यदि  इस  दिशा  में  पहले  ही  कुछ  किया  जा  चुका  हैतो  हम  उसे  ग्रहण  करेंगे  तथा  काम  को

 आगे  बढ़ाएंगे  ।  यह  एक  अच्छा  विचार
 ५  है

 ५.  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  इसकी  अभी  भी  केवल  जांच  होगी  ।  वे  तीन

 दशकों  से  इसकी  जांच
 करे  रहे  हैं  ।

 ा

 महोदय  :  यदि  सदस्य  कोई  नया  रखता  है  तो  वह  उसे  ग्रहण  कर

 बह  उनसे  प्रस्ताव  प्ररतुत  करने  के  लिए  कह  रहे  वे  उसे  ग्रहण  करने  जिए  तैयार  वह  उस

 पर  विचार  करना  चाहते  हैं  ।

 शी  एस०  जयपाल  :  हमें  इस  प्रकार  की  आशावादिता  द्वारा  प्रोत्साहित  किया
 जाता

 ..  :

 महोदय  :  अब  श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  ।

 ,2'
 ae

 धमपाल  सिह  सलिक  :  उपाध्यक्ष  आज  हमारे  देश  के  सामने  अकाल
 और  सूखे  की  बड़ी  भारी  चुनोती  भारत  का  काफी  भागਂ  सूखाग्ररत  है  और  खेतों  में  पानी  की
 कमी  होने  के  कारण  देश  आधिक  हालत  प्रर  बहुत  बड़ा  असर  पड़  रहा  पिछले  तीन-चार
 सालों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  है  कि  सूखा  पड़ा  लेकिन  इस  साल  देश  की  हालत
 और  भी  बुरी  बिजली  की  कमी  भी  रही  मैं  यहां  तक  कहता  हूं  कि  कुछ  सूबों  में  तो  चारा  भी

 नहीं  मिलता  है  और  पीने  का  पानी  भी  नहीं  मिलता  मैं  यह  मानता  हूं  कि हमारी  सरकार  ने

 इस  मसले  को  हल  करने  के  लिए  कोशिश  भी  की  लेकिन  पिछली  कुछ  योजनाओं  को  समय  पर

 पूरा  न  किए  जाने  से  जनता
 को  बाढ़  और  सूखे  का  हर  साल  सामना  करना  इस  मसले  को

 हल  करने  के  लिए  सरकार  ठोस  कदम  उठाने  चाहिये  ओर  अधूरी  पड़ी  योजनाओं  को  शी  घ्रतिशी क्र
 पूरा  करना

 ७

 .  आप  जानते  हैं--मध्य  राजस्थान  और  कुछ  अन्य  सूबों  में  सूले  से  बड़ा  नुकसान  हुआ
 हरियाणा  भी  पूरी  तरह  से  सूखाग्रस्त  हरियाणा  फे-कुओं  में  पानी  बहुत  नीचे  चला  गया

 गांवों  क ेकिसी  भी  तालाब  में  पानी  नहीं  रहा  लोगों  को  पीने  के  पानी  की  बहुत  हो
 गई  गोहाना  गैसे  शहरों  में  बिजली  को  कमी  के  कारण  लोगों  को  पीने  का  पानी  नहीं
 मिल  रहा  चुनावों  के  बाद  मैंने  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  4  वहां  लोगों  की  यह  जबरदस्त

 मांग  थी  कि  पानी  और  बिजली  का  प्रबन्ध  फौस्न  होना  चाहिये  ।  पढ़ने  जिनके  परीक्षा

 के  दिन  बिजली  की  कमी  के  कारण  पढ़  नहीं  पाते  हरियाणा  में  विशेषकर

 हिसार  सूखे  से  बहुत  ज्यादा  प्रभावित  फसल  न  होने  से  मजदूरों  को  मजदूरी  नहीं
 मिल  रहो  सभी  मजदूर  गांव  छोड़  कर  कामਂ  की  तलाश  में  बाहर  जइ  रहे  लेकिन  अफसोस  की

 बात  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  मे  अपने  बयान  में  हरियाणा  का  कोई  जिक्र  नहीं  किया१  चने  और  गेहूं
 की  फसल  में  कम-से-कम  30  से  50  प्रतिशत  तक  का  नुकसान  हुआ  है  ।  चाहे  राज्य  सरकार  की

 रिपोर्ट  कुछ  भी  यदि  आप  छद  जाकर  वहां  देखें  तो  अन्दाजा  लग  सकता  है  कि  वहां  किसानों

 की  कया  हालत  मैं  तो  यह  कहूंगा--आज  किसानों  के  खेतों  में  पानी  नहीं  आखों  में  पानी  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हू--जिस  आधार  पर  सरकार  रिपोर्ट  भेजती  है  कि किस  जगह  सूखा
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 वह  फैमीन  कोड  बहुत  पुराना  हो  चुका  वह  अंग्रेजों  के समय  में  बनाया  गया  मैं  चाहता  हूं
 कि  आज  के  हालात  के  मुताबक  उसमें  तरमीम  की  जानी  चाहिये  ।

 है

 सूखे  का  प्रश्न  बाढ़  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  समय  से  पहले  नालियां  गहरी  और  चौड़ी  कौ  जानी
 चाहिये  ।  लेकिन  सरकार  की  तरफ  से  हर  काम  के  लिये  पैसा  तब  मंजूर  किया  जाता  जब  बाढ़  आ
 जाती  है  और  तब  उस  रुपये  का  दुरुपयोग  होता  मैं  अपनी  स्टेट  की  बात  कहता  हूं--किसी  प्रकार
 से  बाढ़  को  रोकने  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  न  किसी  नाली  की  सफाई  की  णाती  न  गहरी  और
 चोड़ी  की  जाती  लेकिन  मई-जून  में  जब  बाढ़  आने  का  समय  तब  पैसा  सैबशन  किया
 जाएगा  और  जो  पैसा  उस  वक्‍त  मंजूर  किया  जाता  उसका  होता  क्योंकि  बाढ़  आ
 जाने  के  कारण  पता  नहीं  लगता  है  कि  कहां  खुदाई  हुई  है  या  नालियों  की  सफाई  हुई

 «बरसात  का  60  प्रतिशत  पानी  बंगाल  की  खाड़ी  में  जाकर  गिर  जाता  लेकिन  उसका
 उपयोग  नहीं  किया  जाता  जबकि  नालों  के  4-6  या  10  मील  के  अन्दर  रिजर्वायर  बना  कर  पानी
 का  सदुपयोग  किया  जा  सकता  है  और  फसलों  को  सूखे  तथा  धाढ़  से  बचाया  जा  सकता  डा०

 दस्तूर  ने  बहुत  समय  पहले  अप॑नी  रिपोर्ट  दी  थी  और  उसमें  एक  योजना  बनाई  जिसमें
 काएमीर  से  बंगाल  की  खाड़ी  तक  सब  नदियों  को  चौड़ा  किया  जाना  लेकिन  वह  योजना  लागू
 नहीं  की  गई  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  वल्ड  बेंक  या  इन्टरनेशनल  मानिटरी  फण्ड  से  कर्ज  लेकर  इस
 योजना  को  लागू  किया  जाय  ।

 हरियाणा  को  एस०  वाई०  एल०  कैनाल  से  पानी  मिलता  जिसके  बारे  में  मंत्री  महोदय
 अच्छी  तरह  से  जानते  पंजाब  के  साथ  इस  मसले  पर  झगड़ा  भी  रहा  हरियाणा  को
 अपने  इलाके  में  जितना  हिस्सा  बनाना  पिछले  दो  सालों  में  वह  कम्पलीट  कर  चुका  लेकिन
 जो  एरिया  पंजाब  के  एरिए  में  खोदा  जाना  उसके  लिए  हरियाणा  सरकार  41  करोड़  रुपया
 जमा  करा  घूुकी  है  लेकिन  खुदाई  नहीं हुई  बल्कि  हरियाणा  ने  जो  पैसा  खुदाई  पर  अपने  हिस्से  में
 लगाथा  वह  बेकार  जा  रहा  है  इसलियें  एस०  वाई०  ए०  एल०  कंनाल  को  बहुत  जल्द  कम्पलीट
 किया  जाय  ।

 हसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  समुद्र  का  प्रानी  कीमती  होता  है  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  चाहूंगा  कि  वे  इस  तरफ  थोड़ा-सा  ध्यान  समुद्र  का  पानी  भी

 बहुत  कीमती  होता  इस  प्रानी  को  साफ  करके  इसमें  से  हर  प्रकार  के  मिनरल्स  निकाले  जा  सकते
 जापान  ने  तो  सी  वाटर  से  यूरेनियम  तक  भी  निकाला  डिसेलिनाइजेशन  के  तरीके  से  या

 रिक्स  आसमासीस  मेथड  से  पानी  को  प्यूरीफाई  किया  जाता  यह  पस्रिस्टम  वही  काम  करता  है  जो
 शरीर  में  किडनी  काम  करती  है  और  हर  प्रकार  के  अनडिजाएरेबल  एलीमेन्ट्स  को  पानी  से  दूर  कर
 के  साफ  पानी  को  खेतों  में  इस्तेमाल  किया  जा  सकता  सरकार  इस  पानी  को  प्यूरीफाई  करने
 के  बारे  में  ध्यान  दे  ।  इसके  अलावा  आ्टिफिशियल  रेन  कराने  के  लिए  भी  रिसर्च  की  जा
 सकती  है  ।

 एक  बात  मैं  बिजली  के  बारे  में  कहेगा  ।  यह  जो  सोलर  एनर्जी  सिस्टम  इसमें  सरकार
 काफी  दिलचस्पी  ले  रही  मैं  चाहता  हूं  कि  इसमें  और  भी  ज्यादा  दिलचस्पी  ली  क्योंकि

 मुल्क  में  पानी  की  कमी  के  कारण  हम  पूरी  बिजली  तैयार  नहीं  कर  पा  रहे  उसका  एक  ।
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 इलाज  है  कि  सोलर  एनर्जी  सिस्टम  से  बिजली  तैयार  करे  जिससे  कि  बिजली  की  कमी  दूर

 ही  सके  ।

 हमारी  जितनी  भी  बिजली  की  योजनाएं  ओर  परियोजनाएं  है  उनको  समय  पर  पूरा  किया

 जाए  ।  उनमें  डिले  हो  जाने  से  पैसा  भी  ज्यादा  लगता  है  और  काम  भी  नहीं  बनता  ।  मैंने  हरियाणा

 में  बिजली  ओर  सिंचाई  मंत्री  स ेबात  की  और  उन्हें  पत्र  भी  लिखा  कि  खेतों  में  पानी  देने  के  लिए
 बिजली  के  लिए  जितना  समय  निर्धारित  किया  जाता  उतना  समय  भी  खेतों  में  बिजली  नहीं
 मिलती  है  ।  किसान  सवेरे  से  इंतजार  करता  रहता  है  ओर  बिजली  आती  भी  है  तो  बहुत  थोड़े  समय

 के  लिए  आती  सरकार  इस  बारे  में  ध्यान  दे  ।

 मैंने  जो  हालात  बताये  हैं  उन  हालात  को  देखते  हुए  मैं  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहूंगा  कि

 किस  राज्य  के  कौन-कोन  से  जिले  हैं  जिनमें  सूखा  है  ?  उन्होंने  हरियाणा  का  जिक्र  नहीं  किया  मैंने

 हरियाणा  में  देखा  है  कि  वहां  भी  कई  ऐसे  जिले  हैं  एक  बंद  भी  पानी  नहीं  पड़ा  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  के  लिए  जो  आपकी  इकाई  है  वह  कम-से-कम

 तहसील  हो  ।  क्योंकि  यह  नहीं  हो  सकता  कि  सारा  जिला  ही  सूखाग्रस्त  किसी  जिले  के  अन्दर

 एक  तहसील  भी  सूखाग्रस्त  हो  सकती  एक  गांव  भी  सूखाग्रस्त  हो  सकता  है  ।  जो  बरसात  आती

 है  वह  तो  कई  बार  गांव  के  एक  हिल्सा  में  आ  जाती  है  और  दूसरे  हिस्से  में  नहीं  आती  है  ।

 आपने  ड्राट  प्रोन  एरिया  प्रोग्राम  के  अन्तगंत  हिन्दुस्तान  के  74  जिलों  में  511  ब्लाक्स  लिये
 मैं  जानता  हूं  कि  क्या  सरकार  की  ऐसी  नीति  है  कि  ड्राप  प्रोन  एरिया  प्रोग्राम  को

 हिन्दुस्तान  के  सभी  जिलों  के  अन्दर  लाग्रू  किया  जाए  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  ड्राप  प्रोन  एरिया  के  जिले  नहीं  जिनमें  कि  नहर  का
 पात्ती  जाता  उनके  अलावा  ऐसे  जो  जिले  हैं  जिनमें  कि  नहर  का  पानी  नहीं  जाता  है  क्‍या  उनमें
 भी  डाप  प्रोन  एरिया  प्रोग्राम  को  लागू  करना  चाहते  हैं  ?

 क्या  मंत्री  जी  यह  भी  बतायें  कि  जो  डा०  दस्तूर  की  योजना  उसको  सरकार  ला
 करना  चाहती  है  या  नहीं  ?  हमारा  जो  60  परसेंट  बरसात  का  मीठा  पानी  है  जो  कि  बंगाल  की
 खाड़ी  में  गिरता  उसकी  रिजरकायर्स  में  इकट्ठा  करने  की  सरकार  की  कोई  योजना  है  या  नहीं  ?

 यह  सारा  का  सारा  पानी  समुद्र  में  चला  जाता  है  और  वहां  खारे  पानी  में  मिल  कर  बर्बाद  हो  जाता
 अगर  आप  चार-चार  मील  के  अन्दर  रिजरवायर  बना  दें  और  उनमें  इस  मीठे  पानी  का

 इकट्ठा  करके  खेतों  को  दें  तो  उससे  बहुत  बड़ा  लाभ  हो  सकता

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  मुल्क  में  एम्जेंसी  का  सामना  करने  के  लिए  पानी  का
 कोई  बफर  स्टाक  तैयार  करने  की  भी  सरकार  को  कोई  योजना  है  ?

 अण्ड  रग्रा  उण्ड  वाटर  यूटिलाइजेशन  बोर्ड  की  गतिविधियों  की  क्या  प्रोग्रेस  इस  सम्बन्ध  में
 कितनी  प्रगति  हुई  है  ?  हरियाणा  के  किसानों  को  गेहूं  और  चने  पर  कम-से-कम  5  रुपए  क्विटल  बोनस
 देने  पर  सरकार  विचार  करे  |  सरकार  देना  चाहती  है  या  यह  मैं  जानना  क्योंकि
 पंजाब  में  5  रुपए  क्विटल  बोनस  गेहूं  पर  देने  के  आदेश  दिए  जा  चुके  चार-पांच  दिन  पहले  इसकी
 घोषणा  हुई  भारत  किसान  यूनियन  ने  दिल्ली  में  एजीटेशन  उसमें  भेक्सिमम  आदमी

 हरियाणा  के  लेकिन  बोनस  दिया  गया  पंजाब  को  ।  इसलिए  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार
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 की  ऐंसी  योजना  है  कि  हरियाणा  के  किसानों  के  लिए  भी  बोनस  दिया  इसके  साथ  ही  मैं  यह्‌
 भी  जानना  चाहुंगा  कि  आर्टिफिशियल  बरसात  करने  के  लिए  सरकार  कुछ  करने  जा  रही  है  या  नहीं  ।

 क  कंट्रीज  में  अगर  बादल  हों  तो  उन  बादलों  से  बरसात  की  जाती  क्या  सरकार  आ्टिफिशियल
 वर्षा  के  बारे  में  कोई  रिसर्च  करने  जा  रही  जिससे  समुद्र  से  बादल  भी  उठाए  जा  सकें  ओर  बरसात
 भी  कराई  जा  सके  |  इसके  साथ  ही  मैंने  पूछा  था  कि  सी-वाटर  को  प्योरीफाई  करने  की  सरकार
 की  कोई  योजना  है  या  नहीं  ।  इन  सबके  बारे  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  यह  मंत्री  महोदय  से

 पूछना  चाहता  हूं  ।

 भी  बूठा  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  फिर  से  सारे  ही  प्रश्त  खोल  दिए  यदि  आप

 चाहें  तो  सारे  के  सारे  स्टेटमेंट्स  द्वोबारा  पढ़  दू  ।  एक  चीज  उन्होंने  पूछी  है  कि  पूरे  देश  में  कितने
 जिले  किस-किस  देश  में  जहां  पर  बारिश  कम  हुई  है  या  बहुत  कम  हुई  है  या  नहीं  हुई
 है  ।  उसके  लिए  जानकारी  इस  प्रकार  है--डेफिशेंट  रेन  के  डिस्ट्रिक्ट  आंध्र  प्रदेश  में  16,  असम  में  4,

 बिहार  में  4,  गुजरात  में  2,  हरियाणा  में  2,  हिमाचल  प्रदेश  में  5,  जम्मू-कश्मीर  में  1,  कर्नाटक  में

 6,  केरल  में  3,  मध्य  प्रदेश  में  12,  महाराष्ट्र  में  18,  उड़ीसां  में  2,  राजस्थान  में  15,  तमिलनाडु
 में  3,  उत्तर  प्रदेश  में  24,  वेस्ट  बंगाल  में  3,  कुल  मिलाकर  120  जिले  ऐसे  हैं  जिनमें  इफिशेंट  रेन

 जहां  पर  स्केंटी  रेन  हुई  है  वे  जिले  गुजरात  में  1,  हिमाचल  प्रदेश  में  2,  जम्मू-कश्मीर  में  1,
 केरल  में  1,  छत्तर  प्रदेश  में  1,  कुल  मिलाकर  6,  इस  तरह  से  368  जिलों  में  से  120  प्लस  6,
 126  जिले  ऐसे  बनते  हैं  जिनको  सूद्धाग्रस्त  जिले  कहा  जा  सकता  केन्द्रीय  सरकार  ने  जो  नाम्से
 फिक्स  किए  उनके  अनुसार  ।

 .

 माननीय  संदस्य  का  यह  कहना  गलत  है  कि  मैंने  वक्‍तथ्य  में  हरियाणा  का  बिलकुल
 ही  उल्लेख  नहीं  किया  ।  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि  2  1985  को  समाप्त  हुए  सप्ताह
 अर्थात्‌  1985  की  शरद  ऋतु  के  प्रथम  सप्ताह  में  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  मंदानी

 चण्डीयढ़  और  दिल्‍ली  को  छोड़कर  उत्त  र-पश्वित  मध्य  भारत  और  प्रायद्वीय  के  अधिकांश
 भागों  में  सामाम्य  अथवा  सामान्‍य  से  अधिक  वर्षा  हुई  तथा  पूर्वी  कर्नाटक  का
 तटवर्ती  और  लक्षद्वीप  में  सामान्य  से  कम  वर्षा  हुई  अथवा  नहीं  हुई  तथा  पश्चिम  राजस्थान

 गुजरात  राज्य  और  कोंकण  में  मौसम  शुष्क  रहा  ।

 जहां  तक  हरियाणा  को  सहायता  देने  का  सम्बन्ध  मैं  खेदपूरवंक  कहता  हूं  कि  हरियाणा
 से  वर्ष  1984-85  के  दौरान  सूखे  से  रहत  दिलाने  सम्बन्धी  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  नहीं  हुआ

 माननीय  सदस्य  ने  विभिन्‍न  कार्यों  के  लिए  स्वयं  ही  कुछ  सुझाव  दिए  हैं  ।

 ...”

 समुद्र  का  पानी  साफ  एस०  वाई०  एल  ०  को  कम्पलीट  सोलर  एनर्जी  को  हनैत्
 पावर  सप्ल्राई  को  आगमेंट

 :.

 ये  वे  विभिन्‍न  कार्यक्रम  हैं  जो  निःसंदेह  बहुत  ही  महत्वाकांक्षो  तथा  सूथ्ाग्रस्त  क्षेत्र  के  पीड़ित
 लोगों  को  काफी  हृद  तक  राहत  देंगे  तथा  निश्चित  रूप  से  यह्दी  वे  कार्य  जिन्हें  भारत  सरकार  के



 लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  2  1985

 विभिन्‍न  विभाग  और  मंत्रालय  कर  रहे  यदि  हम  देश  में  होने  वाली  बरसात  के  पानी  का  उपयोग

 कर  यदि  हम  देश  भर  में  होने  वाले  बरसात  से  प्राप्तपानी  को  एकत्र  कर  वह  घाहे  छोटे

 बांघों  से  अथवा  विभिन्‍न  बरसाती  नदियों  और  नालों  पर  बांध  बनाकर  तो  इससे  सूखा ग्रस्त  क्षेत्र
 *  के  पीड़ित  लोगों  की  काफी  हृद  तक  मदद  हो  सकेगी  ।  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  उपयोगी  सुझाव

 दिए  मैं  इस  जानकारी  को  संबंधित  विभागों  तक  पहुंचा  दू  गा  तथा  हम  इस  परं  गौर  करेंगे  कि

 .  माननीय  सदस्य  द्वारां  दिए  गए  विभिन्‍न  सुझावों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  उड़ीसा  में  सूखा  पीड़ित  जिला  कोन  कोन से  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रकार  के  मामले  सदन  पटल  पर  रखे  जा  सकते  हैं  ।  आप  तब

 उनका  अवलोकन  कर  सकते  हैं  ।

 भी  बूटा  सिह  :  मैं  उनके  नाम  बता  सकता  हूं  ।
 hd  हर

 वि
 थक  >>

 हो  घर्मपाल  सिह  सलिक  :  मुझे  दिए  गए  वक्तव्य  में  हरियाणा  उल्लेख

 नहीं  है  ।
 |

 |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  कह  चुके  हैं  कि  हरियाणा  सरकार  से  उन्हें  कोई  शापन  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 करो  धर्मंपाल  सिह  मलिक  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  वक्तव्य  में  हरियाणा  का

 उल्लेख  किया  गया  है  ।  परन्तु  वक्तव्य  की  जो  प्रति  मुझे  दी  गई  है  उसमें  हरियाणा  का  उल्लेख

 नहीं
 है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय  को  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  बारे  में.जानकारी

 बूटा  लिह  :  मैं  संतुष्ट  हुं  कि सरकार  ने  कोई  सहायता  देने  के  लिए  स्वयं

 शुछ  नहीं
 कहा

 मैं  कंते  यहू  सब  जान  सकता  हूं  ।  वक्‍तव्य  में  जहां  वर्षा  नहीं  हुई  ऐसे  केवल  दो  जिलों  का  ही
 उल्लेख  है  और  सदस्य  ने  भी  इन  दो  जिलों  के  नाम  का  उल्लेख  किया  है  ।

 उड़ीसा  में  सभी  13  अर्थात

 मयूरभंज  ओर  सम्भलपुर  सूखा  प्रभावित

 क्षेत्र

 1.22  स०  १०

 लाभ  के  पदों  संबंधी  संयुक्त  समिति
 ह

 सबस्य  नियुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  सिफारिश  |

 .'

 _  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अंब  मंत्री  श्री  एच०  आर०  भारद्वाज  ।

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  एच+  आर०  :  मैं  प्रस्ताव

 करता  ट
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 के

 पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति
 ककी्ं» ७्”्:,्ष्क क्थ्थ्थ्नषणण्ब  था

 *  दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  जिसे  लाभ  के  पदों
 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  कह्टा  जिसमें  15  सदस्य  दस  सदस्य  इस  सभा  के
 ओर  पांच  सदस्य  राज्य  सभा  जो  प्रत्येक  सभा  के  सदस्यों  में  एकल  संक्रमणीय  मत
 द्वारा  आनुपातिक  प्रतिनिधित्व  प्रणाली  के  चुने  जायें

 कि  संयुक्त  समिति  के  ये  कृत्य  होंगे  :

 सभी  वर्तमान  समितितों  को  जिनके  बारे  में  उस

 संयुक्त  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  जिसे  संसद

 1957  सौंपा  गया  तथा  उन  सश्ली  जो  अब  के  बाद  गठित
 की  जिनकी  संविधान  के  अनुच्छेद  102  के  अधीन  संसद  की
 किसी  भी  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  चुने  जाते  या  सदस्य  रहने  के  लिए  अनहू

 गठन  ओर  स्वरूप  की  जांच

 उसके  द्वारा  जांची  गई  के  सम्बन्ध  में  यह  सिफारिश  करना  कि
 कोन  से  पद  अनहेकारी  हों  और  कोन  से  पद  अनहुंकारी  न

 समय-समय  पर  संसद  1959  की  अनुसची  की
 जांच  करना  और  उस  अनुसूची  परिवर्धत  या  लोप  द्वारा  या  अन्यथा  किसी
 संशोधन  की  सिफारिश  करना

 कि  संयुक्त  समिति  उपरोक्त  सभी  या  किसी  मामले  के  संबंध  में  स्रंसद  की  दोनों

 सभाओं  को  समय-समय  पर  प्रतिवेदन  पेश

 कि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  वर्तमान  लोक  सभा  की  कार्पाविधि  तक  पदासीन

 कि  संयुक्त  समिति  की  बेठक  गठित  करने  के  लिए  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों

 की  कुल  संख्या  की  एक-तिहाई
 ह

 कि  अन्य  विषयों  संसदीय  समितियों  से  संबंधित  इस  सभा  के  प्रक्रिया  संबंधी  नियम

 ऐसे  परिवर्तनों  ओर  रूपभेदों  के  साथ  लागू  जत्रे  अध्यक्ष  द्वारा  किए  और

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त
 समिति  में  सम्मिलित  होवे,ओर  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  सदस्यों

 के  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”

 उपाष्यक्ष  महोबय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दोनों  सभाओं  की  एक  संयुक्त  समिति  गठित  की  जिसे  लाभ  के  पदों

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  कहां  जिसमें  15  सदस्य  दस  सदस्य  इस  सभा  के  और

 पांच  सदस्य  राज्य  सभा  जो  प्रत्येक  सभा  के  सदस्यों  में  एकल  संक्रमणीय  मत  -

 द्वारा  आनुपातिक  प्रतिनिंधित्य  प्रणाली  के  चुने  जायें  :

 कि  संयुक्त  समिति  के  ये  कृत्य  होंगे  :---



 कार्य  मंत्रणा  समिति  ेु  “2  1985

 सभी  वतंमान  समितियों  को  जिनके  बारे  में  उस

 संयुक्त  समिति  द्वारा  जांच  की  गई  जिसे  संसद

 1957  सौंपा  गया  तथा  उन  सभी  जो  अब  के  बाद  गठित
 की  जायें  जिनकी  संविधान  के  अनुच्छेद  102  के  अधीन  संसद  की
 किसी  भी  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  चुने  जाने  या  सदस्य  रहने  के  लिए  अनह  करें
 गठन  ओर  स्वरूप  की  जांच  क्रना  ;

 उसके  द्वारा  जांची  गयी  के  सम्बन्ध  में  यहूं  सिफारिश  करना  कि
 कौन  से  पद  अनहंकारी  हों  और  कौन  से  पद  अनहुकारी  न

 समय-समर  पर  संसद  1959  की  अनुसूची  की
 जांच  करना  और  उस  अनुसूची  परिवर्धन  या  लोप  द्वारा  या  अन्यथा  किसी
 संशोधन  की  सिफारिश

 *  कि  संयुक्त  समिति  उपरोक्त  सभी  या  किसी  मामले  के  सम्बन्ध  में  संसद  की  दोनों
 सभाओं  को  समय-समय  पर  प्रतिवेदन  पेश

 कि  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  वर्तमान  लोक  सभा  की  कार्यावधि  तक  पदासीन

 कि  संयुक्त  समिति  की  बैठक  गठित  करने  के  लिए  गणपूर्ति  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों
 -  की  कुल  संख्या  की  एक-तिहाई

 कि  अन्य  विषयों  संसदीय  समितियों  से  सम्बन्धित  इस  सभा के  प्रक्रिया  सम्बन्धी
 नियम  ऐसे  परिवर्तनों  और  रूपभेदों  के  साथ  लागू  जो  अध्यक्ष  द्वारा  किये

 और

 कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  उक्त  संयुक्त  समिति
 में  सम्मिलित  होवे  ओर  संयुक्त  समिति  में  राज्य  सभा  द्वारा

 नियुक्त  किए  गए  सदस्यों
 के  नाम  इस  सभा  को  सूचित  करे  ।/

 1.24  म०  प०  ज

 कार्य  मंत्रणा  समिति  रा

 लोया  प्रतियेदन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  एच०  के०  एल०  भगत  |  -
 ह

 संसदोय  कार्य  मंत्री एच०  के०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पह  सभा  1  अप्रैल  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति
 के  चोथे  प्रतिवेदन से  सहमत  है  ।”
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 12  1907  े  नियम  377  के  अधीन  मामले
 Se

 उपए्यक्ष  महोदय  :  भ्रश्न वह  है
 *

 यह  सभा  1  1985  को  सभा  में  पेश  किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के
 चोथे  प्रतिवेदन  से  सहमत॒  है  ।  हि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  हि

 1.25  म०  प०

 लियस  377  के  अधीन  सासले

 उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  को  भारी  कमी  को  दूर  करने  के  लिए
 प्रभावी  कदम  उठाने  की  आवश्यकता

 "

 थ्रो  जनुलस  बशर  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अंतर्गत  अपना  विषय
 सदन  में  उठाना  चाहता  उत्तर  प्रदेश  इस  समय  बिजली  के  गम्भीर  संकट  से  गुजर  रहा
 राज्य  सरकार  ने  बड़े  पैमाने  पर  पूरे  राज्य  में  बिजली  की  कटोती  लागू  कर  रखी  बड़े  और  छोटे
 उद्योगों  में  काम  लगभग  ठप्प  हो  गया  है  और  ये  भारी  घाटा  उठा  रहे  कृषि  कार्यों  के  लिए  भी
 बिजली  बहुत  कम  मिल  पाती  बहुत  बड़ी  संझ्या  में  गांव  में  बिजली  हफ्तों  गायब  रहती  है  ।
 सिंचाई  के  साधन  भी  ठप्प  से  हो  गए  शहरों  ओर  गांवों  में  बिजली  न  मिलने  के  कारण  पेयजल
 योजनाओं  पंर  बुरा  असर  पड़ा  है  और  लोगों  को  पीने  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  संध्या  के  समय
 बिजली  कटौती  से  छोटे  नगरों  का  जन-जीवन  अस्त-व्यस्त-सा  हो  गया  है  ।  कोल्ड  स्टोरेज़ों  को  पूरी
 बिजली  न  मिलने  के  कारण  आलू  खराब  होने  की  शंका  पैदा  हो  गयी  है  ।

 ॥

 उत्तर  प्रदेश  में  ताप  बिजली  व  पन  बिजली  के  उत्पादन  में  भारी  गिरावट  आई  बिजली
 के  उत्पादन  के  मुख्य  स्नोत  ओबरा  ताप  बिजली  घर  में  अग्नि-काण्ड  की  कई  घटनाएं  हो  चुकी  हैं  ।

 विद्युत  परिषद  इन  घटनाओं  को  रोकने  में  असफल  रहा  समय-समय  पर  अभियन्ताबों  और
 बिजली  कमंचारियों  की  हड़तालों  से  बिजली  के  उत्पादन  और  वितरण  में  बाधा  आती  रही  है  ।

 इस  समय  बिजली  का  जो  संकट  है  वह  पिछले  सभी  संकटों  से  गम्भीर  मेरा  केन्द्र
 सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  के  संकट  को  दूर  करने  में  प्रभावकारी  कदम
 उठाये  ।  साथ  बिजली  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  में  भी  केन्द्र  सरकार  अपनी  भूमिका  का  पूरा
 उपयोग  करे  ।  एन०  टी०  पी०  सी०  के  अलावा  दूसरे  राज्यों  से  भी  उत्तर  प्रदेश  में  बिजली  की
 व्यनस्था  करना  इस  समय  नितानत  आवश्यक  हो  गया

 सिचाई  के  लिए  पानी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  फसलों  के  नष्ट  हो  जाने  के

 लिए  किसानों  को  मुआवजा  देने  को  आवश्यकता  तथा  राजस्थान  भमहर
 में  और  अधिक  पानी  छोड़ने  को  मांग

 श्री  बोरबल  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अंतर्गत  अपना  अवलम्बनीय

 लोक-महूत्व  का  प्रश्न  सदन  में  उठाना  चाहता  हूं  ।  इन्दिरा  नहर  के  कापतकारों  की  रबी  की  फसल

 सिंचाई  के  अभाव  में  नष्ट  हुई  है  भोर  ट्यूबदलों  के  लिए  बिजली  नद्टी  दी  जा  रही  है  भोर
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 न  ही  नहरों  में  पर्याप्त  पानी  छोड़ा  जा  रहा  है  जिसके  कारण  सिंचाई  कर  पाना  किसानों  के  लिए
 असम्भव-सा  हो  गया  है  और  उनमें  रोष  व्याप्त  रबी  की  फसल  सिंचाई  पानी  के  अभाव  में  नष्ट
 हो  चुकी

 अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  यह  राज्य  सरकार  से  सम्पर्क  कर  उनकी  तबांह  हुई
 फसलों  का  मुआवजा  और  वहां  की  सहुर  में  अधिक  पानी  छोड़ने  की  व्यवस्था  करायें  तथा  यदि

 यूबबलों  क ेलिए  जैनरेटर  खरीदने  हेतु  सब्सिडी  दिलाये  जाने  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  तो  ये
 किसानों  के  हित  में  होगा

 राजस्थान  महर  की  सागरमल  गोपा  संपर्क  परियोजना  को  पूरा  करने  हेतु
 वित्तीय  सहायता  देने  की  आवश्यकता

 श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  उपाध्यक्ष  राजस्थान  नहर  का  निर्माण  तीव्र  गति
 से  चल  रहा  यह  नहर  जैसलमेर  जिले  के  मोहनगढ़  कस्बे  में  पहुंच  चुकी  पचास  हजार  एकड़
 क्षेत्र  में  सिंचाई  के  लिए  पानी  पहुंचा  कर  रेगिरतानी  क्षेत्रों  की  कायाकल्प  कर  देगी  ।

 राजस्थान  नहर  की  लीलवा  जिसको  अब  सागरमल  गोपा  के  नाम  से  जाना  जाता
 को  बाड़मेर  जिले  के  गढ़रा  रोड़  तक  बढ़ाने  का  हाल  में  राज्य  सरकार  ने  जो  निर्णय  लिया  है

 उसको  भी  राज्य  की  जनता  ने  सराहा  है  ।

 सागरमल  गोपा  शाखा  का  पानी  गढ़रा  रोड़  पहुंचाने  के  लिए  नहर  का  प्राथमिक  सर्वे

 प्रारम्भ  हो  चका  उबत  शाखा  फी  185  किलोमीटर  अतिरिक्त  खुदाई  करने  पर  पानी  गैढ़रा

 रोड  तक  पहुंच  सकेगा  ।  उससे  ढ़ाई  लाख  हैक्टेयर  भूमि  सिचाई  की  स्थायी  व्यवस्था  हो  सकेगी  ।

 यह  ५खा  हिन्द  और  पाकिस्तान  के  बिल्कुल  सीमा  पर  लगती  हुई  बनाई  जाएगी  जिसका

 सरक्षा  की  दृष्टि  से  बड़ा  महत्व  होगा  ओर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  लिए  यह  वरदान  साबित  होगी  ।

 उक्त  शाखा  के  निर्माण  पर  50  करोड़  रुपये  व्यय  होंगे  ।  राज्य  सरकार  की  वित्तीयं  स्थिति

 ऐसी  नहीं  है  कि  उवबत  योजना  में  क्रियान्वयन  का  भार  उठा  सके  ।  अतः  केन्द्र  सरकार  से  पुरजोर

 आग्रहपर्वक  निवेदन  है  कि  वे  सीमावर्ती  एवं  पिछड़े  धार  रेगिस्तान  के  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  जिलों

 में  सिंचाई  के  लिए  पानी  पहुंचाने  के  लिए  तुरन्त  सागरमल  गोपा  योजना  के  लिए  50  करोड़

 रुपये  की  राशि  को  प्रबन्ध  करें  ताकि  तीन  वर्षों  के  अन्दर-अन्दर  इस  क्षेत्र  में  सिंचाई  का  पानी

 उपलब्ध  हो  सके  ओर  यह  क्षेत्र  हराभरा  हो  सके  ।

 काजोपेट  में  इम्टीप्रल  रेल  कोच  फंक्टरी  स्थापित  करने  को  आवश्यकता  .

 ]

 री  सो०  जंगा  रेड्डी  :  वारंगल  आंध्र  प्रदेश  का
 एक  पिछड़ा  जिला  अभी

 तक  वहां  कोई  उद्योग  नहीं  बहुत  सालों  तक  संघर्ष  करने  के  बाद  कहीं  केन्द्रीय  सरकार  ने

 वेट  में  रेल  के  डिब्बे  बनाने  की  फैक्टरी  स्थापित  करने  प्रयोजन  से  सर्वेक्षण  के  आदेश  दिए  थे  ।

 स्थान  का  पता  लगाने  के  लिए  रेल  भारत

 ई०  को  भेजा  उक्त  समिति ने

 रेलवे  बोर्ड  सर्वे  क्षण  तथा  फैक्टरी  के
 ।

 तकमीकी  ओरः  आ्थिक  सेवा  समिति  आई

 लए
 है
 ढा  रु
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 काजीपेट  का  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  से  वहां  रेल  के  डिब्बे  बनाने  की  फंक्‍्टरी  स्थापित
 करने  की  सिफारिश  की  थी  ।

 आंध्र  प्रदेश  ने  इसके  लिए  पूर्ण  सहयोग  तथा  चिद्युत  और  अन्य  जरूरतें  निःशुल्क
 उपलब्ध  कराने  की  पेशकश  की  थी  ।  े

 21  1985  को  24  संसद  सदस्यों  ने  माननीय  प्रधान  मन्त्री  को  ज्ञापन  पेश

 किया  था  ।

 वा  रंगल  जिला  तेलंगाना  का  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  है  तथा  केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  उद्योग

 स्थापित  करने  में  रुचि  लेनी  चाहिए  ।

 मामला  यहां  तक  पहुंचा  था  कि  प्रधान  मन्‍्त्री  ने
 घोषणा  कर  दी  कि  रेल  कोच  फैक्टरी

 पंजाब  में  लगाई  जाएगी  ।
 ह

 केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए
 पेट  में  रेल  के  डिब्बे  बनाने  की  फंक्टरी  स्थापित  की  क्योंकि  बेरोजगारी  के  कारण  ही  उप्र «
 वादी  गतिविधियां  दिनोंदिन  बढ़  रही  हैं  ।

 ईरान  और  इराक  के  विभिन्‍्म  नगरों  में  फंसे  हुए  भारतोय  नागरिकों  को  सहायता
 देने  में  भारतीय  दृलावासों  की  असफलता

 «भी  अब्दुल  शशीव  काबुली  ईरान  और  इराक  के  बीच  हाल  हो  में  युद्ध  तेज॑

 होने  से  दोनों  देशों  के  नागरिकों  पर  हमले  बढ़  गए  हैं  ओर  रिहायशी  क्षेत्रों  की  बरबादी  और
 निरपराध  थ्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई  इससे  तेहरान  ओर  अन्य  प्रमुख  नगरों  में  रहने  -
 वाले  भारतीयों  में  भय  व्याप्त  हो  गया  यह  भारतीय  इन  दोनों  देशों  की  सरकारों  और

 इंजीनियरिंग  समूह  तथा  व्यापारिक  उद्यमों  आर्पद  प्राइवेट  एजेन्सियों  में  काम  करते  -

 इनमें  से  अधिकांश  लोग  वहां  से  छोड़चर  भारत  आना  चाहते  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के
 लगभग  100  जो  ईरान  में  कायरत  इनके  लिए  हवाई  हमले  और  बमबारी  से  तेहरान  में
 रहना  असुरक्षित  है  ओर  वे  भारत  लोटने  के  लिए  उत्सुक  लेकिन  विदेश  मन्‍त्रालय  ओर  तेहरान
 में  राजनयिक  मिशन  द्वारा  रुचि  न  लेने  के  कारण  यह  लोग  वहां  फंसे  हुए  हैं  ।  जम्मू  और  कश्मीर
 राज्य  में  उनके  संबंधी  काफी  चिन्तित  हैं  और  भारत  में  उनके  सुरक्षित  आगमन  की  अधीरतापूर्वक
 प्रतीक्षा  कर  हैं  ।

 ह  ह

 बगदाद  और  के  अन्य  प्रमुख  नगरों  में  भी  भारतीय  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  हैं  ।

 इन  स्थानों  में  राजनयिक  मिशन  ने  हमारे  देशवासियों  के  प्रति  दूरदशिता  और  कतंड्य  नहीं  निभाया

 दुर्भाग्य  से  विदेशों  में  स्थित  भारतीय  मिशन  भारतीय  नागरिकों  को  कठिनाई  के  समय  आवश्यक

 सहायता  नहीं  दे  पाए  हैं  और  हमारे  देश  में  उनकी  काफी  आलोचना  हुई  है  ।  हमें  इन  मिशनों  का
 संगठन  नए  सिरे  से  करना  चाहिए  ताकि  यह  समय  की  चुनोती  का  सामना  अच्छी  तरह  से  कर
 सके  ।

 भारत  सरकार  को  इन  दोनों  देशों  में  इस  असामान्य  और  युद्ध  की  निरस्तर  बिगड़ती  हुई
 स्थिति  को  देखकर  वहां  रहने  वाले  भारतीयों  को  निकालने  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर

 आवछुक  उपाय
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 करने  चाहिए  और  इन  प्रभावित  लोगों  की  मदद  के  लिए  एयर  इंडिया  की  सेवा  तथा  अन्य  सुविधाएं
 तत्काल  उपलब्ध  कराई  जाती  चाहिए

 अलबघर  से  भिवंडी  तक  ओर  अलवर  से  दिललो  तक  सड़कों  का  निर्माण

 करने  को  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  निधि  से  वित्तीय  बे

 सहायता  वेने  की  आवश्यकता

 कौ  राम  सिंह  यादव  :  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  राष्ट्रीय
 शाजपघानी  से  सो  मील के  क्षेत्र  में  बसे  हुए  स्थानों  का  समेकित  विकास  करना  राष्ट्रीय  राजधानी
 क्षेत्र  में  अलवर  शहर  और  राजस्थान  के  अलवर  जिले  की  मंडावर
 किशगगढ़  ओर  रायगढ़  तहसीलें  आदि  सम्मिलित  हैं  ।

 योजना  की  प्रमुख  विशेषता  इस  क्षेत्र  के  शहरों  को  दिल्‍ली  से  सीधे  सड़क  द्वारा  जोड़ना  और

 हस  क्षेत्र  मे ंयोजनाबद्ध  विकास  के  लिए  आधारभूत  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  है  ।

 अलवर  शहर  जिले  का  मुख्यालय  है  और  इसकी  आबादी  1.5  लाख  यह  एक  औद्योगिक

 नगर  है  और  यहां  तेजी  से  औद्योगिक  विकास  हो  रहा  अलवर  को  सड़क  द्वारा  दिल्ली  से  सीधे

 जोड़ना  अत्यन्त  आवश्यक  नगर  सुधार  अलवर  और  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना

 स्वयन  प्राधिकरण  अलवर  ने  अलवर  से  दिल्ली  शहर  के  लिए  दो  महत्वपूर्ण  सड़कों  के
 निर्माण  के  प्रस्ताव  तैयार  कर  लिए  हैं  और  इन्हें  निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  को  भेज  दिया

 पहुला  प्रस्ताव  अलवर  से  किशनगढ़  बास  होते  हुए  भिवन्‍्डी  ओर  बिलासपुर  होकर  भिवण्डी  से
 दिल्ली  सड़क  निर्माण  का  है  ।  यह  काम  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  कोष  सेकिया  जाना  चाहिए  ।  दूसरा
 प्रस्ताव  कोट-कासिम  और  बुद्धि  वावल  होकर  अलवर  से  दिल्ली  सड़क  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ताकि

 ननोरमपुर-बास  ओर  दारुहेड़ा  होते  हुए  मलवर  शहर  से  दिल्ली
 के  लिए  सीधी  सड़क  का  निर्माण  किया  जा  सके  ।

 अतः  मैं  केन्द्रीय  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  दोनों  सड़कों  की
 योजना  को  मंजूरो  देकर  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  कोष  से  वित्तीय  सहायता  मंजूर  करें  ताकि  इसके
 निर्माण  के  कार्य  को  तुरन्त  शुरू  किया  जाना

 उड़ीसा  के  अत्यधिक  सूखाप्रस्त  क्षेत्रों  में  पानी  को  भारी  कम्तो  को  दूर  करने
 के  लिए  राज्य  को  विदोष  अनुवान  देसे  को  सांग

 क्री  सोमनाथ  रथ  :  उड़ीसा  राज्य  मे  बाढ़  और  सूखे  जेसी  कई  प्राकृतिक
 आपदाओं  का  सामना  किया  है  लेकिन  उड़ीसा  के  अनेक  भागों  में  इस  समय  जो  सूखा  फल  रहा  है  वह
 बड़ा  भयंकर  है  ओर  राज्य  में  ऐसी  स्थिति  पहले  कभी  नहीं  आई  थी  ।  पिछले  महीनों  से  गंजम

 *  जिले  में  वर्षा  बिल्कुल  नहीं  हुई  इस  जिले  के  प्रायः  सभी  गांवों  में  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी
 लोग  बड़ी  कठिनाई  से  जोवन  व्यतीत  कर  रहे  हैं  ।  *

 कुछ  गांवों  में  नलक्‌प  लगाये  गए  हैं  लेकिन  गंजम  ओर  उड़ीसा  के  अन्य  जिलों  के  गांबों  में
 पीने  के  पानी  की  अत्यन्त  समस्या  है  ।  वह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  इन  गांवों  में  पीने  का  पानी

 *उड़िया  में  दिए  गए  बक्‍्तव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
 कक  श् Ne
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 सप्लाई  करने  के  लिए  अब  तक  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  उड़ीसां  सरकार  कीं
 वित्तीय  स्थिति  कमजोर  है  और  इन  सब  गांवों  में  वह  पीने  का  पानी  सप्लाई  करने  का  कोई
 क्रम  तुरन्त  लागू  करने  की  स्थिति  में  नहीं  यदि  पीने  का  पानी  सप्लाई  नहीं  किया  गया  तो  इस
 क्षेत्र  के  लोग  असमय  ही  काल  कवलित  हो  जाएंगे  ।  हे

 अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  उड़ीसा  राज्य  में  सूखे  से  प्रभावित  गांव  और  गंजम
 में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  के  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  काम  किया  जाए  ओर
 10  करोड़  रुपए  का  विशेष  अनुदान  मंजूर  किया  जाए  ।  |

 उड़ीसा  के  फूलंबनो  जिले  में  एक  वूरवहशंन  केसर  स्थापित  करने  की  सांग

 क्री  राधा  काम्त  डिगार्ल  :  फूलबनी  उड़ीसा  का  आदिवासी  और  हरिजन  आबादी
 वाला  जिला  इस  जिले  के  पिछड़ेपन  के  कई  कारण  हैं  ।  दूरदर्शने  सुविधा  ग्रह  नहीं  अतः  लोगों
 को  इस  जिले  में  कार्या  न्वयनाधीन  लोक  कल्याण  योजनाओं  की  जानकारी  नहीं  फलबनी  जिला

 समुद्र  तल  से  तीन  हजार  फूट  की  ऊंचाई  पर  स्थित  यदि  इस  जिले  में  दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित
 .  किया  जाए  तो  पड़ोस  में  बोलनगीर  जिले  के  लोग  भी  दूरदर्शन  कार्यक्रम  देख

 सकते  हैं  ।

 इसके  अतिरिक्त  नया  दूरदर्शन  केन्द्र  इस  क्षेत्र  क ेलोक  संगीत  और  नृत्य  को  भी  प्रोत्साहुन  दे
 सकता  मैं  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  फूलबनी
 में  दूरदर्शन  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जायें  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  गोरखपुर  स्थित  उवेरक  5

 संयंत्र  का  आर्ष्लनिकोक रण  करने  को  आवश्यकता

 ५  ।

 भरी  मदन  पाण्डे  :  उपाध्यक्ष  गोरखपुर  के  खाद  कारखाने  की  स्थापना

 से  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  लाभ  प्राप्त  हो  रहा  इससे  कई  हजार  लोगों  को  रोजगार  सुलभ  हुआ  है
 तथा  बहुमूल्य  खाद  द्वारा  इस  क्षेत्र  के  कृषि५रक  अर्थतंत्र  को  उत्पादन  की  दृष्टि  से  लाभ  पहुंचता
 परन्तु  इस  कारखाने  की  स्थापना  से  अब  तक  प्रौद्योगिकी  तथा  तकनीक  बहुत  आगे  निकल  चुकी
 अतः  इसकी  मशीनों  का  नई  तकनीक  के  अनुसार  नवीक्ररण  तथा  कारखाने  का  विस्तार  आवश्यक  हो
 गया  मेरी  सूचना  के  अनुसार  विशेषज्ञों  ने  इस  प्रकार  के  सुझाव  भी  दिए  इस  सम्बन्ध  में
 तखमीने  भी  एफ०  सीं०  आई०  के  प्रशासन  द्वारा  तैयार  किए  गए  परन्तु  किन्हीं  कारणों  से  उक्त
 योजना  पर  अमल  आरम्भ  नहीं  हो  रहा  है  जिससे  उक्त  कारखाने  के  श्रमिक  बगे  तथा  गोरखपुर  की
 जनता  में  चिन्ता  हो  रही  है  ।  ”

 अतुः  मैं  इस  सूचना  द्वारा  सरकार  तथा  एफ०  सी०  आई०  प्रशासन  का  ध्यान  जाकवित
 करना  चाहता  हूं  और  अनु रोध  करता  हूं  कि  अविलम्ब  उक्त  योजना  पर  अमल  होने  में  जो  भी
 बाघायें  बह  दूर  को  जायें  तथा  कारखाने  का  विस्तारें  किया

 *उड़िया  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी

 .
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 *  पक्षियों  के  टकराने  से  होने  बालो  बढ़ती  हुई  विमान  बुघंटनाओं )  हु
 को  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  को  आवश्यकता

 *..  ।
 क्री  खितामणि  पानणिप्रहों  :  हवाई  अड्डों  परिसर  में  पक्षियों  के  उड़ने  से  वायुयान

 यातायात  को  भारी  खतरा  बना  रहता  भूतकाल  में  हवाई  जहाजों  के  टकयने  की  हुई  घटनाओं
 के  कारणों  को  देखने  से  पता  चलेगा  कि  अनेक  मामलों  में  पक्षियों  के  विमान  से  टकराने  के  कारण
 दुधेनायें  हुई  वि

 हवाई  अड्डू  के  परिसरों  में  चारों  ओर  फैंकी  हुई  खाद्य  सामग्री  से  पक्षी  ब्राक्षित  होते

 हवाई  अड्डों  के  पास  गांवों  में  पशुओं  का  वध  किया  जाता  हवाई  यातायात  लेन  के  अन्तगेंत  आने
 बाले  आवासीय  क्षेत्रों  क ेकारण  भी  समस्‍यायें  उत्पन्न  होती  बूचड़खानों  द्वारा  फेंके  गए  तथा

 मांस  की  दुकानों  के  कारण  भी  पक्षी  आकर्षित  होते  यह  एक  गम्भीर  समस्या  है  क्‍योंकि  इन  क्षेत्रों
 के  ऊपर  हवाई  जहाजों  की  उड़ान  निच्राई  पर  होती  है  ।

 जो  पक्षियों  के  बिमान  से  टकराने  की  दुर्घटनाओं  से  बचने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  तत्काल
 उठाये  जाने  चाहिए  :

 हवाई  अड्डे  के  8  कि०  मी०  के  दायरे  में  कोई  बूचड़खाना  ओर  आवासीय  क्षेत्र  नहीं  होना

 चाहिये
 डे

 चाहिये  ।

 ...  पक्षियों  की  .  समस्या  से  छुटकारा  पाने  के  लिए  हवाई  अड्डे  के  प्राधिकारियों  को  नगर

 निगम  नगर  नई  दिल्‍ली  तथा  विभिन्न  एयर  लाइनों  से  सलाह  लेने  को

 कहा
 '

 ०

 पे  हवाई  अड्डा  परिसरों  ओर  एयरोड़ाम  के  मैदानों  को  साफ-सुथरा  रखने  का  विशेष  प्रबन्ध
 किया  जाना  चाहिए  ।  *

 रे
 अयाज  सामू  जिसे  पाकिस्तान  सरकार  ने  मृत्यु  दण्ड  दिया
 बचाने  के  मारे  में  भारतीय  लोगों  को  भावनाओं

 पाकिस्तान  सरकार  तक  पहुंचाने  को  सांग

 हि  श्री  संफुदीन  चोधरो  :  यह  समाचार  सुनकर  हमें  बड़ी  चिन्ता  हुई  है  कि  श्रमिक
 नेता  और  पाकिस्तान  में  लोकतन्त्र  के  लिए  संघर्ष  करने  वाले  श्री  अयाज  सामू  की  हत्या  के  आरोप
 में  1985  को  सेना  न्यायालय  द्वारा  मृत्यु  दण्ड  दिया  गया  वहू  22  वर्ष  का  नोजवान  है

 ,  और  उसका  मूल्यवान  जीवन  बहुत  ही  अलोकतंत्रीथ  ढंग  से  नष्ट  किया  जा  रहा  अधाज  शामू
 जैल  में  अपने  अन्तिम  दिन  गिन  रहा  प्रजातंत्र  में  विश्वास  करने  वाले  लोग  अस्तर्राष्ट्रीय  युवा

 के  होते  हुए  जिन्हें  इस  मामला  का  पता  बे  चुप  नहीं  रह  सकते  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  भारत  के
 धोगों  की  भावना  से  पाकिस्तान  सरकार  को  अवगत  करा  दिया  जाए  जिससे  कि  इस  युवक  का  जीवन
 बचाया  जा  सके  |

 812
 हु
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 बजंट  की  1985-86--  जारी

 गृह  मन्त्रालंय--जारो

 मिनुवाद ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  गृह  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  3  घंटे

 ओर  50  भआर्थात्‌  लगभग  4  घण्टे  समाप्त  हो  चुके  अब  केवल  चार  घण्टे  रह  गये

 हैं  ।  इसलिए  मौननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अपना  भाषण  संक्षेप  में  दें  ओर  अधिक
 समय  न  लें  ।  कल  श्री  के०  प्रधानी  बोल  थे  ।  वह  अपना  भाषण  अब  जारी  कर  सकते  उनके
 लिए  केवल  तीन  मिनट  का  समय  शेष  है  |

 क्रो  के०  प्रधानोी  उपाध्यक्ष  मैं  कल  राष्ट्रीय  पुलिस  आवोग  की
 सिफारिशों  के  बारे  में  कह  रहा  माननीय  मन्त्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  आयोग  की

 सिफा  रिशों  को  मुख्य  मन्त्री  सम्मेलन  में  रखा  जाए  और  देश  में  पुलिस  के  कार्य  निष्पादन  को  सुधारने
 के  लिए  उनमें  से  अधिकांश  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया

 अब  मैं  जनजातीय  क्षेत्रों  में  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  का  मामला  उठाता  जनजातीय  क्षेत्रों

 .  में  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  के  आठवें  वित्त  आयोग  ने  114.88  करोड़  रुपये  की  सिफारिश  की

 उन्होंने  प्रफारिश  को  थी  कि  इस  राशि  में  से  30  करोह  रुपया  प्रतिपूर्ति  भत्ते  के  ,
 37.83  करोड़  रुपया  कमंचारी  क्वार्टरों  के  लिये  ओर  47.05  करोड़  रुपया  आन्तरिक  ढांचा  तेयार

 करने  के  लिए  दिया  इसके  सन्दर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  ऐसे  जनजातीय  जिले  से
 आया  हूं  जहां  चिकित्सा  अधिकार्रियों  के लगभग  50  श्रतिशत  पद  केवल  आवासीय  स्थानों  की  कमी
 के  कारण  रिक्त  पड़े  मेरा  विचार  है  कि  वित्त  आयोग  द्वारा  37.83  करोड़  की  जो  सिफारिश

 की  गई  है  उस  राशि  को  यदि  जनजातीय  क्षेत्रों  में  ढंग  से  खर्च  किया  जाय  तो  भविष्य  में  ऐसी
 समस्या  पैदा  नहीं  होगी  ।  माननीय  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  बात  ध्यान

 रखें  कि  कर्मचारी  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  अलावा  इस  राशि  को  किसी  अन्य  प्रयोजन  के  लिए  व्यय

 ने  किया  जाए  ।

 अब  इसके  बाद  मैं  जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  विकास  का

 मामला  लेता  हूं  ।  जहां  तक  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  आर्थिक  बिकास  का  मामला

 यह  बहुत  ही  उत्साहवर्धक  रहा  है  और  छठी  योजना  के  दौरान  अनेक  परिवार  लाभान्वित  हुए
 किन्तु  मैं  कहता  चाहूंगा  कि  शिक्षा  के  मामले  में  इन  जनजातियों  की  स्थिति  दुखद  ही  नहीं  बल्कि
 करुणाजनक  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  95  प्रतिशत  छात्र  प्राथमिक  स्तर  तक  ही  पढ़ाई  छोड़
 देते  पढ़ाई  को  छोड़ने  वालों  की  संख्या  को  कम  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  छात्रावास  निर्मित
 कराने  तथा  भोजन  ओर  आवास  का  प्रबन्ध  करने  की  चेष्टा  कर  रही  अत्यधिक  के

 प्रमुख  कारणवश  जनजाति  के  लोग  अपनी  सत्तान  को  शिक्षा  नहीं  दे  पाते  हैं  और  इसलिए  वे  लोग
 ऐंसा  करते  इसलिए  माननोय  गृह  मनन्‍्त्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज्य  सरकार  की  सहायता  की
 जाय  ओर  छात्रबासों  को  इमारतों  तथा  बच्चों  के  लिये  भोजन  और  आवास  का  प्रधन्ध  करने न  खबज
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 के  जिए  उपे  अधि  क  राशि  दी  जाए  जिससे  कि  जनजातियों  के  लोगों  की  यह  दयनीय  स्थिति  किसी

 सीमा  तक  कम  हो  सके  ।

 अब  मैं  दण्डका  रण्य  परियोजनाओं  को  लेता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  इस  की
 दो  क्षेत्रीय  इंकाइयां  हैं-एक  है  उमेरकोट  में  और  इदसरी  है  मलकानागिरि  में  ।  परियोज  ना

 प्राधिकारियों  का  कहना  है  कि  उन्होंने  . उमेरकोट  जोन  का  पुनर्वास  कार्य  पूरा  कर  मैंने

 उन  अनेक  गांवों  का  दोरा  किया  है  जहां  विस्थापित  को  बसाया  गया  है  मैंने  देखा  है  कि  वहां
 क्‍्वाटरों  की  कमी  लगमग  20  से  25  वर्ष  पहले  बते  हुए  अनेक  नलकूप  ढंग  से  काम  नहीं  कर

 रहे  हैं  ।  खुले  कुएं  सूख  गए  सड़कों  की  मरम्मत  नहीं  हुई  है  ओर  पापादाहा-डी  और  उमेर  को

 जोड़ने  वाली  मुख्य  सडक  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  तथा  उस  सड़क  पर्‌  ढंग  से  बसें  नहीं  चल

 सकती  हैं  ।  मैं  दण्डकारण्य  परियोजना  प्राधिकारियों  से  मिला  था  और  उनसे  इन  कुंओों  और  सड़कों
 की  मरम्मत  कराने  का  अनुरोध  किया  था  किन्तु  वे  लोग  इस  बात  को  सम्भवतः  इसलिए  टाल  रहे  हैं
 कि  वे  इस  वर्ष  इस  परियोजना  को  बंद  कर  रहे  हैं  ।  राज्य  सरकार  का  है  कि  उन्हें  इन  सड़कों
 और  गांवों  का  प्रभार  नहीं  मिला  इस  यह  किसी  का  भी  क्षेत्र  नहीं  रह  गया  इस
 क्षेत्र  में  न  तो  भारत  सरकार  और  न  ही  राज्य  सरकार  कोई  भी  विकास  कार्य  उचित  ढंग  से  नहीं
 कर  रही  है  ।

 अब  मैं  मलकानगिरि  जोन  के  बारे  में  बोलना  चाहूंगा  ।  वहां  पुनर्वास  कार्य  पर

 मैंने  इस  इलाके  के  बहुत  से  गांवों  का  दौरा  किया  ।  '  इस  इलाके  में  एक  सिंचाई  बांध  है  जिसे  सर्त
 *  गौडा  डेम  कहा  जाता  इससे  बहुत  से  गांवों  की  सिंचाई  होती  है  परन्तु  समस्या  यह  है  कि  कुछ

 स्थानों  पर  नहर  इतनी  नीची  है  कि  लोग  इसके  पानी  का  उपयोग  नहीं  कर  सकते  ।  यद्यपि  यहां  ,

 : बसने वाले किसान॑ बहुत मेहनती ओर वे बहुत अच्छी खेती क्षरंते हैं तथापि नहर का जल स्तर नीचा होने के कारण वे इस बांध के पानी उपयोग नहीं कर संकते । यहां बाली मेला पन-बिजली परियोजना भी है । इसके बहुत ही निकट एक बिजली घर भी फिर भी यहां के कुछ गांवों में बिजली नहीं है और न ही यहां के लोगों को हेतु पानी मिल सकता है । मैंने दण्डका रण्य के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे या तो सिंचाई करने के लिए इस इलाके के लोगों को बिजली अथवा बांध की दूसरी ओर एक नई नहर निकालने के प्रस्ताव पर विचार करें ताकि इस इलाके में समुचित सिंचाई सुविधाएं सुलभ कराई जा अन्त में मैं केवल एक मुद्दे का उल्लेख करूंगा । मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां के बहुत से लोगों ने अपवा जीवन स्वाघीनता संग्राम में होम कर दिया तथा इसके लिए बहुत से लोग जेल इस क्षेत्र के लगभग दो सौ-तीन सौ लोगों को स्वतन्त्रता-सेनानी पेंशन मिल रही है । मैंने सम्बन्धित मंत्रालय को कुछ और मामले भेजे ये मामले अभी तक विचाराधोीन हैं । मैंने सम्बन्धित संयुक्त सचिव से बात की है तो भी ये मामले किसी कारणवश अभी तक नलिपटाए नहीं गए मैं मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य सरकार से परामर्श करफे इन मामलों को शीघ्र बहुत से मामलों में लगता है कुछ कागजात गुम हो गए कुछ मामलों में कतिपय कबीले सम्बन्धी प्रमाण-पत्र गुम जबकि कुछ मामलों में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र अथवा कोई ओर प्रमाण-पत्र गुम मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रमाण पत्र ठीक-ठीक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए मैंने स्वयं ये प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे परन्तु अब मैं पाता हूं कि कोई न
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 कोई प्रमाण-पत्र गुम इसका परिणाम यह है कि जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संघर्ष में कष्ट उठाए वे भूखे मर रहे हैं तथा उन्हें सभी प्रकार की सहायता से वचित रखा जा रह्दा मुझे आशा है कि माननीय मन्‍्त्री महोदय इसका छयान रखेंगे तथा उनके मामलों की जांच पड़ताल करंके उन्हें यथाशी प्र पारित कर शी एस० जयपाल रेड्डो : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा सदन में इस समय एक भी कंब्िनेट मन्‍्त्री उपस्थित नहीं यहां सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कम से कम एक कंबिनेट मन्त्री तो अवश्य रहना चाहिए । मूल चन्द डागा : प्रत्येक मन्त्री कैबिनेट मन्त्री आओ एस० जयपाल रेड्डी : यह पक्के तौर पर एक व्यवस्था का प्रश्न क्‍या सरकार हसी तरीके से अनुदान मांगों के प्रश्न पर चर्चा करेगी ? मैं सभी कंबिनेट मन्त्रियों की उपस्थित की बात नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं जो कह रहा हूं वह यह कि इस समय सदन में एक भी कंबिनेट मन्‍्त्रीं उपस्थित नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय : वास्तव में तो यह मध्याकह्न भोजन का समय हमारी सुविधा के लिए ही इस बीच चर्चा जारी रखी गई इस स्थिति में भी कम से कम कुछ मन्त्री उपस्थित हैं और वे इसका ध्यान सम्धन्धित मन्त्री महोदय यहां उपस्थित शहि अंत्रालय में राज्य मन्त्रो रामदुलारी : मैंने इसे नोट कर लिया ओी जेनुल बशर : कम से कम कोईं राज्य मन्त्री अथवा कैबिनेट मन्त्री तो सदन में उपस्थित होना ही चाहिए । ॥॒ उपाध्यक्ष महोदय : यह भोजनावकाश के कारण है तथा हम भोजनावकाश को छोड़कर यहां चर्चा कर॑ हैं ।. - झोसती रामबुलारी सिन्हा : गृह प्रधान मन्त्री से कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर करने में व्यस्त हैं । +े ज्रपाध्यक्ष महोदय : उनका इससे कोई मतलब उत्ृका आग्रह है कि कोई कैबिनेट मनत्री यहां अवश्य होना चाहिए । “ को जंगल बशर : गृह मन्त्री को यहां होना ही परम्परा का तकाजा है कि गृह भन्‍्त्री को यहां होता मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं तथापि गृह मन्त्री को यहां होना ही चाहिए । | उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जंनुल बशर की बात को स्पष्ट करना चाहूंगा । वह चाहते हैं कि एक कंबिनेट स्तर मन्त्री यहां उपस्थित रहुना मैं इस बात को सुनिश्चित के लिए संसदीय कार मन्त्री को कह दूंगा । * भओ ड्लंतस बार : जब अनुदानों की मांगों जैसे महत्वपूर्ण बियय पर चर्चा हो रही हो तब गृह मन्‍्त्री को यहीं रहना चाहिए । _.. रुपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही ये सब वातें उन्हें बता चुका हूं ।
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 एल  जप

 श्रोमतो  रामदुलारो  मैं  पहले  ही  कह  चुको  हूं  कि  वे  प्रधात  मेंन्त्री  के  साथ  बातचीत

 करने  में  व्यस्त  हैं  ।

 भ्री  जनल  बशर  :  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  वह  एक  योग्य  मम्त्री  हैं  परन्तु  परम्पराओं  के

 अनुसार  गृह  मन्त्री  को  यहां  उपस्थित  रहना  चाहिए  ।  वह  कुछ  के  लिए  कार्य  में  व्यस्त  हैँ
 तो  वे  बाहुर  रह  सकते  हैं  परगतु  वे  अक्सर  सदन  से  बाहर  ही  रहते  हैं  ।

 >  भीमतोी  रामदुलारी  सिन्हा  :  कल  वह  पूरा  समय  यहां  उपस्थित  थे  ।  कुछ  मिनटों  से  ही  वे

 यहां  नहीं  हैं  परन्तु  वे  फिर  आ  रहे  हैं  ।

 *शथ्रो  सोड़े  रसेया  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  कानून  और  व्यवस्था
 की  बिगड़ती  हुई  प्रशासन  के  गिरते  हुए  हरिजनों  पिछले  ब्रगों  और

 महिलाओं  पर  होने  वाले  पुलिस  की  अकार्यकुशलता  ओर  आज  देश  में  निरंतर  हो  रही

 जासूसी  गतिविधियों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  मैं  हन  मामलों  के  बारे  में  लोगों  के  प्रतिनिधित्व

 के  रूप  में  नहीं  बोल  रहा  हूं  बल्कि  मैं  उनकी  समस्याओं  को  समझता  हूं  इसलिए  बता  रहा  हूं  ।  एक

 ऐसे  व्यक्ति  के  रूप  में  जिसने  उनके  दु:खों  में  साथ  दिया  मैं  उन  सभस्याओं  को  एक  बार  फिर

 बता  रहा  हूं  और  सरकार  के  ध्यान  में  उनको  ला  रहा  हूं  ।

 मैं  अपनी  आसूचना  व्यवस्था  को  ऐसी  खतरनाक  गतिविधियों  के  णो  देश
 में  हो  रही  जिम्मेदार  ठहुराता  सबसे  पहले  लारकिन  का  मामला  इसके  बाद  स्वर्गीय

 प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  हत्या  का  मामला  और  अब  इन  जासूसी  गतिविधियों  क्रा
 मामला  ।  ये  सभी  घटनाएं  बिना  किसी  संदेह  के  यह  सिद्ध  करती  हैं  गठित  किया  गया  हमारी

 आसूचना  व्यवस्था  भपर्याप्त  ओर  अकुशल  राष्ट्र  विरोधी  तत्व  पिछले  25  वर्षों  से बिना  किसी
 डर  के  जासूसी  गतिविधियां  कर  रहे  हैं  ।  दुःख  की  बात  है  कि  उन्हीं  लोगों  की  आंखों  के  सामने  ये

 सारी  गतिविधियां  हो  रही  हैं  जिन्होंने  करने  वाली  सरकारਂ  को  राष्ट्र  को  देने  का  वायदा
 किया  इसके  लिए  सरकार  तथा  इसकी  असूचना  एजेन्सियों  के  अलावा  और  कोई  भी  ऐसा  नहीं

 है  जो  इन  सभी  दुर्भाग्यपूर्ण  और  खतरनाक  घटनाओं  के  लिए  जिम्मेदार  हो  |  यह  वास्तव  में  शर्म

 की  बात  है  कि  हम  अपने  प्रधान  मन्त्री  की  रक्षा  नहीं  कर  सक॑  ।  सचमुच्र  यह  शर्म  की  बात  है  कि  हम
 अपनी  प्रधान  मन्त्री  की  तंथा  देश  क्ली  सुरक्षा  सम्बन्धी  गोपनीय  द॑स्तावेजों  की  रक्षा  नहीं  कर  सके  ।

 केवल  यही  दिन  दहाड़े  हमारे  मित्र  देशों  के  राजनयिकों  को  हत्या  कर  दी  हत्यारों  को

 पकड़ने  की  बात  तो  दूर  रही  उनका  अता  पता  भी  नहीं  पिछले  तीन  सालों  में  राजनयिक
 कोर  के  चार  व्यक्तियों  मार  दिया  गया  ।  सरकार  किसी  भी  मामले  में  अपराधियों  को  पकड़ने
 में  सफल  नहीं  हुई  ।  मुझे  समझ  में  नहों  आता  कि  हमारी  हमारी  आसूचना  एजेन्सियां  मौर

 पुलिस  क्‍या  कर  रही

 समूचे  देश  में  विशेषकर  राजधानी  में  अप्रराधों  की  संख्या  तेजी  से  बढ़  रही  है  ।
 शायद  ही  ऐसा  कोई  दिन  .  गुजरता  हो  जिस  किसी  न  किसी  -  स्थान  या  घर  में  बैंक

 लूठमार  इत्यादि  की  घटना  न  होती  पर्याप्त  दहेज  न  लाने  के  कारण  ओरतों  को  जिदा
 जलाया  था  रहा  हरिजनों  मात्र  उने  पर  किए  जा  रहे  अस्याचारों  के  विरुद्ध  औवाज  उठाने
 के  धनवान  जमींदारों  ओर  उच्च  जाति  के  लोगों  द्वारा  मारा  जा  रहा  है  ।  क्‍या  ये  अत्याचार

 का  रन

 *तेलगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर | र रू
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 “-  ल्तततहघ

 कभी  समाप्त  नहीं  होंगे  ?  अन्य  वायदों  की  तरह  सरकार  का  अ्रत्याचारों  का  अन्त  करने  का  वायदा
 भी  एक  खोलला  वायदा  हाल  ही  में  संसद  में  दिए  गए  अंकड़ों  से  पता  चलतां  है  कि  1983
 के  मुकाबले  में  1984  में  अधिक  महिलाओं  को  जलाया  ये  आंकड़े  उन  मामलों  से  सम्बन्धित

 हैं  जिनकी  रिपोर्ट  दर्ज  कराई  गई  थी  ।  ऐसे  कई  ओर  भी  मामले  हैं  जिनके  बारे  में  रिपोर्ट  दर्ज  हीं
 कराई  गई  ।  बलात्कार  और  उत्पीड़न  के  मामलों  में  भी  वृद्धि  हुई  1982  में  5026  मामले
 और  1983  में  5298  मामले  देजें  किए  गए  ।

 1.53  म०  प०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 अनुसूचित  जनजातियों  तथा  अन्य  कमजोर  वर्गों  पर  किए  जाने  वाले
 अत्याचारों  का  अन्त  ही  नहीं  ये  लोग  सैंकड़ों  की  संख्या  में  मात्र  हस  कसूर  के  लिए  निर्देयता  से
 मारे  जा  रहे  हैं  कि  वे  अपने  लिए  न्याय  मांगते  हैं  ।

 सरकार  यह  दावा  करती  है  कि  इससे  कमजोर  वर्गों  के  लिए  काफी  कुछ  किया  है  लेकिन
 यह  सच्चाई  से  परे  काश  !  उन्होंने  कमजोर  वर्गों  के  लिए  जितना  वह  दावा  करते  हैं  उसका
 अंशमात्र  भी  किया  होता  तो  उनकी  स्थिति  काफी  सुधर  जाती  ।  इन  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  जो
 धन  आबंटित  किया  जाता  है  वह  उन  तक  नहीं  पहुंचता  इस  घन  को  भ्रष्ट  राजतीतिज्ञों  और
 अधिकारियों  द्वारा  हड़पा  जा  रहा  ०

 अनेक  समाज  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  दिया  जाने  वाला  धन  घनी  लोगों  की  जेबों  में  जा

 रहा  कांग्रेस  का शायद  समाजवाद  से  यही  अभिप्राय

 मैं  अपने  निर्वाचचन  क्षेत्र  के  लोगों  की  दशा  के  बारे  में  दो-चार  शब्द  कहना
 चाहूंगा  ।  शायद  आप  जानते  ही  हैं  कि  मैं  इस  सभा  में  एक  आ रक्षित्‌  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व
 करता  हूं  और  मैं  स्वयं  अनुसूचित  जनजाति  परिवार  से  इसलिए  मैं  जानता  हूं  कि  वे  लोग  कितनी

 कितना  शोयनीय  जीवन  बिता  रहे  हैं  ओर  जो  कुछ  मैं  अपने  लोगों  के  बारे  में  कह  रहा  हूं
 वह  देशः  के  अन्य  भागों  में  रहने  वाले  आदिवासियों  पर  भी  लागू  होता  आप  सम्य  आपके

 पास  टेलीविजन  घर  में  एयर  कंडीशनर  लगा  हुआ  है  और  आप  बहुत  आरामदायक  जीवन  बिता

 रहे  आपको  सब  सुद्ध  उपलब्ध  किन्तु  क्या  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  लाखों  आदिवासी

 यह  भी  नहीं  जानते  कि  टेलीविजन  क्या  है  ।  रंगीन  टेलीविजन  को  छोड़िए  वे  तो  यह  भी  नहीं  जानते
 कि  बिजली  का  बल्व  क्‍या  होता  उन्हें  एक  वक्‍त  भी  भरपेटः  भोजन  नसीब  नहीं  उनमें  से
 अनेक  कंद  मूल  खाकर  जी  रहे  ओर  कई  कंद-मूल  जहरीले  भी  होते  आपको  यह  सुनकर  भी

 हैरानी  होगी  कि  इन  आदिवासियों  ने  कभी  रेलगाड़ी  तक  नहीं  देखी  ये  लोग  शाम  को  6  बजे  सौ
 जाते  क्या  आप  जानते  हैं  कि  क्‍यों  ?  बिजली  के  बल्ब  की  बात  तो  अलग  रही  वह  मिट्टी  के  तेल
 के  दिए  का  खर्च  भी  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।

 उनके  पिछड़ेपन  का  क्या  कारण  उनके  उत्थान  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  नहीं  किया

 सरकार  यदा-कदा  उनके  विकास  के  लिए  कतिपय  कार्यक्रमों  की  घोषणा  करती  रहती  है  लेकिन

 विकांस  का  लाभ  उन  तक  नहीं  पहुंचता  है  ।  जिचौलियों  की  भूमिका  से  सभी  परिचित  परम्पराओं

 और  अन्ध  विश्वासों  के  नाम  पर  स्वार्थी  लोग  इन  भोले-भाले  लोगों  का  शोषण  करते  जब  लोग

 अपनी  परम्पसाओं  के  नाम॑  पर  अम्मा  नता  से  घिरे  रहते  हैं  तभी  स्वार्थी  उनका  शोषण  कर  सकते

 भव
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 कह  भोले-शाले  लोग  सरकारी  अधिकारियों  से  भगवान  से  भी  ज्यादा  डरते  बन  अधिकारी
 व्यापारी  इम  मिरिजनों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  ओर  उनको  आतंेकित  उनका  खून  चस

 चदे

 हमारे  यहां  कें  लोग  ग्रामीण  नीमहकीमों  के  शिकार  बन  रहे  हैं  क्योंकि  वहां
 चिकित्सा  सम्बन्धी  कौई  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  सरकारी  अस्पताल  में  जाने  लिए  उन्हें  25
 भील  का  फासला  पैदल  तय  करना  पड़ता  है  ओर  यदि  इतना  पंदल  चलकर  वे  वहां  जायें  भी  तो

 वहां  न  तो  डॉक्टर  मिलता  है  और  न  हो  कोई  दवाई  ।

 उपाध्यक्ष  केवल  यह  बताने  के  लिए  कि  इन  लोगों  को  न्यूनतम  सुविधाएं  प्रदान

 करने  के  मामले  में  भी सरकार  किस  तरह  इनकी  उपेक्षा  कर  रही  में  दो  उदाहरण  प्रस्तुत  करता

 भापको  पता  चलेगा  कि  किस  तरह  इन  गिरिजनों  को  आशाओं  ओर  आकांक्षाओं  की  उपेक्षा

 की  जा  रही  1962  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  तत्कालीन  मुख्य  मन्‍्त्री  श्री  दामोदर  संजीवैया  द्वारा

 कोब्वडा  जलाशय  की  आधारशिला  रखी  गई  ओर  तब  से  लेकर  आज  तक  अर्थात्‌  23  वर्षों  के  बाद

 भी  उस  आधारशिला  पर  एक  और  इंट  तक  नहीं  रखी  पोलावरम  परियोजना  का  भी  यही

 हाल  है  ।  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  श्री  टी०  अंजेया
 ने

 काफो  अरसा  पहले  इस  परियोजना  की  आधार

 शिला  रखी  थी  लेकिन  निर्माण  काये  अभी  शुरू  होना  ये  दोनों  आधारशिलाएं  इन  अभागे
 आदिवासी  लोगों  की  आकांक्षाओं  के  मजार  के  पत्थर  की  तरह  बनी  रहेंगी  ।

 दस  बषे  पूर्व  सरकार  ने  के०  डी०  पेट  में  एक  अल्यूमीनियंम  कारखाना  लगाने  का  वायदा
 किया  अब  तंक  वह  वायदा  पूरा  नहीं  किया  गया  ओर  अब  यह  सुनने  में  आया  है  कि  यह
 प्रस्तावित  कारखाना  कहीं  ओर  लगाया  समझ  में  नहीं  आता  सरकार  गिरिजनों  की  ओर
 गम्भीरता  से  अब  क्यों  नहीं  ध्यान  दे  रही  है  ?  क्या  हम  इस  देश  के  नागरिक  नहीं  हैं  ?  क्या  हमें  कोई

 अधिकार  प्राप्त  नहीं  कब  तक  हम  ऐसा  जीवन  व्यतीत  करते  रहेंगे  ?

 यदि  उपरोक्त  दोनों  परियोजनाओं  पर  कार्य  शुरू  किया  जाए  तो  इन  क्षेत्रों  में  रहने  वाले

 गिरिजनों  की  दश्ाओं  में  काफी  सुधार  हो  जाएगा  ।  .  पानी  ओर  बेरोजगारी  की  समस्या  हमेशा  के

 लिए  हल  हो  जाएगी  ।
 *

 मेरे  समूचे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  केवल  एक  रेलवे  स्टेशन  है  जिसका  नाम  है  चगालु  ।  मैं  आपसे
 कोई  नया  रेलवे  स्टेशन  बनाने  की  मांग  नहीं  कर  मेरा  अनुरोध  केवल  यही  है  कि  सारी
 गाड़ियां  इस  स्टेशन  पर  मेरे  क्षेत्र  कें  लोग  काफी  असे  से  यह  कर  रहे  कृपया  उनकी

 यह  मांग  तो  स्वीकार  कीजिए  ।
 हु

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  में  एक  बार  फिर  सरकार  से  अनुरोध  करता
 हूं

 कि  वह  कोव्वडा  परियोजनाओं  के  लिए  तथा  अल्यूमिनियम  कारखाने  के  लिए  स्वीकृति
 दे  तथा  धनराशि  आबंटित  करे  ।  साथ  ही  आदिवासी  लोगों  के  विकास  के  लिए  वह  आदिवासी  क्षेत्रों

 में  और  उद्योग  धन्धे  स्थापित  करे  ।

 मैं  बापसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमें  कम  से  कम  न्यूनतम  सुविधाएं  तो  प्रदान  की
 जायें  ।  हमें  भी  इस्सान  भगवान  के  लिए  हमें  इस  देश  का  तीसरी  क्षेणी  का  नागरिक  न॑
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 हमारे  साथ  भी  अन्य  लोगों  की  तरह  बर्ताव  करिए  और  हमें  भी  देश  के  दूसरे  नागरिकों  को
 तरह  रहने  का  अवसर  दीजिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करंता  हूं  आपको  धन्यवाद  देता  है ंकि
 आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 श्री  चिगवांग  कोनयकत  सभापति  चूंकि  पहले  ने  कानून  और
 पवस्था  की  स्थिति  तथा  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्धित  विषयों  पर  विस्तार

 से  विचार  अभिव्यक्त  किए  अतः  मैं  इन  विषयों  को  नहीं  दोहराना  चाहता  ।  ह

 जैसा  कि  गृह  मन्त्रालय  की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  यह  सच  है  कि  कुल  मिलाकर  नागालँण्ड
 में  कानून  और  व्यवुस्था  की  स्थिति  शान्तिपूर्ण  रही  परन्तु  हमारी  कुछ  छुपी  हुई  समस्याएं
 जिनका  हम  पिछले  कई  वर्षों  से सामना  कर  रहे  जब  तक  इन  चिर-स्थाई  समस्थाओं  का  अंतिम

 हल  नहीं  खोजा  जाता  तब  तक  सीमान्त  क्षेत्रों  में  बहुत  से  आधिक  बिकास  कार्यक्रमों  को  लागू  नहीं
 किया  जा  क्‍योंकि  यहां  अक्सर  शांति  भंग  हुई  है  और  इसलिए  क्रमंचारी  यहां  के  भीतरी

 इलाकों  में  काम  करने  में  डरते  इससे  सामान्य  विकास  कार्यों  पर.असर  पढ़ता

 मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  शिलांग  समझौता  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जिस
 |

 में भूमिगत नेताओं के साथ हस्ताक्षर किए गए थे । उत्त र-पूर्वी राज्यों विशेष रूप से मणिपुर और त्रिपुरा में समझोते के बाद भी विद्रोह को समस्था नहीं हुई है तथा प्रतिदिन युवकों को भर्ती किया जा रहा है तथा भूमिगत गतिविधियां बढ़ रही हैं । 2.00 भ्र० १० मैं माननीय गृह मन्त्री जो से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या का अन्तिम हल खोज ने हेतु भूमिगत नेताओं से बातचीत करने में पहल अत्र उत्तर-पूर्वी परिषद को उतर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और सं शासित राज्यों की समस्याओं का समाधान करने के तथा इस क्षेत्र का सन्तुलित विकास सुतिश्कित करने के लिए इस परिषद की स्थापना मैं की गई मुझे खुशी है कि,यद्यपि इस़के लिए छठी योजना में 340 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे तथापि वास्तविक खर्च करोड़ रुपए किया गया । यह बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है तथा बंगावत की समस्या बहुत पहले ही अंग्रेजी राज के ” दौरान ही इस क्षेत्र की उपेक्षा करने से प्रारम्भ हुई | स्वतन्त्रता प्राप्ति बाद संचार और परिवहन सुविधाओं का अभाव होने की वजह से भारत सरकार भी हस समस्या का समाधान नहीं कर सकी । यहां के लोगों में अलगाव की भावना है तथा यह समस्या अभी भी जारी इसलिए अगली योजना इस क्षेत्र में परिवहत और संचार शुविधाओं के विकास हेतु अधिक धनराशि आबंटित की जानी बाहिए | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सड़क परियहन के विकास को महत्त देते हुए तेशमुर के निकट खिम्र गढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सड़क पुल बनाने हेतु केल् सरकार से असम से अत मित्रता अर्प्रह्‌ 4 यह कार्य उत्तर-पूर्वी परिषद को आबंटित धनराशि से नहीं करिम्र जाना | बदि से कह इस धनराशि से किए तो अन्य राज्यों में दूसरी परियोजनाओं के लिए ऋतोई अलरात्ि नहीं बचेगी । अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि डिलूगढ़ में तेजपुर के तिकट वक्ष पुत्र बकी के खशद 349
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 सड़क  पुल  का  निर्माण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  से  अलग  घनराशि  आबंटित  की  जाए  ।

 मैं  एन०  ई०  सी०  के  कार्यकरण  के  बारे  में  भी  कुछ  कहना  चाहता  मेरे  राज्य

 लैण्ड  के  लोग  यह  महपूस  करते  हैं  कि एन०  ई०  सी०  से  धन  का  वितरण  समान  रूप  से  नहीं  किया

 जाता  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  एन०  ई०  सी०  के  कमंचारी  अधिकतर  एक  या  दो  राज्यों

 से  होते  इन  राज्यों  से  आने  वाले  कमंचारी  अपने  राज्यों  की  विभिन्‍न  योजनाओं  को
 मिकता  देते  हैं  ।

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि एन०  ई०  सी०.के  कार्यालय  में  केन्द्रीय  सरकार

 के  कमचारियों  को  रखा  यदि  सम्भव  नहीं  है  तो  सभी  5  राज्यों  और  2  संघ  राज्य

 क्षेत्रों  स ेसमान  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।  केवल  तभी  हम  एन०  ई०  सी०  से  धन  का  समुचित  रूप

 से  आबंटन  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 एक  दूसरा  मुद्दा  जिस  पर  मैं  जोर  देना  यह  है  कि  हमने  पिछले  कुछ  महीनों  में

 अंसम  ओर  नागालैण्ड  की  सीमा  पर  ह॒त्याओं  की  घटनाएं  भी  देखी  हैं  । असम  और  नागालैण्ड  के  बीच

 सीमा  संबंधी  झगड़े  के  कारण  निर्दोष  लोग  मारे  गए  थे  अधिकांश  आवश्यक  वस्तुएं  असम  से
 लण्ड  में  आती  इस  झगड़े  के  कारण  नागालेण्ड  और  असम  के  कुछ  जिलों  के  बीच  लगभग

 15  दिन  के  लिए  बस  सेवा  उपलब्ध  नहीं  रही  ।  कुछ  जिलों  से  सामान  खरीदने  के  लिए  कोई  भी

 असम  नहीं  जा  सकता  था  ।  इस  तरह  की  स्थिति  को  हम  कब  तक  चलने  देते  ?  इसलिए  मैं  माननीय

 गृह  भन्‍त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  को  असम  ओर  नागालैण्ड  के  मुख्य  मन्‍्त्री  के  साथ

 उठाएं  ।  हमारी  अपनी  दल  की  सरकार  द्वारा  इन  राज्यों  का  शासन  चलाया  जा  रहा  मैं

 माननीय  म्॒न्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वहू  इस  पुरानी  समस्या  को  सोहादंपूर्ण  तरीके  से  हमेशा  के

 लिए  सुलझाने  में  पहल  करें  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के आर्थिक  विकास  के  लिए  मन्त्रियों  की एक  समिति  गठित  की  गई  थी  ।  कुछ
 सिफारिशें  की  गई  समिति  ने  कोयांग  हाइडल  परियोजना  की  सिफारिश  की  मैं  समझता  हूं
 कि  इस  जल  विद्युत  परियोजना  को  मन्त्रिमण्डल  समिति  ने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 मैं  बीजापुर  हवाई  अड्डे  का  सुधार  करने  तथा  दिल्‍ली  के  लिए  उसी  दिन  उड़ान  भरने  के

 लिए  1981  से  लगातार  अनु रोध  करता  आ  रहा  हूं  लेकिन  इसमें  अभी  तक  कोई  कारंवाई  नहीं  को
 शाई  है  ।  ह॒

 हु

 मैं  दीमापुर  गृह  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  मामलों  को  तुरन्त  कारेवाई  के

 लिए  संबंधित  मन्त्रालयों  के  साथ  इस  समय  हमें  कलकत्ता  या  गोहाटी  में  रात्रि  को

 ठहरना  पड़ता  क्योंकि  दीमापुर  हवाई  अड्डा  विकसित  नहीं  तथा  उस्ती  दिन  इसके  लिए  कोई

 उड़ान  नहीं  यदि  दीमापुर  हवाई  अड्डे  का  विकास  जाता  और  बहां  से  उसी  दिन  उड़ान

 शुरू  की  जाती  है  तो  हम  लोग  उसी  दिन  दिल्ली  वापस  आ  सकते  यदि  कोई  छः  या  सात  घष्टों
 में  यूरोप  जा  सकता  है  तो  हमें  अपने  राज्य  में  जाने  के  लिए  लगभग  2  दिन  क्‍यों  लगते  हैं  ?  जो  इस
 राज्य  से  संबंधित  कार्य  देख  रहे  हैं  उन्हें  भीतरी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों  को  केन्द्र  के  नजदीक  लाने
 के  लिए  इत  सब  पहलुओं  पर  विचार  करना  चाहिए  |  तभी  भावात्मक  एकता  आएगी  और  एकता
 तथा  अंखण्डता  मजबूत  हो  सकती  मैं  एक  बार  फिर  गृह  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस
 मामले  पर  संबंधित  मंत्रालय  के  साथ  गम्भीरता  से  विचार
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 मैं  असम  राइफल्स  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  असम  राइफल्स  को  पूर्वोत्तर
 क्षेत्र  में  तेतात  किया  गया  है  और  विशेषकर  इससे  पहले  नागालैंड  राज्य  का  दर्जा  प्राप्त  असम
 राइफल्स  ने  सारा  क्षेत्र  अपने  अन्तर्गत  रखा  हुआ  जब  कभी  विद्रोह  संबंधी  समस्याएं  खड़ी  हुई

 जब  कभी  विद्रोह  की  गतिविधियां  वहां  हुई  हैं  तो  असम  राइफल्स  ने  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  है  ।

 उन्होंने  इन  गतिविधियों  पर  नियंत्रण  रखने  का  किया  असम  राइफलल्‍स  के  कई  जवानों  ने

 अपनी  जानें  गवाई  लेकिन  आज  आप  उनके  शिविरों  में  जाएं  तो  आप  पाएंगे  कि  उनके

 रहन-स॒हन  की  स्थिति  ओर  आवास  संबंधी  व्यवस्था  दयनीय  है  ।  गृह  मन्त्रालय  को  असम  राइफल्स
 के  लिए  पर्याप्त  घन  देता  चाहिए  तथा  उनके  लिए  आवास  की  व्यवस्था  करनी  तभी  वे  इस
 देश  की  रक्षा  करने  के  लिए  पूरे  दिल  से  काम  कर  सकने  के  योग्य  होंगे  और  विद्रोही  लोगों  की

 विधियों  पर  काबू  पा  सकेंगे  ।

 अनुदानों  की  मां  5-86
 दे  -  बड़ी  क्‍योंकि  आाय+

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  गृह  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ,

 ,  ओऔ  मूल  चम्द  डागा  :  सभापति  आपने  बड़ी  कृपा  की  क्‍योंकि  मुझे  इस

 महत्त्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  की  इजाजत  दी  हिन्दुस्तान  जैसे  देश  में  जो  साम्प्रदायिक  दंगे  होते
 चाहे  अहमदाबाद.या  भिवण्डी  में  उनको  शांत  करने  का  एक  ही  तरीका  है  कि

 कोई  न  कोई  ज्युडिशियल  इन्क्वायरी  बिठा  देते  हैं  ।  गृह  मंत्री  जी  कृपया  यह  बताएं  कि  इन  रिपोर्टों  के
 थाने  के  बाद  क्या  होता  देश  में  जितने  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  उनकी  जांच  हुई  है  और  रिपोर्ट
 भी  सदन  की  मेज़  पर  गई  है  तथा  बाद  में  वाद-विवाद  हुआ  मैंने  यह  नहीं  देखा  कि  उनमें
 किन-किन  दोषी  लोगों  को  सजा  दी  गई  ये  रपट  क्यों  मंगाई  जाती  इसलिए  रि  आपस  में  जो
 आग  भड़क  जाती  उसको  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  शांत  करना  जरूरी  यह  भी  जरूरी  है  कि
 उन  पर  कायंवाही  होनी  यह  कहा  जाता  है  कि  विविधता  में  एकता  ओर  अनेकता  में

 एकता  ।  आज  एक  गरीब  आदमी  जो  गांव  से  निकलता  वह  र.स्ते  में  मन्दिर  या  जो  भी
 धामिक  स्थान  पड़ता  उसके  दर्शन  करता  वह  अपने  धर्म  को  नहीं  छोड़ता  ।  वह  दूसरे  धर्म  के
 प्रति  भी  आस्था  रखता  है  ।  जो  भी  पार्टियां  चुनाव  लड़ती  दें  वे  ध्षिर्फ  हिन्दू  या  मुस्लिम  नहीं  पूछतीं
 बल्कि  यह  भी  पृछती  हैं  कि  कुम्हमर  हो  या  माली  ।  संविधान  कहता  है  कि  शोषण  विहीन  भर

 विहीन  समाज  जायेगा  ।  चुनाव  की  प्रक्रिया  में  ये  जिस  जाति  का  आदमी  होंता
 उसको  उसी  क्षेत्र  का  टिकट  देती  है  |  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  कब  तक  कोई  कोड  आफ  कंडक्ट

 बनेगा  जबकि  जाति  के  आधार  पर  चुनाव  लड़ने  की  प्रक्रिया  पर  पाबंदी  आज  देश  में  कुछ
 ऐसी  पार्टियां  हैं  जो  केवल  धर्म  के आधार  खड़ी  हुई  हैं  और  केवल  घर्म  की  भाड़  में  अपना  मत  मांगती

 उन  पार्टियों  को  आज के  युग  में  क्‍यों  नहीं  रोका  जाता  ।  देश  भर  में  झगड़े-फसांद  आदि  के
 सम्बन्ध  में  अब  तक  जितनी  रिपोर्ट  पेश  की  गई  कया  सरकार  ने  कभी  यह  जानने  की  कोशिश  की
 कि  उन  सबके  पीछे  कारण  क्‍या  हमारे  देश  में  यजनेतिक  पार्टियां  धर्म  की  आड़  लेकर  क्या  कुछ
 करवाती  किसी  पार्टी  की  ओर  से  शाखाएं  लगाई  जाती  हैं  तो  किसी  की  ओर  से  कुछ  ओर  होता

 इन  सब  बातों  पर  कब  तक  बेन  लगाया  जाएगा  ?  गब  तक  हमारे  स्कलों  में  ध्ाहित्य  उपलब्ध
 करवा  दिया  जाएगा  जिसको  प्रढ़कर  बच्चों  के  दिल  में  ऐसी  भावना  पैदा  हो  सके  कि  हम  सब

 हिन्दुस्तान  के  लोग  हैं  और  हमें  अपने  देश  पर  गय॑  हमारे  संविधान  में  जिस  जा

 सम्प्रदाय-विहीन  भर  अमीरी-मरीबी  के  अन्तर  को  कम  करने  की  बात  कही  गई  जिस  समाज

 को 224
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 कल्पना  की  गई  वह  स्वप्न  कब  तक  साकार  हो  हमारे  अन्दर  राष्ट्रीय  एकता  की  भावना
 कब  तक  आयेगी  ?

 पंजाब  में  कई  बेगुनाह  लोग  मारे  कया  गृह  मन्‍्त्री  जी  बतलायेंगे  कि  वहां  उस्रपंधियों
 और  आतंकवादियों  ने  जो  कुछ  आज  तक  उनमें  से  कितने  अपराधियों  पंजाब  को
 डिस्टब्ड  एरिया  घोषित  करने  के  पंकड़  कर  जेलों  में  भेजा  गया  या  दण्डित  किया  गया  ?  आप
 एक  भी  ऐसा  उदाहरण  बताइये  कि  आपके  पुलिस  के  कर्मचारी  जिस  तरह  से  अनेकों  बार  जुल्म

 आपने  उनमें  से  कितने  कमंचारियों  को  पकड़  कर  सजा  दी  या  जैलों  में  भेजा  ।

 गृह  मन्त्री  जी आप  जिस  तरह  के  सवाल  उठाते  हैं  कि  हम  हिन्दुस्तान  की  एकता  और
 अबण्डता  में  विश्वास  करते  हैं  और  यह  बात  सही  भी  है  कि  की  एकता  पर  ही  देश  का  भविष्य
 निर्भर  करता  देश  की  अखण्डता  पर  ही  हम  प्रगति  कर  सकते  आगे  बढ़  सकते  लेकिन

 हमारे  देश  में  जिस  तरह  से  दो  विभिन्‍न  सम्प्रदाय  के  लोगों  के  बीच  दंगे  भड़क  उठते  उनकी  वजह
 से  सारा  देश  बदनाम  होता  चाहे  वे  दंगे  हिन्दुओं  और  मुसलमानों  के  बीच  हो  या  किन्हीं  दो  अन्य
 सम्प्रदाय  के  लोगों  के  बीच  ।  सरकार  को  उनकी  तह  में  कारण  ढूंढने

 मैं  यहां  फ़िर  अपने  पिछले  प्रश्न  को  दोहराना  चाहता  हूं  कि  आखिर  हमारे  देश  में  अपर

 हाउसेज  की  आवश्यकता  कया  जिस  देश  में  35  करोड़  भादमी  गरीबी  की  रेखा  के  तीचे  अपना
 जोवन-यापन  कर  रहे  उस  देश  में  अपर  हाउस  को  बनाए  रखने  का  ओचित्य  क्‍या  है  ?  अपर

 हाउस  जगह-जगह  कई  प्रान्तों  में  बने  हुए  हैं''*(व्यवधान)'““राजस्यथान  में  तो  सब  समझदार  लोग
 लेकिन  उनको  महाराष्ट्र  या  किसी  अन्य  प्रदेश  में  रखने  की  क्यों  आवश्यकता  महसूस  की  जा  रही

 है  ?  क्योंकिक्हमारे  गृह  मन्त्री  जी  महाराष्ट्र  से  आते  शायद  यही  वज़ह  और  आप  भी

 महाराष्ट्र  के  इन  अपर  हाउसेज  में  काम  क्या  होता  मेरी  समझ  के  अनुसार  तो  सिर्फ  लोअर
 का  पिटीशन  ही  होता  इस  सिवाय  कोई  दूसरा  काम  उनका  नहीं  सारे  देश

 .  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमें  इनके  वजूद  पर  विचार  करना  जाहिए  ।  जिस  देश  में  भमंक्रर
 गरीबी  उस  देश  में  अपर  हाउसेज  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  होनी

 तीसरी  बात  मैं  फिर  वही  दोहराना  चाहता  हूं  कि  ये  बड़े-बड़े  सफेद  हाथी'**

 ] ह
 :  श्री  ब्रजमोहन  महस्ती  माननीय  संदंस्य  ने  राज्य  सभा  के  सम्बन्ध  में  अपमानजनक

 :  उल्लेख  किए  इस  भाग  को  काययंवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  जाना

 मूल  चन्‍्द  डागा  :  मैंने  तो  यह  बात  सामान्य  रूप  से  कही  यह  अपमानजनक
 नहीं  मैंने  अपने  विचार  घ्यक्त  किए

 [fea]  हिन्दी  ]

 मैंने  एक  जनरल-सी  बात  कही  है  कि  ये  नहीं  होने  ये  कोई  डेरोगेटरी  रिमामर्स  नहीं
 कहें  जा  सकते  मैंने  सिफ  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  कि  इनकी  क्या  आवश्यकता  जिस  देश  में
 इतनी  अधिक  गरोबी  वहां  इन  पर  इतना  खर्चा  किया  देश  में  जो  सफंद  हाथी  बने  ह्र्ए
 बंठे  हैं'*  सफेद  हाथी  जो  बंठे  हैं  राज्यपाल  ये  लोग  क्या  कर  रहे  इनकी  जगह  तो

 कोर्ट  क ेजजेज  भो  काम  कर  सकते  हैं  ।  इनका  कास  है  ओथ  दिलाने  का  ओर  बड़ें-बड़े  भोके  जस्स

 ही

 %।



 12  1907
 [

 Wyrat
 .  अनुदातों  की  1985-86 जः

 पर  भाषण  देने  का  ।  इनकी  जरूरत  क्‍या  है  ?  करोड़ों  रुपये  का  खर्चा  जो  गवनंर  स  हिबान  पर  किया
 भाज  देश  में  आप  जानते  मैं  उसमें  जाना  नहीं  चाहता  ।  .

 पुलिस  का  खर्चा  250  परसेंट  बढ़  जाने  के  बाद  भी  लॉ  एण्ड  आडंर  को  सिचएशन  में  कोई
 तरक्की  नहीं  है  ।  इसका  गया  कारण  है  ?  खर्चा  आपका  बढ़  जाता  लेकिन  सरकार  की  तरफ  से
 उत्तर  आता  है  कि  जनसंख्या  बढ़  रही  इसका  मतलब  यह  है  कि  लीं  एण्ड  आडंर  की  प्रावलम
 डिटिरियोरेट  होती  जाएगी  ।  पुलिस  को  हमने  आधुनिक  मोटर  वर्गरह  सत्र  कुछ  दे  दिया
 लेकिन  उनका  रवेश  ऐसा  है  कि  अभी  तक  भी  जतता  में  उन्होंने  विश्वाप्त  पैदा  नहीं  किया  ।  अभी
 तक  जनता  यह  नहीं  समझती  है  कि  पुलिस  हमांरी  रक्षक  है  ।  ये  सेवक  हैं  या  भक्षक  लोग  समझते
 हैं  कि  द्वारा  हमको  न्याय  नहीं  मिलता

 जेलों  के  सुधार  के  लिए  भी  आपने  बहुत  बातें  कही  लेकिन  आप  स्वयं  जानते  हैं  कि  जेलों
 की  हालत  क्या  है  ।  उनकी  हालत  इतनी  गई-गुजरी  है  कि  उसे  सब  अच्छी  तरह  समझ  सकते  हैं  ।
 इस  बोरे  में  कमेटीज  भी  बंठीं  ओर  उन्होंने  अपनी  राय  लेकिन  उनका  आपने  आज  तक
 इम्पलीमेंटेशन  नहीं  किया  ।

 अभी  हमने  हिन्दुस्तान  के  एक  उच्च-पद  पर  आसीन  ब्यवित  का  भाषण  सना  है  और  पढ़ा
 कब  तक  आप  अंग्रेजों  की  गुलामी  सहते  आप  लोग  इस  बात  पर  ग॑  करते  क्योंकि '  भ्ञाप  लोगों  पर  करना  चाहते  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  में  मुश्किल  से  एक  करोड़  आदमी  अंग्रेजी  का  अखबार  पढ़  पाते  हैं  और  68
 करोड़  अंग्रेजी  नहीं  पढ़  पाते  हैं  ।  अपनी  भाषा  में  बोलने  में  उन्हें  गवं  नहीं  है  |  बंगला  में  नहीं  बोलना

 लेकिन  अग्रेजी  में  बोलना  चाहते  हैं  ।  यह  अंग्रेजी  जो  हमारी  गुलामी  का  स्वरूप  कब  तक
 चलेगी  ?

 मैंने  यहां  देखा  है  फ्रांस  के  प्रधान  मन्‍्त्री  यहां  उन्होंने  अपनी  भाषा  में  बात  कही  ।  रूस
 के  चीन  के  वियतनाम  के  लोगों  को  मैंने  यहां  देखा  सब  लोग  अपनी  भाषा  में  बात
 करते  हैं  ।

 झोमतोी  रामबुलारो  अपनी  बात  गृह  मन्‍्त्री  जी  मान  हिन्दी  में  भाषण

 सुनाएंगे  ।
 ः

 झो  मूल  शन्द  डामा  :  आपका  तो  मैं  स्वागत  करता  ही  लेकिन  आप  कह  देंगी  कि  स्टेट
 सब्जैक्ट  लॉ  एण्ड  आडर  पर  वह  कंट्रोल  करते  हैं  ।

 आटिकल  243  को  या  तो  समाप्त  करना  चाहिएया  संविधान  में  परिवर्तन  देता
 चाहिए  और  अपनी  मातुभाषा  में  जो  मां  की  जुबान  है  उसमें  बात  करनी  चाहिए  ।  यहां  समझा  जाता
 है  कि  विना  अंग्रेजी  के  बात  नहीं  होती  ।  जब्र  यहां  अंग्रेजी  बोलते  हैं  तो  वह  सैक्रेटरी  ज्िखकर  देता

 आप  लोग  उसी  सैटेंस  को  बार-बार  दोहरा  देते  अगर  हिन्दी  में  वह  बात  कहते  तो  4  मिनट
 में  कह  लेकिन  वह  भरंग्रेजी  में  लिखते  यह  झूठी  बात  है  कि  आपने  बना  दी  और  अब

 हिन्दी  में  नोट  आते  हैं  ।  सभापति  आप  मंत्री  जी  की  फाइल  देख  एक  भी  नोट  अगर
 हिन्दी  में  हो  ।  हिन्दी  में  एक  भी  नोट  तैयार  नहीं  होता  ।  सारे  नोट्स  अंग्रेजी  में  इनके  पास
 कागज  सभापति  जो  भाहें  तो  देख  लें

 ।
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 ७  --  भी  किक  दे

 “  श्रीमती  शाम  दुलारी  सिन्हा  :  जवान  मेरी  हिन्दी  और  उर्द

 मूल  चद  डागा  :  जवान  जरूर  हिन्दी  लेकिन  काम  अंग्रेजी  में  ही  होता  दफ्तर
 में  आप  कहते  हैं  कि  इतना  हिन्दी  का  विकास  लेकिन  हम  किसी  पर  लादना  नहीं  चाहते  ।  वह
 देश  गंगा  देश  जिसकी  अपनी  भाषा  नहीं  है  ।

 जिस  भाषा  में  बोलकर  हमने  मत  इकट्ठे  किए  पालियामैंट  में  आकर  हम  मत  देने  वालों
 को  भूल  जाते  हैं  ।  यहां  उड़िया  में  नहीं  बोलते  गांव  में  महन्त  जी  उड़िया  में  वोट  लेकर  आये
 लेकिन  यहां  जनता  को  धोखा  देते  इसलिए  मैं  कहता  हुं  कि  अपनी  भाषा  की  तरक्की  हो
 और  साथ  ही  साथ  हिन्दी  को  लिक  लैंगुएज  बनाने  के  लिए  जिस  प्रकार  संविधान  दिया  गया  उसी
 पर  हमें  चलना  चाहिए  ।

 ]

 झ्ी  एन८  टोम्बो  सिह  :  सभापति  गृह  मन्त्रालय  की  अनुदान
 की  मांगों  पर  बहस  में  भाग  लेने  ओर  इनको  समर्थन  देने  के लिए  मुझे  जो  अवसर  दिया  गया
 उसके  लिये  मैं  अत्यन्त  आभारी  हूं  ।

 समूचे  देश  में  उग्र  राष्ट्रीयतावादी  तथा  पृथकतावादी  गतिविधियों  में  अत्यधिक  वृद्धि  के

 कारण  गृह  मन्त्रालय  का  महत्व  दिन-ब-दिन  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 हस  सम्बन्ध  में  बजट  मांगों  के साथ  परिचालित  किए  गए  दस्तावेज  में  इसे  मन्त्रालय  के

 कुछ  उद्देश्यों  पर  प्रकाश  डाला  गया  यदि  राज्यों  में  मधुर  सम्बन्धों  के  बारे  में
 एक

 और  मद  इस
 दस्तावेज  में  शामिल  कर  ली  गई  होती  तो  दस्तावेज  लेने  का  उद्देश्य  पूरा  हो  जाता  ।

 मैं  गृह  मन्त्री  महोदय  का  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  थति  की  ओर  विशेष  रूप  से  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहतां  हूं  ।  नागालैंड  से  मेरे  मिन्र  श्री  कोनयक  ने  अनेक  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  है  और

 मैं  उन  सब  बातों  को  दोहराना  नहीं  चाहता  हूं  ।
 ॥

 1972  में  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  भारत  सरकार  ने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  पुनगंठन

 कर  अनेक  ॥ए  राज्यों  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  स्थापना  की  इसके  साथ  ही  उस  क्षेत्र  में  विकास

 सम्बन्धी  गतिविधियों  एवं  विभिन्‍न  प्रकार  की  अन्य  गतिविधियों  में  समन्वय  के  लिए  एक  गठन  किया

 गया

 अब  13  वर्ष  हो  गये  जब  उसका  गठन  किया  गया  किन्तु  यह  पूर्वोत्तर  परिषद्‌  प्रभावी

 भूमिंका  निभाने  में  सफल  नहीं  हो  सको  है  ।  पहला  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  क्या  इस  परिषद्‌  से  प्राप्त

 लाभ  समान  रूप  से  वितरित  हुए  नागालेंड  से  मेरे  मित्र  श्री  कोनयक  ने  पूछा  है  कि  पूर्वोत्तर
 परिषद  के  गरूयालय  में  के  द्रीय  कमंचारीवन्दों  को  किन-किन  राज्यों  से  लिया  गया  इसमें  केवल

 एक  अथवा  दो  राज्यो  को  ही  पूरा  प्रतिनिधित्व  मिला  जिसके  कारण  उनका  मुख्यालय  में  सभी

 रोजगार  एवं  अन्य  लाभों  पर  एकाधिकार-सा  हो  गया  है  ओर  स्वाभाविक  ही  है  कि  अन्य  राज्यों  के

 लोगों  तथा  जातियों  द्वारा  प्रगति  की  दोड़  में  बाधा  अनुभव  की  जा  रही  मुद्दे  पर  आगे

 स्पष्टीकरण  देने  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  गृह  मन्‍्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसके  बयरे

 में  जांच  करें  ।
 ह

 अन्त्री  महोदय  ने  हाल  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  उन्होंने  स्वयं  वहां  की
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 कठिनाइयों  और  समस्याओं  को  देखा  और  उनका  समाधान  करने  का  भी  प्रयास

 अब  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  कुछ  राज्य  स्वयं  को  अपने  पड़ोसी  राज्यों  से  अलग-बलग
 क्यों  मानते  हैं  ।  वे  सोचते  हैं  कि

 उनमें  ओर  पड़ोसी  राज्यों  प्रेंਂ  ज़मीन  आसमान  का  अन्तर  यह
 बिल्कुल  उचित  ही  है  कि  गृह  मस्त्री  महोदय  ने  नागालैंड  मुख्य  मन्‍्ज्री  को  यह  बता  दिया  कि  यहू
 बांत  नागालैंड  सरकार  के  लिए  बहुत  गलत  थी  कि  मणिपुर  के  कतिपय  अधिकारियों  को  णो  ड्यूटी
 पर  थे  और  नागालैंड  से  गुजर  रहे  गिरफ्तार  किया  गया  और  उनके  साथ  अपराधियों-सा  व्यवहार
 किया  गया  ।  यह  एक  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  थी  ।  इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  होने  देनी
 किसी  राज्य  को  यह  नहीं  मानना  चाहिए  कि  दूसरे  पड़ोसी  राज्य  उनके  लिए  विदेशी  हैं  ।  गृह  मन्‍्त्री

 महोदय  को  इन  राज्यों  में  समन्वय  के  अश्न  पर  सोचना  चांहिए  ताकि  वे  परस्पर  मेलमिलाप  से  रहेँ
 और  एक-दूसरे  के  विरुद्ध  कांये  न  करें  और  न  ही  एक  दूसरे  के  क्षेत्रों  पर  बुरी  नजर  मैं  एक

 गम्भीर  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  असम  एवं  त्रिपुरा  में  मणिपुर  भाषा  को  विच्छिन्त  करने  काਂ

 षड्॒यंत्र  चल  रहा  मणिपुरी  भाषा  मणिपुर  में  बोली  जाती  है  ।  यह  राज्य  की  सरकारी  भाषा  है
 तथा  साहित्य  एकादमी  ने  इसे  एक  आधुनिक  भारतीय  भाषा  के  रूपਂ  में  मान्यता  दी  इसे
 अष्टम  अनुसूची  में  शीघ्र  ही  सम्मिलित  किए  जाने  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  असम  एवं  त्रिपुरा
 सरकारों  ने  मामले  को  उलझाने  तथा  मणिपुरी  भाषा  की  प्रतिष्ठा  कम  करने  के  लिए  और  इस  प्रकार

 मणिपुरी  जाति  की  फ्रतिष्ठा  कम  करने  के  लिए  कुछ  जातियों  के  साथ  मणिपुरी  शब्दों  को  जोड़  कर

 नई  जातियां  बनाई  असम  और  त्रिपुरा  में  विष्णुत्रिया  नाम  की  एक  जाति  है  जिसकी  जनसंदूया

 इन  दोनों  राज्यों  में  एक  अथवा  दो  लाख  होती  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  कँसे  इन्होंते
 दोनों  सरकारों  को  कहा  हैं  कि  उन्हें  मणिपुरी  विष्णुप्रिया  के  रूप  में  मान्यता  हस  मांग  के

 समर्थन  का  कोई  कारण  नहीं  ।  शब्द  को  किसी  भी  भाषा  अथवा  जाति  में  उपसर्ग  अथवा

 अनुलंग्न  के  रूप  में  लगाना  अपमानजनक  बात  है  और  मणिपुरी  जाति  एवं  भाषा  के  सम्बन्ध  में

 ऐसा  सोचा  भी  नहीं  जा  सकता  मणिपुर  सरकार  ने  यह  मामला  असम  सरकार  के  साथ  उठाया

 उन्होंने  यह  मामला  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  साथ  भी  उठाया  था  जिन्होंने
 उचित  हस्तक्षेप  करते  हुए  कहा  था  कि  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  और  असम  सरकार  को

 जानने  के  लिए  यह  मामला  मणिपुर  सरकार  को  प्रेषित  करना  चाहिए  अब  हमें  पता
 *

 चला  है  कि  त्रिपुरा  सरकार  भी  असम  सरकार  की  तरह  ही  कर  रही  ऐसा  कैसे  हो  सकता  है  ?

 शब्द  इतना  सस्ता  नहीं  कि  उसे  अन्य  जातियों  के  नाम  के  साथ  उपसर्ग  अथवा  अनुलग्नक
 के  रूप  में  प्रयुक्त  किया  जा  सके  ।  a  ४

 अब  एक  अन्य  समाचार  यह  है  कि  भाषाई  अल्पसंख्यकों  के  आयुक्त  ने
 कतिपय  सिफारिशों

 प्रस्तुत  की  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  आयुक्त  साहब  कौत  हैं  ओर
 उनका  परिचय  क्या

 वे  मणिपुरी  भाषा  के  बारे  में  क्या  जानते  हैं  और  वे  विष्णुप्रिया  भाषा
 के

 बारे  क्या  जानते
 *

 विष्णप्रिया  एक  छीटी-सी  जाति  है  जिनकी  संख्या  कठिनता  से  लगभग  दो  लाख  यदि  वे  इस

 जाति  अथवा  उसकी  बोली  का  हितसाधन  करना  चाहते  हैं  तो  ऐसा  इस  ढंग  से  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  ।  मणिपुरी  एक  महान  भाषा  है  जा  एक  महान  जाति  की  भाषा  है  जिनका  प्रंदेश  मणिपुर

 इंस  महान  जाति  के  विरुद्ध  पड्यन्त्र  किया  जा  रहा  है  और  यह  पषड़यन्त  पिछले  अनेक  दशकों  ते

 किया  जा  रहा  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि  लाल  बहादुर  शास्त्री  के

 प्रधान  मन्त्री  के  रूप  में  कार्यकाल  के  दोरान  बंगलूर  में  हुए  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  अधिवेशन  की

 °
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 लॉबीਂ  में  इस  प्रश्न  पर  बहस  हुईं  असम  से  कुछ  प्रतिनिधि  जो  राष्ट्रीय  नेताओं को
 गुमराह  करना  चाहते  को  कहा  गया  कि  में  मणिपुरी  पंदा  नहीं  किए  जा

 जिपुरा  में  मणिपुरी  पैदा  नहीं  किए  जा  सकते  और  इसका  फैसला  तो  मणिपुर  प्रदेश  में
 बसे  मणिपुरोी  लोग  ही  कर  सकते  अब  लगभग  दो  दशक  बाद  इस  षड़यन्त्र  का  समर्थन

 कर  रहो  शक्तियां  उभर  कर  सामने  आ  गईं  इसलिए  मैं  गृह  मन्त्री  महोदय  से  अपील

 करता  हूं  कि  वे  इस  मामले  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करें  तथा  मणिपुरी  जनता  ओर  उसकी

 भाषा  के  साथ  र्पाय  करें  और  शरारती  तत्वों  पर  नियन्त्रण  मैं  उससे  यह  भी  अनुरोध
 कि  वे  भाषाई  अल्पसंख्यक  आयुक्त  को  भी  आवश्यक  चेतावनी  दें  ओर  उसके

 बाही  भी  करें  ताकि  मणिपुर  की  महान  जनता  के  प्राथ  किया  गया  अन्याय  अविलम्ब  दूर  किया  जा
 सके  ।  मैं  उनसे  यह  भी  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  इंस  मामले  को  असम  तथा  त्रिपुरा  सरकारों  के  साथ

 मैं  एक  बार  पुनः  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  किस  विधि  किस  नेतिक  अथवा  सांविधानिक

 विधि  के  अन्तगंत  मणिपुर  को  हानि  पहुंचाई  है  और  कुछ  ऐसे  अन्य  समूहों  को  मान्यता  दे  दी
 जिनका  वस्तुतः  मणिपुर  अधवा  मणिपुर  भाषा से  कोई  सम्बश्ध  नहीं  यह  सर्वविदित  तथ्य  है  कि

 मणिपुरी  लोग  चीन-तिब्बत  समूह  अथवा  मंगोलिया  जाति  से  सम्बद्ध  आये  जाति  के  लोगों  से

 नहीं  ।  यह  विष्णुप्रिया  समूह  एक  विभिन्‍न  जाति  से  सम्बद्ध  है  वे  असमियों  ओर  बंगालियों  जैसे

 हैं  ।  यवि  वे  अपने  अधिवास  के  साथ  अपनी  पहचान  रखना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  या  तो  असमी
 प्रिया  अथवा  त्रिपुरा  विष्णृप्रिया  कहा  जाना  किन्तु  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  इस
 सम्बन्ध  में  कोई  गहरा  षड़यन्त्र  यह  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  कुछ  अन्य  लोगों  जिनका

 मणिपुर  से  सम्बन्ध  नहीं  इस  विषय  पर  निर्णय  लिया  यह  निर्णय  विष्णुप्रिया  जाति  द्वारा  किए
 गए  झूठे  दावों  पर  लिया  गया  है  और  विष्णुप्रिया  जाति  उधार  की  रोशनी  में  चमकना  चाहती  है  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  असम  एक  जयेष्ठ  भ्राता  की  भांति  है  और  जहां  की  जनता  मणिपुर  की

 संस्कृति  एबं  भाषा  से  भली-भांति  परिचित  ने  इस  प्रकार  की  गम्भीर  गलती  की  है  ।

 इसलिए  मैं  यह  करता  ह्‌  कि  इस  मामले  में  गृह  मन्त्री  महोदय  कहें  ताकि

 मणिपुर  की  जनता  को  हुई  निराशा  को  दूर  किया  जा  सके  ।  मणिपुर  के  साथ  हर  अन्याय  से  असम

 एवं  त्रिपुरा  में  रह  रही  भोली-भाली  मणिपरी  जनसंख्या  का  मानस  क्षुब्ध  हो  रहा  भोगोलिक

 दृष्टि  से  भी  मणिपुर  को  विघटित  का  एक  ओर  षड्यन्त्र  किया  जा  रहा  समाचार  है  कि
 रानी  गैडिलु  जिनका  मैं  बहुत  आदर  तथां  सम्मान  करता  बम्बई  में  कुछ  संवाददाताओं  से  यह
 कहां  है  कि  वे  भाषाई  आधार  परूराज्य  चाहते  उन्हीं  की  तरह  कुछ  अन्य  व्यक्ति  तथा  वर्ग  भी

 इसका  मतलब  यह  है  कि  वे  वर्तमान  नागालैंड  के  ऊपरी  भाग  में  एक  ओर  नागालैंड  बनाया

 चाहेंगे  ।

 हमारे  इसे  छोटे  से  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  बहुत  से  राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  ।  ऐसे  राज्यों
 की  संख्या  कहां  तक  बढ़ाते  यह  कैसे  हो  सकता  है  ?  मिजोरम  के  भविष्य  के  बारे  में  चर्चा  के

 मणिपुर  की  भूमि  के  एक  हिस्से  के  बारे  में  भी  मांग  की  गई  मैं  नहीं  समझता  कि  भारत
 सरकार  इस  मांग  को  स्वीकार  कर  लेगी  परन्तु  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  किस  प्राधिकार  तथा  नैतिक

 नियमों  के  अधीन  वे  मणिपुर  की  भूमि  का  एक  हिस्सा  या  अन्य  पड़ोसी  राज्यों  जैसे  कि आसाम
 आदि  से  लेने  की  मांग  कर  सकते  यह  पड़ोसी  राज्यों  में  बहुत-सी  समस्याएं  उत्पन्न  कर
 देगा

 । इसीलिए ये बड़ी-बड़ी बातें बनाने वालों को राजनीतिक तथा अन्य आधार पर ऐसी अनुचित 226
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 करते हैं, उनकी बातों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाना  विन
 मांगें  करते  उनकी  बातों  की  ओर  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  बिब्यार  तभी

 पूर्वोत्तर  परिषद  के  एककों  में  अन्तर  राज्य  सम्बन्ध  ठीक  रह  सकेंगे  ।

 अन्त  मेरा  कहता  है  कि  रेलवे  तथा  बड़े  उद्योग  न,होने  के  कारण  हमारे  विशेष
 रूप  से  मणिपुर  के  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बहुत  कम  हम  विभिन्‍न  मंों  से  यही
 सुझाव

 दे
 रहे

 हैं
 कि  आसाम  राइफल्स  तथा  गृह  मन्‍्त्रालय  के  अधीन  केन्द्रीय  रिजवं  सीमा

 सुरक्षा  बल  ज॑से  अर्ध  सेनिक  बलों  में  भर्ती  के  लिए  इम्फाल  में  पर्याप्त  रैलियां  होतीं
 चाहिए  ताकि  अधिक  संख्या  में  नवयुवक  उनकी  ओर  आकर्षित  हो  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है

 के  अब  तक  कुछ  प्रयास  किए  गए  हैं  परन्तु  ये  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।

 मैं  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  भविष्य  में  इम्फाल  मुख्यालय  में  रेलियां  करके  भंतियां  की
 जाएं  ताकि  मणिपुर  तथा  पड़ोसी  क्षेत्रों  के लोग  अर्ध  सैन्य  बलों  में  अधिक  संख्या  में  आ  सकें  तथा
 उन्हें  अधिक  रोजगार  सुविधाएं  मिल  सके  3“

 श्री  एस०  रेड्डी  बूब  :  माननीय  अध्यक्ष  गृह  मन्त्री  श्री  चव्हाण
 का  मैं  सर्वाधिक  सम्मान  करता  हूं  जो  केवल  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञ  ही  नहीं  बल्कि  एक  अनुभंवी  प्रशासक
 भी  परन्तु  फिर  भी  मुझे  यह  कहते  हुए  संकोच  नहीं  है  कि  समीक्षाधीन  वर्ष  में  हुई  घटनाओं  के
 लए  मैं  उनको  न  तो  श्रेय  ही  दे  सकता  हूं  तथा  न  इन्हें  दोषी  ठहूरा  सकता  हूं  ।  भारत  के  इतिहास

 में  समीक्षाधीन  वर्ष  के  दौरात  सबसे  अधिक  घटनाएं  हुई  पहले  तो  यह  वर्ष  तीने  गृह  मन्त्रियों
 श्री  पी०  सी०  श्री  पी०  सी०  नरसिह  राव  तथा  श्री  एस०  बी०  का  वर्ष  रहा
 स्वतन्त्र  भारत  के  इतिहास  में  यह  सबसे  गहरे  राष्ट्रीय  आघात  तथा  शर्रामदगी  का  वर्ष  जाना
 जाएगा  ।  तीसरे  इसके  आसूचना  विभाग  की  लगातार  व्यापक  असफलताओं  के  लिए  जाना
 और  चौथे  यह  केन्द्र  में  स्थित  कांग्रेस  (६)  की  सरकार  द्वारा  चालू  किए  गए  खतरनाक  चाल  के
 माध्यम  से  आन्ध्र  जम्मू  तथा  काश्मीर  तथा  सिक्किम  में  अस्थिरता  पैदा  करके  इस
 देश  की  संघीय  राजनीति  पर  किए  गए  भीषण  प्रहार  के  लिए  जाता  जाएगा  ।  भारत  के
 माननीय  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  देश  के  विपक्षी  दलों  पर  देशविरोधी  होने  के आरोप  लगाए  उनके  लिए
 भी  यह  बर्ष  स्मरणीय  रहेगा  ।  कांग्रेस  ने  राजनीतिक  स्थिरता  प्रदान  करने  का  लोगों  को  पवित्र
 वचन  दिया  है  परन्तु  गृह  मन्त्रालय  ज॑ंसा  प्रमुख  तथा  महत्वपूर्ण  विभाग  सम्भालने  के  लिए  तीन-तीन
 व्यक्षिययों  को  लगाया  गया  मैं  उनकी  सक्षमता  या  योग्यता  पर  अंगुली  नहीं  उठाता  ।  भारत  के
 लोगों  से  किए

 '
 गए  वायदों  को  कांग्रेस  (६)  किस  प्रकार  पूरा  करती  उत्तका  यह  एक

 उत्कृष्ट  उदाहरण  है  ।

 इस  देश  में  कांग्रेस  ने  बचाव  की  यह  सर्वोत्तम  प्रणाली  निकाली  है  जिशमें  किसी  पर
 भी  राजनीतिक  जिम्मेवारी  नहीं  लगाई  जा  चाहे  बह  मन्त्री  हो  या  प्रधान  मन्त्री  ।  मतिश्रयों
 के  विभागों  में  इतनी  जल्दी-जल्दी  परिवर्तन  किया  जाता  है  कि  कोई  भी  उन्हें  दोषी  नहीं  ठहरा
 सकता  ।  प्रधान  मन्त्री  के  मामले  में  कहूं  तो  यह  माना  जा  सकता  है  कि  इस  देश  में  प्रधान  मन्त्री
 का  कार्यालय  एक  राजा  के  सिंहासन  के  समान  कर  दिया  गया  है  तथा  इस  सिद्धांत  का  कि  राजा

 कोई  अपराध  नहीं  कर  बखबी  से  पालन  किया  जा  रहा

 मुझे  उन  आघातों  तथा  दुर्घटनाओं  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जिससे  हम  गुझर
 चुके  हैं  ।  न  ही  मुझे  उस  राजनीतिक  वातावरण  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  है  जिसके  कारण
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 ये  दर्घटनाएं  हुईं  ।  इन  डरावनी  घटनाओं  चीजों  का  हम  पहले  उल्लेख  कर  चुके  के  पीछे

 केवल  राजनीति  की  ही  असफलता  नहीं  है  बल्कि  गुप्तचर  विभाग  की  भारी  असफलता  से  भी

 मुझे  भारी  धक्का  लगा  उदाहरण  के  लिए  सेना  के  उन  जनरलों  के  वकतष्य  ले  लीजिए  जन्होंने
 स्टार  आपरेशन  के  एक  भाँग  के  रूप  में  स्वर्ण  मन्दिर  में  सेना  के  प्रवेश  का  नेतृत्व

 उन्होंने  कहा  कि  उन्हें  इस  बात  का  बिल्कुल  भी  आभास  न  था  कि  स्वर्ण  मन्दिर  में  इतनी  बड़ी

 भात्रा  में  सैन्य  शक्ति  का  जमाव  होगा  आसूचना  तन्त्र  की  क्या  इससे  भी  अधिक  असफलता  का  ओर

 कोई  उदाहरण  हो  सकता  सभी  यह  जानते  थे  कि  स्वर्गीय  प्रधान  मन्‍्त्री  के  जीवन  को  गम्भीर

 खतरा  था  |  वे  अपने  ही  परिसर  में  अपने  ही  पहरेदारों  की  गोलियों  का  निशाना  बनीं  ।

 आसूचना  विभाग  की  असफलता  का  इससे  भी  अधिक  कोई  दुःखान्त  सघृत  ओर  मिल

 सकता  है  ?

 साथ  ही  मुझे  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  दुखान्त  हत्या  के  बाद  हुए  विध्वंस  या  हत्याकांड
 आगजनी  का  उल्लेख  करने  की  आवश्यकता  नहीं  जो  श्रीमती  इत्दिरा  गांधी  के  मरने  के  पश्चात
 जिस  बड़े  पैमाने  पर  ह॒त्याकांड  या  विध्वंस  हुआ  तथा  जो  बबरता  फैलाई  आप  कृपया  विचार

 कीजिए  कि  कया  यह  बिना  पर्याप्त  तंयारी  के  हो सकता  था  ।  कया  भारत  सरकार  को  इसके  ब्रारे  में

 तनिक  भी  अनुमान  नहीं  था  कि  इसके  बाद  क्‍या  हो  सकता  है  ?  क्‍या  आसूचना  विभाग  की  असफलता
 का  इससे  भी  बड़ा  कोई  और  उदाहरण  हो  सकता  है  ?

 आसूचना  विभाग  की  असफलताओं  के  इन  सनसनीखेज  मामलों  के  अतिरिक्त  हमें  और  कुछ
 नहीं  परन्तु  एक  गुप्तचर  गिरोह  की  याद  आती  है  जो  वर्षों  से  देश  के  इतने  संवेदनशील  तथा  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  बिना  किसी  रोक-टोक  के  कार्य  कर  रहा  प्ररन्तु  इससे  अधिक  दुःखद  बात
 तो  यह  है  कि  हमारी  सरकार  का  परम  पावन  मन्दिर  अर्थात्‌  प्रधान  मन्त्री  का  गुप्तचरी
 की  गतिविधियों  का  अड्डा  बना  हुआ  था  ।

 मुझे  विश्ठसनीय  सूत्रों  से  मालूम  हुआ  है  कि  हमारी  सरकार  को  इस  जासूसी  का  पहली  बार
 पता  लगा  जब  व्हाइट  हाउस  के  एक  प्रवक्‍ता  ने  हमारी  स्वर्गोय  प्रधान  मन्त्री  ने  किस  तरह  से
 पाकिस्तान  में  परमाणु  संथत्र  लगाने  के  बारे  में  की  गई  आंच  का  उल्लेख  अप्रत्यक्ष  रूप  से  किया  था  !
 स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  अपने  ही  केवल  एक  व्यक्तित  के  कार्यालय  में  की  गई  इस  विवेकशील  जांच
 को  एक  मूल्यवान  राष्ट्रीय  गोपनीय  दस्तावेज  की  तरह  सुरक्षित  नहीं  रखा  जा  सकता  ।

 मैं  यह  भी  कह  सकता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  आसूसी  गिरोह  दल  की  इन  गतिविधियों

 ,  का  लोक  सभा  मतदान  के  बहुत  पहले  से  पता  इसको  देश  में  गोपनीय  रखा  मया  क्‍योंकि
 कांग्रेस  को  डर  था  कि  इस  रहस्य  के  भण्डाफोड़  होने  से  इसको  मिलने  वाले  मतों  पर  बुरा
 प्रभाव  पड़ेगा  ।  प्रधान  मन्त्री  तथा  गृह  मन्त्री  दोनों  ही  अपनी  सुविधानुसार  जासूसी  गतिविधियों

 *  धम्बन्धी  सारी  अथवा  किस  प्रकार  इसका  पता  इस  आघार  पर  कि  इससे

 शष्ट्रीय  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  को  छिपाने  की  कोशिश  में  मुझे  नहीं  मालूख  कि  क्‍यों
 उन  मामलों  जो  पहले  ही  उनमें  रुचि  रखनेਂ  वाले  सभी  देशों  को  पता  लग  चुका
 भारत  के  लोगों  से  छिपाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  केवल  अपने  आपको  बचाने  तथा  भारी
 जिससे  यह  सरकार  प्रभावित  को  छिपाने  के  लिए  ये  तथ्य  लोगों  के  सामने  नहीं  रखे  जा

 रहे

 मैं  उन  भ्रष्ट  तरीकों  जिससे  सरकार  की  सभी  शक्तियां  प्रधानमंत्री  के  कार्यालय  में  पिछले
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 वर्षों  में  बास्तव  में  केन्द्रिम  तथा  एकत्रित  हो  गई  का  हवाला  देना  चाहंगा  ।  जब  सारी  शक्सियां

 एक  ही  कार्यालप  में  केनिद्रत  जब  हमारे  देश  के  सभी  रहस्य  एक  ही  कार्याल  में  हों  बह  कार्यालय
 तथा  अभेदी  नहीं  रह  सकता  ।  यही  करण  था  कि  जासूस  प्रधान  मंत्री  के  कार्यालय  तक  पहुंचे

 मैं  गह  मंत्री  से जानना  चाहंगा  कि  दोनों  दीर्घाविधि  तथा  अल्पावधि  की  राजनीतिक  रणनीति  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  वह्‌  किसी  प्रकार  की  गुप्तचर  मशीनरी  बना  पाये  हैं  तथा  किस  प्रकार  से  उनको  द॑
 गई  सूचना  का  मूल्यांकांन  तथा  विश्लेषण  किया  जाता  है  ।

 इस  बारे  में  यद्यपि  यह  समीक्षा  वाले  वर्ष  में  नहीं  मैं  गृप्तवर  विभाग  की  उस  असफलता
 का  जिक्र  किये  बगर  नहीं  रह  सकता  जब  अभ्रम  में  नरप्तंह्वार  आज  तक  इस  गलती  के  लिए
 कोन  जिम्मेदार  यह  रहस्य  बना  हुआ  हैं  ।  गुप्तचर  मशीनरी  क्यों  बहुत  ही  अप्रभावी  तथा  अक्षम  हो
 गई  इंसका  एक  कारण  यह  है  कि  बेधड़क  होकर  इसका  इस्तेमाल  स्यार्थी  कार्यों  क ेलिए  किया  गया

 मैं  यह  निश्चित  तौਂ  पर  कह  सकता  हूं  कि  सत्ता  पञ्न  की  संभावना  को  दृष्टि  में  रखकर  प्रत्येक

 चुनाव  से  उनके  दलों  के  मुख्यमंत्रियों  को  चुनाव  के  लिए  और  सत्ता  पक्ष  के  का

 जुनावे  करने  हेतु.लोगों  कें  रख  का  आकलन  करने  के  लिए  गुप्तचर  मशीनरी  का  इस्तेमाल  किया

 गया  है  |  जब  गु्प्तन्नर  मशीनरी  की  सीमित  शक्ति  का  अन्यत्र  तथा  गलत  -  हस्तेमाल  किया  जायेगा  तो

 किस  तरह  से  यह  मशीनरी  हमारे  देश  के  लिए  लाभप्रद  हो  सकती  है  ?  मैं  गृह  मंत्री  से  अपील
 कि  वह  गन्दगी  के  गुप्तवर  से  हो  गन्दगी  सफाई  शुरू  करें  ।  लेकित  कोई  यह

 प्रश्न  कर  सकता  है  क्या  श्री  आज  के  युग  के  वास्तव  में  हरक्यूलिस  है  कह  वास्तव  में
 अपने  कठोर  बाजूओं  का  फैलाब  शुरूकरें  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  उनका  पद  कब  तक  सुरिक्षत  ,
 रहेगा  ।  वास्तव  में  मेरी  इच्छा  है  कि  वह  अपने  भूतपूर्व  मंत्रियों  की  अपेभा  अधिक  समय  तक  गृह  मंत्री

 बने  रहे  ।  पंजाब  को  घटना  से  हमारे  देश  का  राजनीतिक  ज्ञितिज  पूरी  तरह  से  इतना  काला  हो  गया

 है  कि  हमारे  देश  में  असम  समस्या  लगभग  भुला  दी  गयी  है  ।
 न्‍ॉँ नी 2.51  म०  प०  /““

 महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 हम  वास्तव  में  समस्यओं  को  हल  नहीं  करते  हैं  ।  हम  एक  मात्र  तरीझा  समस्था  को  हल
 करने  के  लिए  यह  निकालते  हैं  कि एक  ओर  बड़ी  समस्या  पैदा  की  जाये  ताकि  पहली  समस्या  बड़ी
 समस्या  से  ढ़क  जाये  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  खुशी  है  कि  हमारे  गृह  मंत्री  को

 असम  की  याद  वाह्तव

 में  इन  छुट्टियों  में  उन्होंने  गोहाटी  का  दोरा  करने  की  मेहरबानी  को  है  ।  लेकिन  उन्होंने  अपने  वाधिक

 प्रतिवेदन  में  इस  आन्दोलन  तथा  इस  मामले  की  गंभीरता  को  कम  दर्शाने  की  कोशिश  की  ।  मेरे  लिए  यहू

 कहना  अत्युक्ति  महीं  होगा  कि  स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  में  कोई  भी  आंदोलन  असम  आन्दोलन  को  तुलना
 में  इतने  समय  तक  इतनी  गंभीरता  के  साथ  निरन्तर  जारी  नहीं  रहा  ।  लेकिन  हमारे  गह  मंत्री  अपने

 प्रतिवेदन  में  सहज  ही  कहते  हैं  कि साइकिया  की  सरकार  असम  में  स्थिति  को  सामान्य  करने  में  सफ

 रही  अगर  असम  की  स्थिति  सामान्य  हो  गई  है  तो  आपने  लोक  सभा  वहां  नहीं
 कराये  ।  मेरे  विचार  से  साइकिया  की  सरकार  को  यह  श्रेय  देना  असम  के  लोगों  की  भावनाओं  का

 निरादर  करना  क्‍या  साइकिया  सरकार  से  भी  अधिक  कोई  प्रतिनिधित्व  रहित  सरकार  हो
 सकती  है  ?  असम  में  किस  प्रकर  से  दर्दनाक  तथा  हास्यास्पद  नाटकीय  ढंग  से  चुनाव  हुए  का
 उल्लेख  करने  की  मुझे  आवश्यकता  नहीं  यहां  तक  कि  चुनाव  आयोग  के  आंकड़ों  के  अनुसार  जो
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 मतदान  असम  में  हुआ  वास्तव  में  वह  बहुत  ही  कम  कम-से-कम  एक  बारह  चुनाब  क्षेत्रों  में

 मतदान  5  प्रतिशत  से  कम  कम-से-कम  6  चुनाव  क्षेत्रों  मे ंमतदान  10°  प्रतिशत  से  कम

 एंक  कांग्रेस  उम्मीदवार  को  64000  मतों  में  से केवल  440  मत  प्राप्त  हुए  और  अब  वहू

 असम  राज्य  में  माननीय  बने  हुए
 हैं  ।  जब  गृह  मंत्री  ऐसी  सरकार  को  श्रेय  देना  चाहेंगे  तो  मुझे

 नहीं  मालम  कि  वह  असम  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  कितने  गंभीर  हैं  ।

 गह  मंत्री  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  उस  निर्णय  का  हवाला  दिया  है  जिसमें  असम  में  हुए  मतदान

 के  औचत्य  को  सही  ठहराया  गया  वह  निर्णय  केवल  तकनीकी  गुण-दोषों  पर  आधारित  असम

 की  मतदाता  सूची  1979  में  तैयार  की  गई  थी  ओर  स्वयं  भारत  सरकार  ने  1971  को  कटोती  के

 लिए  आधार  वर्ष  मानने  का  प्रस्ताव  किया  इससे  केवल  यही  पता  चलता  है  कि  असम  समस्या

 के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  रखा  गया  प्रस्ताव  वास्तव  में  बहुत  सही  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  से

 इस  सरकार  को  सबसे  पहले  जो  काम  करना  चाहिए  वहू  कि  असम  विधान  सभा  को  तुरंत  भंग  करे

 तथा  साइकिया  की  सरकार  को  बर्खास्त  इस  सरकार  को  एक  पल  भी  वहां  रहने  का  हक

 नहीं  है  ॥

 आपने  1983  के  अवध  देशान्तरवास  अधिनियम  का  जिक्र  किया  इस  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  सभी  जो  1971  से  पहले  वहां  को  नागरिक  बनाया  गया  इस

 भ्रधिनियम  के  संभी  खण्ड  ऐसे  हैं  जिनसे  इस  अधिनियम  का  मूल  प्रयोजन  ही  समाप्त  हो  जाता  है  ।

 इस  अधिनियम  के  खण्ड  ऐसे  हैं  कि  वे  किसी  भी  संभव  शिकायतकर्ता  को  अधथोग्य  बना  सकती  हैँ  ।

 खण्डों  को  अयोग्यताओं  से  लाद  दिया  गया  है  ।

 अब  गृह  मन्‍्त्री  कांटेदार  तार  की  बाड़  लगाने  की  बात  कर  रहे  थे  ।  मैं  उनके  ध्यान  में  यह्‌
 नाना  चाहता  हूं  कि  वास्तव  में  इस  कांटेदार  तार  को  बाड़  लगाने  का  काम  कभी  शुरू  ही  नहीं

 हुआ  ।  इस  मन्त्रालय  के  प्रतित॒दन  में  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  गया  कि  जम्मू  तथा  कश्मीर  सरकार

 को  कितनी  कठोरता  के  साथ  भंग  किया  गया  ।  मुझे  समझ  नहीं  आता  ।  इसका  बिल्कुल  भी  हवाला

 क्यों  नहीं  दिया  गया  है  ।  कया  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि हम  सब  कुछ  भूल  जाएं  ?  सिक्किम  में  जो

 कुछ  हआ  उसका  उल्लेख  अवश्य  इसमें  किया  गया  है  परन्तु  इसमें  उप्र  भ्रष्ट  तरीके  का  उल्लेख  नहीं

 है  जिससे  सिक्किम  की  सरकार  को  बर्खास्त  करने  और  सिक्किम  विधान  सभा  को  भंग  करने  के

 लिए  संविधान  की  भावना  का  उल्लंघन  किया  गया  ।

 मैं  एक  और  प्रश्न  पूछना  चाहूंगा  कि  लोक  सभा  के  सिक्किम  विधान  सभा  के

 मतदान  न  कराने  का  क्‍या  कारण  अगर  तमिलनाडु  में  विधान  सभा  तथा  लोक  सभा  के  लिए
 मतदान  एक  साथ  हो  सकता  है  तो  सिक्किम  में  साथ-साथ  मतदान  क्यों  नहीं  करवाए  गए  ?  मैं  उस

 नाटक  का  जिक्र  नहीं  करना  चाहता  जो  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  में  किया  था  ।  वास्तव  में  अब  हम
 उनके  आभारी  हैं  क्योंकि  वहां  पर  प्रत्येक  व्यक्ति  ने सचाई  को  देखा  ।

 उपाध्यक्ष  म  होदय  :  कृपया  अब  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 क्री  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  अब  मैं  पांडिवेरी  के  बारे  में  उल्लेख  पांडिचेरी में
 विधान  समा  को  1983  में  भंग  किया  गया  था  ।  विधान  सभा  को  किस  तरीके  से  भंग  किया

 गया  मैं  उप्तका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  ।  पांडिचेरी  में  19.  माह  की  लम्बी  अवधि  में  मतदान  क्‍यों

 नहीं  कराया  गया  ?  पांडिचेरी  में  लोक  सभा  के  मतदान  के  साथ  चुनाव  क्यों
 नहीं  कराए  यए  ?  क्या
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 यह  मामला  पूर्णतया  सत्तारूढ़  दल  की  सुविधा  का  है  चाहता  हूं  कि  गृह  मन्‍्त्री  इस  प्रश्न  पर
 प्रकाश  डालें  ।

 अभी  हाल  के  विधान  सभा  चुनावों  में  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  एक  खतरनाक  सिद्धांत
 का  सृत्रपात  किया  इस  सिद्धांत  के  अनुप्तार  एक  ही  दल  का  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  शासन

 होना  यह  खुशी  की  बात  है  कि  इस  सिद्धांत  को  देश  के  कुछ  भागों  के  लोगों  ने  ठुकरा
 दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  अब  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए

 tt  एस०  जम्रपाल
 रेडडी  :  मुझे  यह  सरझ  नहीं  आता  कि  प्रधान  मन्त्री  च..व  खत्म  होने  के

 बाद  भो--लोक  सभा  तथा  विधान  सभा  चुनाजों  के  खत्म  होने  के
 बाद  भी--विरोध  पक्ष  पर.हर

 समय  बिल्कुल  ही  अमान्य  प्रहार  करने  का  अभियान  क्यों  जारी  रखे  हुए  हैं  ।

 att  राम  प्यारे  पतिका  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने
 कभी  भी  विरोध  पक्ष  पर  प्रहार  नहीं  किया  है  ।  वह  शुरू  से  ही  राष्ट्रीय  मामलों  पर  विरोध  पक्ष  का
 समर्थन  मांगते  रहे  हैं  ।  अतः  बहू  सदन  को  गुमराह  कर  रहे  हैं  ।  आप  इनको  इस  प्रकार  बोलने  से

 रोकिए  ।  .

 +प्ली  एस०  जयपाल  रेडडो  :  मुझे  खुशी  होगी  यदि  वह  सदस्य  अपने  प्रधान  मन्त्री  को  विरोधी

 दलों  के  साथ  अच्छा  व्यवहार  करने  की  सलाह  दें  ।  मेरे  विचार  से  उनके  इस  कथन  के  पीछे  यही
 मंशा  थी  ।  प्रध।न  मन्त्री  ने  अहमदाबाद  में  एक  स्तब्ध  करेने  वाली  बात  कही  थी  ।

 »>  उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपपा  अब  भाषण  खत्म  करिये  ।  आपने  दस  मिनट  अधिक  ले

 लिए  गर

 ञभो  एस०  ज़्पाल  रेइडी  :  उन्होंने  बयान  दिया  था  कि  विरोधी  दलों  ने  न  केवल  केन्द्र  के  -

 विरुद्ध  अभियान  छेड़ा  हुआ  है  मैं  प्रधानमन्त्री  की  मीतियों  की  आलोचता  कर

 रहा  हूं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  अब  समाप्त  कीजिए  ।

 भरी  एस०  जयपाल  रेडडीो  :  उन्होंने  बयान  दिया  था  कि  विरोधी  दलों  ने  न  केवल  केन्द्र  के

 विरुद्ध  अभियान  छेड़ा  हुआ  है  संघीय  राज्य  व्यवस्था  के  प्रति  किसी  भी

 आलोचना  को  यप्ट्र  विरोधी  दृष्टिओण  बताकर  गलत  अर्थ  लगाया  जा  रहा  मैं  नहीं  समझ  पा

 रहा  हूं  कि  क्या  अनुभवी  गृह  मन्त्री  ठीक  तरह  से  भ्रधानमन्त्री  का  मार्गदर्शन  कर  रहे  हैं  या  नहीं  ।

 भेरे  विचार  से  बह  भविष्य  में  अच्छी  प्रकार  से  मार्गदर्शन  कर  सकेंगे  और  जो  सहयोग  से  विरोधी  दलों

 से  चाहते  हैं  उस  सम्बन्ध  में  वह  दृहरी  नीति  अपना  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कर  ।

 3.00  भ०  प०

 का

 लयपाल  रेड्डी  :  मेरे  विचार  से  प्रधानमन्त्री  ने  देश  में  बहु-दलीय  लोकतम्त्र  के
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 +सफतराओओ  फपफए/फखफा  वनननमकमक-नन+-+निननमनन+“>कनन-+पननन  नमक  न-क  नाम  नाना  -  कक  करा

 विरुद्ध  अभियान  छेड़  रखा  इस  बजट  ने  यह  प्रमाणित  कर  दिया  है  कि  प्रधानमन्त्री  देश  में

 दलीय  लोकसन्त्र  के  विरुद्ध  परन्तु  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  पक्ष  में  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :-  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 थ्री  एल०  जयपाल  रेड्डी  :  हम्तारे  प्रधानमन्त्री  में  स्वच्छता  लाने  का  वायदा
 करते  रहे  मेरा  विचार  यह  है  कि  अगर  प्रधानमन्त्री  वास्तव  में  राजनीति  में  स्वच्छता  लाने  के

 लिए  इच्छुक  हैं  तो  उन्हें  सदन  के  समक्ष  लोकपाल  विधेयक  लाना  चाहिए  ओर  प्रधानमन्त्री  पद  को
 लोकपाल  के  अधिकार  क्षेत्र  में  लाना  चाहिए  1

 कम्पनियों  द्वारा  दान  देने  की  अनुमति  देने  के  संबंध  .  मैं  यह  जांनना  चाहता  हूं  कि
 कांग्रेस  इतने  महंगे  तथा  खर्चीले  प्रचार  अभियान  को  बिना  कम्पनी  दान  के  कंसे  वहन  कर
 सकी  ।  वास्तव  उन्होंने  इसे  अनुमति  प्रदान  कर  दी  हमने  प्रश्न  उठाए  थे  कि  कांग्रेस

 कंसे  12  करोड़  रुपए  सिर्फ  समावार  पत्रों  में  विज्ञापन  देने  पर  खर्च  कर  इसके  अलावा
 उन  कई  करोड़  रुपयों  की  बात  को  छोड़  दीजिए  जो  चनाव  मशीनरी  पर  खर्च  किए  अतः  अगर
 प्रधानमन्त्री  इस  क्षुद्र  विषय  को  बन्द  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  इसका  स्वागत  करता  लेकिन  अगर
 वह  अपनी  स्वच्छ  राजनीति  का  एक  नया  क्षष्याय  खोलना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  लोकपाल  विधेयक

 सदन  में  लाना

 *
 हे

 क्री  राम॑  शतन  राम  :  उपाध्यक्ष  गृह  मन्त्रालय  द्वारा  1985-86  की  जो
 मांगें  प्रस्तुत  की  गई  उनका  मैं  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  आपको  भी  घन्यवाद  देना  च
 क्योंकि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  पुकारा  है  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  लोक  सभा  ओर  हमारा
 संधिधान  देश  के  एक  बहुत  ही  पवित्र  घरोहरं  लोक  सभा  और  संविधान  की  मर्यादा  और
 उसकी  गरिता  को  रखते  हुए  हमें  इस  राष्ट्र  को  आगे  ले  जाना  कुछ  लोगों  ने  लोक  सभा  और

 संविधान  की  गरिमा  को  नहीं  है  ।  जब  तक  इस  देश  के  आदिवासियों  ओर  पिछड़े
 वर्गों  का  राजनैतिक  या  शंक्षणिक  दृष्टि  से  उद्धार  नहीं  होता  तब  तक  हम  कभो  यह  दावा

 नहीं  कर  सकते  कि  हमारा  राष्ट्र  आगे  बढ़ेगा  ।  इन  गरीब  तबकों  के  लोगों  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए
 देश  के  बड़े-बड़  नेताओं  ने  कुर्बानी  कार्य  उनमें  हमारे  राष्ट्रपिता  और  डा०  अम्बेडकर
 जैसे  नेता  शामिल  हैं  ।  उन्होंने  जिस  तरह  से  गरोबों  की  सेवा  के  उनके  उत्थान  के  लिए  कार्य

 वह  भारत  के  इतिहास  में  अविस्मरणीय  रहेगा  ।  उन  नेताओं  के  अथक  परिश्रम  के  परिणामस्वरूप
 जब  हमें  आजादी  मिली  और  हमारे  देश  का  संविधान  वह  संविधान  हमारे  देश  की  सब  7  बड़ी  घरोहर

 उसमें  हमारे  नेताओं  ने  ऐसे  प्रावधान  किए  कि  जब  तक  देश  के  गरीब  आदिवासी  और
 पिछड़े  लोगों  का  विकास  नहीं  होगा  तब  तक  हम  दुनिया  के  सामने  सिर  ऊंचा  उठा  कर  यह  नहीं
 कह  सकते  कि  हमारा  देण  प्रगति  के  मार्ग  पर  आगे  बढ़  रहा  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  कांग्रेस
 की  हकमत  में  हमारे  देश  ने  ओ  प्रगति  देश  में  आजादी  के  बाद  जो  परिवर्तन  उसके  आधार
 पर  दावे  के  साथ  यह  बात  कही  जा  सकती  है  कि  आदिवासी  और  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  का

 उत्थान  हुआ  ओर  उस  सबका  श्रेय  हमारी  कांग्रेस  सरकार  को  जाता  है  ।  संविधान  में  हमारे
 लिए  जो  व्यवस्थाएं  की  गई  हमने  संविधान  में  अपने  राष्ट्र  को  कल्याणकारी  राष्ट्र  घोषित  किया

 है  और  उन  सारी  संवेधानिक  को  कार्य  रूप  देने  के  कांग्रेस
 नेतृत्व
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 सैवशन्स  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  उसके  बाद  बीस  सृत्री  कार्यक्रम  बना  ओर  लागू
 किया  ग्रामीण  क्षेत्रों  के विकास  का  कार्यक्रम  बना  ओर  लागू  हुआ  ओर  के  तहत  सहीय
 हरिजनों  और  के  लिए  की  व्यवस्था  जो  मृहविहीनत  उनके  लिए  यह
 की  व्यवस्था  की  उनके  लिए  होम  स्टेट  ऐक्ट  बना  और  भूमि  की  व्यचत्वा  को  |ई  |
 इसके  साथ-साथ  जिन  गांवों  में  पेयजल  की  कम्ती  उनके  लिए  पेयजल  की  व्यवस्था  की  इस
 सबका  श्रेय  हमारी  कांग्रेस  के  नेतृत्व  को  जाता

 जितने  हमारे  यहां  लेंडलेस  लेबरर्स  उनके  लिए
 मिनिमम  वेजेज  ऐक्ट  बनाया  गया  और  कई  दूसरे  कार्य  किए  गए  ।  जो  लोग  पूंजीपतियों  और
 पतियों  चंगुल  में  रहकर  अपना  जीवन  गुजारते  उनको  पूंजीपतियों  और  भूमिपतियों  के  चंगुल  से
 छुड़वाने  के  लिए  कार्य  किए  गए  ।  अब  न्यूनतम  मजदूरी  कानून  बन  जाने  के  वाद  यह  निश्चित  रूप  से
 कहा  जा  सकता  है  कि  खेतिहर  खेतों  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  स्थिति  में  सुधार  हुआ

 यदि  आप  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  की  ओर  नजर  लेबर  फील्ड  की  ओर  तो  जहां  हमारी
 सरकार  ने  विभिन्‍न  माइन्स  और  मिनरल्स  फील्ड  में  काम  करने  वाले  हरिजन  और  पिछड़े  बम
 के  लोगों  को  मिनिमम  वेज  दिलाने  प्रबन्ध  वहीं  न्यूनतम  मजदूरी  नियत  वहीं

 खदानों  में  काम  करने  वाले  छोटे  तबके  के  लोगों  के लिए  आरक्षण  की  भी  व्यवस्था
 की  ।  ये  सारे  काये  कांग्रेस  पार्टी  के  नेतृत्व  में  देश  में  हुए  ।

 मैं  यहां  आदरणीय  गृह  मन्त्री  जी  का  ध्यान  अःकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  अभी  हमारे
 लिए  बहुत  कुछ  करना  बाकी  वहीं  हमारे  बीच  में  कुछ  ऐसे  असामाजिक  तत्व  पैदा  हो  गए  हैं  जो
 हमारे  रास्ते  में  कांटे  पैदा  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  कांग्रेस  सरकार  हरिजन  ओर  पिछड़े  वर्ग  के
 लोगों  को  आगे  बढ़ाने  .  के  लिए  उनके  जीवन  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  जो  कुछ  करना  चाहती
 हमारे  लोगों  के  लिए  संविधान  में  जिस  तरह  से  प्रावधान  किए  गए  यदि  आप  रिजर्वेशन-इन  :

 सर्विसेज  की  फीगस  देखें  तो  उत्तते  यही.पता  चलेगा  कि  अभी  बहुत  कम  लोगों  को  आरक्षण  मिल
 पाया  सव्विसेज  में  हमें  10  प्रतिशत  के  हित्ताय  से  जो  आरक्षण  मिलना  उस  सरकाए  को
 नीति  का  कहीं  पालन  नहीं  किया  जा  रह  इसके  बावजूद  भी  लोगों  के  दिल  में  यह  भावना  उठी  है
 कि  कांग्रेस  की  हुकूमत  जो  हमारे  लिए  फर  रहो  वह  इतना  अधिक  कर  घुकी  है  कि  हससे  ज्यादा

 करने  की  भावश्यकता  *
 नहीं  है  ।  आप  गांव  में  जाकर  देखिएं  कि  गरीब  हरिजनों  और  गरीब  मजबूर

 वर्ग  के  लोगों  क्‍या  स्थिति  अभी  बहुत  थोड़ा  हुआ  ऐसे  तत्व  जो  देश  की  प्रगति  को

 नहीं  देखना  जो  गरीबों  की  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  सक्रिय  नहीं  रहते  आज  उनके

 दिल  में  इस  बात  की  भावनाएं  हैं  कि  उन्हें  ओर  नहीं  बढ़ना  चाहिए  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  स्वामी
 विवेकानन्द  जो  कु-एक  उद्ध  रण  देना  *

 कि  econ

 [  ...”

 तक  लाखों  लोग  भूखे  और  अज्ञान  मैं  हर  थ्यक्ति  को  देशद्रोही  कहूंगा  थो
 उनके  बल  पर  शिक्षित  होने  के  बाद  उनकी  ओर  तनिक  भी  ध्यान  नहीं  देते  ।”

 ली
 से हम कहना चाहेंगे कि जिन

 लोगों के कारण हमारे देश ने
 है

 ऐसे  लोगों  से  हम  कहना  चाहेंगे  कि
 जिन  लोगों

 के
 कारण  हमारे  देश  ने  प्रगति  की  ढत

 मजदूरों  के  लिए  क्‍या  हुआ  देश  में  विकास  हुआ  चाहे  कल-कारखाने  में  काम  करने  वाले

 खेतिहर  मजदूर  शहरों  में
 काम  करने  वाले  ऐसे

 हो  लोगों  ने
 आज  देश  में  निर्माण  और
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 का  काय  किया  ऐसे  लोगों  के  लिए  अगर  हमारी  सरकार  प्रगति  कल्याणकारी  काम
 :  क्वरती  उनके  लिए  आरक्षण  बात  करती  है  तो  स्वामी  विवेकानन्द  के  उन  शब्दों  में  ऐसे

 तत्वों  जो  इसका  विरोध  करते  क्यों  नहीं  ट्रेटर  समझा  जाए  जो  कि  देश  के  विकास
 '  और  प्रगति  में  बाघा  बनते

 ....  -  यहां  हम  यह  कहना  चाहेंगे  कि  अब  तक  कांस्टीट्यूशनल  प्रावीजन्स  के  तहत॑  जो  कुछ  आपने

 दिया  उसमें  ओर  भी  देने  की  आवश्यकता

 त्  मध्य  ज़हां  कहीं  भी  लोग  कुछ  आन्दोलन  कर  रहे  हैं
 के  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  आरक्षण  की  नीति  का  वह  विरोध  कर  रहे  हैं  वह

 ;४  अधिक  हरिजन  और  आदिवासियों  के  कांस्टीट्यूशनल  प्रावीजन  के  खिलाफ  नहीं  वह  चाहते  हैं  कि
 वर्गों  क ेआरक्षण  को  बदल  दें  ।  हम  गृह  मन्त्री  का  ध्यान  इस  ओर  आक्रृष्ट  करना  चाहते  हैं

 £  कि  जो  भी  शिड्यूल्ड  कास्ट्स  की  सूंची  तैयार  हुई  उसमें  उन्हें  देखना  हे,गा  कि  ऐसे  बहुत  से

 शिड़यूल्ड  कास्ट्स  के  लोग  हैं  जो  हिन्दू  काल  से  अछत  माने  जाते  लेकिन  वह  उस  सूची  में  नहीं  हैं
 उसमें  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  सभी  राज्यों  में  कुछ  लोग  शिड्यूल्ड  कास्ट  नहीं  माने  जाते  हैं  ।

 aga
 बहुत  जगह  मछुआ  शिड्यूल्ड  कास्ट  में  नहीं  हैं  और  बहुत  जगह  हैं  ।  बहुत  जगह  घोबी  जाति  के  लोग

 कास्ट  की  लिस्ट  में  नहीं  आते  लेकिन  अधिकतर  जगहों  में  हैं  ।

 इसी  तरह  हमारे  दुषाद  काफी  जगह  शिड्यूल्ड  कास्ट  की  लिस्ट  में  लेकिन  बहुत
 .  जगह  उनको  नहीं  रखा  जाता  ऐसे  लोगों  की  लिस्ट  को  विभाजित  करके  गृहमन्त्रालय  को

 देखना  चाहिए  ।  जो  एजीटेशन  करते  हैं  और  जिसके  करने  को  राज्य  सरकार  ओर  भारत  सरकार '
 कटिबद्ध  वह  धन्यवाद  के  पात्र  हैं  ।

 जहां  तक  मिनिमम  वेजेज  की  बात  बिहार  में  ऐसे  लोग  जो  अभी  भी  भूमिपति  वह
 «

 नहीं  चाहते  हैं  कि ऐसा  हो  ।  गरीब  जो  खेंत-खलिहानों  में  काम  करते  उनको  बह  भूल  जाते  हैं  ।
 “  गरीब  तबके  के  जो  खतों-खलिहानों  में  काम  करते  अगर  वह  न  रहें  तो  अन्न  पंदा  नहीं

 होगा  ।  अगर  गरीब  तबके  के  लोग  न  हों  तो  बड़े-बड़े  आलीशान  मकानों  में  रहने  वाले  लोग  कंसे

 रहेंगे  ? गरीब  आदमी  बालू  ओर  ईंटें  जोड़र  आलीशान  मकान  बनाते  हैं  ओर  वे  लोग  खुद  झोंपड़ी
 :  में  रहते  बड़े-बड़े  कल  कारखानों  में  काम  करने  वाले  वही  मजदूर  लोग  हैं  जिनको  भुलाया  जाता

 :  जिनकी  कास्ट  पर  आज  देश  में  नव-निर्माण  का  काम  होता  है  ।  उसके  लिए  हमारी  सरकार  जो

 2  कार्य  कर  उसके  विरोध  में  जो  लोग  नारा  लगाते  हमारी  सरकार  को  उस  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  सभी  पांच  मिनट  ले  रहे  हैं  और  आपको  आठ

 मिनट  से  अधिक  हो  गए  हैं  ।

 शी  राम  रतन  रास्त  :  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  पन्द्र  हू  से  बीस  मिनट  भी  लिए

 “-  wo  छपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मामले  में  मैं  बहुत  हूं  क्‍योंकि  मुझे  बहुत  से  माननीय
 -”  सदस्मों  को  अवसर  देना  इस  विषय  पर  बहुत  से  माननीय  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  ।

 शी  रास  रतन  राम  :  ठीक  कृपया  मुझे  दो  मिनट  भोर  दें  ।
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 अं  राम  रतन  राम  :  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  जो  हम  मिनिमम  वेजिस  की  डिमांड  करते

 वह  पूरी  की  चला

 बिहार  की  कई  जभहों  में  भूमि  सेना  निर्माण  हुआ  आज  भूमि-सेना  के  द्वारा

 भूमिपति  लोग  कहते  हैं  कि  तुम्हें  इतना  पंसा  नहीं  अगर  वह  काम  करना  चाहते  हैं  तो
 जबद॑स्ती  की  जाती  पैसा  मांगने  पर  पूरा  पैसा  भी  नहीं  दिया  जाता  अतः  ऐसे  लोग  जो

 अपने  अधिकार  के  लिए  संघर्ष  करते  की  ओर  गृह  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा  और

 निवेदन  करूंगा  कि  जो  सरकार  की  नीति  के  विरुद्ध  काम  करने  वाले  लोग  उनके  खिलाफ

 कड़ी  से  कड़ी  कार्यवाही  करें|  बढ

 हमारा  जो  26  सूत्री  कार्यक्रम  जिसके  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के विकास  का  कॉम

 आ  उस  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना  स्पेशल  कम्पीनेंट  ओर  सेंट्रल  अभिस्टेंट  के  द्वारा

 जो  हमारे  राज्यों  को  भातर  सरकार के  द्वारा  योजना  के  अन्तगंत  कल्याणकारी  कार्यों  के  लिए  जो

 पैसा  मिलता  वंह  सही  रूप  से  इन  गरीब  तबके  के  लोगों  के  लिए  इस्तेमाल  नहीं  होता

 इसलिए  हमारे  गृह  मंत्री  जी  इस  ओर  आवश्य  ध्यान  दें  कि  उस  पंसे  का  सही  रूप  से  उपयोग

 पंचवर्षीय  योजनाओं  के  द्वारा  हमारा  विकास  का  कार्य  हुआ  हमारी  जो  पंचवर्षीय

 योजना  बनने  वाली  उसमें  हमारे  गृह  मंत्री  जी  कल्याणकारी  कार्यों  की  ओर  विशेष  ध्यान  दें

 अभी  हमारे  उस  पक्ष  के  लोग  बहुतसी  बातें  कर  रहे  जिनका  सम्बन्ध  वैस्ट  बंगाल  के

 इलेक्शन  ओर  असम  के  इलेक्शन  से  **

 ]

 उर्धाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  स्वयं  समय  का  ध्यान

 रखें  ।  अगर  वे  ऐसा  नहीं  करेंगे  तो  मैं  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  कंसे  दे  अन्यथा

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  कहूंगा  कि  वे  उत्तर  दे  दें  और  अन्य  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसरे

 नहीं  मिलेगा  ।  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  इसके  लिए  8  घंटे  नियत  किए  अब  आपके  पास  केवर्स

 एक  घंटा  बचा  है  ७  आपको  सहयोग  देना  होगा  ।  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  यही  अनुरोध  *

 :“

 भी  राम  श्तन  राम  :  इन्हों  शब्दों  के  साथ  हमारे  मंत्री  जी  के  द्वारा  जो  मांगें  प्रस्तुत  की

 गई  मैं  उनका  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]  ;

 उदाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  केवल  सात  मिनट  नियत
 किए

 पांच

 मिनट  बीतने  के  बाद  घंटी  बजाऊंगा  और  उसके  दो  मिनट  बाद  मैं  अंतिम  धंटी  बजाऊंपा  ।  उसके

 +*कायेबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 बाद  अगर  आप  बोलते  रहे  तो  कुछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  कि  आपने  सारा  वक्‍त  खत्म  कर  दिया  ।  अब  हर  सदस्य
 :

 को  केवल  सात  मिनट  मिलेंगे  ।

 श्री  बो०  किशोर  चन्द्र  एए०  देव  :  सदन  चर्चा  कां  समय  बढ़ा  सकता  है
 अंगर  इतमे  सारे  सदस्यों  को  अभी  बोलना

 ह  ज़पाध्यक्ष  महोदय  :  बोलने  का  क्रम  इस  प्रकार  होगा  ।  इस  ओर  के  दो  सदस्य  और  उस
 शोर  का  एक  सदस्य  प्रत्येक  सदस्य  को  केवल  सात  मिनट  दिए  जाएंगे  ।

 श्री  बुजमोहन  महन्ती  केवल  सात  मेरे  दल  के  लिए  जितना  समय  निमत

 किया  गया  है  मैं  उसमें  से  समय  ले  लूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  दूंगा  ।  मैं  सात  मिनट  से  अधिक  को  अमुमति  नहीं  दूंगा  ।

 )

 धो  फ्रक  एन्यनी  :  इस  पक्षे  को  आप  कितना  समय  देने  जा  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  को  केवल  सात  मिनट  दिए  जाएंगे  ।

 और  फ्रक  एस्थनी  :  मुझे  सूचित  किया  गया  था  कि  मुझे  दस  मिनट  दिए  जाएंगे  ।

 रुपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपको  बारी  आएगी  जब  मैं  आपको  बुल|ऊंगा  तब  आप  मुझसे
 पूछना  ।  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 '

 शपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आपकी  बारी  उस  समय  आप  पूछ  सकते  हैं  ।  अब  मैं
 श्री  बुज  मोहन  महन्ती  को  बोलने  के  लिए  कह  चुका  हूं  ।

 भी  बज  मोहन  महस्ती  उपाध्यक्ष  मैं  गृहृ  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों
 का  समर्थन  करता  लेकिन  गृह  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  बंहुत  निराशाजनक  मेरे  विचार  से

 गृह  मंत्रालम  के  सलाहकार  गत  एक  या  दो  सालों  में  उत्पन्न  हुई  नयी  परिस्थितियों  तथा
 परिवतंसों  से  परिचित  नहीं  हैं  ।  देश  को  किस  प्रकार  जटिल  स्थितियों  का  सामना  करना  पड़  रहां

 है
 इसका  इस  रिपोर्ट  में  कहीं  उल्न.ख  नहीं  है  ।

 आरम्भ  में  मैं  भूमिका  बताऊंगा  ।  हाल  ही  में  एक  बहुत  दुःखदायी  घटना  घटी  थी  ।  हमारी

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  की  हत्या  कर  दी  गई  ।  हमें  मालूम  हुआ  कि  हमारे  चांरों  ओर  जासूसों  का

 घेरा  इन  सबका  पता  लगा  ।  लेकिन  इतना  सब  ही  काफी  नहीं  रोज  समाचार  मिलते  हैं  कि

 शध्ट्रविरोधी  तथा  अलगाबवादी  तत्व  सक्रिय  इतना  सब  होते  के  बावजूद  अगर  आप  गृह
 मंत्रालय  की  रिपोर्ट  पढ़ेंगे  तो  पाएंगे  कि  उसमें  इस  सबका  कहीं  उल्लेख  नहीं  मालूम  सहीं

 हे  मंत्रालय  के  लिए  दहृठनी  खराब  रिपोर्ट  का  प्रारूप  किसने  तैयार  किया

 मैं  एक  एक  करके  कुछ  मुहे  आपके  सामने  रखता  हूं  ।  अब  तई  दिल्‍ली  अस्तर्राष्ट्रीय  आतंकबाद
 का  केन्द्र  बनती  जा  रही  हाल  ही  :  में  एक  सोवियत  राजनयिक  कर  यई  ।  दूसरा

 १836
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 राजनियक  या  तो  झ्ञाक  गया  सा  गुम  हो  भग़ा  अथवा  कहीं  शरण  ले  यह  छूटपुट  मामला  नहीं
 1982  से  1985  तक  राजनयिकों  से  संबंधित  इस  तरह  की  बहुत-सी  घटनाएं  धटी  हैं--बम्बई

 जा  रहे  एक  राजनयिक  की  हृष्पा  कर  दी  गई  और  एक  राजनयिक  की  आते  समय  हत्या  कर  दी
 गई  ।  अतः  समस्या  यह  है  कि  दिल्‍ली  स्वयं  अन्तर्राष्ट्रीय  आतंकबाद  और  झगड़े  का  केन्द्र  बनती  जा

 रही  है।यह  रिपोर्ट  प्रशंधनीय  नहीं  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  गृह  मंत्रा>य  को  क्‍या  नीति
 तथा  योजना  है  ?

 राष्ट्रीय  पुलिस  आबोग  हस  आतंक  से  भिपटने  के  लिए  बहुत-सी  सिफारिशें  की  थीं
 लेकिन  कुछ  भी  नहीं  किया  जापान  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  जंसे  विदेशी  राष्ट्रों  में

 सन्देहशील  अपराधियों  के  अंगुलियों  के  निशान  ले  लिए  जाते  हैं  तथा  कोई  भी  घटना  घटने  से  पहले
 मामला  तैयार  कर  लिया  जाता  है  अर्थात  जांच  से  सम्बन्धित  बुनियादी  तथ्य  तैयार  कर  लिए  जाते

 स्वभावतःअपराध  होतें'ही  अपराधी  का  तत्काल  पता  चल  जाता  लेकिन  हमारे  यहां  भमी  तक

 ऐसी  व्यवस्था  नहीं  की  मेरा  निवेदन  है  कि  गृह  मंत्रालय  इस  पर  जरूर  विचार  वह

 राष्ट्रीय  पुलिस  आवोग  की  सिफॉरिशों  को  अवश्य  करे  ।

 अन्य  पहलू  जिस  पर  मैं  निवेदन  करना  चाहूंगा  वह  है  इस  देश  में  अलगाववादी

 गतिविधियों  से  कैसे  निपटा  जाए  ।  मैं  पहले  कश्मीर  की  बात  करूंगा  ।  वहां  अनेक  राष्ट्रविरोधी  तत्व

 हैं  जो  बहुत  सक्तिय  हैं  ।  पाकिस्तानी  समर्थक  तत्व  सक्रिय  इस  बारे  में  सभी  जानते  हम
 रोज  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते  हैं  कि  पंजाब  से  बहुत  से  लोग  पाकिस्तान  जा  रहे  उन्हें  वहां
 प्रशिक्षण  देकर  विघटनकारी  गतिविधियों  के  लिए  वापस  भेजा  जा  रहा  मैं  20  जुलाई  के

 हिस्दुस्ताम  टाइम्स  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  जब  फारुख  अब्दुल्ला  को  हटाया  गया  था  तो  वहां  किस

 तरह  की  स्थिति  पैदा  हो  गई  मैं  इसके  एक  ही  पंरा  को  उद्धत  कर  रहा  हूं  :

 की  बात  है  कि  जब  डा०  अब्दुल्ला  भीड़  को  सम्बाधित  कर  रहे  थे  तो
 पाकिस्तान  समर्थक  नारे  सुनाई  दिए  ।  पुलिस  ने  5  व्यक्तियों  को  भी  गिरफ्तार  किया  जो
 टक्सी  में  जा  रह ेथें  और  पाकिस्तान  समर्थक  नारे  लगा  रहे  थे  ।”

 यह  रिपोर्ट  20  जुलाई  को  प्रकांशित  हुई  मैंने  1984  में  मार्च  महीने  में  गृह  मंत्री  से  प्रश्न

 पूछा  थां  और  उन्होंने  बताया  कि  सरकार  अहुत  सतर्क  मैं  उसे  भी  उद्धत  कर॑  रहा  हूं  ।  यह
 दिनांक  7-3-1984  का  अतारांकितत  प्श्तसं०  1711  था  ।

 में  अलगाववादी  गतिविधियां  भारत  विरोधी  हिंसा  की  प्रथा

 आदि  शामिल  ध्वारत  सरकार  ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकार  के  साथ  लगातार

 व्यवहार  करती  रहती  राज्य  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  हाले  में  राष्ट्र  क्रोधी
 संगठनों  कुछ  सदस्यों/क्रियावादियों  और  कुछ  अन्य  विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  कारेंवाई
 करना  आरंभ  कर  दिया  भारत  सरकार  स्थिति  पर  निकट  से  निगरानी  रखे

 हुए

 राज्य  सरकार  मार्च  के  महीने  में  स्थिति  पर  नियरानी  रख  रही  थी  ओर  28  जुलाई  को

 प्रदर्शन  इतना  ही  नहीं  ।  कुछ  विपक्षी  नेताओं  को  क्‍या  भूमिका  है  ?
 कुछ  विपक्षी  नेताओं  का

 व्यक्तियों  से  नहीं  बल्कि  विघटन  तेथा  अभ्यवस्था  फैलाने  से  अपवित्र  गठबंधन  है  ।  मैं  उद्धृत  कर

 हूं  कि  भी  जाज॑  फर्तांडीस  की  धूंमिका  क्‍या  वे  इस  सदन  के  सदस्य  नहीं  हैं  ।

 ककमजजा-न-नज+--++”ेहए
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 जप

 प्रोਂ  मधु  वंडबते  :  हमें  कोई  नहीं  है  ।  आप  उद्धृत

 tt  श्रो  बुज  मोहन  महन्तो  :  यह  मामला  चर्चा  के  अन्त्गंत  की  गई  मांग  के  लिए

 बहुत  प्रासंगिक  है  ।  मैं  उद्धत  कर  रहा  हूं  :---

 पर्टी  के  सूत्रों  के  अनुसार  श्री  फर्नांडीस  को  कल॑  जम्मू  से  वापस  जाना  था

 किन्तु  डा०  फारुख  अब्दुल्ला
 -  को  बर्खास्तगों  पर  जनता  पार्टी  की  श्रीनगर  यूनिट  में  हुए

 मतभेदों  के  उन्हें  स्थानीय  नेताओं  से  बिचार-विमर्श  के  लिए  श्रीनगर  लौटाना
 पड़ा  ।

 «  प्रो०  मधु  दंडवते  :  तो  क्या  हुआ  ?

 »  भी  बज  मोहन  महम्तो  :  जनता  पार्टी  की  कश्मीर  यूनिट  ने  बर्खास्तगी  का  समर्थन  किया
 था  |  वह  वहां  धारा  144  का  उल्लंघन  करने  गए  थे  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उनके  वहां  पहुंचने  तक
 स्थिति  सामान्य  हो  गई  ।  कुछ  विपक्षी  नेता  इस  प्रकार  की  भूमिका  निभा  रहे  हैं  ।  इतने
 सालों  के  दोरान  विपक्षी  नेता  तरह  का  व्यवहार  कर  रहे  हैं  ।  जैम्मू  तथा  कश्मीर
 की  यह  स्थिति  है  ।

 जहां  तक  अनुच्छेद  370  का  सम्बन्ध  है  क्या  इस  बात  की  जाँच  की  जा  रही  है  कि  यह

 अनुच्छेद  जम्मू  कश्मीर  की  भारत
 के

 प्रति  निष्ठा  में  सहायक  हो  रहा  है  या  इसके  विपरीत  ?  क्‍या

 इस  पहलू  की  जांच  की  गई  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  को  अनुच्छेद  370  को  समाप्त  करने  की  सलाह  नहीं  दूंगा  ।  परंतु  मेरा
 निवेदन  यह  है  कि  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  जितनी  भी  देशभन्‍्त  शक्तियां  हैं  व ेइकटूठी  हो  जाएं  तथा

 इस  पर  विचार  करें  तथा  अनुच्छेद  370  को  हटाने  के  लिए  एक  वातावरण  तैयार  करें  ।  आज  की
 आवश्यकता  यही  यहू  मेरा  अपना  व्यक्तिगत  विचार  मेरे  दल  का«विचार  नहीं  जब  तक

 अनुच्छेद  370  एकीकरण  की  प्रक्रिया  में  दिक्‍्कतें  आती  रहेंगी  ।

 अन्त  राजनीतिक  दलों  के  लिए  आचरण  संहिता  बनाने  के  बारे  में  इस  प्रतिवेदन  में  किसी
 बात  का  उल्लेख  नहीं  है  ।  एक  बार  की  बात  है  कि  मैंने  गृह  मन्‍्त्री  से  प्रश्न  पूछा  तथा  उन्होंने  जवाब

 दिया  कि  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  तीसरो  बैठक  मैं  कुछ  सहमति  हुई  थी  तथा  मानने  को  राष्ट्रीय
 एकता  परिषद  के  सदस्पोों  को  भेजा  गया  था  तथा  उनको  राय  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  जिसको

 हमें  याद  रखना  वह  है  भारी  जनादेश  जो  कि  कांग्रेस  दल  को  मिला  ।  इस  भारी  जनादेश  का
 मतलब  क्‍या  है  ?  यह  एक  स्पष्ट  जनादेश  है  कि  भारत  के  लोग  देश  की  एकता  तथा  अखण्डता  बनाए
 रखने  के  लिए  एक  हैं  ।  स्थिति  को  संभालने  के  लिए  श्री  राजीव  गांधी  में  अपना  मत  तथा

 पूरा  विश्वास  प्रकट  किया  आप  जानते  हैं  कि  कितने  कम  दिनों  में  एक  दल  से  दूसरा  दल  बदलने

 पर  प्रतिबस्ध  लगाने  वाला  विधेयक  पारित  किया  गया  इसीलिए  राजनीतिक  दलों  के  लिए  आचरण

 संहिता  बनाने  के  मामले  में  गंभीरता  से  विचार  किया  जा  सकता  था  ।

 ..  भरी  जी०  किशोर  चन्द्र  एस०  देव  :  उपाध्यक्ष  मैं  उस  मन्त्रालय
 की  मांगों  के  बारे  में  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  जिसकी  विश्वसनीयता  आज  कम  हो  यई
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 इस  तथ्य  से  कि  पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  पंजाब  तथा  दूधरे  राज्यों  में  उपद्रवों  पर  काबू  पाने
 के  लिए  कई  बार  अधं-सैन्य  बलों  तथा  सेना  को  बुलाना  पड़ा  इस  बात  का  पता  चलता  है  कि  इस
 मन्त्रालय  का  कार्य  किसने  निम्न  स्तर  का  रहा  है  ।

 हु

 है
 इस  दल  जिसकी  आजकल  सरकार  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  लिए  पंजाब  की  रिथिति

 को  ओर  बिगड़ने  दिया  |  लोक  सभा  चुनावों  के  दोरान  हसका  काफी  सबूत  मिला  है  ।
 ह

 हमरे  देश  के  राजनीतिक  इतिहास  में  पहली  बार  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  स्वयं  प्रचार  में  विपक्ष  पर

 यह  आरोप  लगाया  कि  उन्होंने  आनन्दपुर  साहिब  का  समर्थन  किया  जो  कि  हमने  सदन  के  अन्दर
 या  बाहर  कभी  नहीं  किया  प्रधान  मन्त्री  अपने  शब्दों  से  मुकर  गए  हैं  ओर  यह  कहते  हैं  कि  एक
 या  दो  खण्डों  या  पहुलुओं  को  छोड़कर  आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  में  ऐसी  कोई  गलत  बात  नहीं  है  ।

 पंजाब  तथा  हमारे  देश  के  अन्य  भागों  में  जिस  स्थिति  का  आजकल  हमें  सामना  करना  पड़
 रहा  है  उसे  पैदा  करने  के  लिए.यह  सरकार  जिम्मेदार  जिससे  हमारे  देश  क्री  अखण्डता  तथा

 सुरक्षा  को  खतरा  है  ।
 '

 पंजाब  में  ब्ल्यू  स्टारਂ  के  बाद  तथा  श्रीमती  गांधी  की  हत्या  के  बाद-राजधानी  में  जो
 भी  दुःखद  घटनाएं  हुई  हैं  वे विशेषकर  युवा  सिर्कखों  के  लिए  कटु  स्मृतियां  छोड़  गई  मैं  यह  जामना

 चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  पंजाब  को  समस्या  सुलझाने  के  लिए  गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  है  ?

 सरकार  को  पंजाब  की  समस्या  से  दो  तरीके  से  निपटना  मैं  30  वर्ष  से  कम  उम्र  के

 युवा  सिखों  तथा  विदेशों  में  रहने  वाले  सिखों  जो  अधिक  सख्त  उनमें  दूसरे  सिख  समुदाय  में  जो

 या  तो  व्यापारी  या  किसान  हैं  या  जो  पंजाब  से  बाहर  रहते  उनमें  अन्तर  स्पष्ट  करना

 30  बर्ष  से  कम  उम्र  के  सिख  जो  हाल  ही  में  उनके  समुदाय  के  विरुद्ध  जो  कुछ  हुआ  उसका

 अब  बदला  लेना  चाहते  एक  भिन्‍न  श्रेणी  में  आते  विदेशों  में  रहने  वाले  सिख  इस  मामले  पर

 अपना  सख्त  रवेथा  अपना  रहे  हैं  को  सिख्रों  के  उस  जो  राष्ट्र  में  मुखय  धारा  के  एक  अंग

 के  रूप  में  रदना  चाहते  क ेसाथ  बातचीत  करके  समस्या  का  कोई  मैत्रीपूर्ण  हल
 निकालने  का  प्रयास

 करना

 इस  संबंध  में  मैं  यह  उल्लेख  करता  चाहूंगा  कि  पंजाब  संकट  के  दोरान  अनेक  संख्या  में  सिख

 सेना  छोड़कर  आ  गए  ये  ।  कुछ  ऐसे  लोग  हैं  जो  कट्टर  परन्तु  कुछ  ऐसे  भी  सिख  जो  भावावेश

 में  आकर  गुप्त  रूप  से  कुछ  ऐसे  लोगों  के  साथ  मिल  गए  जो  सेना  से  भागे  थे  ।  जहां  तक  इन  सिद्ों

 का  सबंध  उनके  विरुद्ध  सेना  द्वारा  संक्षिप्त  मुकदमा  चलाया  जा  रहा  उनमें  से  10,000

 तथा  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  है  कि  कम-से-कम  उनके  साथ  जो  भावोवेश  में  आकर  उन  लोगों  के  साथ

 मिल  गए  उसी  तरह  काब्यवहार  नहीं  किया  जाना  चाहिए  कि  जैसा  कि  इन  लोगों  के  जो  ऐसा
 रुख  अपनाने  वाले  लोगों  को  भड़काने  के  लिए  डिम्मेदार  जहां  तक  हमारे  देश  के  राजनीतिक

 इतिहास  का  प्रश्न  सिख  बहादुर  रहे  उन्होंने  राष्ट्रीय  आन्दोलन  के  दोरान  लड़ाई  लड़ी  ।

 सिख  भारत  से  अलग  नहीं  वे  राष्ट्रीय  मुख्य  धारा  का  एक  अंग  रहे

 मुझे  पूरी  आशा  है  कि  सरकार  उन  सिखों  के  जो  अभी  भी  अपने  आप  को  इस  राष्ट्रीय

 मुख्यधारा  के  एक  अंग  के  रूप  में  रहना  चाहते  हैं  तथा  देख  के  विकास  सम्बन्धी  कार्यों  में  य ेसहायक  बनना

 चाहते  समझौता  करने  का  गंभीर  प्रयास  करेगी  ।
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 सन्‌  1979  से  आताम  में  जो  स्थिलि  उत्कस्न  हुईःथो  वह  अभी  भी  जायी  आसाम  की
 समस्या  शुरू  हुए  5-6  वर्ष  हो  गए  लेकिस  अभी  तक  स्थिति  किसी  तरह  का  परिवतंन  नहीं
 हुआ  वहां  बन्दूक  की  नोक  पर  चुनाव  क्थिरन  सभा  तथा  लोकसभा  के  सदस्य  बहुत
 कम  वोटों  से  चुने  कम-से-कम  अब  ठीक  है  तथा  समय  पर  समाधान  किया  जा  सकता

 परन्तु  ऐसा  करने  से  पहले  आपको  विधान  सभा  भंग  करनी  चाहिए  तथा  इस  सरकार  को  हटाना
 चाहिए  जो  असंवेधानिक  तथा  गैर  कानूनी  ढंग  से  बनायी  गई  यह  सरकार  आसाम
 के  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  करती  है  यां  जब  तक  यह  सरकार  रहती  हैं  तव  तक  भेरे  विचार  से
 आसाम  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  किया  जा  सकता  ।  मैं>गृहूं  मम्त्री  से  अपील  करूंगा  कि  वह
 शीघ्र  ऐसे  आवश्यक  उपाय  करें  तथा  कदमਂ  उठाएं  कि  आसाभ  में  निष्पक्ष  चुनाव  हो  सके  तथा  ब्तमान
 सरकार  को  यथाशीघ्र  हटाया  जा  सके  ।

 यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हाल  ही  में  प्रधान  मंत्री  न ेसभी  राष्ट्रीय  विपक्षी  दलों  तथा  विपक्षी
 नेताओं  पर  राष्ट्रविरोधी  होने  का आरोप  लगाया  अपनी  देशभक्ति  साबित  करने  के  लिए  हमें
 प्रधान  मन्त्री  या  किसी  ओर  के  प्रमाणपत्र  की  आवश्यकता  नहीं  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  सदसਂ  के
 सभी  सदस्य  देशभवत  हैं  तथा  यह  सच  है  जिस  पर  कोई  आपकि  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  केवल  यह
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  तरह  का  रवंया  सहांयक  नहीं  होगा  ।  जाप  विपक्ष  को  राष्ट्रविरोधी  नहीं  कह
 सकते  या  यह  नहीं  कह  सकते  कि  विपक्ष  जो  भी  करता  है  उससे  देश  की  अखण्डता  तथा  सुरक्षा  को
 खतरा  दूसरी  ओर  हम  देखते  हैं  कि  जब-यह  सरकार  सत्ता  में  तब॑  इसने  इस  तरह  की  स्थिति
 पैदा  की  तथा  इसी  स्थिति  से  आज  देश  की  तथा  सुरक्षा  को  खतरा  यह  एक  बहुत  बड़ी
 समस्‍या  है  जिसका  हम  सामना  कर  रहे  तथा  यदि  इसका  मुकाबला  ठीक  तरह  से  नहीं  किया
 गया  तो  हमें  अलगाववादी  शक्तियों  का  पहले  से  भी  अधिक  कड़ाई  के  साथ  मुकाबला  करना
 उस  स्थिति  के  आने  से  पहले  हमें  शीघ्र  ही  आवश्यक  उपाय  करने  ताकि  स्थिति.पर  नियंत्रण
 रखा  जा

 पिछले  एक  वर्ष  दोरान  हमने  यह  देखा  है  कि  केंद्रीय  सरकार  हमारे  देश  में  संघीय  शासन
 व्यवस्था  के  सिद्धान्तों  को  पूरी  तरह  से  कुचलने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।  जम्मू  तेथा  काश्मीर  में
 बदल  कराया  अंब  दल-बदल  विरोधी  विधेयक  पारित  कर  दिया  गया  इस  दल-बदल
 विरोधी  विधेयक  का  यदि  यहू  सरकार  महत्व  समझती  है  तो  इसे  अम्मू  तथा  कश्मीर  की  सरकार
 बर्खास्त  कर  देनी  चाहिए  तथा  विधान  संभा  को  भंग  करके  चुनाव  कराने  चाहिए  ।

 आन्भ्र  प्रदेश  में  जिस  तरीके  से एन०  टी०  रामाराव  की  वंध  रूप  से  बनी  सरकार  को  ग्रिरामे

 «के  लिए  जो  घृणित  तमाक्षा  हुआ  था  उसे  दोहराने  आवश्यकता  नहीं  है  ।  फिर  जो  घटना
 कर्नाटक  में  घटी  उसके  बारे  में  भी  सबन  को  इस  पर  पिछली  लोक  में  चर्चा  भी

 हुई  थी--मेरा  मतलब  टेपਂ  घढना  अर्दे  से  बुरी  स्थिति  सिक्किम  को  थी  जहां  वेध
 रूप  से  बनी  जो  कांग्रेस  का  प्रतिनिश्चित्व  करती  इसलिए  निराई  क्योंकि  वह
 केन्द्रीय  सरकार  के  इशारे  पर  नहीं  चल  रही  थी  ।  ये  ही  विभिन्न  पहलू  हैं  जो  हमने  देखे  सरकार

 अपनी  सुविधा  तथा  स्वार्थ  के  मुताबिक  विभिन्‍न  दृष्टिकोण  अपनाती  रही  मैं  सरकार  को  चेतावनी
 देता  चाहूंगा  कि  यदि  इसने  यह  क्रम  जारी  रखा  तो  उस्हें  एक  अपरिहाय  काਂ  सामना  बहुत
 समय  के  बाद  वल्कि  शीघ्र  ही  करना  पड़ेगा  1

 इस  सरकार  की  जहां  तक  इसकी  आसूचनां  सेवाओं  का  सम्बन्ध  हस  बात  से
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 स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  भूतपूर्व  प्रधान  मन्‍्त्री  की  हत्या  अपने  ही  निवास  स्थान  पर  किस  प्रकार से  की
 गई  ।  यह  तथ्य  कि  केन्द्र  में  सबसे  बड़े  जहां  से  देश  के  सम्पूर्ण  प्रशासन  पर  नियन्त्रण  रक्ष
 जाता  में  जासूसी  गतिविध्तियां  चल  रही  इस  बांत  का  पूरा  सबूत  है  कि  यह  देश  इस  सरकारे
 या  पिछली  सरकार  जैसा  भी  के  हाथों  में  कित॒ना  सुरक्षित  ,

 एक  दूसरा  जो  देश  के  अन्य  भागों  से  आए  सदस्यों  को  क्षुब्ध  कर  रहा  है--कुछ  राज्यों
 जैसे  बिहार  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  चुनाव  कराने  का  तरीका  सरकारी  रिपोर्ट  के  अनुतार  बिहार
 में  चुनाव  के  दौरान  200  से  300  तक  लोगु  मारे  यदि  यह  सरकारी  रिपोर्ट  है  तो  कोई  भो
 यह  कल्पना  कर  सकता  है  बिहार  में  चुनाव  के  दोरान  कितनी  मोतें  हुई  होंगी  ।  यह  प्रक्रिया  बजाय
 इसके  कि  इसे  रोका  जाए  या  इस  पर  नियंत्रण  रखा  जाए  और  फैल  रही  यदि  यह  कम  जारी
 रहा  या  बढ़ता  गया  तो  मैं  समझता  हूं  कि  लोकतन्त्र  का  कोई  मतलब  या  अर्थ  नहीं  होगा  और  यधि

 चुनाव  इसी  मुद्दे  पर  लड़े  गए  कि  कोई  कितनी  मतपेटियों  या  मतदान  केन्द्रों  पर  कब्जा  करता  है
 तो  हमें  लोकतन्त्रीय  शासन  के  बारे  में  बात  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  यही  अवसर  है
 जबकि  कुछ  चुनाव  सम्बन्धी  सुधार  किए  चुनाव  सम्बन्धी  सुधारों  पर  बात  करते  मैं  यह
 जानता  हूं  कि  यह  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  की  जिम्मेदारी  है  कि  वे  चुनावों  को  सुचारू  रूप  से  करावे
 में  सहयोग  हाथ  परन्तु  मेरे  विचार  से  इस  दिशा  में  सत्तारूढ़  दल  को  पहल  करनी
 चाहिए  ।  न

 देश  के  सभी  भागों-में  अशान्ति  तया  हिंसा  का  वातावरण  धीरे-धीरे  पनपता  जा  रहा
 असम  से  लेकर  पंजाब  तक  सभी  जगह  गड़बड़ी  और  अशांति  का  वातावरण  गृह  मंत्रालय

 स्थिति  पर  नियन्त्रण  करने  के  लिए  सीमा  सुरक्षा  बल  अथवा  केन्द्रीय  सुरक्षा  पुलिस  बल  या  फौज
 की  सेवाओं  को  लेकर  या  अधिक  हुआ  तो  मुद््य  मनन्‍्त्री  को  बदलकर  या  किसी  राजनीतिजशञ  अथवा

 नौकरशाह  को  बलि  का  बकरा  बनाने  के  सिवाय  कुछ  नहीं  किया  यह  दृष्टिकोण  उचित  नहीं  है  ।
 परिस्थिति  का  लाभ  उठाकर  आप  उन  लोगों  को  बाहर  नहीं  निकाल  सकते  जिन्हें  आप  पसंद  नहीं
 करते  ।  सरकार  यही  कर  रही  है  मैं  हृदय  से  और  पूरी  निष्ठा  से  चाहता  हूं  कि  श्री  जिन्होंने
 गह  मन्त्रालय  का  कार्य  सम्हाला  हमारे  देश  में  इन  समस्याओं  की  गम्भीरता  को  अनुभव  करेंगे
 ओर  हुफ्नें  उचित  दिशा  निर्देश  देंगे  तथा  पिछले  कुछ  वर्षों  में  जो  नीति  अपनाई  जा  रही  है  उससे  कुछ
 हटकर  कार्य  कर  े

 *हरी  एल०  बलरासने  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  इस  बाद-विवाद  में  और

 गृह  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  में  भाग  लेने  को  अनुमति  दैने  के  लिए  मैं  आपका
 आभारी  मैं  संक्षेप  में  बोलूंगा  और  इस  महत्त्वपूर्ण  मंत्रालय  के  महत्वपूर्ण  पहलुओं  की  चर्क्म
 करूंगा  ।

 हमारे  देश  में  असम  की  अव्यवस्थित  पूर्वोत्तर  भागों  में  उग्रवादियों  की  ,
 श्रीलंका  में  जातीय  उपद्रवों  के कारण  शरणाथियों  क्ली  बढ़ती  हुई  साम्प्रदायिक  विश्वा्थी
 असंतोष  आदि  अनेक  समस्याएं  हमारे  गृह  मन्त्री  पर  यह  दायित्व  है  कि  वहु  इन  समस्याओं  से
 निपटें  जिनसे  राष्ट्रीय  अखण्डता  को  खतेरा  पंदा  होता  यह  बड़े  सौभाग्य  की  बात  है  कि  हमारे
 गृह  मन्‍्त्री  में  नेतृत्व  के  अनेक  अन्तर्जात  ग्रुण  विद्यमान  हैं  और  यह  बड़ी  प्रसन्‍नता  की  बात  हैकि

 वमिलुं

 दिए  गए  मूल  भाषण के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  ।

 श्दा
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 समस्याओं  के  बारे  में  गह  मन्त्री  के  दृष्टिकोण  की  देश  में  समाचार  पत्रों  ने  प्रशंसा  की  मैं

 पूरे  विश्यास  के  साथ  सकता  हूं  कि  श्री  चह्माण  देश  को  सब  राजनेंतिक  ओर  सामाजिक  बुराइयों
 से  मुक्त  कर  दंगे  ।

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  जीवन  की

 कर्बानी  दे  दी  ।  इस  महान  नेता  द्वारा  छोड़े  गए  अधूरे  कार्यों  को  पूरा  करना  हमारा  कतंब्यं  उनके

 शासन  काल  में  विपक्षी  दलों  का  हटाओਂ  ही  एकमात्र  राजनैतिक  मुद्दा  यह  भाग्य  की

 विडम्बना  ही  है  कि आज  वह  एकदम  से  हमारे  बीच  में  से  उठ  गई  विपक्षी  पार्टी  के  नेताओं

 से  अपील  हूं  कि  उन्हें  संकीर्ण  राजनतिक  दृष्टिकोण  छोड़  देना  वेश  के  भविष्य  का

 निर्माण  ही  उनकी  चिन्ता  का  विषय  होना  दलीय  राजनीति  से  वे  .  राष्ट्रीय  समस्याएं  हल

 महीं  हो  सकती  हैं  जिनका  मैंने  शुरू  में  उल्लेख  किया  मैं  विपक्षी  दलों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि

 थे  राष्ट्रीय  समस्याओं  के  प्रति  उत्तरदाधित्वपूर्ण  और  उचित  दृष्टिकोण  अपनाएं  अन्यथा  राष्ट्र
 शाली  नहीं  बन  सकता  ।

 ॥॒

 अपने  इतने  थोड़े  समय  के  कार्यकाल  में  ही  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  मांघी  ने  राष्ट्र
 की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  अद्भुत  प्रतिभा  और  यथार्थता  का  परिचय  दिया

 साधारण  के  प्रति  उनके  मन  में  जो  चिन्ता  है  उससे  वे  सारे  राष्ट्र  में  लोकप्रिय  हो  गये  हैं  ।  राष्ट्र  के

 हित  में  हम  सबको  उनके  हाथ  मजबूत  करने  हमारे  देश  में  विश्व  के  समक्ष  विविधता  में

 एकता  का  अनुपम  उदाहरण  प्रस्तुत  किया  हमें  विविधता  में  एकता  की  इस  भावना  को

 राजनीति  में  भी  समावेश  करना  चाहिए  ।  हमारे  विपक्षी  दलों  को  इन  समस्याओं  को  हल  करने  में

 राष्ट्रीय  सहमति  पैदा  कर  उदाहरण  प्रस्तुत  करना  चाहिये  ।

 इस  समय  श्रीलंका  में  लगातार  जातीय  हिंसा  के  कारण  तमिलनाडु  में  शरणार्थियों  की

 समस्या  पैदा  हो  गई  है  इससे  श्रीलंका  से  आये  लोगों  के  पुनर्वास  की  समस्या  काफी  विषम  हो  गई
 जब  ये  लोग  रामेश्वरम्‌  में  आते  हैं  तो  उन्हें  नए  वातावरण  का  सामना  करना  पड़ता  यहां

 उन्हें  नया  जीवन  शुरू  करना  पड़ता  है  ।  तमिलनाड  में  चाय  बागान  और  कॉफी  बागान  में  रोजगार  के

 अवसर  बहुत  कम  हैं  ।  हम  तुरन्त  नए  चाय  बागान  नहीं  लगा  सकते  हैं  ।  इसमें  समय  लगता  है  किन्तु
 हन  लोगों  को  रोजगार  का  साधन  तुरन्त  यह  दुर्भाग्य  है  कि  तमिलनाडु  के  वित्तीय  साधन

 बहत  कम  तमिलनाडु  सरकार  इन  लोगों  के  पुनर्वास  पर  भारी  रकम  खर्च  करने  की  स्थिति  में

 नहीं  तीस  1984  तक  94,116  परिवारों  को  बसाया  जा  चुका  अब  तक

 80,551  परिवार  तमिलनाडु  में  बसाये  गये  हैं  ओर  शेष  4,565  थरिवार  केरल

 आन
 पांडिचेरी  तथा  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  में  बसाये

 गए  पांडिचेरी  ओर  अण्डमान  निकोबार  द्वीपसमूह  के  अतिरिक्त  पुनर्वास  की  ये

 परियोजनाएं  अन्य  राज्यों  में  सफल  नहीं  हुई  श्रीलंका  से  लौठने  वाले  लोग  यहां  अनुकल
 सामाजिक  वातावरण  और  जलवायु  का  अभाव  अनुभव  करते  अण्डमान  और  निकोबार

 समह  में  केवल  64  परिवार  बसाए  गए  इन  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  अण्डबार  निकोबार

 समूह  स्वंधा  उपयुक्त  है  ।  गृह  म  श्री  को  प्रयत्त  करना  चाहिए  कि  अण्डमान  ओर  निकोबार

 समूह  में  अधिक  लोग  बसाए  जा

 अभी  मैंने  निवेदन  किया  कि  तमिलनाडु  में  शरणार्थी  समस्या  ने  विशाल  रूप  धारण  कर  लिया
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 इनमें  हमें  उन  लोगों  की  संख्या  को  भी  मिलाना  है  जिन्होंने  शिविरों  में  अपना  नाम  दर्ज  नहीं
 कराया  है  ओर  जो  तमिलनाडु  में  अपने  सम्बन्धियों  के  यहां  चले  गए

 यहूं  आवश्यक  है  कि  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीपसमूह  में  अधिक  लोग  बसाए  जाएं  ।
 भारत  में  इन  लोगों  के  प्रवेश  के  पश्चात्‌  इम्हें  भिखारी  बनने  से  बचाने  के  लिए  ऐसा  करना  बहुत
 जरूरी  है  ।  ह

 रामेश्वरम्‌  में  सीमा-झुल्क  अधिकारियों  द्वारा  इन्हें  परेशान  करने  की  भी  बड़ी  समस्या
 वे  सब  शरणाथियों  को  तस्कर  समझते  इनकी  सख्ती  से  जांच  की  जाती  है  ओर  अनावश्यक  रूप
 से  परेशान  किया  जाता  है  ।  गृह  मन्‍्त्री  को  यह  देखना  चाहिए  कि  सीमा-शुल्क  अधिकारी  ६न  लोगों

 के  प्रति  सम्मानजनक  रवेया  अपनाएं  ।  इन  असहाय  व्यक्तियों  के  प्रति  उदारता  का  व्यवहार  किया
 जाना  चाहिए  ।

 मेरा  यहू  भी  सुझाव  है  कि  तमिलनाडु  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  श्रीलंका  से  लौटकर  आते
 वाले  व्यक्तियों  के  बच्चों  के  लिए  भी  कुछ  स्थान  आरक्षित  करने  इनमें  जो  शिक्षित
 बेरोजगार  हैं  उनके  लिए  पृथक्‌  रोजगार  स्थापित  करने  का  भी  मेरा  सुझाव

 गृह  मन्‍त्री  जी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  लोक॑तन्त्र  का  एक  प्रमुख  सिद्धान्त  समता  है  ।
 हमारे  यहां  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लोकतांत्रिक  ढंग  से  निर्वाचित  सरकारें  हैं  किन्तु  दुर्भाग्य  है  कि

 जनता  द्वारा  निर्वाचित  विधान  सभा  सदस्यों  को  राष्ट्रपति  के  चुनाव  में  भाग  लेने  का  अधिकार  नहीं
 मैं  चाहत  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  समुचित  संशोधन  करके  इस  असमानता  को  दूर  कियां

 जाये  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  गृह  मन्‍्त्री  जी  इस  पर  व्यक्तिगत  रूप  में  ध्यान  देंगे  और  देश  में
 तांत्रिंक  ढांचे  को  सुदृढ़  करने  में  सहायता  करेंगे  ।

 राष्ट्र  की  स्वतंत्रता  ओर  प्रभुता  की  का  दाथित्व  थल  भारतीय  वायु  सेना  ओर

 भारतीय  नो  सेना  पर  इसी  प्रकार  देश  को  भीतरी  अखण्डता  का  उत्तरदायित्व  पुलिस  पर  है
 लेकिन  यह  दुःख  की  बात  है  कि  पुलिस  कर्मचारियों  को  सनिकों  के  वेतन  भत्ते  आदि  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  पुलिस  कर्मचारियों  को  सब  बुनियादी  सुविधायें  देकर  उन्हें  सन्तुष्ट  रखना

 चाहिए  ।  जब  तक  पुलिस  देश  में  कानून  ओर  व्यवस्था  बनाये  नही  रखती  तब  तक  देश  की  एकता

 को  खतरा  हो  सकता  माननीय  गृह  मन्त्री  को  पुलिस  बल  की  जरूरतों  की  ओर  समुचित  ध्याज़
 देना  चाहिए  ।  वि

 मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  ओर  से  मन्त्रालय  में  एक  लाख  ग्यारह  हजार
 अजियां  प्राप्त  हुई  ओर  इनमें  से अब  तक  36,000  अजियों  का  ही  निपटान  किया  ग्रग्मा

 मैं  चाहता  हूं  कि  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  मंजूर  करने  सम्बन्धी  कार्यवाही  को

 जाए  ।
 ह

 राजभाषा  अधिनियम  1963  में  अधिनियमित  किया  गया  इसमें  1967  में  संशोधर्न

 किया  गया  ।  1976  में  एक  राजभाषा  सम्बन्धी  संसदीय  समिति  का  गठन  किया  गया  |  इस  समिर्ति

 ने  अभी  तक  सरकार  को  रिपोर्ट  पेश  नहीं  को  यह  काम  शीघ्र  होना  मैं  सभा  को  यह

 चाहता  हूं  कि  मनीआ्डर  के  फार्म  और्‌  रोजमर्रा  में  काम  आने  वाले  दूसरे  फार्मों  में  केवल

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  में  ही
 लिखा  रहता  जो  लोग  हिन्दी  भाषी  क्षेत्र  में  नहीं  रहते  उन्हें  बड़ी

 कठिनाई  द्वोती  अतः  डाक-तार  विभाग  को  इस  प्रकार  के  देनिक  प्रयोग  के  फार्म  राज्यों  की
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 नाना  ताज  वन+

 भाषा  में  भी  छापने
 मैं  गृह  मन्‍्त्रालयं  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन मैं  गृह  मस्तालग  की  अनुदानों  की  मांधों  का  समर्थन  करते  हुए  अ हुए  अपना

 भाषण  समाप्त  करता  *

 ओऔ  फ्रंक  एंयनी  आंग्ल  :  उपाध्यक्ष  मेरा  कंटोती  प्रस्ताव
 39  इस  प्रकार  है  :

 हु

 नीतियों  की  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  पुनः  जांच  करने  की  आवश्यकता  ।”

 आप  हमारे  देश  में  दुर्भाग्य  से  अन्तरजातीय  गुह  युद्ध  फिर  उभरता  दिखाई  दे  रहा  है  ॥

 इसका  मूल  कारण  यह  है  कि  हमने  इस  विषय  को  निरलंज्जतापूवंक  राजनंतिक  स्वरूप  दे  दिया

 प्रत्येक  ग्रुप  ओर  प्रत्येक  दल  में  अधिक  से  अधिक  वोट  प्राप्त  करने  की  होड़  लगी  हुई  अत्यधिक

 संच्या  में  आरक्षण  देने  के लिए  विशेष  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  को अधिकाधिक  आरक्षण  देने  के  लिए

 राजनैतिक  स्तर  पर  बहुत  कुछ  किया  गया

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  विषय  का  न  केवल  व्यवसायिक  तौर  पर  अपितु  अपने  समुदाय

 के  मान्य  राजनीतिक  नेता  की  हैसियत  से  भी  इस  समस्या  का  अध्ययन  किया  कुछ  समय  पहले

 मैंने  अखिल  भारतीय  शोषित  कम्नंचारी  संघ  की  ओर  से  उच्च  न्यायालय  में  पैरवी  की  मैं  प्रमुख

 अधिवक्ता  अन्य  अधिवक्ता  भी  उसमें  थे  ।  यह  रेलवे  कमंचारियों  की  एक  शक्तिशाली  यूनियन

 का  मामला  इसकां  निर्णय  पूर्ण रूप  एस०  सी०  274  में  दर्ज  मैंने  मुकदमा  इस  शर्त  पर  लिया

 था  वे  चाहते  थे  मैं  आरक्षण  का  पूर्ण  रूप  से  विरोध  करूं  ।  मैंने  कहा  कि  मैं  इसके  लिए  तैयार  नहीं

 मैं  अनुसूचित  जातियों  मोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  का  विरोध  नहीं  करूंगा  ।

 संविधान  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में  यह  निर्णय  लेने  में  में  भागीदार  हूं  |  मैंने  उनसे  कहा  कि  आप  भले

 ही  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्ध  न  रखते  हों  परन्तु  इस  कथन  में  कोई

 अपराध  नहीं  है  कि  शताब्दियों  से  यह  लोग  हिन्दू  धर्म  शोषित  किए  गए  हैं  और  इतनी

 शताब्दी  तक  किए  गए  अपने  पापोंका  अब  हिन्दुओं  को  प्रायश्चित  करना  मैं  तो

 पशेन्‍न्नति  के  समयव  आरक्षण  लागू  किए  जाने  विरोध  और  हुआ

 हमने  पांच  न्यायाधीशों  की  एक  बंच  के  लिए  बहा  दुर्भाग्य  से  इस  निर्णायक  विषय

 पर  न्यायाश्वीशों  में  हमेशा  मतभेद  रहा  इस  पर  उच्चतम  न्यायालंप  ने  कभी  भी  एकमत

 से  अपना  निर्णय  नहीं  दिया  +  यह  दुर्भाग्य  वकीलों  ने  तथा  अन्य  लोगों  ने  भी  कहा  है  कि

 सामले  को  पांच  न्यायाधीशों  को  सौंपा  हम  प्रौठासीन  न्यायाधीश  के  पूर्वाग्रहों  को  जानते

 मुझे  कहते  हुए  खेद  है  कि  उन्होंने  इसे  नहीं  माना  ।  तत्पश्चात  दो  अन्य  न्‍्यायघीशों  ने  पदोन्नति  की

 पुष्टि  की  |  एक  न्यायाधीश  ने  मेरे  तक  को  स्वीकार  करते  हुए  कट्टा  कि  पदोन्नति  संविधान  फ्रे

 अनुच्छेद  335  की  भावना  के  त्रिरुद्ध  है
 तथा  आरक्षण  के  कारण  सेवाओं  में  कुशलता  का  ह्वास  करने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  पर  अपना  निर्णय  देते  समय  पीठासीन  न्यायाधीश  ने

 बारी  मामला  सं०  ने  एस०  सी०  का  अवलम्बन  लियां  ।  परन्तु  इस  मामले  में  पांच  न्यायाधीशों

 में  से  दो.न्‍्यायाधीशों  ने  अत्यन्त  विस्तार  से  कारण  बताते  हुए  विसहमति  प्रकट  उच्चतम

 स्थामालय  में  योग्यतम  न्यायाधीशों  में  से  एक  न्यायमूंति  वाञ्चू  के  निर्णय  में  से  मैं  दो  पैरे  उद्धृत

 करता  उन्होंने  कहा  कि  :--

 हितों  का  नुकसान  करने  के  लिए  आरक्षण  को  अवेध  तरीके  से  प्रयोग  नहीं

 जलाबा जाना चाहिए । इससे भी अधिक महृत्यपूर्ण बात यह है कि पदोन्नति के मामलों में भी 244
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 आरक्षण  बनाए  रखने  में  निश्चित
 नेश्चित

 रूप  से  कार्य  कुशलता  में  कमी  होगी-॥ਂ

 बालासुब्रह्मण्यम  मामले  में  पीठीसीन  न्यायाधीश  स्वयं  अपने  ही  निर्णय  को  भूल  मैं  इस  सदन
 से  उसकी  सराहना  करता  हूं--उन्होंने  मामला  संख्या  1980  एस०  सी०  482  में  जो  कहा
 मैं  उसे  पढ़  देता

 ह
 अनेक  लोग  अथवा  व्यक्ति  एक  ही  सेवा  के  सदस्य  बन  जाते  हैं  तब  वे  सब

 बराबर  हैं  ।  जब  वे  एक  सेवा  में  आ  जाते  हैं  अब  उन्हें  असमान  नहीं  माना  जा  सकता  ।”

 ओर  यहँ  उनके  तर्क  का  निर्णायक  भाग  था  :--

 बार  एक  सेवा  में  प्रविष्ट  हो  जाने  के  पश्चात्‌  समान  स्तर  वालों  केਂ  साथ
 असंमान  व्यवहार  करना  जातीय  पृथकता  का  सबसे  घिनौना  रूप  है  ।”

 .
 और  आजकल  यही  सब  हो  रहा  है-इन  पदोन्नति  संवर्ग  बनाने  के  कारण  जातीय  पृथकता
 का  घितोना  रूप  सांमने  आ  रहा  जँसा  कि  मैंने  कहा  एक  न्यायाधीश  ने  मेरे  तकों  को  स्वीकार

 किया  तथा  उन्होंने  पदोन्‍नतिਂ  के  मामलों  में  आरक्षण  नहीं  होना  परन्तु  सबसे

 बुरी  बात  यह  हुई  कि  केवद्भ  मैं  ही एक  ऐसा  आदमी  या  जिसे  इस  ब्रात  का  पता  था  ।  मैं  संविधान

 सभा  का  सदस्य  था  ।  मेरा  विशेष  कोटा  था  लेकिन  जातियों  से  कुछ  भिन्‍न  किस्म  का

 था  परन्तु  एंग्लो-इंडियन्स  के  लिए  आरक्षण  कोटा  सरदार  पटेल  जैसी  हैसियत  के  व्यक्ति  ने

 .  संविधान  एक  मात्र  उचित  व्याख्या  की  संविधान  की  यह  उचित  व्याख्या  सरदार

 पटेल  ने  |  3-0-1950  के  उप्त  संअल्प  में  की  पटेल  द्वारा  हस्ताक्षरित  भारत  सरकार  काਂ

 ।  जातियों  अनुसूचित  जाति  आदि  के  पक्ष  में

 रिक्तियों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  आदेश  उन  पदोन्नति  द्वारा  की  जाने  वाली  भर्तियों  के  विषय  में  लागू
 नहीं  होंगे  जो  इसके  पश्चात  विना  किसी  जातीय  आधार  पर  तव्रा  वरीयता  और  /  अथबा  योग्यता

 जैसा  भी  मामला  के  आधार  पर  की  जाएंगी  ।”  उन्होंने  इस  संकल्प  को  भी  ठद्धुत  नहीं  किया

 जो  कि  पहला  और  उचित  संकल्प  था  |  तब  ले  लेकर  आज  तक  ऐसे  लोग  इस  संकल्प  की  गलत॑  '

 व्याख्या  करते  रहे  हैं  जिन्हें  अपना  राज॑नेतिक  उल्लू  सीधा  करना  मैंने  न्यायाधीशों  से  कहा

 तथा  यहां  भी  कह  रहा  जातियों  और  अनुसूचित  अनजातियों  को  उनके  आरक्षित

 पद  दो--मैं  समझता  हूं  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  यह्‌  लगभग  15  प्रतिशत  औरਂ  अनुसूचित
 जातियों  के  लिए  लगा[या  7$  प्रतिशत  उन्हें  डिग्री  स्तर  तक  नि:शुल्क  शिक्षा  दो  परस्तु
 पदोन्नति  के  मामले  में  भगवान  के  लिए  यदि  आप  हँस  देश  में  धर्मनिरपेक्षता  के  आभास

 मात्र  को  भी  नष्ट  करना  नहीं  चाहते  तो  जाति  को  ही  एकमात्र  मानदण्ड  मत

 मैंने  अनेकानेक  मामले  प्रस्तुत  किए  हैं  तथा  मैं  आपको  एक  अनुधूचित  जाति  तथा  एक

 गैर  अनुसूचित  जाति  के  ब्यक्ति  का  विलक्षण  उदाहरण  देता  मुझ  इसके  बारे  में  कुछ
 ज्ञान  मेरी  जाति  का  रेलवे  से  बड़ा  वास्ता  एक  फायरमेन  के  रूप  में  नौकरी  प्रारम्भ  करने  के

 पश्चाच  ए-ग्रेड  ल  ड्राइवर  के  पद  तक  में
 औसतन  20  से  25  वर्ष  लगते  परन्तु  रेलवे

 में  एक  अनुसूचित  जाति  के  व्यक्त  ने
 फ़ायरमेन

 के  रूप  में  नोकरो  प्रारम्भ  की  तथा  पांच  ही  वर्षों  में

 अह  स्पेशल  ए-ग्रेड  मेल  ड्राइवर  बन  गया  ॥;  मैंने
 न्यायालय

 में  कया  कहा  ?  यदि  आप  इसकी  पुष्टि
 करते  हैं  तो  कया  आप  पक्षपात  की  पुष्टि  करते  ?  इस  तरह  कया  आप  पक्षप्रत  की  पुष्टि  नहीं

 *  करते  ?  क्या  आप  घोर  अपराधिता  की  पुष्टि  नहीं  कर  रहे  एक  व्यक्ति  पांच  वर्षों  में  स्पेशल
 पड  डे
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 ए-ग्रेड  मेल  ड्राइवर  वैसे  बन  सकता  है  ?  आप  ऐसे  व्यक्ति  को  सेकड़ों  नहीं  बल्कि  हजारों  जिन्दगियां

 सौंप  रहे  हैं  जो  कि  एकदम  कनिष्ठ  एकदम  अनुभव  शून्य  परन्तु  हुआ  कुछ  नहीं  यह  सब

 चलता  रहा  है  ।  परन्तु  हम  देखते  हैं  भाज  क्या  हो  रहा  प्रत्येक  व्यक्ति  इसके  पीछे  पड़ा  है  ।

 प्रत्येक  व्यक्ति  पिछड़े  वर्ग  में  छलांग  लगा  रहा  पिछड़ी  जाति  की  बन्द  गाड़ी  में  टोलियों  में

 शामिल  होना  चाहता  है  ।  वे  इस  तरह  सोचते  दिखाई  देते  हैं  जैसे  कि  पिछड़ी  जाति  का  होना  गौरव

 की  बात  हो  ।  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  मेरे  पास  कुछ  पिछले  आंकड़े  हैं  ।

 इनकी  संख्या  1930  और  1950  के  बीच  दुगनी  होकर  130  हो  गई  है  ।  मण्डल  आयोग  ने  एक
 छत्र  तान  जिसके  नीचे  समाज  का  निम्न  वर्ग  लगभग  3743  तथाकपित  पिछड़ी  जातियों  का

 ढेर  लग  गया  ।  उन्होंने  कहा  कि  इस  निम्न  वर्गों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  अतिरिक्त  राष्ट्र  का  52  प्रतिशत  समाज  आ  जाता  वे  आरक्षण  का  कोटा  लगभग  75%
 MTA  करना  चाहते  आप  बाकी  राष्ट्र  के  साथ  क्‍या  करेंगे  ।  आप  उन्हें  दूसरी  तरह  से  अछुत  बना

 देंगे  । आजकल  यह  सर  हो  रहा  कुछ  राज्य  इस  दिशा  में  अन्धे  होकर  दौड़  रहे  हैं  क्योंकि

 अत्यन्त  दुर्भाग्य  से  उनका  शासन  तथाकथित  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  हाथ  में  और  ये  लोग

 आध्थिक  और  राजनैतिक  दृष्टि  से  अत्यधिक  शक्ति  सम्पन्न  लोगों  में  से  तमिलनाडु  में  वे  68

 तक  पहुंव  गए  परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  कहा  ।  मेरी  जाति  के  सम्बन्ध  में  क्या  मैं

 वह  बताता  मैं  इसे  स्वयं  के  पक्ष  में  मानता  हूं  ।  परन्तु  मैं  उनका  विरोध  करता  हूं  ।  कुछ  लोगों
 के  हितों  पर  केरल  के  जाति  के  लोगों  के  कारण  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  ।  वे  ईसाइयों  की

 एक  पिछड़ी  जाति  के  वे  खिचड़ी  पकाना  भी  चाहते  हैं  ओर  खाना  भी  चाहते  वे  विधान *
 पंडल  में  एंग्लो-इंडियन  वर्ग  का  स्थान  हृथियाना  चाहते  परन्तु  वे  अपने  को  पिछड़ी  जाति  भी

 मानते  मैं  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के पास  एक  प्रतिनिधिमंडल  लेकर  गया  ओर

 आप  हमारा  अपमान  नहीं  आप  मेरी  जाति  पर  पिछड़ी  जाति  का  ठप्पा  नहीं  लगायेंगी  ।  यहां
 प्रत्येक  जाति  कमजोर  है  परन्तु  आप  हमारी  पूरी  जाति  पर  पिछड़ी  जाति  का  ठप्पा  नहीं
 तथां  श्रीमती  गांधी  ने उस  जिसका  मैं  भी  एक  निर्वाचित  सदस्य  के  शताब्दी

 समारोह  को  सम्बोधित  करते  हुए  1976  में  कहा  था  कि  '  एंग्लो-इंडियन  समुदाय  द्वारा

 पिछड़े  वर्ग  जैसे  किसी  लेबल  की  मांग  न  करना  प्रशंसनीय  है  और  राजनीति-भता  है  ।  पिछड़ा  वर्ग

 एक  ऐसा  शब्द है  जिसे  मैं  सामाजिक  स्थितियों  के  शब्दकोष  से  हटा  देना  चाहूंगी  ।”  मेरी  भी  ऐसी  ह्ी
 _  उत्कट  भावना  ऐसा  काफी  पहले  हो  जाना  चाहिए

 4.00  म०  प०

 संविधान  के  अनुच्छेद  46  में  विशेष  रूप  से  भारत  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए  उपबन्ध

 यदि  आपको  धरम  निरपेक्षता  और  प्रजातन्त्र  का  तनिक  भी  लिहाज  है  तो  शब्द  वर्गਂ  ही

 होना  चाहिए  ।  प्रत्येक  जाति  में  कमजोर  वर्गਂ  होता  वह  चाहे  ब्राह्मण  जाति  हो  अथवा

 इंडियन  ।  आप  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  आप  उनको  इससे  अलग  रख  कर  अन्य  जातियों  के  ऐसे  लोगों  को

 जो  तथाकथित  कमजोर  वर्ग  में  नहीं  आते  हैं  जो  इतने  स्वाभिमानी  हैं  कि  अपने  को  घटिया  दर्जा

 नहीं  देते  वे  आथिक  और  वित्तीय  पिछड़ेपन  में  ओर  घकेल  रहे  इससे  बुरा  क्‍या  होगा  ?  मैं
 इसका  भी  खुलासा  करना  चाहूंगा  क्‍योंकि  मैं  लगातार  ऐसे  मामले  देखंता  आ  रहा

 मैंने  हूजारों  रुपए  दान  में  दिए  हैं  तथा  एक  बहुत  बड़े  शैक्षिक  ट्रस्ट  का  निर्माण  कराया  जिसकी

 «  बदौलत  बंहुत  से  एंग्लो-इंडियन  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  वे  80  अथवा  85%  अंक  प्राप्त
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 करके  भी  व्यवसायिक  अथवा  इंजीनियरिंग  कालेजों  में  प्रवेश  नहीं  पा  सकते  तथा  उन्हें  सड़कों  पर

 घूमना  पड़ता  है  जबकि  वे  देखते  हैं  कि  30-33  प्रतिशत  अंक  प्राप्त  करने  वालों  को  भी  इन  कालेजों
 में  प्रवेश  मिल  रहा  आप  क्या  समझते  उन्हें  कैसा  होगा  ?  जो  माता-पिता  खर्च  वहुन
 कर  सकते  हैं  वे  उन्हें  विदेश  भेज  देते  हैं  बाकी  को  इसलिए  सड़कों  को  धूल  फांकनी  पड़ती  है  क्योंकि
 वे  आरक्षित  समुदाय  से  सम्बन्ध  नहीं  रखते  ।  जो  विदेश  जाते  हैं  वे  अत्यधिक  विकप्तित  देशों  की
 कतार  में  पहले  नम्बर  पर  आते  हैं  ।

 मुझे  कहने  दीजिए  कि  आज  क्‍या  हो  रहा  आज  आप  देश  को  पीछे  ले  जा  रहे  आप
 सेवाओं  में  पिछड़ापन  ला  रहे  ये  क्या  हो  रहा  आज  सेवाओं  में  कौन-सी  सामान्य  बात

 द्विखाई  पड़ती
 ह॒

 सेवाओं  में  समानता  है  अकुशल  लोगों  जिनका  प्रतिशत  35  प्रतिशत  तक  क्योंकि

 ये  35  प्रतिशत  में  हैं  और  वे  भाग्यवान  हैं  क्योंकि  उन  पर  पिछड़े  वर्ग  का  ठप्पा  लथा  इसलिए
 सर्वोच्च  पदों  पर  भी  उनका  वर्चस्व  इसे  स्तर  गिरावट  ही  कहूंगा  यह  अदक्षता  सभी

 जगह  शीषं॑स्थ  पदों  पर  भी  परिलक्षित  होती  है  ।

 मैं  जो  कुछ  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  कि  जो  इंदिरा  गांधी  ने  कहा  उसे  हमें  अपनाना

 चाहिए  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  शब्द  को  ही  हटा  आधे  राष्ट्र  के  विरुद्ध  पार्थक्यवाद  को

 मिटा  दो  ।  आधा  राष्ट्र  पिछड़े  वर्ग  के  लिए  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  आरक्षण  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  ।

 कमजोर  वर्ग  को  दलबदल  में  फेंककर  उसे  नष्ट  करना  चाहते  हो  ।  इन  जातियों  में  सबसे  योग्य

 व्यक्तियों  को  है  कि  उन्हें  दल-दल  में  फेंका  जा  रहा  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के

 लिए  आरक्षण  रखो  परन्तु  पदोन्नति  के  स्तर  पर  आरक्षण  मत  दो  क्‍योंकि  ऐसा  करके  आप  कशम  गा

 को  नष्ट  करते  हैं  तथा  पार्थक्यवाद  की  स्थापना  करते  इन्दिरा  जी  ने  जो  कहा  था  कम  से  कम

 उसे  तो  अपनाओ  ।  उन्होंने  कहा  शब्द  से  मुक्ति  प्राप्त  करो  और  आर्थिक  स्थिति  की

 कपोटी  पर  सभी  जातियों  के  कमजोर  वर्गों  को  झ्हायता  दो  ।”
 7  4६  2  ५  "
 +  भी  इमर  लाल  बंठा  ):  उपाध्यक्ष  मैं  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  के  समर्थन

 में  खड़ा  हुआ  हूं  । इस  सिलसिले  में  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  गृह  मंत्रालय  के  कार्यकलाप  इतैने

 व्यापक  हैं  कि  सम्भवतः  कोई  भी  विभाग  ऐसा  नहीं  है  जो  कि  इसके  कार्यक्लाप  से  बचा  हुआ  है  ।

 अगर  देश  में  शांति  सुव्यवस्था  चाहें  तो  गृह  मन्त्रालय  की  ओर  देखना  है  और  बिता  इसके

 .  कोई  कोई  विकास  देश  में  नहीं  हो  सकता  है  ।

 आप  देखेंगे  कि  जो  रिपोर्ट  मिनिस्ट्री  ऑफ  होम  अफेयर्स  का  मिला  उसमें  विधि

 व्यवस्था  के  अलावा  संघ  राज्य  का  पूर्वी  उत्तरी  कौंसिल  के  जरिए  उत्तर  पूर्व  राज्यों  का

 अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के  विकास  का  केन्द्र  राज्य  संबंध  का  विकास  का

 स्वतन्त्रता  सेनानी  आदि  जितने  भी  काम  यह  सब  इस  विभाग  के  जिम्मे  इस  दृष्टि  से

 मैं  यह  कहूंगा  कि  इस  विभाग  को  बहुत  तत्परता  से  काम  करना  होगा  क्योंकि  देश  के  सारे  विकास

 का  काम  इस  विभाग  के  कार्य  कलाप  पर  निर्भर  करता

 सबसे  पहले  विधि  व्यवस्था  की  बात  इस  प्रतिवेदन  में  यहीं  नहीं  बताया  गया  है  कि

 प्रति  सैंकड़े  कितनी  पुलिस  की  व्यवस्था  हमारे  देश  में  तरह  तरह  की  पुलिस  की  व्यवस्था

 लेकिन  प्रति  सैंकड़ा  कितनी  इसका  आंकड़ा  नहीं  दिया  गया  मगर  हम  लोगों  का  जहां  तक
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 है  उसके  अनुसार  दुनिया  के  जितने  देश  हैं  उनके  यहां  विधि  व्यवस्था  के  लिए  जितनी  पुलिस

 की  व्यवस्था  हमारे  हिन्दुस्तःन  में  उसकी  तुलना  में  बहुत  कम  है  जबकि  हमारा  यह  देश

 शील॑  देश  है  |  किसी  भी  व्रिकाशशील  देश  में  समस्याएं  पैदा  होती  हैं  और  होती  रहेंगी  ।  हम  जो
 विकास  का  वगम  अपने  देश  में  करते  मान  लीजिए  जेतते  हम  भूमिहीनों  को  भूमि  देने  का  काम
 करते  उतके  लिए  हमने  भूमि  हृदबन्दी  का  कानून  पास  हम  जमीन  लेते  हैं  जमीन  बालों  से
 और  भूमिहीनों  को  उस  जमीन  का  वन्दोवस्त  करते  हैं  ।  वहीं  पर  विधि  व्यवस्था  की  बात  आ
 जाती  है  ।  जिनकी  जमीन  ली  गई  है  उनके  मन  में  आक्रोश  पंदा  होता  उनको  लगता  है  कि  इन
 मरीबों  को  देने  के  लिए  हमारी  जमीन  सरकार  ने  छीनी  उनके  साथ  वर्ग  की  बात  आ
 जाती  है  और  गृह  मन्त्रालय  का  काम  वहां  आ  जाता  विधि-व्यवर्था  बात  आ  है  ।
 श्रमिक  क्षेत्र  पर  छात्र  असन्तोष  का  आन्दोलन  प्रतिवादियों  का  आन्दोलन

 निर्वाचन  की  बात  लीजिए  और  यहां  तक  कि  जो  गांव-गांव  में  बिजली  पहुंचाने  की  बात  बह
 आप  जानते  हैं  कि  बिजली  के  तार  जो  फंलाए  जाते  उसकी  भी  चोरी  होती  ऊर्जा  की

 चोरी  अलग  होती  मैं  जानना  चाहता  गृह  मन्त्रालय  से  कि  यह  तरह-तरह  के  अपराध  करने
 वाले  विशेषज्ञ  जो  आ  गए  विशेष  ढंग  से  अपराध  जो  हीते  हैं  उनके  लिए  आपके  पास  क्‍या
 व्यवस्था  क्या  आपके  पास  कोई  यन्त्र  या  इस  तरह  का  हथियार  या  यन्त्र  इसके  लिए  प्रयोग  करने

 की  व्यवस्था  है  ?  क्या  इस  तरह  की  कोई  बात  आपने  सोची  है  ?  उसी  पुलिस  पर  यह  सारी

 देही  देते  हैं  जो  गांव  में  चोरी  हो  तब  भी  वही  बिजंली  के  तारों  की  या  ऊर्जा  की  चोरी  हो  तो

 उसको  भी  साम्प्रदायिक  दंगे  हों  उसको  भी  छांत्र  आन्दोलन  हो  तो  भी  वही  देखे  ।

 आश्विर  ये  तरह-तरह  के  अपराध  जो  हैं  उसके  लिए  क्या  आपने  अपने  पुलिस  विभाग  को  इस  प्रकार
 का  प्रशिक्षण  दिया  ह ैऔर  क्‍या  आपके  पास  इस  तरह  के  विशेषज्ञ  फिर  मैं  यह  भी  जानना

 चाहूंगा  कि  नगर  क्षेत्र  में  जो  अपराध  होते  हैं  ओर  देहूती  क्षेत्र  में  जो  अपराध  होते  हैं  दोनों

 अलग  प्रकार  के  होते  तो उसके  लिए  आपने  कया  व्यवस्था  की  है  ?  ७

 इसलिए  पहले  तो  आप  यह  करें  कि  जो  आपका  पुलिस  वल  है  उस  पुलिस  बल  को

 तम  यनंत्रों  से  लेंस  करें  और  उनको  प्रशिक्षण  हम  जानते  हैं  कि  आपने  रेलवे  में  जी०  आर०

 पी०  की  व्यवस्था  की  है  ।  एक  डिब्बे  में  घटना  होती  रहती  जी०  आर०  पी०  का  कोई  आदमी  कहीं
 किसी  डिब्बे  में  होता  वह  उसको  कंसे  नियन्त्रित  कर  सकता  है  ?  हम  यहां  दिन  रात  बात  करते

 पुलिस  विभाग  की  शिकायत  हैं  मगर  उनक्री  जो  कठिनाइयां  और  दिक्कतें  हैं  उनको  नजर
 अन्दाज  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  (  हम  लोगों  को  देखना  होगा  कि  समुचित  ढंग  से  वह  कास  कर

 सकें  उसके  लिए  वह  जो  यन्त्र  उनकी  जो  ताकत  है  पुलिस  बल  वह  जितनी  होनी  चाहिए  उस

 हिसाव  से  हमारे  पास  नहीं  है  ।  हरिजनों  पर  अत्याचार  होते  अब  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि

 पुजिस  उनको  रक्षा  हरिजनों  और  आदिवापसियों  के  गांव  जंगल  में  किनारे  पर  होते  हैं  ।  वह
 संचार  का  कोई  साधन  नहीं  कोई  सड़क  नहीं  है  ।  हमने  विकास  की  फ़क्रिया  प्रारम्भ  की  हम
 आदिवासियों  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  जो  लोग  नहीं  चाहते  हैं  कि  वे  विकास  करें  वे  उद

 पर  अत्याचार  करते  आज  यदि  वे  समुचित  मजदूसल  को  मांग  भी  करते  हैं  तो
 उस  पर  भी  संघर्ष

 होता  है  ।  तो  इसको  रोकने  के  लिए  आपने  कया  व्यवस्था  की  आपने  उनके  गांवों  तक  पहुंचने  के

 लिए  यातायात  एवं  संचार  के  साधन  का  विकास  नहीं  किया  रास्ते  ही  नहीं  बनाए  फिर  भी

 यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  पुलिस  के  आदमी  बहां  पर  मोजूद  *हें  और  उनकी  रक्षा  करें  लेकिन  वह
 किस  प्रकार  संभव  मेरा  निवेदन  है  कि  इने  सारी  जीजों  को  सर्वांगीण  रूस  में  देखना  होम
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 हभी  यह  काम  हो  सकता  है  अन्यधा  नहीं  ।  इसके  लिए  केवल  यह  कह  देने  से  काम  नहीं  चलेगा हि
 ग्रह  राज्य  सरकार  का  विषय  आपको  इसे  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  *

 अभी  हमारे  पूर्वंवक्‍्ता  ने  जैसा  बताया  आजकल  आरक्षण  के  खिलाफ  बहुत  आस्कोणण
 किया  जा  रहा  लेकिन  जी  लोग  हस  आन्दोलन  में  हैं  क्या  वे  आरक्षण  की  पष्ठभूमि  को  जाकशे
 हैं  कि  क्या  इसका  इतिहास  पूरा  पैक्ट  कैसे  हुआ  और  कंसे  आरक्षण  आया  लेकिन  इसको  बंखाये
 क्री  आज  कोई  समुचित  व्यवस्था  नहीं  है  ।  हमारे  लोग़  ही  आज  इसका  विरोध  कर  रहे  एक
 साहब  ने  कहा  क्रि  प्रोन्नति  में  आरक्षण  नहीं  होना  चाहिए  लेकिन  मैं  उनका  विरोध  करता  हूं  ।
 ब्रोन्‍्नति  में  भी  आरक्षण  इसलिए  होना  चाहिए  कि  आज  वहां  पर  प्रोन्नति  देने  के  लिए  जो  लोग  बैड़े
 हुए  हैं  उनके  भीतर  दिमागी  दुराग्रह  वे  दिमागी  तोर  पर  अभी  ऊपर  नहीं  उठ  सक़े  हैं
 भ्रापको  हस  संबंध  में  सैकड़ों  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जहां  पर  पूर्ण  रूप  से  सक्षम  होने  के  बाद  भी  जन
 लोगों  को  प्रोन्नति  इसलिए  नहीं  दी  गई  क्योंकि  प्रोन्नति  देने  बालों  के  दिमाग  में  दुराग्रह  इस्न
 लिए  यह  सरकार  का  कतंव्य  है  कि  उनके  लिए  प्रोन्नति  की  भी  व्यवस्था  करे  ।  भारत  के  प्राकौत्र
 समाज  में  तो  तरह-तरह  का  भारक्षण  प्रत्येक  जाति  के  लिए  आरक्षण  एक  क्षत्री  का  काय
 वैश्य  नहीं  कर  सकता  था  और  एक  वेश्य  का  काम  कोई  ब्राह्मण  नहीं  क़र  सकता  था  ।  इस  तरह  वे
 प्राचीन  समय  में  तो  पहले  से  ही  आरक्षण  चल  रहा  था  ।  अब  परिस्थितियां  बदल  गई  लोगों  के
 दिमाग  में  जो  बहम  है  वह  साफ  होना  इसके  लिए  सरकार  ने  बहुत  कोशिश  की  है  मौद  .

 हरिजनों की काफी प्रगति हुई है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं । हम गृह राज्य मन्त्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस संबंध में काफी दिलचस्पी से काम किया है उन्होंने बराबर अनुसूचित जाएि और श्रनुसूचित जनजाति सदस्यों की बंठक बुलाई हैं ओर उनकी राय ली है कि प्रकार विकाश कार्य को चलाया जाए | विशेष अंगीभूत विशेष मान्यता देने की व्यवस्था की गई हैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि आरक्षण को समाप्त करना हो तो उसके लिए आवश्यर होगा कि यहां पर जाति प्रथा को समाप्त किया जाए जिसके लिए कोई कोशिश नहीं को गई है । जाति के नाम पर आज भी दंगे होते रहते अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने को मांग की गई थी लेकिन उसके लिए कोई योजना नहीं केवल आशिक दृष्टि से देखने से काम नहीं चलेगा । ह इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी को सम्मान पेंशन दी है लेकिन आज़ स्थिति यह है कि स्वतन्त्रता सेनानी को अपनी पेंशन के लिए जगह-जगह ठोकरें खानी पड़ती जिन लोगों ने देश को स्वतन्त्र कराने के लिए अपने जीवन की बाजी लगाई उमको जचहू« जगह ठोकरें खानी यह उचित नहीं । इसके लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए । आप इनको 300 रु० देते इसको बढ़ाने की आवश्यकता मैं चाहूंगा कि आप उसर ध्यान दें । ु * , उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपने ' निर्वाचन क्षेत्र से वहुत-सी याचिकाएं प्राप्त हुई छत्हूँ बहुत-सी समस्याओं का सामता करना पड़ रह है । | द थी डूमर लाल बंठा : उपाध्यक्ष मैं एक बात कहना चाहता हूं । बोस यूत्री 247
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 छ््प  चलाए  जा  रहे  आप  विकास  के  अन्य  काम  जितने  भी  कर  रहे  उन  सबकी  इकाई

 पंचायत  पंचायत  में  इलेक्शन  काफो  दिन  हो  गए  मैं  आपसे  चाहूंगा  कि  आपने  भित्त

 हरहूं  से  राज्यों  के  निर्वाचन  लोक  सभा  के  निर्वाचन  के  बाद  उसी  प्रकार  पंचायतों  के  भी

 लिर्वाचन  करवा  दीजिए  ।  पंचायत  निर्त्राचन  के  बाद  जिला  परिषद्‌  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस

 सिर  विशेष  रुप  से  ध्यान  दें  ।

 क४
 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  ।  विरोधी  दलों  के  लोगों  ने  कहां  कि

 खुफियांगीरी  की  घटना  केवल  इसीलिए  क्योंकि  प्रधानमन्त्री  के  हाथों  में  सारी  शक्ति  केन्द्रित

 कहूंगा  कि  शक्ति  जहां  केन्द्रित  होनी  चाहिए  वह  लेकिन  यह  राष्ट्रीय  प्रश्न  है  और

 द्ेसमें  जो  भी  लोग  पकड़े  गए  उनके  साथ  विरोधी  दल  के  लोगों  की  सहानुभूति  नहीं  हौनी

 क्लोहिए  ।  इन  लोगों  को  कड़ी  से  कड़ी  सजा  मिलती  कि  उंनके  पक्ष  में  बातें  करनी

 चाहिए  ।  प्रधान  मन्‍्त्री  जी  चाहते  हैं  कि  राजनीति  से  गनन्‍्दगी  दूर  राजनीतिक  जीवन  स्वच्छ  हो
 और  इस  दिशा  में  उन्होंने  जो  कदम  उठाए  मैं  उनका  स्वागत  करता  हूं  ।

 ब्फ्  न
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त

 करता  हूं  ।
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 ४४  श्री  ई०  अम्ग्रापु  रेडशो
 :  मैं  मन्त्रालय  को  पुनर्मृठिंत  करने

 का  सुझाव  देने  कां  साहस  कर  रहा  हूं  ।  इस  समय  गृह  मन्त्रालय  में  अनेक  अमेल  विषयों  का  मिश्रण

 हैँ  गया  है  ।  उसकी  छवि  विश्वरूप  जंध्री  हो  गईं  है  यह  बड़ा  विस्मयकारी  भी
 मैंने  पुनगंठन  करने  का  सुझाव  इसलिए  दिया  है  जिससे  कि  गृह  मन्त्रालय  का  अपना  पूरा  यान  कानून
 और  भारत  की  अबण्डप्रा  और  एकता  और  आल्तरिक  सुरक्षा-को  बनाए  रखने  ओर  उच्च
 कोटि  के  उन  आपराधिक  मामलों  को  निपटाने  के  कार्यों  की  तरफ  लगाए  जिनके  कारण  राज्यों

 उपक्रमों  और  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  को*्मारी  वित्तीय  हानि  होती  है  ।

 राजभाषा  कार्यान्वयन  और  जनगणना  से  संबंधित  विषय  शिक्षा  मन्त्रालय  को  दिए  ज॑

 सकते  हैं  ।  इसी  दिल्ली  को  छोड़कर  शेष  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  का  कार्य  भी

 किसी  प्रथक  मन्त्रलय  को  सौंपा  जा  सकता  ओर  प्राकृतिक  आपदाओं  एव
 आनवकंत  आपदाओं  के  शिकार  लोगों  के  पुनर्वास  का  कार्य  तथा  हजारों  बेरोजगार  युवकों  को

 आर  दिलाने  का  कार्य  किसी  दूसरे  मन्त्रालय  को  सौंपा.जा  सकता  इसी  तरह  अनुसूचित  जाति
 आर  अनुसूचित  जनजाति  एवं  अल्प  संख्यकों  से  संबंधित  योजनाओं  कार्यान्क्ति  करने  का  मामला
 किसी  प्रथक  मन्‍्त्रालय  को  सौंपा  जा  सकता  जो  उसे  अधिक  अच्छी  तरह  कर  सकेगा  ।

 मेरा  नम्र  निवेदन  है  कि  गत  दशक  के  दौरान  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  कार्य  में

 बहुत  अधिक  परिवर्तन  हुआ  बहुत  ही  ऊचे  स्तर-के  जिसका  पता  नहीं  चल  पा  रहा  हैं
 जे  संबंधित  जटिल  और  घनी  भूत  समस्या  से  निपटने  के  लिए  भो  गुंह  मन्त्रालय  को  अलग  से  ध्यान
 देने  की  आवश्यकता  कल  ही  हम  लोग  सेठिया  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  ऐसे  अनेक  सेठिया
 हैं  जो  छिपे  पड़े  हैं  ओरोर  जिनका  पता  नहीं  चल  पाया  वास्तब  गृह  मंत्रालय  तथा  विभिन्‍न
 विभागों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  लेबा  परीक्षाਂ  प्रतित्रेददों  को  यदि  देखा  जाय  तो  पता  चलेगा  कि
 कितना  अधिक  घाटा  हुआ  भोर  हमें  यह्‌  भी  पता  चलेगा  कि  कितने  करोड़  रुपए  का

 ५
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 दुर्पयोग  ओर  अपकरण  किया  गया
 जिसका  पता  नहीं  चल  रहा  मेरा

 सुझाव  है  कि  यहीं  एक  ऐसा  उचित  समय  है  जबकि  ग्रह  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  विभिनत  विपयों  को
 विभिन्‍न  मंत्रालथों

 में
 विधक्त  किया  जा  सकता  है  और  कानून  और  अपराध  और  अपराध

 तीति.से  संबंधित  विषयों  को  गृह  मन्त्रालयं  को  सौंपा  जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  कानून  और  व्यवस्था  बनाए  रखते  का  संबंध  मैं  कह  सकता  हुं  इसमें  हम  पृूर्णवः
 असफल  रहे  हैं  और  वास्तविंकता  तो  यहं  है  कि  राजधानी  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  जो  ह॒त्यां

 उसका  कारंण  ही  सुरक्षा  उपायों  की  कमिग्रां  थों  अथवा  यों  कहा  जाय  कि  सुरक्षा  कर्म  चारियों
 |  वफादारी  में  कमी  थी  ओर  उसके  बारे  में  बहुतं  कुछ  कहा  जा  सकता  इसके

 धानी  में
 जो  अगाजकता  जिसके  कारण  अनेक  निर्दोष  व्यक्ति  मारे  इसके  बारे  में  बहुत

 कुछ  कहा  जा  सकता  है  |  समा  में  प्रस्तुत  किए  गए  प्रतिवेदन  उसके  बारे  में  कुछ  भी

 ह्वीं  कहा  गया  है  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  उमके  बारे  में  कुछ  भी  क्‍यों  नहीं  कहा  गया  है  भीर  यह

 बहुत  ही  महत्वयूगं  बात  है  कि  गृह  मन्त्रोलय  की  पुलिपत  प्रणाली  की  प्रमाणित  अकुशलता  के  कारण

 जो  भी  दुखान्त  घटनाएं  हुई  उत्तके  प्रति  कोई  भी  व्यक्ति  जिम्मेदारी  लेने  को  तैयार

 नहीं  .

 किन्तु  उससे  भी  अधिक  दुःख  को  बात  है  कि  प्रतिवेदन  में  सच्चाई  पर  किस  तरह  पर्दा

 डाला  गया  है  और  तथ्यों  को  जिप्त  प्रकार  तोड़ा-मरोड़ा  गया  वहू  नितान्त  आश्चयंजनक

 मैं  इसे  पढ़ता  हूं  जिससे  सभा  को  पता  चल  सके  कि  तथ्यों  को  किस  प्रकार  गलत  ढंगसे

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  जो  कुंछ  कहा  गया  है  वह  निम्नलिबित  है  :--

 प्रधान  की  हत्या  के  बाद  जो  उपद्रव  हुए  तथा  जो  भंवानक  अफवाहें
 उसके  कारण  अनेक  सिद्ध  परिवार  स्थानों  से  पंजाब  चले  गए  ।  इस  देशास्तर

 गमन  को  हतोत्स।हित  करने  के  लिए  संश्रंधित  राज्य  सरकारों  को  सिखों  की  सुरक्षा  के  लिए
 कदम  उठाने  की  सलाह  दी

 इसके  पछ़ेते  से  ऐसा  पता  चलता  है  कि  केवल  अऊ़वराहों  के  कारण  सिख  राजधानी  और  अन्य

 स्थानों  से  भाग  गए  ।  यह  बड़े  आश्चर्य  की  बात  है  कि  इस  तथ्य  का  उल्लेख  तक  नहीं  किया  गयाਂ है
 कि  उने  पर  विजेकहीन  आक्रमण  किया  गया  और  उनकी  ह॒त्याएं  की  गईं  ।  5

 ॥॒  यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  गृह  मन्त्रालय  न  तो  सच्चाई  का  सामना  कर  सकता  है  और  न

 उसमें  सठचाई  का  सामना  करने  का  साहस  है  ।  अन्य  देशों  कम  से  कम  उच्चरुथ  व्यक्ति  अंपैता

 नैतिक  उत्तरदाथित्व  तो  निभाते  किन्तु  यह  आश्चय  की  बात॑  है  कि  सुरक्षा  के  प्रति  बरती  गईं  दरेस
 Sarat  भारी  कमी  का  उत्त  रदायित्व  किसी  भी  व्यक्ति  ने  नहीं  नतो  किसी  अ्यक्ित  ने  त्यार्ग-पैज

 दिया  और  न  किसी  व्यक्ति  ने  अपने  को  उत्तरदायी  ठहराया  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  मैं  किसी  ध्यगित
 को  इसका  लक्ष्य  बनाना  चाहता  हूं  किन्तु  यह  सच्चाई  है  कि  जिस॑  प्रकार  कोई  भी  अयकित  ईस *

 प्रत्यक्ष  हादसे  के  बारे  में  कोई  उत्तर  नहीं  चाहता  बहू  आएबयमंजनक  है  गुह  मंत्रालय

 के  उच्चतम  अधिकारियों  की  ईमानदारी  का  यही  मानदण्ड  है  तो  इसका  वास्तविक  अर्थ  यह  है  कि
 हम  ऐसी  स्थिति  में  भा  गए  हैं  जिस  स्थिति  मैं  हमें  उन  लोगों  को  श्रत्यनिष्ठा  ध्लौर
 विश्वसनीयता  के  प्रति  बिन्तित  होना  जो  मंत्रालय  और  पुलिस  वालों  का  संचाबत  क्र

 +
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 इस  बात  का  उल्लेख  किया  गया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  साम्प्रदायिक  दंगे  हुए  हैं  ।  पंजाब :
 में  उग्रवादियों  की  गतिविधियों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  पिछले  वर्ष  ही  इस  सभा  ने

 क्षेत्र  विशेष  अधिनियमन  का  नाम  का  एक  विशेष  अधिनियम  पारित  किया  है  जो  1984  में
 प्रभावी  हुआ  था  ।  दुर्भाग्यवश  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  गेया  है  कि  इस  अधिनियम  के  अधीन
 कितने  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लिया  ग़या  और  उसके  क्‍या  परिणाम  मेरा  सुझाव  है  कि
 इस  अधिनियम  को  उने  क्षेत्रों  में  भी  लागू  किया  जाना  चाहिए  जहां  चिटुकाल  से  साम्प्रदायिक
 भशान्ति  बनी  हुई  है  ॥॥

 सातवीं  लोक  सभा  ने  अपना  अंधिकांश  समय  असम  और  पंजाब  पर  चर्चा  करते  हुए  बताया

 उन्हीं  समस्याओं  की  चर्चा  अब  भी  जारी  मुझे  आशा  है  कि  ये  दो  राज्य  गृह  मन्त्रालय  के

 लिए  न  ठीक  होते  वाली  तथा  दीघंकालीन  बीमारी  नहीं  बनेंगे  ।  मुझे  आशा  है  कि  असम  और  पंजाब

 को  समस्याएं  सुलझ  जाएंगी  ओर  प्रधान  मन्‍्त्री  का इन  समस्याओं  को  सुलझाने  के  प्रयास  भी  कुछ
 कल  निकलेगा  ।  हम  प्रार्थना  करते  हैं  कि  वह  अपने  हर  प्रयत्न  में  सफल  होंगे  ।  हमें  आशा  है  कि  कम

 से  कम  अगले  बजट  सत्र  तक  ऐसा  अवसर  नहीं  आएगा  कि  हमें  पंजाब  ओर  असम  समस्या  पर  फिर

 से  चर्चा  करनी  पड़े  ।  *

 राज्य  सरकार  और  सरकारी  संस्थानों  की  निध्ियों  का  दुरुपयोग  ओर  दुविनियोजन  से  संबद्ध

 भपराधों  के  बारे  में  कहते  यह  उल्लेखनीय  है  कि  वहां  प्रगति  ओर  समृद्धि  के  साथ-साथ  अपराधों

 में  भी  भारी  वृद्धि  हुई  इस  समस्या  से  कड़ाई  के  साथ  निपटना  होगा  ।  केन्द्रीयू  जांच  ब्यूरो  ही

 एक  ऐसा  साधन  हैं  जो  इस  प्रकार  के  अपराधों  की  छानबीन  करता  यह  अपराध  अंब्र  एक

 अन्तर्राष्ट्रीय  मांमला  बन  गया  है  और  इसमें  विदेशी  भी  भाग  ले  रहे  दवाइयों  में  हेराफेरी
 तस्करी  करना  और  ये  सब  बातें  अब  ऊचे  स्तर  पर  हो  रही  हैं  और  इन  अपराधों  में  जिन  व्यक्तियों

 का  हाथ  वे  बहुत  ही  सभ्य  और  सफंदपोश  व्यक्ति  इंसलिए  इसे  समस्या  से  निपटने  के  लिए

 या  दुष्टिकोण  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।  दुर्भाग्यवश  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के
 पास  इस  समस्या  से

 जिपटने  के  उपकरण  ओर  विशेषज्ञता  नहीं  मुझे  खेद  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कोई  भी  प्रशंसनीय
 #  कार्य  नहीं  नहीं  किया  है  ।  यदि  कोई  किया  है  तो  मुझे  आशा  है  कि  मत्त्त्री  जी  मुझे  उसके  बारे  में

 बताएंगे  ।  मैं  एक  साधारण  नागरिक  के  नाते  अपितु  एक  वकील  के  नाते  यह  बात  कर  रहा  हूं
 जो  गत  25  वर्षों  स ेआपराधिक  मामलों  का  वकील  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  तंयार  किए  गंए

 अमेक  मामलों  के  सिलसिले  में  मैं  स्वयं  उ  स्थित  हुआ  अधिकांश  मामले  न्यायालय  में  निर्थक

 हुए  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  उनमें  से  अधिकांश  मामलों  में  व्यक्ति  छूट  मुझे  प्रसन्नता

 यदि  वे  प्रमुख  व्यक्तियों  के  ऐसे  मामलों  की  सूची  प्रस्तुत  करें  जिनमें  सजा  हुई  हो  |  इस

 बहुनू  पर  मैं  केवल  श्री  एन०  एस०  सकक्‍सेना  द्वारा  लिखित  लेख  का  एक  पैरा  उद्धरित  करना  भाहूंगा
 भो  आज  ही  ढाइम्स  आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  हुआ  है  :--

 दुनिया  का  विचार  है  कि  केन्द्रीय-जांच  ब्यूरो  एक  प्रतिष्ठित  अभिकरण  है  जिसमें

 भारत  भर  के  पुलिस  कर्मी  काम  करने  की  लालायित  रहते  हैं  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  अनेक

 इ्थों  से  केग्दरीय  जांच  ध्यरों  को  ऐसे  अंधिकारी  नहीं  मिल  पाये  हैं  जो  इसके  काम  करने  के

 ईछुक  हीं  जौर  अतेक  पद  थर्गों  ते  रक्ति  पड़े  ऐसी  स्थ्रिति  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  प्रायः  दूसरे
 स्तर  के  अधिका री  प्रतिनियुक्ति  पर  प्राप्त  होते  हैं  भौर  कम  योग्य  व्यक्तियों  के

 साथ-साथ  केन्द्रीय  बंध

 ध्थ
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 ब्यूरो  और  राज्कों  के  गुधाकर  जिज्ञामों  ने  धंद्रिरप्त  लिष्ठा  वाले  अधिकारियों  को  भी  रख  लिया  |  इन
 सभी  बातों  पर  तत्काल  हयात  देसें  की  आवश्यकता  इस  पदों  को  ईमानदार  जांच  अधिकारियों

 के यौग्प बताया जाय जिससे कि कैल्द्रीथ जांच ऋूूरो के अध्यक्ष तथा राज्यों के गृप्तंचर विभागों के अभ्पक्ष अपना जाल ध्याषेक हूप से फंसा श्षकोें ।” मैं इस लेखक की टिप्पणियां से सहमत हूँ और मुरा सुझाव है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सांथ-साथ गृह मंत्रालय स्तर पर एक अभियोग निदेशालय होना जिसके अध्यक्ष ऐसे न्यायविद जो आपराधिक मामलों कै विशेष॑ेज हाँ क्योंकि ऐसा होने पर ही यह विश्वास पैदा होगा कि केन्द्रीय जाँव॑ ब्यूरी कौ राजभैतिंक विरोधियों के विरुद्ध बदले की भावना पूरी करने कै लिए एक राजनैतिक उपकरण के €प॑ में उपयोग मैं नहीं लाया जा रहा है । अब मैं केन्द्र-राज्य संबंध के सरल मुद्दे के बारे में कहता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए यथपि स्ररंकारिया आमोगस है किन्तु इस समस्या का ठत्काल समाधान होना चाहिए । में जब संविधान लागू हुआ था और जब सूची एक और दो लागू की गई तब भारत की स्थिति और थी .।. उस समय यह देश एक खेतिहर देश था । उस सभय कोई उद्योग नहीं था । उत् समय कोई वाणिज्य नहीं था । किस्तु इन तीन दशकों के दौरान अनेक परिवर्तन हुए हैं और सूची एक दो में उल्तिखित मदों से संबद्ध मानदण्डों में आमूल-चूल पविर्तन द्वो गया है और सभी राज्य निश्चित रूप से यह महसूस हैं कि वे इतने कमजोर हों गए हैं कि संविधान के परिचज्छेद [५ के अन्तगंत उल्लिब्िित अपने अर्थात नीति निदेशक सिद्धांतों को:पूरां करने में वे असमर्थ वे किसी भी नीति निदेशक सिद्धांत को कार्यान्िवित करते में असमर्थ इसके बारे में मेरा एक सुझाव राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में बहुत आलोचना होती रही इसलिए मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री के पद से हटाये गये व्यक्तियों को ओर हारे हुए संसद लदस्यों की राज्यपाल नियुक्त न किया माननीय लेखकों और मदह्दान कलाकारों को भी राज्यपाल कै पद पर नियुक्त किया जा सकता जिससे कि राज्य के लोग यह महसूस कर सकें कि बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति राज्य के संवेधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है ओर वे लोग उससे प्रेरणा ले इस सम्बन्ध में मेरा समर निवेदन है कि इप माभलैं में अमरीका का उदाहरण अपनाया जाय । यहां तक कि विपक्षी दलों के साहसी और श्रद्धेय नैधा को भी राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता बशर्ते वह इस्र पद को स्वीकार इससे भारत के संघीय स्वरूप को बल इन शब्दों के साथ मैं अप॑ना भाषण समाप्त करता हूं । ६्पाण्यक महोदय : अभी ।5 मबनोव शदस्यों को ओर बोलना है | मंत्री जी 6 बजे उत्तर देता चाहते मेरा अनुरोध है लि सदस्य समय स्रीमा का ध्यान रख अर्थात प्रत्येक सदस्क 5 ओर 6 जिमट श्षक का कमय इकती अधिक की राम प्रेकाश : डिप्टी शवीकर होम मिनिस्ट्री की जो डिमाण्ड्स होऊस में ₹खीं गईं मैं अनंका समर्थन करता मैं समझता हूं हिमाण्ड्स में काफी परिर्गतन किए गए इसके सिएं मैं आपको मुरादीबाद पेश करता हूं | यहां पर भंम्बर साहेबान ने पंजाब समस्या के मुत्तालिक काफ़ी धर्चा की | मैं भरी कुछ आपकी ओेदी में अर्ज करना चाहता हूं । 353
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 मेरा  क्षेत्र  अम्बाला  पंजाब  के  साथ  मिला  हुआ  पंजाब  कीਂ  अच्छी  तरंह  से  समझता  हूं
 ओर  जानता  हूं  कि  वहां  क्या  हो  रहा  है  और  क्या  होना  चाहिएं।॥  यहां  पर  हमारे  कई  सदस्यों

 ने  अकाली  नेताओं  से  अपील  की  है  कि  समंझोता  कर  लें  और  पंजाब  को  हालत  को  सुधोरें  ।
 लेकिन  मैं  आपसे  यह  कहना  चाहता  कि  इृतਂ  अकालियों  के  द्विमाग  के  अन्दर  उस  समझोते  का

 प्वाल  ही  पेदा  नही  होता  ।  *******  पिछले  दिनों  हमारी  सरकार  जितने  उमप्रवाद्री  लीडर

 जैलों  में  बंद  उनको  कर  इसलिए  _  कि  शायद  पैंजाबव  का  वातावरण

 सुधर  जाए  ।  हुआ  क्‍या  -।  बढ़ता  ही  ूैपों-ज्यों  दबा  कीਂ  जंसे  ही  अंकाली
 जेल  से  बाहर  उन्होंने  बंसी  ही  बोली  वोलनी  शुरू  कर  दी  जंत्ता  पहले  बोलते.थे  ।

 इसलिए  उन  लोगों  के  साथ  कसा  सलूक  किया  जब  वे  किसी  बात  पर  ध्यान  नहीं
 अपीत  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देते  ।  जब  भी  हूंमारी  सरकार  की  तरफ  से  या  हमारे  किसी  मंम्बर

 साहबान  की  तरफ  से  या  हिन्दुस्तान  के  लीडर  का  ब्रेरफ  से  उनेसे  कोई  अपील  की.जा  रही  है  या

 बातचीत  का  प्रस्ताव  किया  जाता  तेभी  एक-नं-एक  कत्ल  हो  जाता  मडंर  हो  जाता  है  या
 गोली  चल  जाती  है  ।

 इत्तपाक  से  यहां  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  बेठे  हुए  मैं  उतसे  विनती  करना  चाहता  हूं  कि

 इनके  साथ  किसी  प्रकारं  को  नर्मी  का  बर्ताव  न  किया  इनके  सामते  कोई  अपील  न  की  जाए
 बल्कि  जो  कुछ  आपने  निर्णब  लिया  उसके  अनुसार  आप  चलिए  ओर  पंजाब  के  अन्दर  इलैक्शन्स

 करवा  इये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  मुल्क  को  खुशकिस्मती  है  कि  हमें  इस  मजबूत  ओर  युवा
 प्रधानमंत्री  मिला  जिससे  हमें  काफ्री  उम्मीदें  हैं  और  पक्का  विश्वास्त  है  कि  हमारा  देश  प्रगति

 लोगों  के  जीवन  में  सुधार  आयेगा  और  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  जितनी  बेईमानी  ओर
 करंप्शन  होता  वह  सब  खत्म  हो  जाएगा  ।  मुझे  पता  है  जिस  वक्‍त  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  ने
 देश  की  बागडोर  अपने  में  संभाली  उप  बक्‍्त  ,  मुल्क  की  क्‍या  हालत  थी  ।  जिन  जालिमों
 ने  हमारी  नेता  इन्दिरा  जी  की  हत्या  की  उसके  बाद  कंयाਂ  हुआ  सारे  देश  में  और
 अराजकता  का  वातावरण  फैल  गया  अरऊरातफरी  फैल  गई  एक  ओर  उनकी  मां  की  लाश
 कोठी  के  अन्दर  पड़ी  हुई  दूसरी  ओर  सारी  दिल्ली  में  भ्राग  लपटें  लगो  हुई
 वक्‍त  उन्होंने  जिस  सूझ्ष-बूप्त  ओर  व्यक्तित्व  का  परिचय  देते  हुए  सारी  हालत  को  काबू  में

 वहू  सारी  दुनिया  के  लिए  बहुत  मिंसौल  बन  गया  समय  एक  प्रधान
 मंत्री  के  सामने  इतने  बड़े  मुल्क  को  अमनो-अर्मान  का  प्रश्न  हो  गया  था  और  दो  दिनों
 के  अन्दर  उन्होंने  जिस  तरह  से  हालत  को  उसका  कहाँ  दूसरा  उदाहरण  नहों  मिलता  ।
 उप्तके  बाद  उन्होंने  एलान  किया  कि  हिन्दुस्तान  से  गुरंबत  को  हटाया  चोरी

 ब्लोकंमोर्कोटंग  और  जुहेम  को  हमेशा-हमेशा  के  लिए  खत्म  किया
 तमाम  मुल्क  ने  इनकी  बात  को  माना  इसको  अपने  घ्िर-भायथे  पर

 लेकिन  यहां  मैं  आपसे  निवेदन  करणा  .  चाहता  हूं  कि  कॉग्रेस  का  राज  यहां  आज  से  कईं  बेषों
 से  है  ओर  कांग्रेस  राज  में  ,  ही  गरीब  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  उत्थान  के  उनके  जीवन

 .  स्तर  को  सुधारने  के  लिए  योजनाएँ  बनाई  स्क्रीयें  बनीं  ओर  काये  हुअ७  इसके  स्राथ-साय  हम
 यह  भी  देख  रहे  हैं  कि  जहां  हमारी  सरकार  इनके  उत्थान  के  इनको  सहायता  पहुंचाने  के  लिए

 कुतसंकल्प  इनके  लिए  योजनाएं  तो  बन  जांतो  हैं  हमारे  हमारी  कैबिनेट  ओर
 अनन्त  बय  ++  ्+  नमन
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 योग्य  जी  योजनाएं  बताते  लेकिन  इम्पीमेंटेशन  स्तर  पर
 काते  उनकी  हम्तारेःक्ाफिसिर  लाशू  होने  देखे  ।.  मंत्रालयों  में  हमारे  यहां  जितने  सैक्रेटरीज  या

 धूसरे  ग्यूरोकेट्स  बंढे,हैं,;इनुक्रे  दिमाग  गरीबों  के  प्रति:कोई  हमदर्दी  नहीं  यही  वजह  है  कि
 दुनियां  भर

 की  योजनाएं  बनाए  जाने  के  दुनिया  भर  का  पैसा  ख्ं  किए  जाने  के

 दुनिया  भर  का  दिमाग  लगाने  के  इन  लोगों  कोन्वह्‌  लाभ  अब  तक  नहीं  मिल  जो
 लाभ  हमारी  सरकार  देना  चाहती  है  |  उनमें  स ेकोई  भी  योजना  सिरे  नहीं  चढ़ती  ।  उसका  सबसे  बड़ा
 कारण  हमारी  ब्यूरोक्रेतती  की  ठोके  इंग  से  काम  न  करना  अभी  भी  हमारे  गरीब  हरिजन
 ओर  आदिवासी  दुख  तकलोफे  सह  रहे  सड़  रहे

 जहां  .  तक  हरिजनों  ओर  पिछड़े.वर्ग  ख्पेगों  को  सहूलियतें  देने  का  प्रश्न  हमारी  कई
 साथियों  ने  यहां  आरक्षण  की  चर्चा  करते  हुए  कहा  कि  उनको  आरक्षण  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  मैं  उनसे

 चाहता  हुं  कि आज  से  70  या  ६0  साल  पहले  इंस़  मुल्क  में  हरिजनों  की  क्या  हालत  थी  ।  उनको

 पशुओं  से  भी  बदतंर  समझा  जाता  उनसे  पशुओं  का-सो  व्यवहार  किया  जाता  लोग  एक

 कुत्ते  को  तो  प्यारं  करते  थे  लेकिन  एक  शांद्र  एक  हरिजन  से  नफरत  करते  उनके  ऊपर
 सदियों  से  इतना  होता  रहो  है  कि  जिसका  वर्णन  नहीं  किया  जा  यदि  स्वतंत्र  भारत
 में  उनको  अब  थोड़ी-बहुंत  रियायतें  मिल॑  -  रिजर्वेशन  मिल  गया  जो  बिल्कुल  आटे  में  नमक  के

 बराबर  आप  स्वयं  देख  लीजिए  कितने  हरिजन  संविस  में  बले  गये  कितने  लोग  अफसर  बन

 गए  और  कितने  लोगों  को  कोई  दूसरा  लाभ  मिल  गया  ।  वह  लगभग  कुछ  भी  आटे  में  नमक

 बराबर  सक्सिज  में  आरक्षण  के  मामले  में  आज  भी  बेकलोग  आपको  हर  कंडर  में  मिलेगा  ।

 आप  लोगों  से  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  कितते  हरिजन  आज  आई०  ए०  एंस०  या  आई०  पी०  एस०
 को  सर्विस  में  मेरे  ख्याल  में  हाडंली  टू  टू  थी  परसैंट  लोग  भी  नहीं  होंगे  ।  इससे  ज्यादा  नहीं

 इसलिए  मैं  प्रधानमंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  एण्ड  शेड्यूल्ड  ट्राहब्स
 के  लोगों  को  रिजवेशन  दिए  जाने  हेसु  ऐसे  उठाए  ताकि  कोई  उन  नियमों  का  उल्लंघन

 न  कर  आप  उसको  चैक  करें  कि  कित  डिपार्टमेंट  में  कौन-सा  आफिसर  ऐसा  है  जो  हरिजनों

 को  रिजर्वेशन  नहीं  देता  या  उनकों  प्रोमोशन  नहीं  देता  ।  आप  ऐसे  अफसरों  को  सजा  दीजिए  ।

 जब  तक  आप  एडमिनिस्ट्रेशन  में  बंठे  चोर  किस्म  के  लोगों  को  सजा  नहीं  देंगे

 तब  त्तक  आपकी  योजनाएं  पूरी  तरह  से  इम्पलीमेंट  नहीं  हो  सकतीं  और  भाप  जिस  उद्देश्य  से  उन्हें

 बनाते  आप  उन  उद्देश्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  मैं  हरियाणा  में  होम  मिनिस्टर  जब

 मैंने  देखा  कि  हरियाणा  में  करप्शन  ज्यादा  होने  बेईमानी  होने  लगी  तो

 मैंने  वहां  के  चार  पांच  डी०  एस०  पीज०  को  सस्पेंड  कर  10-15  थानेदारों  को  सस्पेंड  कर

 दिया  ।.  इसलिए  कोई  चिन्ता  की  बात  आपको  भी  कुछ  सख्त  कदम  उठाने  जब  तक

 आप  ऐसे  कदम  नहीं  उंठाएंगे;तब  तक  काम  नहीं  चलेगा  ।

 मैं  थोडी-सी  बात  के  मुताल्लिक  कहना  चाहता  हूं  जो  मजारे

 50-50  साल  से  किसी  जमीन  पर  काश्त  करते  हैं  उनका  रोजगार  यही  उनको  उजाड़ा  जा  रहा

 इसमें  बढ़े  लोगों  के अलाबा  असफर  भी  श्यमिश्न  वहां  के अफसर  पैसा  रिश्वत  सेकर

 न  ग्ररीबों  को  बेदअल  कर  देते  हैं।जो  अपने  खून  पसीने  से  मेहमत  करके  काम  करते  उनकी  एक
 उम्िनट  में  ही  जमीन  छीन  ली  जाती  उनका  सब  द्ुछ  बर्बाद  कर  दिया  जाता  वह  लोग  रोते

 उनको  कोई  सुनमे-बाल्ा:नहीं  .
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 इसके  साथ-साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  पंजाब  में  जो  उन  जोगों  के  खिलाफ  योलता
 उसको  हिट-लिस्ट  में  रख  दिया  जाता  हमारे  हश्यिाजा  के  शुरुयब्ंत्री  और  मुझे  दोनों  को

 हिट  लिस्ट  में  लिया  हुआ  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  भामज़  में  आावकों  देखता  चाहिए  और  इसका
 :  कोई  प्रवन्ध  करना  चाहिए  ।  :

 इतनी  बात  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 शो  नरेश  चण्र  लतुर्ववी  अआददणीय  प्रपफ्रयक्ष  मैं  आपको  धत्यवाद्
 देता  हूं

 कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  पुकारा  ।  माननीय  गृहमंत्री  जी  ते  जो  रिपोर्ट  पेश  की  है
 ओर  गृह-मंत्रालय  की  जिन  मांगों  को  उठाया  उनका  मैं  हादिक  समर्थन  करता  मैं  गह  मंत्री  का
 भी  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  इसलिए  भारत  के  विशाल  भाग  में  जौ  शांति  ओर  व्यवस्था
 के  लिए  कार्य  किये  वे काफी  सराहनीय

 असम  और  पूर्वोत्तर  क्षेत्रों  की  समस्याएं  बड़ी  शालोनता  के  साथ  उन्होंने  नियंत्रण
 की  इसके  लिए  भी  मैं  उनको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 मैं  देश  के  कृषि  मंत्री  सरवार  बूदा  सिह  को  भरी  देना  चाहता  हूं  कि  जिन्होंने  अकाजी
 प्ताम्प्रदायिकता  के  सामने  झुकते  से  इनकार  कर  दिया  और  को  वरीयता  दी  ।  ग्रन्थियों
 के  बुलावे  पर  उन्होंने  जाना  स्वीकार  नहीं  यह  एक  शरह  से  राष्ट्रीयता  का  ही  प्रदर्शन

 -  देश  के  बड़े  व्यक्ति  और  राजनीतिक  कार्येकर्ताश्ों  से इसी  बात  को  उम्मीद  की  जानी  चाहिए  |  अगर

 ऐसा  नहीं  होगा  ओर  अकाली  किसी  सिक्ष  को  गुरद्वारे  हिन्दू  को  किसी  मंदिर  मुखललमात
 मस्जिद  में  और  एंग्लो  इंडियन  गिरजे  में  इसी  तरह  बुलाते  जाएं  झौर  राष्ट्रीयता  को  ठुकराते  जाग्रे
 तो  इस  तरह  का  अधिकार  किम्ती  को  नहीं  धिलता  हमारे  वेश  में  श्री  राजीव  गांधों  के
 भहान  नेतत्व  राष्ट्रीयवा  की  जो  यह  घाशा  शुरू  हुई  यह  आगे  बढ़े  भौर  हमारी  राष्ट्रीयता
 दिनोंदिन  पुष्पित  और  पल्लवित  इस  प्रकार  की  झाम्पदायिकता  का  क्षरण  यह  हम

 चाहते  हैं  ।

 हमारे  मित्रों  ने  और  सब  बातें  कह  दी  मैं  निवेदन  करना  चाहुता  हूं  कि  एक  प्रश्न  भाषा

 का  भी  गह  मन्त्रालयं  से  सम्बन्ध  रखता  गृह  मन्त्राभय  के  द्वाश  शष्दीय  राष्ट्रीय

 सुरक्षा  और  राष्ट्रीय  एकता  के  इतना  बड़ा  काम  किया  जाता  भाषा  का  सम्बन्ध  भी

 राष्ट्रीय  एकता  से  जुड़ा  हुआ  सब  लोग  यह  जातते  हैं  कि  भाषा  के  बिता  त  साहित्य  संभव  है
 शिक्षा  मंभव  है  और  न  संस्कृति  संभव  वह  सारे  काम  जिस  देश्ष  में  नहीं  वह  देश  विकसित

 होने  का  दावा  नहीं  कर  सकता  है  ।

 हमारे  देश  का  संविधान  जब  सन्‌  1950  में  लागू  हुआ  उस  स्रमय  देश  की  राजभाषा

 सरकार  की  राजभाषा  हिन्दी  घोषित  हिन्दी  का  काम  निरन्तर  आगे  बढ़ना  चाहिए  उसके

 लिए  कई  प्राग्रधान  किए  गए  लेकिन  उतमें  से  एक  ही  आगोश  उसके  धाद  कोई  आयोग  नहीं
 अन  सका  ।  संविधान  में  विभिम्त  संशोधन  होकर  क्राम  और  इलट  15  बर्ष  का  समय  संविधान

 में  इसलिए  दिया  गया  था  कि  जो  लोग  बरसों  से  अंग्रेजी  में  काम  करते  आए  सम्हें  हिस्‍्दी  का

 भुहावरा  नहीं  इसलिए  उन्हें  कोई  दिक्कत  न  सग्‌  1950  से  1965  हो  19658  ले
 और  1980  से  1985  आज  हो  हमारे  इस  35  साल  के  कार  में  राष्ट्रभाषा  का

 सम्पूर्ण  भारतीय  भाषाओं  का  सवाल  उलटता  गया  मुझे  यह  कहने  में  भहुत  कष्ट  हौ

 256



 12.4%,  1907
 ”

 अनुदानों  की  1985-86  5-06

 जाए  —
 रहा  कि  हिन्दी  का  काम  जो  बढ़ना  चाहिए  सम्पूर्ण  भारतीय  भाषाओं  को

 विकसित  होकर
 सम्पूर्ण  देश  में  अपने  देश  को  वाणी  को  मुखर  करने  का  काम  संभाला  लेना  चाहिए  लेकिल  अभी  तक
 भी  बह  काम  नहीं  हुआ  आर्ज  भी  संविधान  में  मुख्य  भाषा  हिन्दी  अग्नेजी  गोग  भाषा  है
 लेकिन  व्यवहार  में  उसके  बिल्कुल  उलट  बात  दिखाई  देती  आज  भी  अंग्रेजी  मुए  भाषा
 अंग्रेजी  मुख्य  भाषा  है  और  हिन्दी  सह  भाषा  के  पद  पर  भी  दिखाई  नहीं  देती  आखिरकार  यह
 काम  कब  बदलेगा  ।  इस  उल्टी  गति  को  ठीक  करना  चाहिए  ।

 '  मैं  गृह  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करूंगा  कि  जितना  भी  हिन्दी  के  सम्बन्ध  मेंਂ  काम  आपके
 मंत्रालय  में  होता  उनकी  कोई  भी  चीजें  जो  उनको  रिपोर्ट  आती  उनमें  जो  सुझाव  आते
 उनका  कोई  कार्यान्वयन  नहीं  होता  ।  ,  i

 केन्द्रीय  हिन्दी  परिषद  जिसके  कि  अध्यक्ष  हमारे  प्रंधान  मन्त्री  जी  होते  उनकी  जो  रिपोर्ट
 आती  सुझाव  आते  हैं  उनका  भी  कांर्यान्वयन  नहीं  होता  ।  विधि  मेतत्रालय  में  हिन्दी  में  अ  नुवाद
 होकर  किताबें  3-3,  4-4,  5-5  वर्ष  बाद  वह  छपती  सच  बात  तो  यह  है  कि  हिन्दी  और
 भारतीय  भाषाओं  के  विकास  में  तब  तक  काम  होगा  जब  तक  आप  उसको  अनुवाद  की  भाषा
 बनाए  अनुवाद  की  भाषा  जब  बनती  है  तो  यांत्रिक  हो  ज़ाती  उसमें  स्वाभाविक  भाषा
 का  प्रवाह  नहीं  आता  है  ।

 आज  कम्प्यूटर  युग  आ  गया  कम्प्यूटर  को  कोई  भाषा  नहीं  होती  आधुनिक
 दृष्टि  से  देश  को  आगे  ले  जाना  चाहते  लेकिन  कुछ  लोग  टाइपराइटर  की  दिबेकत  कभी
 स्टेनो  की  दिक्कत  करके  भाषा  को  रोके  रहते  इसलिए  अगर  आप  हिन्दी  के  काम  को  विकसित
 नहीं  करेंगे  तो  अंग्रेजी  के  माध्यम  से  काम  हर  क्षेत्र  में  हम  कम्प्यूटर  को  ल्ले  जा  रहे

 सम्भवत:ः  हिन्दी  का  काम  और  पिछड़  जाएगा  और  अंग्रेजी  का  काम  आगे  बढ़  इसलिए
 कम्प्यूटर  की  भाषा  सें  इस  प्रकार  का  सुधार  होना  चाहिए  भोर  सच  बात  यह  है  कि  कम्प्यूटर  का

 आंधुनिकीकरण  करना  चाहिए  ।  आधुनिकता  यंही  होगी  कि  हिन्दी  और  भारतीय  भाषाओं
 में  उसंका  विकास  ॥॒

 हमारी  संसदीय  संसदीय  दल  जिसमें  हिन्दी  का  काम  कंसे  हो  रहा  है  यह  प्रश्न  पीछे
 रह  विदेशों  में  हिन्दी  का  विकास  कंसे  हो  रहा  द्सके  लिए  यहां  से  एक  प्रतिनिधिमंडल  गया

 उसकी  रिपोर्ट  क्या  उसके  सुझाव  क्‍या  आज  तक  किसी  को  पता  नहीं  चला  होगा  ।
 सुश्नाव  रिपोर्ट  आई  हो  तो  उस  सुझाव  में  हमारी  सरकार  ने  क्या  इसके  बारे  में  अभी  तक

 कुछ  पता  नहीं  चल  रहा  उसका  पता  चलना  चाहिए  ।  विदेशों  में  हिन्दी  की  क्‍या  स्थिति  है  हमारे

 दूतावासों  में  ओर  मैं  तो  कहता  हूं  कि  विदेश  की  चिन्ता  कम  सबसे  पहले  स्वदेश  की  चिन्ता
 करें  क्योंकि  भारतीय  भाषाओं  का  विकास  होगा  तो  अच्छा  हमारी  प्रादेशिक  भाषाओं  का
 प्रदेश  में  केन्द्रीय  भाषा  का  केन्द्र  मे ंआकर  प्रयोग  नहीं  होता  तो  उसका  कोई  अथें  नहीं  रह  जाता  ॥
 भाषा  के  मामले  में  कैसी  उल्टी  गति  चल  रही  मैं  इस  बारे  में  थोड़ा  ओर  निकेदन  करना  चाहता

 हूं  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  ने  एक  नया  निर्णय  दे  दिया  है  कि  जितने  भी  रिश्रर्ड
 करने  वाले  लोग  उतके  लिए  अंग्रेजी  का  ज्ञान  होना  जरूरी  उनके  लिए  अंग्रेजी  अनिवार्य  मैं
 जामना  चाहता  हूं  कि  जब  हिन्दुस्तान  को  80-90  विश्वविद्यालयों  में  हिस्दी  और  प्रादेशिक  भाषायें
 बना  दी  गई  जो  हिन्दी  में  एम०  ए०  करके  आए  उनसे  आज  पो०  एच०  डी०  ओर  डी०  शिट
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 ओ  जिए  अंग्रेजी  को  भनिवार्यता  की  मांग  करना  यह  उल्टी  दिशा  में  काम  करना  इस  ब्रकार
 हा  उल्ला  कार्य  करने  का  क्‍या  मतलब  होता  कुछ  विश्वविद्यालय  आयोग  कर  कुछ  काम

 क़रप्यूटर  कर  कुछ  काम  हमारे  यहां  की  ध्यूरोक्रमी  कर  कुछ  जिनकी  दच्छा  नहीं  होती  हैं
 स्वदेश  में  बाभ  करने  वह  कर  दें  तो  यह  सम्पूर्ण  देश  का  वातावरण  कंसे  बदला  कैसे

 झछस  काम  में  हम  सफलता  प्राप्त  करेंगे  मैं  गृह  मन्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  वह  भाषा  के  मांले  में

 सावधानी  बरतें  ।  यह  बात  समझ  लें  कि  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  वह  राष्ट्र  गूंगा  जिसकी  भाषा

 मुखरित  नहीं  है  ।

 एक  बात  ओर  जिसको  सारी  दुनिया  के  लोगों  ने  कहा  है  अगर  हम  अपनी  भाषा  को

 विकसित  नहीं  अपनी  भाषा  की  एकता  सुरक्षित  नहीं  रखते  तो  सम्पूर्ण  देश  की  एकता  को

 सुरक्षित  रखना  असम्भव  काम  इस  असम्भव  क्रांम॑  को  न  होने  इसको  संभव  भारतीय

 ्ांषा  को  बढ़ाकर  भीर  हिन्दी  को  केंद्रीय  भाषा  बनाकर  ।

 ६:50  स०  प०

 रद  डिछे  पीठासोन

 भरी  मतिलाल  हंंसदा  :  सभा  में  गृह  मन्त्रालय  की  सांगों  पर  चर्चा

 की  जा  रही  है  ।  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मैं  अपनी  बात  आदिवासियों  और  जनजातियों  की

 हैमस्याओं  तथा  सरकार  द्वारा  उनके  कल्याण  तथा  उत्थान  के  लिए  बनाई  गई  योजनाओं  तक  ह्टौ
 सीमित  रखूंगा  ।

 यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  37  वर्षों  बाद  भी  आदिवासी

 हर  दृष्टि  से  अपेक्षित  और  बहुत  पिछड़े  हुएँ  रहे  यद्यपि
 क्ेन्द्रीय  सरकार  ने  उनकी  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  बिकासीय  योजनाएं  तथा  अन्य

 स्कीम  बनाई  तथापि  शताब्दी  में  भी  अधिकांश  आदिवासी  अशिक्षित  तथा  सभ्यता  के  ज्ञान
 से  अनभिज्ञ  हैं  ।  यहां  तक  कि  आज  भी  उनके  ओऔर  उन  पर  अत्याचार  की  घटनाएं  रुकने  के
 इंयान  पर  बढ़  रही  हमारे  देश  के  कई  राज्यों  में  अदिवासी  स्त्रियों  के  साथ  बबंरतापर्ण
 बलात्कार  किया  जाता  है  |

 कं

 ह  अधिकांश  जनंजातियों  और  आदिवासियों  के  पास  अपनी  भूमि  नहीं  होती  ।  वे  अपनी

 आौविका  कमाने  के  लिए  दूसरे  लोगों  की  भूमि  अथवा  गेर  सरकारी  फैंक्टरियों  आदि  में  काम  करके
 नें  जीविका  कमाते

 आय  का  एकमात्र  ख्तोत  कठिन  शारीरिक  परिश्रम  करना  उनकी  कमजोर  स्थिति  का
 लाभ  उठाकर  मालिक  उन्हें  न्‍्यायोचित  मजदूरी  से  भी  वंचित  रखते  पश्चिम  बंमाल  में  कानू
 और  व्यवस्था  को  स्थिति  के  बारे  में  कांग्रेस  के  कुछ  सदस्यों  ने  कई  प्रतिकूल  टिप्पणियां  दी  इस

 हा  दर्श  में  में कहना  चाहता  हूं  कि  त्रिपुरा  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  वहां  की  वामपंथी  सरकार  ने  यह
 श्ुलिश्चित  करने  के  लिए  कूछ  कदम  उठाए  हैं  कि  उन  राज्यों  में  आदिवासियों  को  न्यायोित

 उन  पर  अत्याचार  नहीं  हो  रहे  हैं  तथा  सभो  समुदायों  के  लो
 ।  उन  पर  अत्याचार  नहीं  हो  रहे  हैं  तथा  सभी  समुदायों  के  लोय  वहां  शांति  और

 है रु  *arey  बंगला  भें  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर  ।
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 न  हे  लेकिन  हमारे  देश  के  अः  ा
 कपणा प्ोहार्द  से  रह  रहे  लेकिन  हमारे  देश  के  अन्य  राज्यों  में  इन  निर्धनों  को  न्‍्यायोचित

 मजपूरी मिलना  तो  अपने  जीवन-योपन  के  लिए  न्यूनतम  मजदरी  भी  नहीं  मिलती  ।  इन  निर्धेन
 क्षित  लोगों  का  पहले  जिस  थोड़ी  बहुत  भूमि  पर  कब्जा  साहूकारों  ने  अवध  तरीकों  और  घोलें
 से  उन्हें  उससे  भी  वंचित  कर  दिया  आज  भी  ऋणदाता  उन्हें  धोखा  दे  रहे  इस  तरहे आदिवासी  लोग  एक  भूमिहीन  वर्ग  होते  जा  रहे  इन  आदिवासियों  को  भूमि  देने  का  कोई  प्रबंध
 नहीं  किया  गया  अधिकतम  सीभा  से  अधिक  भूमि  जिसे  भूमिਂ  कहते  उसे  आदिवासियोँ
 में  वितरित  करने  संबंधी  योजना  असफल  रही  है  और  उसका  क्रियान्वयन  प्रभावी  रूप  से  नहीं  हुंआ लेकिन  पश्चिम  बंगाल  तथा  अन्य  स्थानों  जहां  वामपंथी  सरकार  सत्तारूढ़  भूमि  आदि
 वासियों  में  बांट  दी  गई  है  ओर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिएं  कदम  उठाए  गए  कि  कोई  भी
 व्यक्ति  घोखा  देकर  उस  भूमि  से  बेदअल  न  कर  पाए  ।  उन्हें  न  केवल  भूमि  ही  दे  दी  गई  हैं बल्कि  अत्य

 |
 भी  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  ताकि  वे  अपनी  भूमि  पर  उ  युक्त  खेती  कर  संकें  |

 अन्य  राज़्यों  में  जहाँ  भी  आविवासियों  से  अवैध  रूप  से  ली  गई  जमीन  पर  आदिवासियों  ने  पुनःकल्याण
 करने  अथवा  भूमि  पर  कब्जा  करने  का  प्रयत्न  उन  पर  अत्यधिक  भ्त्याचार  कित्पु
 गए  |  आज  भी  उनके  घर-परिवार  जलाए  जा  रहे  ऐसी  घटनाएं  मध्य  प्रदेश  भर  कुछ
 अन्य  राज्यों  में  भी  हुई  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देखे  दि  ऐसी  घटनाएं  और

 ल्‍

 आप  जानते  हैं  कि  आदिवासी  अपनी  जीविका  अज॑न  के  जिए  विभिन्‍न  क्‍ने  उत्पसक्ं
 पर  निर्भर  करते  चूंकि  अधिकाण  बन  आज  काटे  जा  रहे  हैं  इसलिए  आदिवासियों  को  बहुत
 कठिनाइयों  और  समस्याओं  का  सामना  करता  पड़  रहा  बनों  के  विनाश  का  दोष
 आदिवासियों  पर  लगाग्रा  जा  रहा  इसमें  कुछ  सच्चाई  हो  सकती  लेकिन  इसका  एकत्र
 कारण  यही  नहीं  इसके  ओर  भी  कई  कारण  यदि  सरकार  ने  उनकी  जीजिका  के  अन्य  केस
 उपलब्ध  कराए  होते  तो  आदिवासी  पूर्णतः  बनों  पर  ही  निर्भर  नहीं  रहते  ।

 सरकार  ने  परियोजना  आरम्भ  क्वी  थी  लेकिन  इस  परियोजना  के  लिए
 खम्रय  पर  घन  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  ।  यह  आदिवासियों  द्वारा  उत्पादिते  माल  को
 ड्रवित  मूल्य  पर  खरीदने  के  उद्देश्य  से  शुरू  को  गई  लेकित  चूंकि  परियोजना  के  अंतर्गत
 उत्पाद  खरीदने  के  लिए  टाइम  पर  धन  उपलब्ध  नहीं  कराया  जिसके  कारण  आदिवासी

 साहूकारों  ओर  व्यापारियों  के  कंगुल  में  फंस  कर  अपने  उत्पाद  बढुत  ही  कम  कीमत  पर  बेचने  के
 लिए  बाध्य  हो  जाते  हैं  ।  इस  तरह,उनसे  धोया  किया  जाता

 ।
 सरकार  ने  आदिवासियों  के  विकास  के  लिए  आई०  टी०  डी०  प्र०  कोना  आरंभ

 की  है  +/  इसके  अन्तगंत  सभी  आदिवासी  नहीं  ओर  परिणामस्वरूप  इस  योअता  का  लाभ
 नह्ठीं

 उठा  केवल  उन  क्षेत्रों  के  लोगों  को  जिन्हें  उस  योजना  में  शामिल  किया  बया  इंस
 योजना  का  लाभ  मिल  पाता  अन्य  क्षेत्रों  क ेआदिवासी  इस  लाभ  से  वंचित  इसके  परिंकेल

 उनमें  असंतोष  कढ़  रहा  मेरा  सरकार  से  अनुरोख  है  कि  कह  केले  कि  सफूके  देक्ष  में  सभी
 बादिवासियों  को  विकास  के  पर्याप्त  अवत्तर  मिलें  ।

 अब  मैं  उनकी  शिक्षा  पर  आता  हूं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि
 आज  आदिधापियों  की  संख्या  हमारी

 कुल  जमसंख्या  का  7.576  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जनसंख्या  केਂ  इंच  बहे
 बये  में  कितने  लोग  शिक्षित  हैं  ?  यह  संध्या  बहुत  नगण्य  आप  इतमे  लंबे  समव  तक  सन्ता  में  रहे
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 है  कितु  उन्हें  पर्याप्त  शैक्षणिक  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  में  असफल  रहे  हैं  ।  आदिवासियों  के  शिक्षित

 त्त  होने  का  मुख्य  कारण  उनकी  भाषा  की  समस्या  पश्चिम  में  वामप्रंथी  सरकार  ने

 कादिवासियों  की  भाषा  को  मान्यता  दे  दी  हमारी  या  कहें  आदिवासियों  की  समस्या

 पह  है  कि  हम  अपनी  ही  भाषा  में  पढ़ाई  नहीं  कर  सकते  ।  आदिवासी  बच्चे  बचपन  में  अपनी

 भाषा  में  ही  बात  करते  हैं  ।  जब  वह  स्कूल  जाते  उसे  एकदम  ऐसी  भाषा  में  पढ़नां  पढ़ता  है  जिस  ।

 वे  बिलकुल  अनभिन्न  उस  कारण॑  वह  बालक  हतोत्साहित  होता  है  ओर  स्कूल  से  भाग  खड़ा  होता
 इसी  कारण  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  हम  पिछड़े  हुए  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  यदि  वह

 आदिवासियों  के  के  लिए  थोड़े  भी  छच्छुरु  और  जितित  हैं  तो  उन्हें  आदिवासियों  को  अपनी

 भातुभाषा  में  पढ़ने  के लिए  उपयुक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करानी  मैं  यह  मांग  भी  करता  हूं
 कि  तेपाली  भाषा  को  हमारे  संविधांन  की  अष्टम  अनुसूची  में  शामिल  जाना

 अब  मैं  सरकार  की  आरक्षण  नीति  के  बारे  में  कुछ  बातें  कहूंगा  ॥ै  आदिवासी  लड़कों
 की  विभिन्त  सरकारी  और  अर्घ  सरकारी  विभागों  में  उनके  लिए  आरक्षित  कोटे  के  अनुसार  नौकरी

 के  पर्याप्त  अवसर  नहीं  मिलते  ।  उन्हें  इस  आधार  पर  नौकरी  से  वंचित  कर  दिया  जाता  है  कि  वे

 उपयुक्त  ओर  सक्षम  उम्मीदवार  यह  बिल्कुल  गलत  धारणा  आर्दिवासियों  में  कई  सक्षम
 ओऔर  योग्य  उम्मीदवार  हैं  ।  कई  विभागों  में  आदिवासियों  के  लिए  आरक्षित  कोटा  नहीं  भरा  गया
 तथा  उनके  अनेक  पदों  पर  ..  सामान्य  श्रेणी  के  उम्मीदवारों  को  नियुक्त  कर  दिया  जाता  कोन

 कहता  है  कि  आदिवासी  सक्षम  और  योग्य  नहीं  हैं  ?  श्रेणी  तीन  ओर  श्रेणी  चार  की  सेवाओं  में  कई
 धोग्य  आदिवासी  व्यक्ति  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  कि  वहू  देखें  कि  आदिबापियों  को

 इस  तरह  से  उनके  अधिकारों  से  वंचित  न  रखा  कोई  भी  इस  पर  विश्वास  नहीं  करेगा  कि
 आदिवासियों  में  श्रेणी  3  ओर  श्रेणी  4  के  पद  के  लिए  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  इस  साल  के  बजट  में  आदिवासियों  कै  उत्थान  ओर  कल्याण  के  संबंध
 में  लगा  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  वर्षों  मे ंउनके  लिए  जो  कुछ  किया  गया  इस  वर्ष

 उससे/कुछ  ऋधिक  नहीं  सोचा  गया  और  न  ही  कोई  नई  योजना  तैयार  की  गई  है  तथा  न  इस  उद्देश्य
 के  लिए  अतिरिक्त  आबंटन  ही  किया  गया  इस  बजट  के  पारित  होने  के  में  नहीं  भानहा
 कि  आदिवासियों  की  स्थिति  में  कोई  महत्वपूर्ण  सुधार  किया  जाएंगा  ।  अतः  मैं  इस  बंजट  का  समर्थन

 जैसा  कि  कांग्रेस  सदस्यों  से  किया  मैं  गृह  मंत्रालय  की  इन  मांगों  का  विरोध
 करता  न

 धन्यवाद  ।  ०

 $.00  स०  प०

 भर
 .

 ओमती  सुर्दरबती  सनबल  प्रभाकर  :  सभापति  मैं  दिल्ली के  ऐसे  क्षेत्र
 से  चुनकर  आई  हूं  जहां  पर  गरीब  महिलायें  या  गरीब  लोगेग  रहते  इसोलिए  उततावली  थी  कि

 दिल्ली  के  बारे  में  इस  सदन  में  अपने  विचार  व्यक्त  करूं  |  दिल्लो  हमारे  देश  की  राजधानी
 जैकिन  फिर  भी  यहां  पर  काफी  अत्याचार  हो  रहे  जिनके  बारे  में  मैं  इस  सदन  में  गृह  मंत्री  महोदय
 का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।  ४
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 सन्‌  1977  और  1978  से  पर  बहुत  अच्छा  वातावरण  पुलिस  का  भी
 लोगों  का  भी  और  डरमे  ऐसीਂ  कोई  बात  नहीं  सन्‌  1977  में  जनता  पार्टी  का  शासन
 कायम  हुआ  ओर  मैं  मेट्रोपोलिटिन  के  चुनाव  में  चुनी  गई  ।  उस  वक्‍त  जनता  पार्टी  वालों  ने  एक  पुलिस
 आयोग  का  गठन  किया  था  ।  हमने  उसका  विरोध  लेकिन  जनता  पार्टी  की  सरकार  होने  की

 वजह  से  उन्होंने  उस“आ्लस्ताव  को  पास  कर  तब  से  यह  वातावरण  खराव  हुआ  और  बढ़ते*
 बढ़ते  इतने  जधन्य  अपराध  होने  शुरू  हो  गए  जिनकी  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  आपके  सामने  कुछ  उदारहण  देना  चाहती  हूं  ।  मैं  उन  महिलाओं  के  बारे  में  कहना  चाहती
 जिनको  जलाया  भी  जाता  मार  भी  दिया  जाता  है  और  उत  नन्‍्हीं  कलियों  को  कुचलकर  फैंक

 दिया  जाता  ऐसी  घटनायें  दिल्‍ली  जेसी  राजघानी  कें  अन्दर  आए  दिन  घट  रही  दिल्‍ली  के
 अन्दर  सब  तरंह  के  लोग  रहते  सब  तरह  के  धर्मों  को  मानने  वाले  लोग  रहते  प्रान्त-प्रान्‍्त  के
 लोग  यहां  पर  विदेशी  पर्यटक  भी  यहां  पर  आते  ६सलिए  दिल्‍ली  का  महत्व  काफी

 महत्वपूर्ण  यदि  प्रकार  की  घटनायें  आए  दिन  दिल्ली  में  तो  क्‍या  कहा  था

 सकता  इसलिए  मैं  आपके  सामेने  अपनी  बात  को  जल्दी  से  मैं  दिल्‍ली  से  एक  महिला
 बोल  रही  हूं  ओर  मैं  आपसे  उम्मीद  करती  हूं  कि  आप  मेरे  साथ  सहानुभूति  अब  भी  आप

 कहेंगे  मैं  बैठ  जाऊंगी  ।  ०

 कुछ  वर्ष  पूंव  तक  दिल्‍ली  को  कानून  और  व्यवस्था  के  मामले  में  भारत  के  अन्य  प्रमुख
 नगरों  के  मुकावले  में  अच्छा  समझा  जाता  था  किन्तु  कुछ  वर्षों  से  दिल्‍ली  की  स्थिति  भी  अन्य  नगरों
 जैसी  ही  नहीं  बल्कि  उससे  भी  बदतर  जा  रही  दिन-प्रति-दिन

 बलात्कार  आदि  को  घटनाएं  हो  रही  शायद  कोई  दिन  ऐसा  जाता  होगा  जबकि  कोई-न-कोई
 जध॑न्य  अपराध  जबकि  ये  घटनाएं  न  होती  आजकल  महिलाओं  के  गलों  से  या  कानों  से  जेवर
 छीन  कर  भाग  जाना  तो  साधारण-सो  घटना  बन  गई  स्थिति  ऐसो  हो  गई  है  कि  कोई  भी  महिला
 घर  से  बाहर  सोने  का  जेवर  पहन  कर  जाने  में  हिचकिचाती  है  ।

 बलात्कार  की  घटनाएं  भी  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  अभी  चन्द  रोज  पहले  ही  स्कूल
 जाने  वाली  एक  छोटी-सी  बालिका  के  साथ  मन्दिर  के  पुजारी  कहलाने  वाले  व्यक्तित  ने  जधन्य

 अपराध  आज  भी  अश्बार  में  दो  वर्ष  की  एक  बालिका  के  साथ  बलात्कार  की

 छपी  मोतियाखान  के  रहने  वाले  _  एक  जिसंका  कि  नाम  तरपत  मे  अपनी

 पंश्मी  को.कह  कर  बालिका  को  फुसलाकर  बुलाया  और  फिर  उसके  साथ  घुणापूरवंक  कार्य  किया  ।

 यहूँ  आदमी  पकड़ा  गया  और  उसको  कचहरी  में  पेश  किया  कचहरी  ने  उसका  एक  हजार
 रुपयें  जुर्माना  न  देने  कौ  सूरत  में  छः  महीने  को  सजा  दी  |  मैं  आदरणीय  गृह  मंत्री  जी  से

 कहना  चाहूंगी  कि  यह  छः  महीने  की  सजा  या  एक  हजार  रुपये  का  जुर्माना  उस्त  बालिका  के  साथ

 म्याय  भेहीं  बह  अपराध  तो  छूट  जाएगा  लेकिन  उतत  बालिका  का  क्या  होगा  जिसके  साथ  यह
 अपराध  हुमा  है  ?

 ।

 !  भामे  दिन  जो  इस  प्रकार  की  घटनाएं  घटती  उसके  बारे  में  सरकार  को  सख्त  से  सख्त

 इेंठाने  मैं  तो  यह  कहना  चाहूंगी  कि  जो  भी  ऐसे  अपराधी  हों  उनकों  कड़ी  से  कड़ी
 :  शा  दी  जाए  ।  हमारे  यहां  फांसी  की  सजा  दी  जाती  है  लेकिन  उसमें  तो  एक-दो  मिनट  लगते  हैं
 जिसमे  कि  भ्ादमी  खत्म  हो  जाता  है  ।  हूं  कि  ऐसे  अपराधियों  क्री  सड़क  पर  छड़ा  करके

 -  261
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 कोड़े  मारे  या  अन्दर  उनको  ऐसी  कोई  सजा  डी  जाए  जिससे  बे  न  न  इस  प्रकार

 क्री  सजाओं  से  लोगों  की  खुलेंगी  ओर  लोगों  के  मन  में  ऐसा  काम  करने  के  लिए  दहशत

 पैदा  होगी  ।

 इसी  तरह  से  उपाध्यक्ष  डकतियों  के  विषय  में  कहना  चाहूंगी  ।  पिछले  दिमों  एंक

 फार्म  हाउस  पर  दूसरी  बार  डाका  पड़ा  किन्तु  उसका  आज  तक  कोई  सुरागर्श्नहों  मिला  |  करोलबार्ध

 क्षेत्र  में  चार-पांच  साल  पहले  सिण्डीकेट  वेंक  में  डाका  पड़ा  जिसमें  चार  युवक  जीप  में  बैंठ

 कर  आये  थे  ।  दो  युवक  जीप  में  बंठे'रहे  और  दो  युवक  ढेंक  में  घुल्र  कर  रुपया  लूट  ले  गये  ।  उसका

 wt  भी  आज  तक  कोई  सुराग  नहीं  मिला  है  ।  अभी  13  1985  को  ग्रेटर  कंलाश  में  तीन  जयाद

 चार  लाख  रुपये  का  डाका  डाल  कर  चले  गये  ।  उनका  भी  आज  तक  सुराय  नहों  मिला

 उपाध्यक्ष  मैं  बंत्री  महोदय  मैं  कहना  जाहूंगी  कि  ब्ँ  डर्कत  कार  में  आते  मोटरे

 साइकिलों  पर  आते  हैं  बोर  गोलियां  चखाते  हुए  खामान  लूट  कश्  भाग  जाते  हैं  मेरी  समझ  में  नहीं

 अपता  कि  जबकि  सारी  दिल्‍ली  में  प्रबंध  भाहै  सी*  आई०  डी०  का  चाहे  पुलिस
 का  हो  फिर  भी  ये  लोग  सड़क  से  वाहर  निकल  जाते  हैं  ओर  पिल्‍ली  की  सोभा  के  यार  भाग  जाते

 इनका  कुछ  नहींकौता  ।  सड़कों  पर  वाले  श्रोण  हम्हें  देखते  हैं  लेकिन  कोई  उत्तका  पता

 पहीं  बताता  कि  वे  *किघर  गये  ।  उन्हें  डर  रहता  है  कि  कहीं  उन्हें  गोली  न  मार

 हमारी  स्वर्गीय  प्रधान  मंत्री  जो  के  साथ  जो  घटना  मैं  पूछना  चाहती  हूं  कि  जब

 10-15  सिक्‍योरिटी  वाले  उनके  साथ  रहते  थे  तो  फिर  इतनों  गोलियां  चलने  पर  उनमें  से  किसी

 का  यह  फर्जे  नहीं  बनता  था  कि  वे  एक-दो  मोलियां  की  आवाज:खलुनते  पर  ही  उनको  जाने  बचाने

 को  सामने  जाते  ?  जब  उनके  ऊपर  गोलियां  चलीं  भोर  गोलियों  की  आवाज  रन्होंने  तो  क्‍या

 उनका  फर्ज  नहीं  था  कि  वे  उनके  ऊपर  अपने  आपको  कुर्शान  कर  देते  और  भ्रधानसमन्त्री  को

 बचा  यह  उनका  फर्ज  होता  लेकिन  भे  ड्रर  कए  कि  गोलियों  की  बोछार  में  क्यों

 में  नहीं  जानती  कि  क्‍या  रहस्य  तो  मैं  कहती  हूं  कि.जो  सीचां  के  ऊपर  हमारे  नौजवान  वे

 हमेशा  अपत्ती  जान  को  खतरे  में  लेकर  और  बंन्दूक  कन्ध  पर  झटका  कर  हमेक्का  लड़ने-मरने  के  लिए

 तैयार  रहते  हैं  भौर  देश  की  रक्षा  करते  वे  चाहते  हैं  कि  हमारा  देश  है  ओर  हमारे  देश  को  वे

 क्षित  रखना  चाहते  लेकिन  हमारे  देश  में  जो  अफ़सर  लोग  बेढे  जो  रक्षा  करने  बाले  बे  हैं
 जी  चराते  पीछे  हृटते  गोलियों  के  सामने  कोई  नहीं  भाता  ।  अगर  यही  ह्वालत  यढ्ढी

 वातावरण  यहां  पर  रहा  तो  में  यही  कहूंगी  कि  यहां  पर  द्वालत  बट्ढीं  इसलिए  में  कहना

 चाहती
 हूं

 कि  जो  भी  अपराध  हो  रहे  उनके  बारे  में  संभी
 .

 प्लांतों
 से  आए  हुए  मानवीय

 सदस्यों  ने  अपनी-अपनी  जगह  की  सारी  बातें  यहां  बताई  हैं  कि  तरह  से  हरिजनों  को  म्रारते

 किस  तरह  से  रास्ते  चलते  लोगों  को  मारते  अभी  फिछले  ड़िनों  जब  पंजाब  में  काण्ड

 बसों  में  से लोगों  को  उतार-उतार  कर  गोलियां  मार  दीं  सामने  खड़ा  क्या  उनका  कुसूर
 क्यों  नहीं  हमारी  सरकार  इनके  लिए  कुछ  ठोस  कदम  ?  तो  मेरे  कहन्रे  का  तात्पयें  यह  है  कि

 इसके  लिए  कठोर  कदम  उठाने  पड़ेंगे  ।  पुलिस  वासे  कहते  हैं  कि  हमारी  इतनी  आमदनी  नहीं  है  यां

 भत्ते  नहीं  दिए  जा  रहे  या  तन्णवाह  नहीं  दी  जा  रही  ती  कहुँंगी  कि  उनके  लिए  भी  सोजिए  ॥

 अगर  पुलिस  में  जवानों  की  कमी  है  तो  उसको  भी  पूरा  कीजिए  4  में  यह  नहीं  कहती  कि  सभी  हेंसे

 ऐसे  भी  हैं  जो
 भाना  फर्ज  निभते  हैं  लेकिन  ज्यादातर  ऐसे  जोन  हैं  भी  भगमा  फज्ज  जहीं  निभरते  ।

 इसलिए  आप  देश  को  सुरक्षा  को  जांटबहनों  को  सुश्का  को  देखें  कौर  उनकी  चीज  पुकार  सी
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 सुर्ने
 |  कानूल  व्यवस्था  ज्यांदा  ज्यादा  अच्छा  बंगाएं  ओर  ज्यादा  से  ज़्यादा  सरक्षा  के  कदम

 घस्येवार  +  -

 Laat  प्रसाद  खिह  :  सभापति  मैं  आपका  इस  बात  क्र  लिए
 आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  समयਂ  गृह  मंत्रालय  पर  जो  दों  दिन  से  बहस  चल  रही  है  उस
 बहसे  से  एक  नतीजा  निकलना  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  गृह  मन्त्रालय  जो  है  वह  हर  प्रंत्रालय
 की  एक  धघूरी  का  काम  करती  इसमें  वह  पूर्णतः  असफल  रहा  है  ओर  इसकी  असफलता  से  हमारे
 जितने  भी  मंत्रालय  सभी  के  सभी  पर  असर  पड़ता  सिर्फ  असफलता  बताना  काफी  नहीं

 में  बिरोधी  बेंच  से  बोल  रहा  हूं  इसका  मतलब  यह  महीं  है  कि  सुझाव  न  दूं  ।  इस  असफलता  के
 कई  कारण  हैं  जिनको  मन्‍्त्री  महोदय  को  कुबूल  करना  ओ  घटनाएं  हुई  उनको  हम
 देखें  ।  चाद्दे  स्वर्ण  मन्दिर

 की
 बात  आ  चाहे  स्वर्गीय  प्रधान  मत्री  की  हत्या  की  बात  ये

 सारी  चीजें  जो  हुई  हैं  और  उसके  बाद  जो  प्रतिक्रिया  जिसमें  जन-संहार  ये  सारी  चीजें  जो

 हुई  हैं  य ेइस  असफलता  का  पूर्णतः  सुबृत  अब  इसको  कोई  माने  या  न  जैसे  कई  लोग  कह
 रेहे  हैं  कि  बहुत  सकल  हुए  हैं  तों  वह  बात  अलग  है  ।  में  बहुराई  में  नहीं  जाना  क्योंकि

 बेहुत  ते  माननीय  सदस्यों  ने  इस  आरै  में  अपने  तक  दिए  मैं  एक  चीज  आपके  सामने  रखना

 चाहता  आज  जो  हालत  आम  जनता  में  जो  हालत  हो  रही  जो  अत्याचार  हो  रहे
 उसको  आपके  सामने  बताना  आहता  उससे  भी  यह  सबक  देखने-सुनने  को  मिलता  मेरे

 जैसे  भआादमी  जो  सदन  के  सदस्य  इस  सदन  में  इस  बात  की  सूचना  दी  गई  बिहार  सरकार
 के  अधिकारियों  द्वारा  कि  ये  दो  तारीख  को  हनको  नालन्दा  बिहार  के  नालन्दा  जिला  और

 इस्लामपुर  विधानसभा  क्षेत्र  तिस्रहाड़ा  ग्राम  में  इनको  बूथ  पर  करते  हुए  पकड़ा  .  है  और

 इनको  बहुत  से  सामान  के  साथ  हमने  गिरंफ्तार  किया  है  ओर  ये  जीप  में  भाग  रहे  यह  जो  सारी
 की  सारी  चीज  हैं  यह  हमने  देखी  और  सनी  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  यह  सारी  मनगढ़न्त  चोज  है

 यहां  पर  सफाई  नहीं  दे  रहा  आप  सभी  संस्द्‌  सदस्य  चाहे  इस  पक्ष  के  हों  या  उस  पक्ष

 अगर  ईमानदार  हैं  तो  इस  सदन  के  सदस्य  रहने  लाथक  नहीं  हो  सकते  ।  भले  ही  दिलेरी  से  यह  कहा
 जाए  कि  हम  हैं  मैं  तो  चुनोती  दे  रहा  आप  हमारी  मदद  करें  |  हस  जांच  में  सच्चाई
 भा  जायेगी  तो  जांच  कैसे  होगी  ।  हमें  पकड़ते  वाले  एस०  पी०  रैंक  के  हमारे  बंठे  हुए  ही  पकड़ा

 हमारे  साथ  बिहार  सरकार  के  दो  सरकारी  सिक्‍योरिटी  वाले  भी  थे  ।  सभी  लोग  पकड़े  गए  ।

 उन्होंने  केंस  बनाया  कि  जीप  में  सामान  लेकर  भाग  रहे  थे  ।  उसमें  इनका  एक  भी  नाजायज  सामान

 महीं  जैसी  लिस्ट  कोर्ट  में  गई  अध्यक्ष  महोदय  को  भी  मैंने  लिखकर  दिया  है  कि  इसकी

 जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  करवाई  जाए  ।  अगर  मेरे  खिलाफ  जांच  साबित  होती  है  तो  ईमानदारी
 के  साथ  कहता  हूं  कि  सदन  की  सदस्यता  से  इस्तीफा  दे  मुझे  इस  बात  की  तकलीफ  है  कि  इस

 तरह  से  पुलिस  द्वारा  जुर्म  किया  गया  आज  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने कहा  और  आपको

 अखबारों  से  भी  मालूम  हुआ  होगा  कि  क्या  आपकी  पुलिस  इस  तरह  से  भ्रष्ट  नहीं  अखबार  में

 ग्रह  भी  देखने  को  मिला  है  कि  राजस्थान  में  पुल्लिस  अधिकारी  महिला  के  साथ  क्‍या  कर  रहे  थे  ।

 वहां  के  मुख्य  मंत्री  ने  केस  करने  की  बात  की  मैं  बहुत  ईमानदारी  के  साथ  बोल  रहा  हूं  कि

 हमारे  साथ  इस  तरह  की  घटना  हुई  है  |  गृह  मन्‍्त्री  जी  से  मेरा  आग्रह  है  कि  इसकी  जांच  कराएं  ।

 शापकी  कांग्रेस  के  एक  भ्यक्ति  हैं  जिनको  **  कहा  जाता  वह  अपने  आपको  प्रधान  मल्त्री  के
 के  जप
 +-  *  -*$  कार्यवाही  वर्त्तात  वे  सम्मिलित  नहीं  किया
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 बहुत  नजदीकी  मानते  हैं  ।  अधिकारियों  पर  बह  इस  तरहू:से  धोंस  अमाते  हैं  जिससे  अधिकारी  समझते
 -  हैं  कि  व ेसममुच  उनके  नजदीकी  हैं  ।  लोक  सभा  में  बहु  हार  गए  थे  ।  क्राठ  दिनों  के  बाद
 उनको  **  में  ले  लिया  गया  ।  यह-छाप  पड़ती  है  कि  वह  जरूर  उनके  नजदीकी  हैं  ओर  उनकी

 जबर्दस्त  सांठ-गांठ  इस  तरह  अधिकारियों  पर  धौंसं  जमाई  ओर  गिरफ्तार  करवा
 मेरी  हत्या  को  साजिश  की  गई  ।  मैं  कुछ  प्रमाण  दे  रहा  जो  रिपोर्ट  उसमें

 लिखा

 wv  अनुवाद  ].  ॥
 *  ः

 का
 रामाश्रय  प्रसाद  सिह  संसद्‌  सदस्य  को  2  1985  5  को  न्‍्याययिक  मजिस्ट्रेट

 हिलसा  जिला  की  अदालत  में  हिरासत  में  लिया  गया  ।”

 यह  रिपोर्ट  ब्रिल्कुल॒  गलत  है  ।  मुझे  तीन  तारीख  को  दिन  में-तीन  बजे  न्यायालय  में  भेजा
 गया  जबत्रकि  रिपोर्ट  में  यह  लिखा  है  कि  दो  तारीख  करे  मुझे  भेजा  मेरे  पास  सब  प्रमाण

 मोजूद  हैं  ।  अधिकारी  मे  लिखा  हुआझ्ला  है  कि  तीन  बजे  हमारे  सामने  उपस्थित  किए  गए  मैं  चाहता

 हूं  कि  इसकी  जांच  होनी  चाहिए

 कीमती  कृष्णा  :  बोगस  रिपोर्ट  है।''*ਂ

 शी  रामाञ्य  प्रसाद  सिह  :  अगर  बोगल  रिपोर्ट  है  तो  मैं  भापको  चुनोती  देता  हूं  आप
 लोगों  को  जितने  भी  सेंट-पर  सेंट  वोट  मिले  वे  सब  बूथ  पर  कब्जा  करके  ही  मिले

 मैं  एक  सदस्य  हूं  और  आपका  भी  यह  हक  है  कि  मेरी  मदद  करें  )

 रास  भगत  पासवान  यहां  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  चर्चाहो  रही  जो
 /  माननीय  सदस्य  इस  हाउस  में  उपस्थित  नहीं  उनके  बारे  में  व्यक्तिगत  चर्चा  करना  बिल्कुल

 नाजायज  हमारा  आग्रह  है  कि  इसको  कार्यवाही  से  हटा  दिया  जाए

 सभापति  महोदय  :  व्यक्तिगत  चर्चा  यैहां  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 क्षी  रासाश्रय  प्रसाव  सिह  :  गृह  मन्‍्त्री  जी  जबाब  के  समय  बताएं  कि  जांच  होगी  या

 नहीं
 |

 बैँ  न
 शीसती  कृष्णा  श्ञाहो  :  सभापति  इस  प्वाइंट  ऑफ  आड्र  पर  आपने

 क्या  छलिग  जिस  माननीय  सदस्य  के  सम्बन्ध  में  यहां  चर्चा  की  वे  अपनी  सफाई  में  पेश  नहीं

 हो  सकते  जब  उनके  ऊपर  किया  जा  रहा  है  ओर  हम  लोगों  की  ओर  से  प्वाइंट  ऑफ

 आड्र  उठाया  गया  है  तो  आपकी  इस  मामले  में  क्या  रूलिंग  बह  हम  जानना  चाहते

 ]
 ह

 सभापति  महोदय  :  मैं  बाद-विवाद  देखूंगा  और  फिर  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लूंगा  |

 ]  ह

 कली  गिरधारी  लाल  डोगरा  :  सभापति  मैं  सदन  के  सदस्यों  के  ध्यान  में

 यह  बात  ज्ञाना  चाहता
 हूं

 कि
 पिछले  कुछ  समय  से  हमारे  भारतवर्ष  में  विषम  परिस्थितियां  बनी  हुई

 ेु  कार्यवाही  बृत्तांत  मे ंसम्मिलित नहीं  किक
 '
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 खास  तोर  से  उत्तरी  भारतवर्ष  कुछ  गेर-मामूली  हालात  से  गुजर  रहा  है|  इसमें
 काश्मी  पंजाब  आदि  इलाका  शामिल  सबसे  पहले  तो  मैं  होम  मिनिस्टर  साहब  को
 देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जिस  शांति  के  जिस  प्रेम  के  जिस  नम्रता  के  साथ  इन
 मामलात  को  सुलझाने  का  प्रयत्न  किया  ओर  कर  रहे  यह  तारीफ  के  योग्यबात  है  ओर  ,
 लिए  इनकी  तारीफ  करनी  चाहिए  ।

 चूंकु  टाइम  कमर  है  इसलिए  मैं  डिटेल्स  में
 न

 जाकर  कुछ  खास
 ह

 प्वा  इन्ट्स  की  ही  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  छवींचना  चाहता  हूं  ।

 हमारे  जम्मू-काश्मीर  में  लदाख  का  इलाका  ओर  कारगिल  का  इलाका  ऐसा  जिसको

 शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  दर्जा  दिए  जाने  का  मामला  काफी  समय  से  पैंडिग  है  ।  मुझे  मांशूम  हुआ  है  कि

 वहां  की  स्टेट  गवनंमैंट  ने  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  रिकरमैंडेशन्स  जो  आटिकल  एप्लाई  करना

 उसके  साथ  मामला  आपके  पास  भेजा  है  ।  मैं  आपसे  दरख्बास्त  करना  चाहता  हूं  कि  उसको  जल्दी

 से  स्वीकृति  मिल  जानी  चाहिए  ताकि  जल्दी  ही  वह  इलाका  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  घोषित  किया  जा  सके

 और  उन  लोगों  को  भी  वे  तमाम  सहूलियतें  मिल  सकें  कि  उनके  साथ  लगते  इलाके  के  लोगों  को

 पम्रिल  रही  जो  सहूलियत़ें  ईस्टर्न  स्टेट  से  लेकर  हिमाचल  तक  के  लोगों  को  मिल  रही  हैं  ओर  उन

 सब  इलाकों  को  पहले  ही  शैड्यूल्ड  ट्राइव  बना  दिया  ग्रया  है  परन्तु  लद्वाख  और  कारगिल  के  लोगों  को

 अभी  तक  वह  दर्जा  नहीं  मिल  पाया  है  ।  .

 दूसरी  बात  मैं  यहू  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  जितनी  पैरा-मिलिटरी  फोसेंज  जैसे
 बी०  एस०  एफ०  सेन्ट्रल  रिजर्व  पुलिस  फोसं  उनमें  भर्ती  के  लिए  हमारे  जम्मू  के  लोगों  को

 प्राथमिकता  मिलनी  चाहिए  क्‍योंकि  हमारे  लोगों  में  बेकारी  उनके  पास  काम  नहीं  है  ।  हमारे

 जम्मू  निर्वाचन  क्षेत्र  में  दो  कांस्टीट्एंसीज  हैं  और  दोनों  में  ही  ड्राउट  की  स्थिति  विद्यमान  है  ।  वहां
 सैंट-परसैंट  फलल  तबाह  हो  गई  है  और  लोगों  के  पास  खाने  को  नहीं  इसलिए  मेरी  आप॑से

 दरखवास्त  है  कि  इन  फोसंज  में  रिक्रुटपैंट  में  हमारे  लोगों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  भर्ती  किया

 जाना

 तीसरी  बात  मैं  मह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  आप  वास्तव  में  समाज  से  अनटचेबिलिटी  को

 दूर  करना  चाहते  हैं  तो  उसका  इलाज  लैंड-रिफाम्सं  के  अलावा  कोई  दूसरा  नहीं  हो  सकता  ।

 जिन  इलाकों  में  लैंड-रिफार्म्स  किया  जा  चुका  हमारा  तजुर्बा  यह  है  कि  वहां-वहां  अनचंबिलिटी

 नहीं  रही  ।  इसके  साथ  मेरा  निवेदन  है  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  को  डंवलपमैंट  के लिए  आप  इस  वक्‍त

 जो  ग्रान्ट  दे  रहे  वह  बहुत  कम  है  ओर  उसको  बढ़ाने  की  तरफ  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 एक  बात  मैं  यहां  हिन्दी  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  हिन्दी  को

 विकसित  करने  का  प्रश्न  उसके  प्रचार-प्रसार  का  सवाल  मैं  चाहता  हूं  कि  सकी  ग्रान्ट  को

 बढ़ाने  की  कोशिश  की  जाए  ताकि  देश  में  हिन्दी  का  ज्यादा  से  ज्यादा  प्रचार-प्रसार  हो  सके  और

 लोग  इसे  सीखें  इसकी  तरफ  आकुृष्ट  इससे  हमें  नेशनल  हन्टीग्रेशन  को  बढ़ाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 खास  तौर  से  काश्मीर  वैली  और  मुस्लिम  एरिया  में  खास  जरूरत  यदि  ज्यादा  लोग

 इसकी  पढ़ने  की  ओर  आक्रृष्ट  होंगे  तो  उससे  सारे  देश  का  फायदा

 एक  निवेदन  मैं  अपने  इल।के  के  गरीब  तत्के  के  किसानों  खासकर  के  टेनैंट्स  की

 इजेक्टमैंट  के  बारे  में  करना  चाहूंगा  ।  उनको  आज  बेदबल  किया  जा  रहा  है  ओर  इसको  रोकना  बहुत
 जरूरी  वैसे  तो  आपका  इस  विषय  से  सीधा  वारता  नहीं  मगर  आप  वहां  की  स्टेट  गबनंमैंट
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 को  शिख  शकते  उनके  ध्यात  में  कह  बरात  ला  सकते  हैं  कि  यदि  आप  वहां  अमन  कायम  रखना

 थाहरे  हैं  तो  इजैक्टरैंट  को  रोकना  क्योंकि  इस  वक्‍त  बहां  ज॑से  हालात  फसलें  फंल

 चुकी  खाने  को  उनके  कास  कुछ  नहीं  ऐसे  में  वहां  बदअमनी  फंलाने  अंदेशा

 उन  गरीब  मुआारों  की  वेदखसी  को  तुरन्त  रोका  यह  बहुत  जरूरी

 एक  निवेदन  मैं  यह  करना  चाहता  हूं  कि  एडमिब्कछट्रितें  पर  जोर  डाला  जाए  कि  वे

 भ्स्पतालों  मंडिकल  कासेजों  और  इंजीनियरिंग  कालेजों  में  नोकरी  देते  समय  गरीब  तबके  के
 लौगों  और  बैंकबर्ड  एरियाज  के  लोगों  वीकर  संक्शन्स  के  लोगों  को  सही  प्रतिनिधित्व  उनके

 साथ  इस्ताफ

 असम  ओर  पंजाब  की  नीति  बहुत  अच्छी  है  ।  हमारे  एक  असमी  दोस्त  कह  रहे  हमने  भी

 पिछले  साल  लोक-सभा  में  देखा  है  कि  वहां  किस  तरह  से  उपद्रव  हो  रहे  आज  असम  मार्मल

 नजर  आता  मैं  इसके  लिए  आपको  बधाई  देता  लेकिन  जो  छोटी-मोटी  बातें  और  उनको

 हल  करना

 पंजाब  का  जहां  तक  ताल्लुक  वहां  बहुत  अधिक  गड़बड़  थी  ।.  जेसी  पहले  बहां  नामंलेसी
 उस  किस्म  की  नामंलेसी  मैं  समझता  हूं  कि  आ  नहीं  सकती  ।  लेकिन  जो  कंट्रोल  आप  कर  रहे
 जो  आपकी  एप्रोच  वह  काबिले-तारीफ  लेकिन  एक  बात  जब  तक  आप  वहां  इलैक्शन

 नहीं  इस  तरह  की  टैशन  वहां  बनी  अगर  इलेक्शन  आप  करा  चाहे
 पैंट  के  हों  या  स्टेट  लैजिस्लेचर  के  हों  तो  वहां  नामंलेसी  आ  जायेगी  ।  बगेर  उसके  नामंलेसी  मुमकिन
 नहीं  है  ।

 ओरतों  और  कमजोर  तबकों  पर  जो  जुल्म  होते  एक  बात  तो  यह  है  कि  जुल्म  ज्यादा

 नहीं  हो  रहे  लोगों  में  एक्‌  किस्म  की  जागृति  आ  गई  लोग  आज  प्रोटेस्ट  करतें  पहले  भी

 जुल्म  होते  थे  लेकिन  थानों  में  रिपोर्ट  नहीं  होती  परसेंटेज  कम  बताई  जाती  लोगों  को  दबाया
 जाता  था  ।  आज  भी  कुछ  ऐसे  राज्य  हैँ  जहां  गरीबों  को  दबाया  जाता  मारा-पीटा  जाता  मगर
 अक्सर  पहले  से  हालत  बेहतर  यह  नहीं  कि  इस  किस्म  की  बातें  बन्द  हो  गई  लेकिन  शोर
 ज्यादा  हो  गया  मैं  नहीं  समझता  कि  जुल्म  ज्यादा  हो  गया  बेजारी  गरीब  तबके  और  औरतों
 में  पैदा  होना  एक  अच्छी  बात  उनकी  मदद  करनी  चाहिए  ताकि  इस  तरह  के  जरायम  बन्द

 हो  जाएं  ।

 फसादात  कभी-कभी  हो  जाते  उसमें  कौन  जिम्मेदार  है  ?  कुछ  हमारे  दोस्त  कह  रहे
 थे  कि  प्राहम  मिनिस्टर  ने  अपोजीशन  के  मुताल्लिक  कह  दिया  ।  अपोजीशन  अक्सर  कोशिश  करती

 दिल्ली  रायट्स  किस  बुरी  तरह  से  बहुत  गेर-मामूली  हालात  में  पैदा  हुए  ।  इन  रायट्स  को

 जिस  तरह  से  दबाया  उसकी  हिस्ट्री  में  मिसाल  नहीं  मिलती  है  किसी  अपोजीशन  वाले
 ने  इसकी  तारीफ  नहीं  की  कि.किस  तरह  से  इनको  दबाया  गया  है  ।  वह  इन्क्वायरी  इसलिए  करवाना

 जाहते  अगर  उनकी  भावनाएं  ठीक  हों  तो  हम  इन्क्वायरी  के  खिलाफ  नहीं  जिसने  यहू  किया

 किया  हो  उसे  पकड़ा  जाना  लेकिन  वह  झूठी  शहादतें  किसी  कमीशन  के  सामने  देकर  हमारी
 पार्टी  इश्वाल्व  करवाना  चाहते  इस  तरह  से  और  भड़केंगे  ओर  हम  कंट्रोल  नहीं  कर

 पा्मेंगे  ।  हसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  गरीबों  की  रक्षा  करता  गरीबों  के  साथ  चलता

 उनकी  तरफ  ध्यान  वेना
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 रायटूस  के  मामले  में  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  अहमदाबाद  तश्नरीफ  ले  जहां  बराबी
 होती  वह  जाते  हैं  और  रोकने  की  कोशिश  कर  रहे  मैं  अपोजीशन  से  अपील  करता  हूँ  कि
 वह  हमारे  साथ  को-आपरेट  करें  वरना  देश  खराब  हो  उधर  से  आप  इल्जाम  लगाना
 चाहते  यह  तो  वही  हुआ  कि  किसी  चीज  को  सीधा  करके  रखें  और  फिर  टेढ़ी  हो  इस
 तरह  की  जहनियत  से  काम  नहीं  चलेगा  ।

 मैं  अपोजीशन  से  अपील  करता  हूं  कि  वह  को-आपरेट  यह  देश  सांशा  है  अगर  इसको
 भाप  अपना  समझते  हैं  तो  आपको  गवर्नमैंट  के साथ  को-आपरेट  करना  होगा  और  होम  मिनिस्ट्री  के
 साथ  पूरा  सहयोग  देना  पड़ेगा  तभी  यह  ही  सकेगा

 ।
 अगर  आप  को-आपरेट  करने  में  किसी  किस्म

 की  मदद  नहीं  देते  तो  मामले  बढ़ते  जायेंगे  ओर  उसमें  देर  नहीं  लगेगी  ।  हल  तो  फिर  भी  हो
 जाएंगे  ।  के

 इसलिए  इन  चन्द  बातों  के  साथ  मैं  इसकी  ताईद  करता  हूं  जो  जरे-मुतालवा  उसके  बारे

 में  मैं  तवक्कों  रखता  हूं  कि  हाउस  इनको  यूनेनिमसली  पास  करेगा  ।  ह
 ,  भी  सी०  जंगा  रेड्डो  :  माननीय  सभापति  इससे  पहुले  जो  हमारी  बहिन

 बातचीत  करते  हुए  कह  रही  थीं  कि  1977  में  दिल्ली  में  लॉ  एण्ड  आाडेर  बिगड़  उसका
 कारण  यह  है  कि  भारतीय  जनता  पार्टी  उस  वक्‍त  शासन  कर  रही  उनको  बह  नहीं  मालूस  कि
 जनता  पार्टी  और  भारतीय  जनता  पार्टी  में  क्या  अन्तर  जनता  पार्टी  के  रूल  में  किसने

 कितने  मडंर  कितनी  डकंतियां  एक  बार  अगर  इसकी  संसया  आय  वेख  में  तो  माफतो

 नजर  आ  जाएगा  कि  दो  साल  में  काफी  कुछ  अच्छा  हो  गया  लॉ  एण्ड  आर  ठीक

 आपको  नजर  नहीं  आता  इसलिए  दूसरों  को  बोलते  हैं  ।

 अभी  डोगरा  साहब  कह  रहे  थे  कि  विरोधी  पक्ष  को  सरकार  के  साथ  सहयोग  करना

 मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  तो  हमेशा  साथ  दे  रहे  हैं  ओर  यह  कह  रहे  हैं  कि  बिरोधी  दलों

 को  विश्वास  में  लिया  जाए  |  ।

 मैं  गृह  मन्‍्त्री  जी  से  कहूंगा  कि  जितमे  भी  दंगे-फसाद  हुए  उनमें  न्याय  नहीं  हुआ
 आपके  प्रधान  मन्‍्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  मामले  को  हल  करने  की  बजाय  उस  भामते  में  और  तेल

 डालने  की  कोशिश  कर  रहे  सिर्फ  विरोधी  दलों  का  नाम  वेनाः  कि  इन्होंने  दंगे  करवांये  समस्या

 हल  होने  वाली  नहीं  जो  अच्छा  काम  होता  जो  भलाई  होती  उसपं  कह  देना  कि  यहां  से

 होता  है  ओर  जो  बुरा  होता  है  तो  कह  देना  कि  विरोधी  पक्ष  से  होता  ऐसा  कहना  ठीक  नहीँ

 -.  क्या  यही  कांग्रेस  की  नीति  है  ?

 -  हमारी  पार्टी  बुरा  काम  करने  वालों  को  बाहर  निकाल  देक़ी  अपनी  परटी  में  नहीं  रखती '
 आप  अपने  को  आन्ध्र  प्रदेश  की  तेलगू  देशम  के  श्लिलाफ  लड़ने

 के  लिए  बुला  रहे  समझौता

 कर  रहे
 *.

 क्शमीर  की  हालत  देखिए  ।  आप  कशमीर  की  समस्या  को  टाशते  जा  रहे  इसी  प्रकार

 असम  की  समस्या  को  टालते  जा  रहे  उसको  हुल  करते  की  कौशिश  नहीं  कर  रहे  अपने

 367



 :
 अनुदानों की  1985-86  2  1985  .

 कांग्रेस  को  मुख्य  मन्त्री  बनाने  के  लिए  आप  वहां  चुनाव  कराएं  ।  एक  एम०  एल०  ए०  16  6  वोटों  से
 लोगों  ने  बहिष्कार  कर  चुनाव  में  भाग  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  तो  16  लोगों

 अपने  परिवार  वालों  को  चुनाव  में  ले  फिर  मुख्य  मन्त्री  बन  लोक  सभा  के  चुनाव  नहीं
 करा  सके  ।  रिपोर्ट  में  आप  बताते  हैं  क्रि  असम  ठीक  पंजाब  की  समस्या  हल  होने  वाली  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  दक्षिण  में  लॉ  एण्ड  आइंर  की  समस्या  ठीक  नहीं  बारंगल  में  रीजनल

 इंजीनियरिंग  कालेज  वह  बन्द  पड़ा  कारण  लॉ  एण्ड  आडंर  ठीक  नहीं  बिहार  में  विद्यार्थी

 मर  गए  ।  उत्तर  भारत  में  मां-बाप  अपने  बच्चों  को  भेजने  के  लिए  तेथार  नहीं  आंध्र  प्रदेश  में

 बेरोजगारी  बारंगल॑  में  बेरोजगारी  6-7  साल  से  अकाल  पड़ा  हुआ  पीने  को  पानी  नहीं
 रोजगार  नहीं  मिल  रहा  उसके  कारण  पढ़े  लिखें  आदमी  भड़का  रहे  उस  भड़कावे  में  उग्रवादी

 भांग  ले  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  आपने  नहीं  सोचा  कि  क्या  कारण  बेरोजगारी  के  कारण  वहां  ऐसा

 हो  रहा  हम  वहां  इंडस्ट्री  चाहते  आप  35  साल  के  शासन  के  बाद  इंडस्ट्री  खोल  नहीं
 एक  इंडस्ट्री  आने  वालौ  यो  रेलवे  कोच  फंक्ट्री  ।  जो  वैज्ञानिक  समिति  आयी  थी  उन्होंने  रिकर्मेंड

 किया  लेकिन  अभी  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।

 पंजाब  के  जो  उप्रवादी  वह  उग्रवादी  सत्ता  नहीं  चाहते  वहु  अलग  देश  चाहते
 एटॉनमस  वाडी  चाहते  एक  डाक्टर  बुखार  से  मर  रहा  उसको  पेट  की  दवा  दे  रहे

 इस  तरह  से  इस  मामले  को  सुलझाने  पंजाब  ओर  प्रदेश  की  एक्सट्रीमिस्ट  ऐक्टिविटीज  को

 सुलझाने  में  यह  सरकार  विफल  हो  रही  इस  रिपोर्ट  में  बताया  वम्बर  तीन  परे  उन्होंने  खुद
 दिया  ।  हु

 ]

 घटनाएं  आंध्र  प्रदेश  और  बिहार  में  हुई  ।  पश्चिम  महाराष्ट्र  और

 तमिलनाडु  में  भी  उमग्रवादियों  द्वारा  हिसा  फैलाने  की  कई  घटनाएं  हुईं  ।”

 इस  तरह  से  इन्होंने  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में  खुला  बताया  इसको  सुलझाने  के  लिए  हम
 -  चाहते  हैं  भोर  हम  अनुरोध  करते  हैं  प्रधान  मन्त्री  से  कि  वहां  के  अनएम्पलायमेंट  वहां  की

 बेरोजमारी  को  मिटाने  के  लिए  उपाय  एक्सट्रीमिस्ट  ऐक्टिविटीज  की  खत्म  करने  के  लिए  वहां
 के  अनएम्पलायमेंट  को  मिटाने  की  आवश्यकता  मगर  पुलिस  की  भर्ती  की  जा  रही  करोड़ों

 ।  *पए  आंध्र  प्रदेश  उड़ीसा  महाराष्ट्र  में  भौर  दिल्ली  में  सरकार  खर्य  कर  रही  इस  पैसे
 को  अगर  बेरोजगारी  खत्म  करने  के  लिए  उसको  दबाने  के  लिए  खर्च  करें  तो  यह  समस्या  हल  हो
 सकती  है  ।  इस  बारे  में  यही  मेरा  निवेदन  है  अनुरोध  करूंगा  कि  मुझे  पांच
 मिनट  ओर

 सभापति  सहोदय  :  नहीं  ।  पांच  मिनट  हर  एक  मंम्बर  को  मिले  पांच  मिनट
 ग्रा  छः  मिनट  ।  आपके  छः  मिनट  हो  चुके  हैं  ।  वि

 हि  भी  सी०  लंगा  रेड्डी  :  आपका  अपना  बाबू  का  राज  चल  रहा  हमारे  यहां  निजाम  की
 .  प्रकार  की  सो  बोवियां  होती
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 है  महोदय  :  आप  पहले  ही  6  मिनट  ले  चुके  हैं  । अब  आपको  केवल  एक  मिनट  हो
 ओर  दिया  जा  ख़कता

 ॥  हर

 |  सी०  जंगा  रेड्डी  :  देखिए  मुझे  चिट्ठी  मिली  है  आपके  लोक  सभा  सेक्रेटैरिएट  की  ।  उसमें
 लिखा  है.कि  आपको  मिनिस्ट्री  मिनट  टाइम  दिया  गया  किस  विभाग  पर  आप  बोलना  चाहते
 तो  मैंने  बताया  कि  होम  मिनिस्ट्री  पर  मैं  बात  करूंगा  ।  तो  मुझे  तीन  मिनट  और  दीजिए  ।

 निजाम  सरकार  की  सौ  बीवियां  होती  वह  किसी  बीवी  को  खुश  नहीं  कर  पाता

 इसी  प्रकार  से  हमारी  होम  मिनिस्ट्री  की  कई  शाखायें  हैं  ।  डेवलपमेंट  शाखा  केन्द्र  शासित  प्रान्तों
 को  शाखा  इस  पुस्तिका  को  मैंने  पढ़कर  देखा  तो  मालूम  हुआ  कि  होम  मिनिस्ट्री  के  अन्तर्गत

 बहुत-सी  पाखायें  हैं-“-तब-प्लान  ट्राइवल  प्लान  हरिजन  डेवलपमेंट  चुनाव  इत्यादि  कितने

 ही  सब्जक्ट्स  मैं  समझता  था  कि  गृह  मन्त्रालय  इसमें  लॉ  एण्ड  आडंर  को  प्राबलम  ही
 मगर  घर  जाकर  देखा  तो  इतनी  शाख्रायें  इसकी  निजाम  सरकार  की  जितनी  बीबियां  थीं  उससे

 बढ़कर  हैं  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  जेसा  कि  रेड्डी  साहब  ने  कहा  इस  विभाग  को  पुनर्गठित  करना

 चाहिए  ।

 दिल्‍ली  में  केन्द्र  सरकार  का  शासन  चंडीगढ़  एक  मामूली  टाउन  उसको  अगर  पहले

 पंजाब  को  वे  देते  तो  अच्छा  अब  वह  लड़  रहे  हैं  तो  देने  के  लिए  तैयार  हो  बच्चा  लड़ता

 है  तो  मां  भोजन  देती  इसी  प्रकार  केन्द्र  क ेसाथ  जो  लड़ता  जो  रेल  रोकता  जो  आदमियों

 को  मारता  उसको  बात  वह  सुनती  है  ओर  तब  आग  बुझाने  की  कोशिश  करती  यह  अच्छा

 नहीं  है  ।  जिस  काम  को  जिस  वक्‍त  आपको  करना  चाहिए  उसी  वक्‍त  कर  देता  चाहिए  |  जो  जिसको

 चाहिए  उसको  दे  देना  इसी  प्रकार  केन्द्र  सरकार  के  पास  नो  प्रान्त  मैं  आपको  एक

 बात  बताता  हूं  ।

 काकीनाडा  के  पास  बाजू  में  उससे  मील  यानाम  है  जिसमें  तेलगू  लोग  रहते  पांडिचेरी

 बाले  आकर  उसका  पालत  करते  पांडिचेरी  कहां  है--मद्रास  के  वाहर  वहां  से  यहां  600

 मीटर  वहां  पर  शराब  खूब  पी  सकते  हैं  |  एक्साइनज  ड्यूटी  नहीं  तो  पांडिचेरी  से  शराब

 आाती  है  जबकि  काकीनाडा  से  आन्प्र  से  जाना  लेकिन  आन्ध्र
 से

 यानाम  जाने  के  बजाय

 जिसमें  कि  ater  मील  जाकर  जितनी  चाहे  उतनी  शराब  पी  सकते  पांडिचेरी  से  आती  मैं  कहता

 हैं  यानाम  को  आंध्र  में  मिला  इसमें  क्या  आपत्ति  है  केन्द्र  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।  लेकिन

 पांडिचेरी  600  किलोमीटर  से  आकर  वहां  पालन  करते  ऐसे  नियमों  की  वजह  से

 लॉ  एण्ड  आड्डेर  प्राबलम  बढ़ती  जा  रही  यानाम  से  are  मील  पर  काकीनाडा  है  लेकिन  यहां

 600  किलोमीटर  से  आते  जिसमें  400  किलोमीटर  आस्प्र  में  होकर  जाते  आन्ध्र  से  तरह

 .  किलोमीटर  समुद्र  में  जाते  हैं  ।
 तो  उसको  आन्ध्र  में  मिला  दें  वह  ज्यादा  अच्छा  इसी  तरह

 अण्डमान  को  भी  किसी  प्रान्‍्त  में  मिला  दिया  उसको  भी  किसी  राज्य  में  मिलाकर  वहां  का

 शासन  चलाएं  |  क्यों  आप  अपना  चलाते  हैं  ”  मुझे  तो  यह  लगता  है  कि  यहां  जो  ब्यूरोक्रेसी
 नि

 ध्वरकारी  बाबू  लोग  अपना  शासन  चलाना  चाहते  मैंने  बताया  केन्द्रीय  मन्त्री  तो  यह  सब  कुछ
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 नहीं  देख  सकता  ।  सरकारी  बाबू  लोग  अपना  दबाव  रखने  के  लिए  बड़े  अफसर  वहां  भेजते
 लेफ्टिनेंट  गवनंर  साहब  वहां  राज  करते  मैं  कहना  चाहता  हूं  चाहे  वह  मेघालय  हो
 या  अण्डमान  वहां  दिल्‍ली  में  जो  बाबू  लोग  रहते  हैं  या  जो आई०  ए०  एस०  अफसर  हैं  वे

 कभी  मजा  करने  के  लिए  वहां  पर  जाते  अपने  टूर  बना  लेते  आपने  भाषा  के  आधार  पर
 राज्यों  का  पुनर्गठन  किया  फिर  ज॑से  यह  दिल्‍ली  है  जो  कि  केन्द्रीय  शासन  के  अधीन  है  उस्तको
 आप  क्यों  नहीं  बगल  के

 राज्यों  में  मिला  देते  हैं  ?  इसमें  आपको  क्‍या  दिक्कत  है  ?

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  आपने  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  लिए  प्लान  और
 सब-प्लान  बनाए  हैं  उसी  प्रकार  से  रौड्यूल्ड  ट्र।इब्स  के  लिए  भी  सब-प्लान  बनाएं  ।

 फाइटरस  की  पेंशन  की  जहां  तक  बात  आन्श्र  प्रदेश  में  लो इसकी  एक  दृष्डस्ट्री  ही
 बन  गई  है  ।  मैं  आपको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  रक्षा  मंत्री  के  सिग्तेचबस  को  भी  फोर्ज  किया  जा

 रहा  जब  नरासह  राव  जी  विदेश  मंत्री  थे  तब  उनके  नाम  से  फोज्ड  सर्टिफिकेट  दिए  जाते  थे  ।

 उन्होंने  उन  दस्तावेजों  को  डेन:ई  भी  किया  था  लेकिन  हस  काल  तक  भी  उन  भाभलों  में  कोई
 केसेज  नहीं  चलाए  गए  नरसिह  राव  जी  ने  तो  पब्लिक  मीटिंग  में  भी  बताया  कि  मेरे  गाम  से
 फोज्ड  दस्तखत  करके  फ्रीडम  फाइटर्स  की  पेंशन  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्म  सरकारों  से  ली  जा  रही

 वह  गलत  मैंने  कोई  सिग्नेचर्स  नहीं  किए  लेकिन  फिर  भी  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से

 कोई  कारयवाही  नहीं  की  गई  ।  उन  लोगों  के  खिलाफ  सरकार  को  कार्यवाही  करनी  चाहिए  जिन

 लोगों  ने  भी  गलत्‌  सर्टिफिकेट  देकर  फ्रीडम  फाइटर्स  की  पेंशन  ली  है  उनके  वबिलाफ  सी०  बी०  जाई०
 के  द्वारा  जांच  होनी  चाहिए  और  उन  पर  केस  दायर  होने  चाहिए  तथा  क्रिमिनल  ऐक्शल  होना

 साथ  ही  साथ  उन्होंने  जो  पैसा  लिया  हो  वहू  भी  वापिस  करना  चाहिए  ।  जैसा  मैंने  कहा
 आन्ध्र  में  कांग्रेस  के लोगों  का  यह  एक  उद्योग  बन  गया  जो  लोग  हार  गए  हैं  वे  लोग

 500  रुपया  लेकर  गलत  सर्टिफिकेट  दे  रहे  मेरा  निवेदन  है  इसको  जल्द  से  जल्द  बन्द  करना

 श्री  भरत  सिंह  :  सभापति  माननीय  गृह  म्त्री  जी  का  ध्यात  लॉ

 एण्ड  आड्ंर  की  तरफ  दिलाना  दिल्‍ली  भारत  की  राजधानी  है  ओर  जहां  पर  लॉ  एण्ड
 आडेर  की  हालत  ठीक  होनी  1977-78  और  1978-79  में  दिल्ली  में  लॉ  एण्ड  आर्डर

 की  हालत  इतनी  खराब  थी  कि  महिलाएं  बाजार  जाकर  संब्जी  और  दूध  भी  नहीं  लॉ  सकती  थीं

 और  बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  सकते  चेनों  की  छीना-झपटी  के  कितने  हौ  मामले  हौते  रहते  थे  परन्तु
 आज  वह  बात  दिल्‍ली  में  नहीं  लॉ  एण्ड  आर्डर  में  काफो  सुधार  दिल्ली  में  हुआ  और  जिस

 दिन  से  हमारे  राजीव  गांधी  जी  ने  शासन  की  बागडोर  सम्हाली  है  सरकारी  अफसरों  में  कॉफी

 सुधार  आया  चाहे  पुलिस  के  अफसर  हों  या  यह  सुधार  नीचे  की  तरफ  भी  बढ़ना  चाहिए  |

 जो  पुलिस  अफसर  हैं  या  पुलिस  कर्मचारी  हैं  उनको  पब्लिक  से  ठीक  व्यवहार  करना  चाहिये  ओर

 जब  पब्लिक  की  समझ  में  यह  आ  जाए  कि  पुलिस  हमारी  सेवा  करती  दुःख  में  हमारी  मंदद

 करती  तब  मैं  समझूंगा  लॉ  एण्ड  आडेर  ठीक  द्वो  गया  है  ।

 देहातों  में  आप  जानते  हैं  कि  बिजली  के  तार  चोरी  हो  जाते  हैं  या  उसके  स्टारठर  चोरी  हो

 जाते  मोटरें  चोरी  हो  जाती  न  वहां  पर  टेलीफोन  हैं  ओर  न  कोई  और  खबर  देने  की  व्यवस्था

 है  ।  यदि  गांवों  में  टेलीफोन  की  व्यवस्था  हो  जाए  तो  हम  जल्दी  से  पुलिस  को  इत्तिला  कर  सकते
 जिससे  अपराध  कम  दूसरी  ओर  पुलिस  के  पास  बाहनों  की  भी  कमी  उनकै  पास  जोपों  या
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 मोटर  साइकिलों  की  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  और  वायरलेस  के  जरिए  भी  किसी  न  किसी  तरह
 से  गांवों  को  जोड़ना  ताकि  देहाती  में  चोरियां  कम  हों  और  किसानों  का  भला  हो  सके

 यहां  इस  सदन  में  फ्रीडम  फाइट॑र  के  बारे  से  भी  चर्चा  की  गई  ऐसे  लोग  जी  भारत
 को  आजादी  दिलाने  के  लिए  जेल  गए  भौर  तरह-तरह  की  यातनाएं  अपने  बच्चों  को
 लेकिन  आज  उनके  खिलाफ  सदन  में  बातें  कही  जा  रहो  जो  कि  नहीं  कही  जानी  मैं  तो

 कहूंगा  यदि  उनकी  साठ  साल  की  उमर  तो  जल्दी  ही  दो  महीने  के  अन्दर  उनको  मंजूरी  मिल
 जानी  चाहिए  ।  पहले  इनकी  200  रु०  की  पेंशन  अब  आपने  उसको  -  बढ़ा  कर  300  रुपए  कर
 दी  जो  कि  मेरी  दृष्टि  में  थोड़ी  है  इसको  ओर  ज्यादा  बढ़ाना  आज  हमें  उनके  त्याग
 और  उनकी  मेहनत  से  आजादी  मिली  है  ।  हसें  पकी-पकाई  मिल  रही  मेरे  कहने  का  मतलब  है  «
 कि  उनको  ज्यादा  परेशानी  हुई  थी  इसलिए  उनकी  पेंशन  को  बढ़ाने  की  ओर  सरकार  को  विचार

 करना  चाहिए  |  र

 अनुसूचित  जातियों  के  लिए  पहले  आपने  5,267  करोड़  रुपया  मंजूर  किया  जिसको

 बढ़ाकर  अब  1984-85  में  18,382  करोड़  कर  दिया  मैं  चाहूंगा  कि  यह  रुपया  ठीक

 तरह  से  इस्तेमाल  जिससे  गरीब  आदमी  को  फायदा  हो  सके  ।

 अभी  आपने  देखा  होगा  कि  दो-तीत  सूत्रों  को  छोड़कर  सारे  भारतवर्ष  में  चुनाव  हुए  |  हर

 जगह  पुलिस  का  इन्तजाम  अच्छा  दिल्‍ली  में  भी  हर  तरह  का  इन्तजाम  था  ।  अभी  मैंने  सुना

 है  कि  गोविन्दपुरी  ओर  शुग्गी-झोंपड़ी  क्षेत्र  में  रहने  वाले  लोगों
 को  25  गज  के  प्लाट  देने  की

 व्यवस्था  की  जा  रही  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  कदम  जहां  तक  जश्मू-काएमीर  का  सवाल

 जम्मू-काश्मीर  में  हमारा  दोष  नहीं  था  |  हमारी  पार्टी  का  दोष  नहीं  उनकी  आपस  में  लड़ाई

 वे  मुख्य  मन्त्री  बनना  चाहते  थे  ।  विरोधी  दल  के  लोग  इस  प्रकार  को  वातें  लेकर  आते

 जिनसे  कुछ  न  कुछ  अडचनें  पैदा  हों  ।  मैं  उतको  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  दिन  से  श्री  राजीव

 गांधी  प्रधान  मन्त्री  बने  हर  तरह  से  हर  काम  में  तरक्की  हुई  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्दर

 गरीब  से  गरीब  लोगों  को  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  जिनके  पास  भूमि  नहीं  उनको  भूमि

 देने  के  लिए  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इन  लोगों  में  लैफ्टिनेंट  गवर्नर  द्वारा  छोटे-छोटे  प्लाट  तकस्ीम

 किए  जा  रहे  हैं  ।  हर  काम  में  हर  तरह  से  सुधार  हो  रहा  है  ।

 आपने  मुझे  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  बोलने  के  लिए  समय  इसके  लिए  मैं  आपको

 धन्यवाद  देता  हूं  ।

 !  अर  धालकवि  बेरागी  :  माननीय  सभापति
 मैं

 आपका
 बड़ा

 आभारी  हूं

 कि  आपके  मुझे  बोलने  के  लिए  समय  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  का  मैं
 समथन  रूरता  हूं

 ओर  माननीय  गृह  मन्त्री  महोदय  की  जानकारी  के  लिएं  कुछ  शब्द  मैं  आपके  माध्यम  से  रखने  की

 कोशिश  करूंगा  ।

 माननीय  सभापति  महोदय  क्‍या  कारण  है  कि  श्री  सरदार  पटेल  के  थाद  इस  देश  में  किसी

 भी  यूह  मन  त्री  को  इतिहास  में
 वह  स्थान  नह्ठीं  मिल

 जो
 उसक  प्रिलना

 ता
 हि  !  था  |  हम  जब

 इसके  बारे  में  बातें  करते  बड़े-बड़े  इन्टरव्यू  में
 पूछताछ  होती

 तो  गृह  मन्त्री  की  जब  चर्चा

 होती  है  ओर  सरदार  पटेल  का  नाम  आता  तो  लगता  है  कि  इतिहास  झटक  गया  मेरा
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 यह  नहीं  है
 कि  उसके  बाद  लोग  इप्त  पद  पर  योग्य  नहीं  लेकिव  इतिहास  ने  उनके  साथ

 न्याय  नहीं  किया  ।  सम्भव  है  समस्याओं  के  रेखांकित  करने  में  कहीं  कुछ  गड़बड़ी  हुई  लेकिन  गहू

 मन्त्री  जी  की  उपस्थिति  में  मैं  एक  बात  कहता  चाहुंगा---जहां  तक  समस्याओं  का  सवाल  शक्ति

 का  सवाल  है  सर्वोपरि  समर्थन  का  सबाल  किसी  भी  हालत  इस  देश  की  जनभावना  आज

 आपकी  पीठ  पर  है  |  समस्याएं  उस  वक्‍त  हो  सकती  थीं  जत्र  देश  को  जोड़ने  की  बात  लेकिन

 आजं  उससे  बड़ी  चनोौती  है--देश  को  तोड़ने  की  ।  ऐसे  सम्रय  में  मैं  मन्त्री  जी  से  किन्‍्हीं  मांगों

 की  बातें  नहीं  करना  चाहता  केवल  दो-तीन  वातें  ही  रखना  चाहंता  सबसे  बड़ा  सवाल  है
 जनता  ओर  सरकार  के  बीच  की  दूरी  ऐसा  लगता  है  कि  आप  जनता  से  वार्तालाप  तो  करते

 लेकिन  आत्मालाप  नहीं  कर  रहे  हैं  |  आपकी  भाषा  आत्मालाप  की  भांषा  नहीं  चुनावों  के

 समय  जब  हम  वोट  मांगने  जाते  हैं  तो  असमिया  तथा  देश  की  विभिन्‍न

 भाषाओं  में  वोट  मांगते  लेकिन  जब  सरकारें  बनती  हैं  तो  सब  तरफ  अंग्रेजी  शुरू  हो  जाती  तब

 जनता  को  महसूस  होता  है  कि  आप  कोई  दूसरे  हैं  और  हम  दूसरे  वार्ता  होती  है  लेकिन

 लाप  नहीं  है  ।  इसलिए  सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  आप  अपनी  भाषा  को  ठीक  मुकाम  पर  लाने

 की  कोशिश  करे  ।

 सभापति  मैं  ऐसा  कहकर  हिन्दी  की  हिमायत  नहीं  कर  रहा  हिन्दी  किसी
 सरकार  या  मन्त्री  की  मोहताज  नहीं  वह  याचक  बनकर  नहीं  रह  रहो  लेकिन  मैं
 कहना  चाहता  हूं--आप  हिन्दी  के  प्रति  अपने  विचार  बदलें  या  न  लेकिन  व्यवह्वार  जरूर
 बदल  दे  ।

 समय  कम  है  इसलिए  एक  बहुत  सीधी-सी  बात  भर्ज  कर  रहा  हूं--आपने  हिन्दी  की  जो

 कुछ  सेवा  की  है  उसके  लिए  मैं  आपका  आभार  मानता  लेकिन  आप  अंग्रेजी  की  जो  सेवा  करते
 हैं  कया  उसको  ऐसे  ही  करते  रहना  चाहते  38  तक  आपके  इस  व्यवहार  के  कारण  अंग्रेजी
 इतनी  कमजोर  हुई  है  कि  बच्चे  न  अंग्रेजी  ठीक  से  लिख  सकते  न  पढ़  सकते  हैं  ओर  न  बोल
 सकते  हैं  ।  यह  आपकी  कृपा  का  प्रसाद  अगर  वह  अपना  नाम  सही  लिखते  तो  बाप  का  नाम
 गलत  लिखते  अंग्रेजी  को  38  सालों  में  इतना  किया  मुझे  विश्वास  एक  दिन
 माननीया  मार्गेरेट  थैंचर  और  शेक्सपीयर  तीनों  मिलकर  आपके  पास  एक  डंपुटेशन  लायेंगे
 और  कहेंगे--आप  दया  हमारी  अंग्रेजी  को  छोड़  जब  वह  कहेंगे  तब  हम  अवश्य  उसे

 छोड़ेंगे  ।

 खली  गिश्धारोी  लाल  व्यास  :  शेक्सपीयर  कहां  से  आयेंगे  ।

 ओऔ  बालकवि  बेरागी  :  भाषा  को  छुड़ाने  के  लिए  कोई  कवि  या  सन्त  ही  राजनेता

 महीं  भ्रायेगा  ।  हु

 आज  अपराधियों  को  नये-तये  साधन  मिल  गए  लेकिन  पुलिस  के  साधन  कम  हो  गए
 अपराधी  साइन्टिफिक  हो  गए  लेकिन  आप  ट्रेडीशनल  ही  बने  हुए  आपकी  पुलिस  कंसे
 अपराधियों  से  लड़  उसका  थोड़ा  आधुनिकीकरण  कीजिए  ।

 हि  चुनावों  के  बाद  आप  हिम्मत  करके  जिस  तरह  से  .  दल-बदल  के  वि  कानून  उसी

 तरह  से  चुनाव  सुधारों  के  काबून  भी  देश  की  जनता  आपकी  जय-जयकार  बोलने  के  लिए
 तैयार  बेठी  है  ।
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 राणा क्र  ाााण  जा  न  कीाफफएकसफसकस्‍ कर  न

 -  हसारे  जयपाल  भाई  ने  हम  पर  बहुत  सारे  इल्जाम  चुनावों  में  ऐसा  करते  बेसा*
 करते  हैं  ।  इस  समय  वह  हमारी  तरफ  ही  बंठे  हुए  हैं  ।  मैं  किसी  पर  उंगली  नहीं  उठाता  हूँ  लेकिन  मैं
 बात॑  कहना  चाहता  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  आन्ध्र  कर्णाटक  में  या  बंगाल  में
 क्या  होता  मैं  केवल  चार  पंक्तियां  कहना  चाहता  हो  सके  तो  अपनी  डायरी  में  लिख

 शीशे  का  बदल  लेकर  निकलो  नहीं  राहों
 होते  हैं  छिपे  पत्थर  लोगों  की  निगाहों  में  ।

 आप  हमारे  अग्रज  की  गोद  में  बंठकर  सुन  रहे  इसलिए  अर्ज  कर  रहा  हूं  ।

 नासेह  की  साजिश  से  रहो
 बेहतर  है  सिमट  जाओ  हमराज  को  बांहों  में  ।

 मैं  शंकरराव  चल्लाण  साहब  से  भी  एक  वाक्य  निवेदन  करना  आपने  हम  कर
 जहां  बहुत  विशेष  कृपा  की  यहां  एक  ओर  कृपा  कीजिए  .।  मेरा  अपना  क्षेत्र  नीमच  मंदसोर-जाबश

 जहां  पर  नीमच  में  सी०  आर०  पी०  का  सबसे  बड़ा  वेस  वहां  पर  प्रत्येक  अक्तूबर  को

 सी०  आरं०  पी०  की  परेड  हुआ  करती  अब  उस  दिन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  कारण

 वह  दिन  मनहूस  हो  गया  है  ओर  अब  उस  दिन  वहां  परेड  नहीं  हुआ  करेगी  क्योंकि  आपके  मंत्रालब

 के  प्लास्टर  पर  बदबू  आ  गई  वहां  पर  पहले  कई  वर्षों  स ेएक  अन्धविश्वास  घर  मक्ष

 था  कि  जो  भी  मन्त्री  वहां  सलामी  लेने  जाएगा  वह  वहां  से  वापस  झंडी  वाली  गाड़ी  में  नहीं

 उसका  मन्त्री  पद  चल  जाएगा  ।  इसलिए  आपने  हमारां  सी०  आर०  पी०  डे  छीन  लिया  अब

 वह  तो  हमको  मिलेगा  नहीं  अगर  हो  और  आप  हम  पर  एहसान  कर  सके  तो  हमको  एक

 नवम्बर  का  दिन  दे  दीजिए  कि  मध्य  प्रदेश  निर्माण  दिवस  उस  दिन  मध्य  प्रदेश  बना

 सी०  आर०  पी०  दिवस  के  बहाने  इस  दिन  नीमच  में  कुछ  काम  हो  जाते  अगर  आप  यह  दिन  दे  -

 देंगे  तो  आगे  भी  नीमच  में  काम  होते  रहेंगे  ।

 अन्त  में  मैं  एक  वाक्य  और  कहना  चाहता  आप  विश्वाल  गुम्बज  के  नीचे  बेठे

 ईएवर  आपको  इतना  यश  प्रदान  करे  कि  पंजाब  और  असम  की  समस्याओं  के  सदर्भ  में  लोग  भापछका

 ताम  सरदार  पटेल  के  बाद  लेना  शुरू  कर

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 ।
 उसे  रामभभगत  पासबान  :  सभापति  आपने  मुझे  बोलने

 का
 समय  दिया  इसके

 लिए  आपका  मैं  आभार  प्रकट  करता  मैं  गृह  मंत्रालय  की  मांगों  के  समर्थन  में  बोलने  के  लिए

 खड़ा  हुआ  हूं  ।  .

 सभापति  भारत  सरकार  की  सफल  नीति  के  कारण  देश  में  हरिजनों  को  काफी  सुरक्षा

 प्राप्त  हुई  है  ।  जनता  पार्टी  के  कुशासन  में  हरिजनों  पर  जो  अत्याचार  किए  गए  या  विधि-श्ययस्था

 को*नणच्ट  किया  वह  सब  केवल  ढाई  साल  के  शासन  में  हुआ  ।  अब  सरकार  ने  उस  सबको  ठीक

 करके  जो  हरिजनों  को  सुरक्षा  प्रदान  को  है  उसके  लिए  सरकार  को  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।
 ॥

 हां  तक  पंजाब  और  असम  की  समस्याओं  को  हल  करने  का  सवाल  उनको  हल  करने

 के  लिए  सरंकार  की  नीति  जो  है  वह  बहुत  ही  सराहुनीय  सरकार  चाहती  है  कि  भाई-चारे  के
 wot  ५
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 *झ्षधार  मैत्री  के  क्रातार  यर  भोर  अह्दिसा  के  आधार  पर  उन  समस्याओं  का  समाधान  होना

 लेकिम  देश  में  कुछ  ऐसे  हिसक  तत्व  हैं  जिनके  पीछे  विदेशों  शक्तियों  का  हाथ  ये
 शबितियां  हमारी  विधि-व्यवस्था  को  खराब  करना  चाहती  हैं  और  हमारे  देश  को  खंडित  करना

 जाहतो  इन्हीं  शक्तियों  के  इशारे  पर  ये  तत्व  देश  में  तहलका  मचाए  हुए  इनके  साथ  किसी
 प्रकार  का  भी  समझौता  नहीं  होमा  चाहिए  ।  बल्कि  हनका  जो  मनोबल  बढ़  गया  है  उसको  काफी
 सकती  के  साथ  तोड़  देखा

 सभापति  समाज  की  शुरक्षा  का  बहुत  बड़ा  भाग  पुलिस  पर  निर्भर  करता  लेकिन

 हमारी  पुलिस  व्यवस्था  बहुत  पु.।नी  पुलिस  अधिनियम  बहुत  पुराना  यानी  वही

 पुलिस  व्यवस्था  चली  आ  रही  जो  आजादी  के  पहले  चल  रही  आज  समाज  आगे  की  ओर

 बढ़  रहा  है  |  हमारे  प्रगतिशील  समाज  में  पुलिस  की  व्यवस्था  सहयोग  न  करके  अड़ंगा  सिद्ध  हो

 अक्सर  मैं  देखता  हूं  कि  जब  कभी  भी  अमीर  ओर  गरीब  की  लड़ाई  होती  है  तो  कभी  भी  _
 बुखिप्त  गरीओं  के  पक्ष  में  अपना  प्रतिवेदन  नहीं  देती  ।  यह  देखा  गया  है  कि  पुलिस  का  पक्ष  हमेशा
 श्रप्तीरों  की ओर  ही  रहा  इसलिए  इस  पुलिस  व्यवस्था  को  बिल्कुल  सुधारने  की  जरूरत  है  ।

 6.0  भ्रू०  १०

 जहां  तक  ज्यूडिशरी  ज्यूडिशरी  में  भी  न्याय  कोई  निश्चित  नहीं  इसके  लिए  समय  की

 कोई  पाबंदी  नहीं  है  ओर  यह  बहुत  ही  कास्‍्टनी  वेत्रारा  बेचा री  जिसका  प्रति

 मर  जाता  उसके  न्याय  पाना  बहुत  कठिन  पार्टी  के  राज  के  बेलछी

 में  बहुत  से  हरिजनों  को  जिन्दा  जला  दिया  गया  उनकी  विधवाएं  रह  गई  अनाथ  बच्चे  रह  गए

 हैं  जो  न्याय  पाना  चाहते  जिसका  पति  मारा  गया  और  जो  विधवा  उनके  लिए  न्याय  प्राप्त

 करना  बहुत  कठिन  हो  रहा  आज  सरकार  नें  लीगल  की  व्यवस्था  की  उससे  उनकी  बहुत

 सुरक्षा  की  गई  लेकिन  वह  भी  गरीब  आदमी  को  नहीं  मिलती  ।  हम  देखते  हैं  कि  जिला  स्तर  पर

 राज्य  स्तर  पर  और  केन्द्र  स्‍तर  पर  इसकी  व्यवस्था  की  गई  लेकिन  जिला  स्तर  पर  न्यायाधीश

 के  पास  दतना  समय  नहीं  हैं  कि  वह  लीगल  एड  का  बंटवारा  राज्यों  में  ओर  केन्द्र  में  भी  यही
 स्थिति  इसलिए  यह  लीगल  एड  की  व्यवस्था  संतोगप्रद  नहीं  अमाउट  भी  बहुत  कम

 '
 नामसात्र  है  और  वह  भो  नहीं  मिलता  इंसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  हरिजनों  की

 सुरक्षा  के  लिए  आपने  जो  लीगल  एड  की  व्यवस्था  की  वह  अधिक  से  अधिक  दी  मुकदमे
 का  खर्च  दिया  यह  भी  क्लीयर  नहीं  है  कि  किस  रूप  में  लोगल  एड  वकील  फ्री  देंगे  या

 अमाउ ट  देंगे  या  गवाहों  का  ख्च  यह  सब  बतलाया  यह  लीगल  एड  किस  रूप  में  यह

 शुझे  भी  पता  नहीं  इसलिए  हरिंजनों  पर  जो  अत्याचार  आजकल  हो  रहे  उनको

 रोकने  के लिए  सरकार  को  आगे  बढ़ना  उनको  ऊपर  उठाने  के  लिए  सरकार  ने  छाफी
 व्यवस्था  की  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  काफो  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठा

 रहे  लेकिन  उनका  जो  विकास  हो  रहा  समाज  के  कुछ  ऐसे  व्यक्ति-भी  हैं  जो  उससे  खुश
 नहीं  भूमि  हृदबंदी  कानून  के  अन्तगंत  जो  जमीन  ली  गई  उसमें  उनको  पर्चा  दे  दिया  पर्चा

 मिख  गया  लेकिन  उनको  कब्जा  नहीं  मिलता  ।  जहां  कब्जा  मिल  गया  वहां  जोतने  जाते  हैं  तो
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 तक़्सलाइट  कह  करके  पुलिस  की  सहायता  से  चालान  करवा  देते  हैं  ।  आप  बिहार  में  खासकर  इस
 बात  का  पता  लगाइए  कि  नक्सलाइट  कह  कर  जो  चालान  हो  रहे  उसकी  तह  में  जाइए  कि  किस
 कारण  ये  हो  रहे  जिनको  पुलिस  हिरासत  में  लेती  उनकी  जानकारी  करवाइए  ।  मैं  अप॑नी

 स्टीट्वेंसी  के  बारे  में  बताना  चाहता  स्थानों  पर
 गरीबों  को  पर्चा  मिला  हुआ  लेकिन  कब्जा  नहीं  मिला  मैंने  मुख्य  मंत्री  को  मंत्रासंस
 को  लिखा  कि  जिस  जमीन  पर  पर्चा  दिया  उस  पर  बहुत  आदमियों  को  नक्‍्सलाइट  कह  कर
 चालान  किए  जाते  हैं  ओर  जेल  में  भेज  दिया  जाता  पर्चे  अभी  भी  उनके  पासे  इसलिए  मेरा

 ,  निवेदन  है  कि  आप  जिला-अधिकारी  को  निर्देश  दीजिए  कि  10  दिन  के  अन्दर  विद्दार  में  जिन  लोगों
 को  जमीन  का  पर्चा  मिला  हुआ  उनको  अविलंब  कब्जा  दिलवाया  जाए  ।

 जहां  तक  मिनिमम  वेज  का  सवाल  इसकी  ओर  ध्यान  देना  जरूरी  गरीबों  के

 लिए  बहुत  बड़ा  काम  हुआ  वृद्धावस्था  पेंशन  जो  कि  गरीब  और  अपग  लोगों  की

 30  रुपए  बिहार  में  मिलती  लेकिन  वह  अब  दो  प्रतिशत  हो  गई  जिससे  गरीबों  में  बहुत
 आक्रोश  मैं  गह  मन्त्री  जी  से  आग्रह  करूंगा  कि  जिस  तरह  से  पोलिटिकल  पेंशन  दे  रहे  उसी

 तरह  से  वृद्धावस्था  पेंशन  भी  दें  ।  आजादी  के  बाद  गरीबों  के  लिए  वह  बहुत  बड़ा  काम  हुआ
 पोलिटिकल  पेंशन  के  बारे  में  भी  मैं  कह  देना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  भी  फ्रोडम  फाइटर  हैं

 जिन्होंने  लड़ाई  में  अपने  आपको  स्वाहा  कर  उसकी  धन-संपत्तियां  लूट  लीं  जिनके  पुत्र  मारे
 जो  स्वयं  भुक्तभोगी  लेकिन  उनको  पेंशन  नहीं  मिल  रही  उनको  पेंसन  मिलनी

 महिलाओं  पर  जो  डाउरी  ओर  बलात्कार  आदि  के  अत्याचार  होते  उनकी  सुनवाई
 के  लिए  महिला  जजों  की  नियुक्ति  की  जाती  नियुक्तियों  और  प्रमोशन  में  रिचर्बेशन  को

 कायम  रखना  इसको  बढ़ाया  जाना

 मनुवाद  ]

 सभाषति  महोदय  :  कुंछ  भी  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।  बैठ

 जाहए  |

 ]

 क्री  रामभगत  पात्वान  :  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बांत  समाप्त  करता  हूं  ।

 xii  रब  ह॒

 डा०  याजवानो  :
 मैं  गृह  मम्त्रालय  को  अतुत्रानों  की  म्पंमों  का

 समर्थन  करता  हूं  ।

 इस  संबंध  में  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  उन  लोगों  की  दयनीय  देशों  की  और  आकर्षित

 करना  चाहता  हं  जिनकी  अब  तक  ,  उपेक्षा  की  जाती  रही  मेरा  कहने  का  मंतंलेगਂ  यह  हैं  फि

 बंगाल॑देश  और  पश्चिम  बंगाल  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  बसे  हुए  लोगों  की  दशा  दयरनींय॑

 देश  और  पश्चिम  बंगाल  सीमा  क्षेत्र  काफी  लम्बा  मैं  आपको  एक  बहुत  ही  छोटे  पर्श्चिमे

 दिनाजपुर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  बताना  चाहूंगा  ।  मेरा  मतलब  है  पश्चिम  दिनाजपुर--अंमॉलदैश

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 ;
 275 न
 t



 आओ

 हे  अनुदानों  को  1985-86  न
 2  1985

 कल  +  जय  गा

 सीमा  जो  चोपरा  से  लेकर  हिली  तक  है  जिसमें

 कालिया  कुमारगंज  भौर  तपन  शामिल  यदि  आप  इस  सीमा  के  पास  बसे  इन  लोगों  की

 दशा  को  जानने  की  कोशिश  करें  तो  आपको  पता  चलेगा.कि  भारत  की  ओर  के  लोग  कितनी  -

 कठिनाई  में  हैं
 और  कोई  भी  इनकी  कठिनाइयां  सुनने  वाला  नहीं  मैंने  कई  बार  इस  सम्बन्ध  में

 आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहा  पर  हर  बार  वही  घिसा-पिटा  उत्तर  दे  दिया  जाता  है  कि

 सीमा  के  पास  कुछ  ठीक  है  लेकिन  सब  कुछ  ठीक  नहीं  है  ।  बंगालंदेश  के  लोग  अंधेरी  रात  में  जब

 चांद  नहीं  होता*  भारतीय  भूमि  पर  सीमा  पारकर  अन्दर  दी-तीन  मील  तक  चले  आते  ये

 लोग  50,  60,  70  या  100  की  तादाद  में  सीमा  के  अन्दर  आते  हो  सकता  है  इसमें  इस  या

 उस  ओर  के  सीमा  सुरक्षा  बल  के  सैनिकों  की  भी  कुछ  मिलीभगत  हो  ।  वे  भारतीय  क्षेत्र  में  आकर

 डकंती  डालते  हैं  और  एक  बार  में  50  अथवा  100  पशुओं  को  उठाकर ले  जाते  हैं  ।  अगर  आप

 जांच  करें  तो  आप  पायेंगे  कि  वहां  लोग  कितने  दुःखी  ओर  कोई  उनकी  बात  नहीं  सुनता  ।  वह
 डर  के  मारे  सारी  रात  सोते  नहीं  हैं  ।  .  मैं  उनकी  दयनीय  दशा  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित

 करना  चाहता  क्‍योंकि  मैंने  उन  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  है  जहां  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कंम्प  एक-दूसरे
 से  8-9  मील  की  दूरी  पर  ओर  वे  दोनों  तरफ  गश्त  नहीं  लगा  सड़कों  की  हालत  भी

 अच्छी  नहीं  इसलिए  अंधेरी  रात  में  वह  अच्छी  तरह  गश्त  नहीं  लगा  सकते  ।  बंगालदेश  के  लोग

 जहां  से  मौका  लगता  है  सीमा  पार  कर  अन्दर  घूस  आते  हैं  ओर  अन्दर  भारतीय  एजेंट  उनका  मार्ग

 दर्शन  करते  इसका  एकमात्र  उपाय  यह  है  कि  सीमा  पार  गश्त  अधिक  सावधानी  ओर  कुशलता
 से  लगाई  जाए  और  अगर  आप  चाहते  हैं  कि  गश्त  अच्छी  तरह  लगाई  जाए  तो  आपको.सीमा

 सुरक्षा  बल  के  कार्मिकों  की  संख्या  श्ली  बढ़ानी  होगी  और  सीमा  सुरक्षा  बल  के  कंम्पों  के  बीच

 सी०  आर०  पी०  के  भी  कंम्प  लगाने  कुछ  समय  पहले  सीमा  सुरक्षा  बल  के  क्ंम्परों  के  बीच

 सी०  आर०  पी०  बल  के  लोगों  को  नियुक्त  किया  गया  था  ।,  इससे  स्थिति  में  काफी  सुधार  हुआ
 अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  कस्ता  हूं  कि  इस  सीमा  से  सम्बन्धित  मामले  की  जांच  कराई  जाए  तथा

 सीमा  सुरक्षा  बल  के  कंम्पों  क ेबीच  सी०  आर०  पी०  के  कैम्प  लगवा  कर  लोगों  को  मदद  पहुंचाई

 जाए  ।  वैकल्पिक  तोर  पर  वहां  एक  महीने  के  लिए  फोज  तैनात  कीजिए  ओर  देखिए  कि  क्‍या

 शाम  होता  यदि  आप  इन  लोगों  को  तरफ  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  वे  दुख  झेलते  रहेंगे  |  ओ०  सी०

 अधिकारी  वहां  हैं  लेकिन  वे  उन  लोगों  की  मदद  के  लिए  नहीं  आ  सकते  ।  अतः  केन्द्र  करकार  को

 यह  जिम्मेदारी  है  कि  इस  संब्रंध  में  कुछ  क्‍योंकि  बंगलादेश  भारत  को  ही  देन  सीमा  के

 इस  ओर  रहने  वाले  भारतीयों  का  कोई  कसूर  नहीं  अतः  वह  विभाजन  के  दुष्परिणामों  को  क्‍यों

 भुगते  ।  आप  उनकी  मदद  कीजिए  लेकिन  आप  उनकी  मदद  नहीं  कर  रहे  समूचे  सीमावर्ती

 क्षेत्र  मे ंतस्करी  जारी  से  लेकर  हिली  सीमा  तक  सभ्नी  सीमा  सुरक्षा  बल  की  चोकियां

 ओर  थाने  प्रभावित  तस्करी  जोरों  पर  डकंतियां  पड़  रही  पशु  उठाए  जा  रहे  एक

 बार  केन्द्र  सरकार  ने  जांच  का  निदेश  दिया  था  ओऔर  राज्य  सरकार  ने  एक  जांच  करवाई

 इससे  रायगंज  में  यह  जानने  के  लिए  कि  मेरे  द्वारा  दी  गईं  जानकारी  सही  या  नहीं  एक
 डी०  एस०  पी०  भेजा  था  और  उसे  इस  वात  का  भी  पता  लगाना  था  कि  बिन्दोल  सीमा  पर

 बास्तंव  में  तस्करी  अथवा  डकैती  की  घटनाएं  हो  रही  डी०  एस०  पी०  ने  रायगंज  का  दौरा

 किया  ओर  उसते  दो  पुलिस  निरीक्षकों  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  भेजा  और  उन  दो

 इंसपैक्टरों  ने  उन्हीं  लोगों  से  सम्पर्क  किया  जो  वास्तव  में  तस्करी  करते  थे  ओर  उन्हीं  लोगों  को

 डी०  एस०  पी०  के  समक्ष  लाये  ओर  यह  कहा  कि  वहां  स्थिति  सामान्य  है  सब  कुछ  ठीक  इसी*
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 लिए  मेरे  प्रश
 के  उत्तर  में  भी  कहा  गया  कि  सारे  मामले  की  जांच  की  है  ओर  एक

 :  ड्री०  एस०  पी०  वहां  गंया  था  और  वहां  स्थिति  सामान्य  सब  कुछ  ठीक  है
 ।”

 अतः  मैं  मनन्‍्त्री

 महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  की  जांच  करें  ।  आप  ऐसा  इसलिए  न  करें  क्योंकि

 मैं  कह  रहा  आप  अपनी  ओर  से  जांच  करवाइए  ताकि  पश्चिम  बंगाल  के  अफसरों  क्योंकि

 .  हमने  देखा  कि  उन्होंने  जांच  किस  प्रकार  आप  अपने  अफसरों  से  जांच  मोके  पर

 जाइए  और  वास्तविक  स्थिति  का  पता  तभी  आप  वहां  के  लोगों  की  मदद  कर

 सकते  हैं  ।

 सीमा  के  दूसरे  भाग  के  लोगों  की  अपनी  परेशानियां  अतः  आपको  सीमा  पर  भी  कुछ
 ध्यान  देंना  चाहिए  ।  यही  मेरा  अनुरोध

 री  दिलोप  सिंह  भ्रिया  सभपति  मैं  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  गृह  मन्त्रालय  के  द्वारा  समय-समय  पर  निकाली  गई  रिपोर्ट्स

 को  जब  मैंने  बारीकी  से  देखने  का  प्रयत्न  तो  उसमें  मुझे  एक  बात  स्पष्ट  दिखाई  दी  कि

 शरणार्थियों  के  पुनर्वास  पर  काफी  पैसा  खर्च  किया  गया  है  ओर  गृह  मन्त्रालय  की  आधे  से  अधिक

 रिपोर्टे  इस  बात  की  साक्षी  जहां  मैं  इस  बात  के  लिए  गृह  मन्त्रालय  को  घन्यबाद  देता  बहीं

 मुझे  इस  बात  की  भी  चिन्ता  है  कि  जिस  तरह  से  आज  हमारे  देश  की  सीमाओं  पर  धारों  ओर

 बौर्डर  इलाकों  इधर  श्रीलंका  उधर  तीसरी  तरफ  पाकिस्तान  और  अफगानिस्तान

 और  ऊपर  चीन  की  हरकतें  बढ़ती  जा  रही  कहीं  भागे  चलकर  एक  दिन  न  आ  जाए  कि

 हमारा  मन्त्रालय  शरणार्थी  ही  न  बन  जाए  ।  इसलिए  हमें  वोडंर  के  ऊपर  विशेष  ध्यान  देने  की

 आवश्यकत्ता  यह  मैं  मन्‍्त्रीं  मद्दोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  ।
 |

 जैसी  यहां  चर्चा  हमने  गरीबों  के
 उत्थान  और  उनक्रे  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  बनाने  के

 लिए  जितने  ट्राइबल  सब-प्वान  और  कम्पोनैंट  प्लान  बनाए  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  लागू  उन

 सबके  कारण  बहुत  से  लोगों  को  काम  मिला  वही  मैं  मन्प्री  जी  से  एक  प्रार्थना  यह  करना  चाहता  हूं  कि

 हमारे  आंदिवासी  भाइयों  को  जिस  तरह  से  शिक्षित  करना  उस  तरह  से  उनको  शिक्षित

 महीं  कराया  गया  है  ।  गृह  मन्त्रालय  को  बहुत-सी  रिपोर्टों  में  आंकड़े  भी  दिए  गए  हैं  परन्तु  मैं  उनकी

 डिटेल्स  में  नहीं  जाना  चाहता  |  मैं  उसमें  न  मंत्री  महोदय  से  इतना  ही  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  आप  सातवों  पंत्रवर्षीय  योजना  में  देश  में  ऐसे  स्कूल  खोलें  जहां  लड़कों  के  रहने  की

 व्यवस्था  आश्रमों  में  वे  रह  कर  पढ़ाई  लिथखाई  करें  ओर  ऐसे  आश्रमों  को  व्यवस्था  हर

 पंचायत  स्तर  पर  की  यदि  ऐसे  आख्रमों  में  आदिवासी  लोग  पढ़ेंगे  और  लिखेंगे  तो  निन्चिश्त

 तौर  पर  प्रगति  कर  सकेंगे  ओर  देश  के  दूसरे  लोगों
 के

 समकक्ष  आ  सकेंगे  ।

 अब  मैं  कुछ  निज्ेदन  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  हूं  ।  यहां  हमारे  आदरणीय  एंपनी

 साहब  ने  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  कहा  कि  रिजर्वेशन  हटा  देना  चाहिए  ।  सभापति  आपको

 याद  होगा  कि  जिस  समय  हम  लोगों  ने  प्रजातंत्र  को  लड़ाई  लेड़ी  उस  वक्‍त  हमारा  नारा  होता

 था  कि  हम  इस  देश  में  समाजवाद  सबको  बराबर  के  अधिकार  कांग्रेस  पार्टी  का

 इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  और  और  कांग्रेस  के  बहुत  से  नेता  इस  बात  की  साक्ष्य  दे  सकते

 डूसरी  तरफ  यदि  आज  आप  हरियनों  और  आदिवासियों  के  आंकड़े  देखें  कि  कितने  लोगों  को  सर्विस
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 मिल  पाई  कितने  बैकवर्ड  लोगों  को  ट्राइवबल  क्लास  के  लोगों  को  लाभ  पहुंचा  तो  वह  संख्या  बहुत

 ही  नगण्य  है  ।  यदि  ये  लोग  इस  योग्य  हो  जाएगे  कि  दूसरों  के  समकक्ष  आ  उनके  बराबर  प्रगति

 कर  लें  तो  में  आपको  विश्वास  दिलाता  चांहता  हूं  कि  हम  लोग  स्वयं  आपसे  आंकर  कहेंगे  हमें

 आरक्षण  नहीं  आप  आरक्षण  की  नीति  को  समाप्त  कर  लेकिन  आप  वस्तुस्थिति  को

 देखें  तो आज  भी  ये  लोग  झोंपड़ियों  में  रहते  आज  भी  उनको  दोनों  टाइम  का  खाना  नहीं  मिलता

 भाई०  ए०  एस०  और  आई०  पी०  एस०  आदि  स्विसेस  में  इन  लोगों  को  जितना  प्रतिनिधित्व

 मिलना  आज  उसमें  भारी  बैकलोग  विद्यमान  आजादी  के  37  सालों  के  बांद  भी  यदि

 भाज  इन  लोगों  का  प्रतिशत  देखा  जाए  तो  वह  4  या  5  परसेन्ट  से  ज्यादा  नहीं  जितनी

 पापूलेशन  उनकी  रिजर्वेशन  की  वह  भी  हम  पति  नहीं  कर  हम  चाहते  हैं  कि  आप  ऐसा

 कानून  सख्ती  उन  लोगों  को  पढ़ाइए-लिखा इ  ओर  आगे  बढ़ाकर  उनको  ले

 जब  यह  होगा  तो  हम  यह  मांग  करेंगे  कि  हमको  रिजर्वेशन  हम  आपके  बरावर  आा

 गए  हैं  ।

 हमारे  सुप्रीम  कोर्ट  के  चोफ  जस्टिस  श्री  चन्द्र  चूड़  ने  भी  कहा  है  कि  जब  तक  बेकवर्ड  क्लासेज

 बराबर  न  उनको  बराबर  प्रिविलेजेज  देने  चाहिए  ।  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहुता  हूं  कि  कम

 से  कम  उनको  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं  ।

 कार्यक्रम  के  बारे  में  बहुत-सी  बातें  कहना  चाहता  लेकिन  हाउस  का  ज्यादा

 वक्‍त
 न  लेते  हुए  होम  गिनिस्ट्री  की  डिमांडज  का  मैं  समर्थन  करते  हुए  आपको  भी  इस  बात  के  लिए

 -  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आप  कहीं  घंटी  न  बजा  दें  ।

 गृह  मंत्री  एस०  बो०  :  सभापति  सबसे  पहले  में  उन  सभी  मातनीय
 सदस्यों  के  प्रति  आभार  प्ररूट  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  इते  चर्चा  में  भाए  लिया  तथा  न  केवल  देश
 की  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  को  सुधारने  के  सम्बन्ध  में  अपितु  अन्य  अनेक  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में

 भी  जो  गृह  मंत्रालय  के  अंतर्गत  आते  महत्वपूर्ण  सुझाव  मैं  शायद  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 उठाए  गए  सभी  मुद्दों  का  जवाब  दे  क्‍योंकि  ऐसा  सम्भव  नहीं

 सबसे  पहले  मैं  मातनीय  सदस्यों  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  पुलिस  एक  रा्ज्य  का  विषय
 कई  माननीय  सदस्पों  ने  अपने-अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  कुछ  घटनाओं  का  जिक्र  ये

 मामले  राज्य  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  आते  हैं  ओर  मैं  नहीं  कि  क्‍या  मैं  इन  मामलों
 के  सम्बन्ध  में  कुछ  जानकारी  भी  दे  पाऊंगा  अथवा  नहीं  ।  सामान्यतः  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  राज्य
 सरकारें  अर्ध  सेनिक  ऋहे  वे  सीमा  सुरक्षा  बल  की  बटालियन  हों  अथवा  केन्द्रीय  रिजयं  पुलिस
 फोर्स  अथवा  आसाम॑  राहफल्स  जिसकी  समूचे  देश  से  निरन्तर  मांग  की  जा  रही  की  भूमिका
 के  बारे  में  सारा  दाथित्व  संभालेगी  ।  प्रत्येक  राज्य  सरकार  केन्द्र  से  यह  मांग  करती  रही  है  कि  कुछ
 और  सीमा  सुरक्षा  बल  की  बटालियनों  अथवा  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  की  सहायता  उन्हें  प्रदान  की

 मैं  समूचे  मामले  पर  विचार  कर  रहा  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  राज्य  सरकारों  का  यह
 अधिकार  है  कि  वे  अर  सैनिक  बलों  की  नियुक्ति  स्थायी  आऋधार  पर  करते  रहने  की  मांग  प्राप्त
 करती  रहें  ।  यह  तो  आखिर  एक  अस्थायी  सहायता  है  जो  अस्थायी  तौर  पर  उत्पस्न  हुई  स्किति
 से  निपटने  के  लिए  सभी  राज्य  सरकारों  को  दी  जाती
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 ॥  मुझे  यह  देखकर  बहुत  हैरानी  हुई  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  यह  प्रायः  अध॑  स्थायी  तौर  पर  तैनात
 वह  वहां  पिछले  तीन-चार  या  पांच  सांसों  से  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  स्थिति  सामान्य  नहीं  है

 अथवा  जो  क्षीत्र  विक्षब्घ  हैं  उनके  द्वारा  जो  केन्द्रीय  सरकार  से  इन  अर्घ  सैनिक  बलों  की  मांग  की
 बात  तो  समझ  में  आती  है  लेकिन  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  प्रकार  की  मांग  करने  और
 बह  भी  उन  विशेष  कठिमाइयों  के  आधार  पर  जिन्हें  जान-बूझकर  उत्पन्न  किया  जा  रहा  की  बात
 समन्न  में  नहीं  आती  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  अच्छी  तरह  से  जानकारी  है  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  कुक  साम्प्रदायिक  तनाव
 है  भोौर  स्थानीय  पुलिध्त  भ्पनी  भरसक  कोशिश  के  बावजूद  स्थिति  पर  नियन्त्रण  नहीं  पा  रही
 ऐसी  स्थ्रिति  में  अगर  अध॑  सैनिक  बल  या  सनिक  हस्तक्षेप  की  मांग  की  जाती  है  तो  वह  उचित  है
 श्र  यह  बात  समझ  में  भाती  है  ओर  इसं  मामले  पर  विचार  किया  जा  सकता  मुझे  सम्बद्ध
 राज्य  सरकारों  के  साथ  विचार-विमर्श  करैंना  होगा  ।  यदि  राज्य  सरकार  के  पास  उपलब्ध  वे  पुलिस
 बल  पर्याप्त  नहीं  है  तो  निस्सनन्‍्देह  यहू  सुनिश्चित  करना  उनका  प्राथमिक  दायित्व  है  कि  पुलिस
 बल  में  उस  हृद  तक  वृद्धि  करें  ताकि  अपने  राज्य  की  किसी  भी  समस्या  से  मिपटने  में  वह
 सक्षम्न  हो  ।  ॥॒  .

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  की  भावनाओं  की  कद्र  करता  हूं  जो  कि  ठीक  ही  इस  बात  पर  बल
 दे  रहे  हैं  कि  लोकतांत्रिक  ढांचे  में  पुलिस  का  पुलिस  ओर  जनता  के  बीच  सम्बन्ध  उस  किस्म
 के  नहीं  होने  थाहिए  जेसे  कि  अब  तक  रहे  मैं  भी  इसे  महसूस  करता  हूं  और  इसीलिए  एक
 विशेष  कोर  की  नियुक्ति  की  गई  |  इसने  कुछ  सिफा  रिशें  को  हमने  सभी  राज्य

 शरकारों  को  वे  सिफारिशों  क्रियान्वित  करने  हेतु  भेजी  कुछ  राज्यों  ने  अपने  कायंकारी  दल  बनाए

 हैं  भौर  वे  इसकी  विस्तार  से  जांच  कर  रहे  हैं  तथा  यह  देखने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  क्रि  किस  हद

 तक  वे  इस  समिति  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  कर  सकते  हमारे  यहां  पुलिस  प्रशिक्षण  अकादमी

 ओर  राष्ट्रीय  अकादमी  भी  राज्य  सरकारों  की  अभ्य  अकादमियां  भी  हमने  उनसे  अनुरोध
 किया  है  कि  वे  विशेष  रूप  से  यह  सुनिश्चित  करें

 कि  पुलिस  कार्मिकों  को  उचित  प्रशिक्षण  दिया

 जाए  ताकि  वह  जनता  से  बेहतर  तरीके  से  पेश  आएं  ने  कि  उस  तरीके  से  जैसाकि  वे  अब  तक  पेश

 आते  रहे  इतना  ही  नहीं  वे  जनता  में  विश्वास  पैदा  दुर्भाग्ययश  अब  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा

 हो  गई  है  जिसमें  लोग  यह  सोचते  हैं  कि  पुलिस  कामिक  समस्या  हल  नहीं  कर  सकेंगे  और  जब  तक

 अर्ध  सैनिक  अथवा  सैनिक  दस्तों  को  नहीं  बुलाया  जाएगा  स्थिति  पर  काबू  नहों  पाया  जा  सकता  ।

 यह  बहुत  गम्भीर  स्थिति  है  और  हम  ऐसी  स्थिति  को  ज्यादा  अर्से  तक  बने  नहीं  रहने  दे  हमें

 उन्हें  उचित  प्रशिक्षण  देना  हमें  उन्हें  आवश्यक  उपकरण  प्रदान  करने  हसे  उन्हें

 लावश्यक  सुविधाएं  प्रदान  क रमी  होंगी  और  अगर  जरूश्त  पड़ी  तो  हम  उनके  वेतन  के  सम्बन्ध  में

 भी  यदि  वह  आशाओं  के  अनुरूप  नहीं  तो  आवश्यक  कारंवाई  करेंगे  ।  इन  मामलों  पर  हम  निश्चय

 ही  ध्यान  देंगे  भोर  हम  यह  धुनिश्चित  करेंगे  कि  हमारे  पुलिस  कार्मिक  सस्‍्तुष्ट  उनके  आवास

 व्यवस्था  हेतु  काफी  हृद  तक  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाये  |  यह  मुझे  कहते  हुए  दुःख  होता  है  कि

 आाधुनिकीकरण  के  मामलों  में  भी  केपद्रीय  सरकार  द्वारा  अनुदान  तो  दिए  जा  रहे  लेकिन  कुछ
 राज्य  सरकारें  समय  पर  और  पूर्ण  रूप  से  इस  अवसर  का  लाभ  नहों  उठा  सकी  वास्तव  में

 आवास  की  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकार  भी  प्राथमिक  जिम्मेदारी  लेकिन  वित्त  आयोगों

 की  कुछ  सिफारिशों  के  कारण  हमने  राज्य  सरकारों  द्वारा  छिये  जा  रहे  प्रयत्नों  को  पूरा  करने

 भार  अपने  ऊपर  ले  सिया  है  |  *
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 सभी  राज्य  सरकारों  से  केवल  यह  अपील  करता  हूं  कि  वे  पुलिस  में  किसी  प्रकार  का  रोष

 दैदा  न  होने  दें  ।  उनके  लिए  आवास  की  सुविधा  की  व्यवस्था  करता  अत्वांवश्यक  है  इसके  लिए  एक
 निश्चित  कार्यक्रम  होना  चाहिए  और  यह  कोर्यक्रम  चलता  रहना  चाहिए  ताकि  उन्हें  आवास  दिए

 जा-सके  ।  मुझे  बहुत  दु:व  होता  है  जब  कभी  भी  मैं  इन  सिपाहियों  को  गे  र-सरकारी  अंवासों  में  रहते

 हुए  देखता  हूं  तथा  अनेक  बार  समाज-विरोधी  तत्वों
 के  साथ  भी  रहना  पड़ता  है  ।  यदि  कोई

 सिपाही  अथवा  हेड  कांस्टेबल  किसी  झुग्गी  में  रहता  है--समाज  विरोधी  के  साथ  रहता  है  आप

 कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  ये  समाज-विरोधी  तत्व  उन  लोगों  के  मानस  को  कंसे  प्रभावित  कर  लेते

 होंगे  जिन्हें  विधि  एवं  व्यवस्था  की  समस्याओं  से  निपटना  पड़ता  अतः  यहू  अत्यावश्यक  है  कि

 सभी  राज्य  सरकारों  को  न  केवल  उन्हें  आवासीय  सुविधाएं  देनी  चाहिए  बल्कि  उन्हें  आवश्यक  संचार

 अच्छे  वाहन  तंथा  अन्य  उपकरण  भी  देने  चाहिए  ।  यदि  अपराध  की  प्रकृति  में  परिबंतन

 आ  गया  है  और  यदि  समाज  विरोधी  तस्करों  तथा  लोगों  के  पास  अत्याधुनिक  उपकरण

 हैं  तो  निश्चय  ही  अब  ऐसा  समय  आ  गया  है  कि  जबकि  हमें  इस  बांत  पर  विचार  करना  होगा  कि

 उनके  पास  जो  परम्परागत  उपकरण  हैं  क्या  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  वे  पर्याप्त  होंगे  ।  इस  मामले

 पर  विभिनन्‍्त  मन्त्रालयों  के  साथ  कुछ  पत्राचार  चल  रहा  है  और  मैं  उनके  इस  मामले  को

 उठाऊंगा  ।  किन्तु  मैं  यह  सूचना  नहीं  दूंगा  कि  कौन-सा  मन्त्रालय  किस  मन्त्रालय  के  साथ  पत्रांचार

 कर  रहा  किन्तु  मैं  यह  मामला  उनके  साथ  उठाऊंगा  ।  किन्तु  इस  दिशा  में  मेरा  प्रयास  यह  होगा
 कि  उन्हें  आवश्यक  उपकरण  दिए  जाएं  ताकि  वे  उस  समस्या  से  निपट  सर्क  जिससे  उन्हें  निपटना

 होता  उसके  लिए  यदि  परम्परागत  उपकरण  आशा  के  अनुरूप  स्थिति  रो  निपटने  हेतु  पूरे  नहीं
 उतरते  तो  उन्हें  नये  उपकरण  देने  हो  सकता  है  सभी  क्षेत्रों  में  इन  उपकरणों  को  उपलब्ध  ने

 किया  जा  सके  किन्तु  कम  से  कम  उन  क्षेत्रों  में  दिए  जाएं  जहां  उन्हें  इस  प्रकार  की  स्थिति  से

 निपटना  होता  है  ।

 कतिपय  माननीय  सदस्यों  ने  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  स्थिति  के

 बारे  में  विचार  किए  जाने  पर  बहुत  जोर  दिया  कतिपय  माननीय  सदस्यों  ने  तो  एक  कृत्रिम

 सीमा  का  उल्लेख  किया  है  जिसके  कारण  नदी  की  एक  तरफ  की  अनुसूचित  जमजाति  को  मान्यता

 दी  गई  होती  है  जबकि  नदी  की  दूसरी  और  रहने  वाली  जनजाति  को  मान्यता  नहीं  दी  जाती

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  चिन्ता  को  भली  भांति  समझ  सकता  हूं  कि  अनुखूचित  जनजातियों  के  प्रश्न

 पर  पुनः  वृष्टिपात  करने  की  आवश्यकता  इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  आमन्त्रित  किए  एक

 विस्तृत  सूची  तैयार  की  जाएंगी  और  उसके  बाद  इस  सभा  के  सामने  एक  संशोधनकारी  विधेयक
 लाया  केक्ल  संविधान  में  ही  संशोधन  कर  हम  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ।

 अधिकांश  सदस्पों  ने  इस  सम्बन्ध  में  भी  बड़ी  चिन्ता  व्यक्त  की  है  कि  क्‍यां  उपलब्ध  की  मई
 शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  अनुसूचित  जनजातियों  ने  पूरा  लाभ  उठाया  है  अथवा  उनकी  साक्षरता
 के  स्तर  में  कोई  अन्तर  नहीं  आया  मैं  आपको  वर्ष  1982  के  आंकड़े  दे  सकता  मैं  इस  तथ्य

 से  भली  भांति  परिचित  हूं  कि  जब  यह  योजना  आरम्भ  की  गई  थी  तब  विभिन्‍न  कक्षाओं  मे  शिष्यों

 की  संसूया  कुछ  सौ  थी  किन्तु  अब  आंकड़ों  की  स्थिति  इस  प्रकार  यह  आम  लोगों  की  तुलता  मैं  .

 अनुसूचित  जनजतियों  के  सम्ब-्घ  में  आंकड़े  हैं  ।  ये  आंकड़े  लाखों  में  दिए  गए  प्राथमिक
 कक्षाओं  में  कक्षा  प्रथम  से  कक्षा  पांचवी  तक  आम  737,  अनुसूचित  113,  अनुसूचित
 जनजातियां 49;  मिडिल  कक्षाओं  में  अर्थात्‌  कक्षा  छः  से  आठ  तक  आम  211,  अ  नुसूचित  जातियां  25,

 है
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 अनुसूचित
 जनजातियों  के  8,  उच्चतर  साध्यमिक  कक्षाओं  में  आम  115,  अनुसू  चित  जाति  12.  तथा

 *

 अनुसूचित
 जनजातियां  4,  मेट्रिकोत्तर  के  लिए  आंकड़े  अनुसूचित  जतियों  एवं  अनसचि  त॑

 को  मिला  कर  लगभग  9  लाख  बनते  मैं  इस  बात  को  भलौभांति  सकता  हे  कि
 अनुसूचित  जनजातियां  ही  अत्यधिक  पिछद्ट  रही  हैं  ओर  उनकी  और.विशेष  ध्यान  द्विया  जाता
 धघाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  मैं  प्री  तरह  यह  बात  स्वीकार  करता  हूँ  ओर  मैं  यह  सुनिश्चित  करने  का
 प्रयास  करूंगा  कि  सही  ढंग  से  नाम  दर्ज  किए  जायें  तथा  प्रशिक्षण  कक्षाओं  की  व्यवस्था  की  जाए
 ताकि  वे  व्यावसायिक  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  पामे  में  सफल  हो  सकें  ।  इस  समय  लगभग  65

 ,  अथवी  69  प्रशिक्षण  कक्षाएं  लगाई  जाती  आप  इस  बात  को  समझेंगे  कि  स्तर  को
 बर्थात  न्यूनतम  अंक  कम  करना  देश  के  हित  में  नहीं  यदि  आप  ऐमा  करते  हैं  तो  आप  शिक्षा  के
 स्तर*के  सम्बन्ध  में  समझोते  करते  अतः  इम  सम्बन्ध  में  सर्वोत्तम  उपाय  यह  होगा  कि  आप
 और  अधिक  प्रशिक्षण  कक्षा  लगाएं  और  उन्हें  न  केवल  अन्तिम  स्तर  पर  बल्कि  पहले  भी  समुचित
 प्रशिक्षण  दिया  उनके  लिए  यह  कार्य  कुछ  पहले  ही  आरम्म  कर  देना  यह  कार्य
 आठवीं  कक्षा  से  आरम्भ  किया  सकता  यदि  वे  कक्षा  से  आरम्भ  करेंगे  तो  जिस
 छात्रों  को  व्यावसाथिक  महाविद्यालयों  में  अथवा  व्यावसायिक  सस्थानों  में  प्रयेश  लेता  तो  मेरे
 विचार  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजति  के  अनेक  छा  इन  व्यावसायिक  संस्थानों  में
 निश्चित  ही  प्रवेश  पा  सकेंगे  ।  ऐसा  जन्मजात  कुछ  नहीं  है  कि  कीई  लड़का  जम्म  से  ही  प्रतिभावान

 है  था  क्योंकि  वह  अनुसूचित  जाति  अथवों  अनुसूचित  जनजाति  परिवांर  में  पैदा  इसलिए  बह
 लड़का  पीछे  रहेगा  ही  ।  इस  बारे  में  जन्मजात  अयवा  वंसानुक्रम  की  कोई  बात  नहों  है  ।  दुर्भाग्य  से

 हमारे  यहां  जिन  सामाजिक  परिस्थितियीं  में  उनका  पालन  पोषण  होता  है  थे  ऐसी  हैं  कि  वे  पिछड़

 जाते  वे  भी  प्रतिभावन  छात्र  हैं  बशतें  कि  हम  उन्हें  भी आवश्यक  आवश्यक

 परिस्थितियां  उपलब्ध  उन्हें  समुचित  प्रशिक्षण  और  सभी  सुविधाएं  दें  हम  देखेंगे  कि  यह
 प्रतिभावान  छात्र  भी  इन  किन्‍्हीं  न  किन्हीं  व्याववायिक  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  प्राप्त  करने

 में  सफल  होंगे  ।

 यह  कंहा  गया  है  ओर  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  तो  यहां  तक  कह  दिया  है  कि  वे  प्रथम  श्रेणी

 के  अधिकारियों  में  उनंकी  कम  की  बात  को  तो  समझ  सकते  हैं  किन्तु  चतुर्थ  श्रेणी  में  उनकी

 कम  संख्या  को  नहीं  समझ  सकते  क्योंकि  उस  सेवा  में  भर्त्ती  क ेलिए  किसी  विशेषता  अथवा

 भूत  योग्यंता  की
 आवश्यकता  नहीं  होती  है  ।  जब  हुपरासी  के  पद  का

 विज्ञापन
 दिया  जाता  है  भौर

 प्रत्याशियों  का  साक्षात्कार  -  लिया  जाता  है  तो  सभी  प्रकार  के  प्रश्त  पूछ  जाते  हैं  ओर  अब  तो  ये

 निश्चय  ही  इस  स्थिति  में  हैं  कि  उन्हें  श्रेणी  तीत  अथवा  चतुर्य  श्रेणी  के  पदों  पर  लियां  जा  सकता  है

 मेरे  पास  इन  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में  ताजा  आंकड़े  1-1-83  को  समूह  क  में  प्रथम  श्रेणी

 में  कुल  52,683  कर्मचारी  थे  जिनमें
 से  अनुसूचित  जाति  के  कमंवारियों  को  संझ्या  3,536  थी  |

 यह  6.7  प्रतिशत  बनती  अनुसूचित  जनजातियों  की  संडपा  741  थी  ओर  उनका  प्रतिशतਂ

 1.41  था  ।  अतः  इस  सम्बन्ध  में  अन्तर  बहुत  ही  अधिक  अनुसूचित  जाति  के  लोग  तो  फिर  भी

 प्रगति  कर  रहे  हैं  किन्तु  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  इस
 सम्बन्ध  में  बहुत

 (26
 रहे  उनका

 प्रतिशत  1.41.  मैं  इन  आंकड़ों  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।
 निश्चय  ही  हमें  इस  बारे

 में
 ओर  कार्य  कर

 यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  उन्हें  समूह  क  प्रथम
 श्रेणी-सेवा  में

 व
 हिस्सा  भिले  ।  समूह  खा  ¥

 कुल
 कर्मचारियों  की  संख्या  62,485  है  जिनमें  से  अनुसूचित  जातियों  केਂ  लोग  6,351  हैं  भर

 हा
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 उसका  10.16  प्रतिभत  बनता  उनमें  अनुसुचितं  जनजातियों  की  संख्या  915  और  10.46  ५८

 इसमें  भी  वे  काफी  पिछड़े  हुए  तृतीय  श्रेणी  में  कुल  कर्मचारी  21,28,650  है  जिनमें

 जनुसूचित  जःतियों  के  कमंचारियों  की  संख्या  3,10,949  ओर  प्रतिशत  14.61  है  प्रतिशतः

 लेगभग  इतना  हो  गया  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  भी  संख्या  88,149  है
 और  प्रतिशत  4.14  द्वितीय  श्रेणी  से  यह  स्थिति  कुछ  बेहतर  चतुर्थ  श्रेणी  में  कुल  कमंचारियों

 की  है  जिनमें  से  अनुसूचित  जातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  2,.55,094  और

 बहू  प्रतिशत  19.58  है  ।  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  संख्या  71,81.2  तथा  5.5  प्रतिशत  है  ।

 अतः  इससे  यह  स्पष्ट  संकैत  मिलता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  इसमें  कतई  संन्देह

 नहीं  है  ।  किन्तु  साथ  ही  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  भी  आगे

 बढ़ें  और  उन्हें  भी उनका  उचित  हिस्सा  मिले  |  हम  यहू  सुनिश्चित  करने  का  भरसक  प्रत्यन  कर॑  रहे

 हैं  कि  उनके  लिये  जितनी  प्रतिशतता  का  निर्णय  लिया  गया  उतना  उन्हें  मिले  ।  मैं  इस  को

 समझ  सकता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  में  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  क्री  जनसंख्या  के

 न-भिन्‍न  आंकड़े  अतः  उस  सम्बन्ध  में  उस  क्षेत्र  में  ज़नसंख्या  के  अनुसार  द्वी  प्रतिशतता  में  अंतर

 होगा  ।

 कृतिपय  माननीय  सदस्यों  ने  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  की  कल्याण

 ओजनाओं  के  बारे  में  कहा  है ओर  एक  यह  शिकायत  की  गई  है  कि  यद्यपि  सरकार  उनके  के

 अलिए  विपुल  घनराशि  खर्च  कर  रही  है  किन्तु  उन  योजनाओं  का  लाभ  वास्तव  में  उन  लोगों  को  नहीं
 मिलता  है  ।  उन्होंने  जांनना  चाहा  है  कि  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की

 निगरानी  रखी  जा  रही  वास्तव  में  मैं  जब  योजना  आयोग  में  या  तो  हमने  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी

 किए  थे  तथा  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे  राज्य  स्तर  पर  तथा  जिला  स्तर  पर

 निगरानी  कक्ष  स्थापित  करें  और  उन्हें  पहचान  पत्र  जारी  कर  दें  उन्हें  अद्यतन  कर  दें  ताकि
 जब  भी  कोई  अधिकारी  दल  वहां  अचानक  वास्तविक  जांच  के  लिए  जाये  तो  उस  पहचान  पत्र  से
 दे  यह  जान  सकें  कि  उस  व्यवित  विशेष  को  क्‍या  दिया  गया  है  और  जो*दिया  गया  है  क्‍या  वास्तंव

 में  बह  उसके  पास  यदि  इसे  उसी  प्रकार  और  उसी  भावना  से  लागू  किया  जाये  जिसमें  सभी
 शाज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किये.गये  हैं

 तो
 कम  से  कम  इस  बारे  में  यह  पसा  लंगाने

 में  मुझे  कोई  कठिनाई  नजर  नहीं.आती  कि  निर्धन  के  लाभ  के  लिए  आरम्भ  की  गई
 *

 योजनाओं  का  लाभ  उन  तक  बयों  नहीं  पहुंच  रहा  है  ।  हमने  सभी  गरीबी  हटाओ  योजनाओं  में  यह
 मानदण्ड  तेयार  किया है  कि  प्रत्येक्न  खण्ड  में  से गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  परिवारों  को  यह

 मिलना  चाहिए  ।

 ।  एम  योजनाओं  में  एक  प्रकार  का  लचीलापन  भी  रखा  गया  यह  कोई  रूढ़िबद्ध
 नहीं  है  बल्कि  क्षेत्र  सम्बद्ध  कार्यक्रम  जिससे  स्थानीय  लोगों  को  लाभ  पहुंचे  ।  मैं  जानता

 कि  अनेक  विधौलिये  एवं  समाज  विरोधी  तत्व  उधर  कर  सामने  आ  रहे  ऐसे  कुछ
 अधिकारी  भी  हैं  जो  वित्त  मन्त्रालय  तथा  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  स्पष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  होते
 हुए  भी  उनका  गलत  अर्भान्वयन  कर  रहे  हैं  ओर  इन  गरीब  लोगों  को  लाभ  नहीं  दे  रहे  उन्हें

 15,000  रुपये  का  ऋण  देने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  गारन्टी  की  जरूरत  रहीं  है  ।  मैंने  अपने  जिले
 जे  स्‍्थस्नोय  बेक  अधिकारियों  को  एक  बंठक  को  थी  और  सौभाग्य  से  मैं  भारतीय  रिजयं  बैंक  के
 डिप्टी  गर्षंनर  को  भी  साथ  ले  गया  जब  हमने  चर्चा  आरम्भ  की  तो  कई  हास्यास्पद  बाते  मेरे
 ३८
 282.
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 उयान में  लाई  गईं  ।  एक  अधिकारी  ने  कहा  कि  यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  निदेश  तो  हैं  फिर  भी  हमें
 व्यक्तिगत  तौर  पर  उत्तरदायी  ठहराया  जायेगा  ।  मैंने  कहा  कि  महू  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती
 कि  जब  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  आपको  मागगंदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  हैं  तो  आप  उन्हें  लागू  क्यों
 नहीं  कर  रहे  आप  गरीब  लोगों  में  से  चने  हुए  लोगों  को  ही  ऋण  क्यों  देते  हैं  ?  निहित  स्वार्थों
 वाले  लोगों  द्वारा  लाये  जा  रहे  मामलों  को  जल्दी  निपटाया  जा  रहा  है  जबकि  जो  अधिकारी  मामलों
 को

 नेमी
 तौर  पर  या  नियमित  रूप  से  भेज  रहे  हैं  उनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  डिप्टी  गन

 ने-इस  बात  को  नोट  किया  ओर  उन्हें  बताया  कि  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्षियगत  दायित्व  का  प्रश्न  ही
 नहीं  है  ।  आपके  व्यक्तिगत  विचार  जो  भी  यह  तनिदेश  भारतीय  रिजवं  बैंक  तथा  भारत  सरकार
 के  आप  जिस  प्रकार  का  व्यवहार  कर  रहे  आपको  वंसा  व्यवहार  नहीं  करना  आपको  इन
 रियायतों  को  उन  गरीब  लोगों  को  देता  हैं  जिनके  लिये  वहू  दो  गई  हैं  और  सरकार  इस  सम्बन्ध  में

 दायित्व  और  खतरे  को  स्त्रयं  देख  लेगी  ।  आपको  तो  निर्णयों  को  कार्यान्वित्त  करना  है  और  आप  अपरमें

 दायित्व  से  यथासम्भव  बचे  नहीं  ।  आपको  उन्हें  उन  योजनाओं  का  लाभ  देना  +

 “  श्वो  सो०  माधव  रेड्डी  +  कया  हम  जहां  भी  जायें  हमें  भारतीय  रिजवं  बैंक  के

 डिप्टी  गवंनर  को  अपने  साथ  ले  जाना  होगा  ?
 रिजवं

 रा
 एस०  बी०  चह्माण  :  मुझे  बड़ी  प्रसन्‍नता  है  कि  आपने  यह  मुद्दा  उठाया  अंब  विस

 ग्रामीण  विकास  मन्त्रालय  तथा  भारतोय  रिजवं  बेंक  द्वारा  जारी  किये  गये  सभी  परिपकों

 को  एक  छोटी-सी  पुस्तिका  में  शामिल  दिया  गया  है  और  इन  पुस्तिकाओं  को  सभी  भागनोव

 सदस्यों  में  परिचालित  किया  ज़ा
 सकता

 है  ।

 मैं  भ्रामीण  विकास  मन्त्रालय  में  अपने  सहयोगियों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  ये  इसकी  प्रतिकां

 उपलब्ध  करायें  ।  यह  एक  सार  संग्रह  के  रूप  में  है ओर  यदि  कोई  नये  परिपत्र  होंगे  तो  उन्हें  इसमें

 जोड़ा  जा  सकता  है।यह  अच्छा  रहेगा  यदि  उन्हें  स्थानीय  क्षेत्रीय  भाषा  में  अनूदित  किया  ख़ल्र

 ताकि  सभी  यह  समझ  सके  कि  वास्तव  में  निदेश  क्‍या  है  ।

 «थी  राम  प्यारे  पनिका  :  यदि  कोई  बैंक  कर्मचारी  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को

 उल्लंधन  करता  है  तो  उसे  किसी  प्रकार  का  दण्ड  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  weg

 एस०  बी०  चह्लाण
 :  मेरे  विचार  से  आपको  यह  प्रश्न  वित्त  मस्त्रालय  से  पूछना  चाहिए  ।

 -  मैं  तो  केवल  यही  कह  रंहा  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  मार्गदर्शी  सिद्धांत  प्रकाशित  किये  गये

 प्रतियां  राज्य  सरकारों  को  इस  अनुरोध  के  साथ  भेजी  जा  रही  हैं  कि  वे  इत  पुस्तिकाओं  का

 क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करवार्ये  तथा  इन  क्षेत्रों  की
 जनता  के  प्रतिनिधियों  जैसे  विधान  अ्रश्ना

 संसद  जिला  परिषद  के  सदक्ष्पों  तथा  सावंजनिक  प्रतिनिषियों  को  ये  पुस्तिकाएं

 उपलब्ध  कराएं  ।  अगर  उनके  पास  इस  प्रकार  की
 प्रति  होगी  तो  मुझे  विश्वास  है  छिये

 हे अधिकारियों  को  यह  प्रति  दिश्ला  सकते  हैं  और  इस  बत्कार  उन्हें  किसी  प्रकार  की  केठिताईं  न  ।

 होगी  ।  *  छ

 ॥॒  एक  आम  बात  यहूँ  पता  चली  है  कि  कुछ  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुचित  थधर्ममक्कि  कै

 आबंटियों  बेदखली  के  लिए  इसका  प्रयोग  किया  जा  रहा  भूमि  की  अशिकतम  सीसी

 अधिनियम के अन्तर्गत इन लोगों को कुछ भूमि दौ गई इस सम्बन्ध में पहले बाले / अधिकिकन
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 में  यहू  उपलब्ध  था
 कि  अनुसूचित  जालियों  की  भूमि  को  बेचा  नहीं  जा  सकता  ।  इस  सम्बन्ध  में  निश्चित

 कानून  हैं  और  आदिवासी  लोग  उस  भूमि  को  वापस  लेने  के  पात्र  हैं  जो  उन्होंने  हस्तांतरित कर  दी

 हो  ।  किन्तु  हम  देखते  हैं  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  भिन्न-भिन्न  स्थितियां  कुछ  राज्य  सरकारें  उनका
 कार्यान्वयन  नहीं  कर  रही  हैं  ।  मेरे  विचार  से  केरल  तथा  एक  अन्य  राज्य  में  इस  प्रकार  का  सरकारी
 संकल्प  पारित  किया  गया  इसे  उच्च  न्यायालय  में  चुनोती  दी  गई  उच्च  न्यायालय  का
 तिणंय  था  कि  जिप  अधितिप्रम  को  स्वयं  विधायिका  ने  पारित  किया  हो  उसके  आप  कोई
 कार्यकारी  आदेश  जारी  नहीं  कर  सकते  और  उनसे  जिस  भूमि  को  ले  लिया  गया  था  अब  उसका

 उन्हें  ककजा  वापस  दिलाता  सम्भव  है  ।  *

 कतिपय  माननीय  सदस्य  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  कायेंक्रम

 तैयार  करने  की  बात  कर  रहे  थे  ।  ।  मेरे  विचार  से  व्वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  यह  बात

 कही  है  कि  इन  सभी  योजनाओं  के  लिए  अभी  तक  राज्य  सरकारं  की  वाधषिक  योजनाओं  को  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  जा  सका  है  |  यदि  मुझे  इस  योजना  के  लिए  कुछ  आबंटन  बढ़ाना  होगा  तो  जब  तक
 राज्य  सरकारों  द्वारा  इस  प्रकार  को  उपबन्ध  नहीं  किया  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 अतः  इस  वंषे  के  दोरान  ज्यों  ही  राज्य  सरकारों  की  वाषिक  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  दिया

 भदि  सरकार  इस  निष्कर्ष“पर  पहुंचती  है  कि  इसके  लिए  अग्रिम  धनराशि  की  व्यवस्था  करने

 आवश्यकता  है  तो  निश्चय  ही  हम  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  के  लिए
 अपेक्षाकृत  अधिक  धनराशि  की  व्यवस्था  करने  में  नहीं  हिचकिचाएंगे  ।

 माननीय  सदस्थ  श्री  स्वेल  ने  राज्यों  के  बारे  में  कतिपय  बातों  तथा  उस  क्षेत्र  में

 कतिपय  सीमा  विवादों  के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  मैं  वहां  विशेष  रूप  से  मया  था  |  ठीक  है  कि

 थहां  मुझे  एक  अन्य  समारोह  सें  भी  भाग  लेना  था  किन्तु  मैंने  कतिपय  सम्बद्ध  मुख्य  मब्त्रियों  से  इस
 मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  पहल  की  ।  मैंने  वहां  दोनों  राज्यपालों  से  इस  विषय  पर  चर्चा  के

 लिए  वहां  आने  कहा  ।  अतः  मैंने  उन  दोनों  के  साथ  इस  विषय  पर  चर्चा  की  थी  ।  मैं  यह  महसूस
 करता  हुं  कि  मुख्य  मन्त्रियों  की  सदृभावना  एवं  राज्यपालों  द्वारा  पहल  करने  सें  इन  मामलों  पर

 मैत्री  भाव  से  समझौता  सम्भव  हो  सकता  है  ।  अतः  इस  मामले  को  किसी  स्थायी  निकाय  को  प्रेषित

 करने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  मैंने  कुछ  राज्यों  में  यह  बात  देखो  है  ।  आयोगों  की  नियुक्ति  होने  पर

 भी  यदि  आयोग  के  निर्णय  का  सामान  नहीं  किया  जाता  तो  समस्या  ज्यों  की  त्यों  बनी  रहती  है  ।  अतः

 भ्रस्छा  यह  होगा  कि  दोनों  पारियों  को  बातचीत  के  लिए  एक  स्थात  .  पर  लाया  जाये  और  बहस  के

 हारा  इत  मामलों  में  की  भावना  से  प्रेरित  हो  सदृभावनापूर्ण  मामले  को  सुलझाया

 जाए  ।

 मेरे  विचार  से  पूर्वोत्तर  परिषद  के  कामिकों  पूर्वोत्तर  प्ररिषद  क्षेत्रों  में  1985-86  के

 लिए  किये  गए  कुल  आबंटनों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  गई  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  मांनमीय

 सदस्य  इस  आंबंटन  को  जिसमें  राज्यवार  क्षेत्रीय  आबंटन  किया  जाता  किस  आधार  पर  परिवतेन

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  उन्होंने  कहा  है  कि  ये  कामिक  एक  अथवां  लिए  गए  वो  राज्यों  से  ही
 जो  पूर्वोत्तर  परिषद  को  किए  गए  आवंटन  का  पूरा  फायदा  उठा  रहे  कतिपय  माननीय  सदस्यों

 मै  इस  प्रकार  की  स्ावना  को  अंभिव्यक्त  किया  है  मेरे  विचार  से  इसमें  कोई  हानि  नहीं  मदि  किसी

 अकार  के  पुनः  समायोजन  की  संभावना  हो  ताकि  विभिन्‍ल  क्षेत्रों  के  लोगों  का  उसमें  समावेश  किया

 जा  सके  ।  इससे  आवश्यक  विश्वास  पैदा  होगा  ।  यदि  हम  इस  संगठन  में  विभिन्न  क्षेत्रों  से  व्यक्ति
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 अरनुदानों  की  1985-86  लेने का प्रयास करें तो इस भावना को कम से कम दूर किया जा सकता है

 लेने  का  प्रयास  करें  तो  इस  भावता  को  कम  से  कम  दूर  किया  जा  सकता  है  ताकि  उनको  यहूँ
 महसूस  न  हो  कि  अधिकारी  एक  राज्य  विशेष  से  हैं  ओर  इसी  कारण  से  किसी  योजना  विशेष
 का  लाभ  केवल  उसी  राज्य  विशेष  को  मिल  रहा  हमें  इस  प्रकार  की  स्थिति  से  यथासम्मक  बचना
 भाहिए  ।

 मेरे  हक्विचार  से  किसो  माननीय  सदस्य  के  लिए  यह  कहना  सही  नहीं  होगा  कि  क्योंकि ”
 अधिकारी  क्षेत्र  विशेष  के  हैं  इसलिए  योजना  चाहे  यह  पन  बिजली  योजना  है  अथवा  सिंचाई  योजना
 को  -  वहां  शुरू  किया  गया  पैंने  मेघालय  में  पुलिस  के  लिए  एक  योजना  आरम्भ  करने  के

 लिए  आधारशिला  रखी  यह  इस  प्रकार  की  योजनाएं  हैं  जिनका  अधिकारियों  के  साथ  कोई
 सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वे  अपनी  सिफारिशें  देते  हैं  पशन्‍्तु  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्री  भी  पूर्वोत्तर  परिषद  में

 वे  हुंर  बात  का  ध्यान  रखने  हैं  ओर  यथासम्भव  हर  क्षेत्र  में  संस्थान  स्थापित  करने  का  प्रयास

 करते  हैं  और  मेरे  विचार  से  इस  प्रकार  का  आरोप  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  केवल  एक  अथवा

 दो  राज्यों  को  ही  पूर्वोत्तर  परिषद  के  गठन  का  लाभ  मिला  मेरे  विचार  से  ऐसा  कहना  सही  नहीं
 मैं  इस  बात  पर  ओर  विस्तार  से  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  इस  प्रकार  का  ब्योरा  दे  सकता  हूं  जिससे

 सामान्यतः  यह  सिद्ध  होता  है  कि  सभी  राज्यों  को  लाभ  हुआ  किन्तु  यह  मिश्चित  बात  है  कि

 ग्रदि  योजना  अपेक्षाकृत  बड़ी  है  तो  लाभ  अपेक्षाकृत  अधिक  होगा  ।  किन्तु  योजनाओं  को  विभिन्‍न
 शाज्यों  में  स्थापित  किया  गया  अतः  इस  कारण  बिन्ता  की  कोई  बात  नहीं  है  ।

 अब  आरैक्षण-विरीधी  आन्दोलन  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही  गई  हैं  और  इस  सम्दर्भ  में  प्रधान

 मन्त्री  के  एक  व्कतव्य  का  उल्लेश्ष  करते  हुए  बिल्कुल  गलत  कहा  गया  है  कि  हमारे  मानभीय  प्रधान

 मन्‍्त्री  ने  वह  वक्तव्य  दिया  है  जिम्तमें  लगता  है  कि  उन्होंने  इस  मामले  पर  सबकी  सहमति  लेने  की

 आवश्यकता  जब  उन्होंने  यह  बात  कही  थी  तो  उन्होंने  अहमदाबाद  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के  लिये

 आरक्षण  के  सन्दर्भ  में  इसे  अतः  जब  उन्होंने  सहमति  बनाने  की  बात  कहीं  थी  तो  उन्होंने

 अनुसूचित  जातियों  एक  अनुसूचित  जनजातियों  कें  बारे  में  तहीं  कहा  था  ।  मैं  इस  स्थिति  को  स्पष्ट

 चाहता  हूं  ।  यह  नितान्त  गलत  एवं  झूठ  हैं  कि  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  माननीय  प्रधान  मस्त्री

 द्वारा  दिया  जिसको  भी  इस  सम्बन्ध  सें  किसौ  प्रकार  का  सन्देह  है  उन्हें  इस  बात  को

 मोट  करना  चाहिए  कि  सहमति  के  बारे  में  जो  बात  कह्दी  गई  है  वे  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के

 तथा  गुजरात

 एवं  मध्य  प्रदेश  में  चल  रहें  आन्दोलन  के  सन्दर्भ  में  कही  गई  मैं  इस  बात  भी  उल्लेख  करना

 जाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  ने  ग्रन्य  पिछड़े  वर्गों  के  लिये  बढ़ाये  गये  आरक्षण  के  कार्यात्व  यन

 को  रोका  अतः  ज़ो  अभी  चल  रहे  हैं  उनका  कोई  ओचित्य  नहीं  है और  कई  बार

 लोगों  को  यह  कहना  पड़ता  है  इसके  ओर  कोई  उद्देश्य  ह ैओर  इसीलिये  निष्चित  स्वार्थों  द्वारा

 आन्दोलन  जारी  रखे  जा  रहे  हैं॥  ऐफ  तो
 रू  ४५)

 मेरे  पास  बंहेत  ही  उकम्‌  समय  है  किन्तु  मैं  एक  या  दो  महत्वपूर्ण  मामलों  के  बारे

 में  कछ  थोड़ा-सा  कहना  चाहँता  ऐफ  तो  केश  राज्य  संम्बन्धों  के  बारे  में  है  जिसका  माननीय

 सदस्यों  ने  यहां  उल्लेख  किया  हैं  यह  भी  कही  कि  अनेक  जिनके  लिए

 ह्थॉपना  स्तर  पंर  भांर्तःसश्कार  कै  जकुभोदन  कौ  अशश्यकता  होती  है  अथवा  अन्य  कतिपय  मामलों

 जहाँ  वहां  के  विधानमेंडल  के  दोनों  संदनों  *  हारा  सप्ररेतਂ  हीने  के  बाद  राष्ट्रपति  की  सहमति  के

 लिए  भेजे  जाते  अहैँ  लगुनोदित  करने में  काफी  क्लिम्बः  किया
 :  जाता  है  ।  मैंने  स्वयं  इस  मामले

 .  पर  ध्यान  दिया  है  और  मैं  अभी  भी  इस  माम॑सों  पर  प्रशासनिक  मन्त्रालय  से  चर्चा  कर  रहा  हूं  और
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 अन्ततः  यहविधेयक  गृह  मन्त्रालय  में  केड़ल  निपठानਂ  के  लिए  आते  जेक  कभी  कोई

 विधेयक  गृह  मन्त्रालय  में  आता  है  तो  उसे  प्रशासनिक  मन्‍्त्रालय  को  प्रेषित  किया

 जाता  हमें  उनकी  टिप्पणियां  लेनी  होती  हैं  और  यंदि  संम्बद्ध  राज्य  सरकार  तश्ना
 प्रशासनिक  मन्त्रालय  में  कोई  मतभेद  होता  है  तो  हमें  राज्य  सरकार  को  उस  बारे  में  पुनः
 लिखना  पड़ता  है  और  यह  सुनिश्चित  करना  पड़ता  है  कि  मतंक्‍्य  बने  ।  किन्तु  मैं  इस  मामले  की
 जांच  करूंगा  ।  मेरा  विचार  यह  है  कि  हमने  सम्बन्ध  में  लगने  वाले  समय  को  थहुत  कम  कर

 दिया  है  और  इसके  लिये  तीन  या  चार  की  अवधि  से  अधिक  समय  नहीं  लगाना

 अनुमति  के  लिये  भेजे  जा  रहे  चाहे  वह  पुर:स्थापन  स्तर  पर  पारित  होने  के  बाद

 राष्ट्रपति  के  अनुमोदन  के  लिए  भेजे  जाते  उनमें  अधिक  समय  नहीं  लगता  मैं  सभा  को  यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  अनेक  राज्य  सरकारें  हैं  जी  अन्धाधुंध  अंध्यादेश  जारी  कर  रही  एक
 अध्यादेश  जारी  किया  जाता  उस  अध्यादेश  के  स्थान  पर  एक  नियमित  विधेयक  महीं  लाया

 अपितु  वे  एक  और  अध्यादेश  जारी  कर  देते  और  उसके  पंश्चात्‌  तीसरा  अध्यादेश  जारी
 कर  देते  हैं  और  उनके  स्थान  पर  तियमित  विधेयक  पारित  नहीं  करते  ।  यदि  ऐसे  मामलों  में  विलम्ब

 होता  है  तो  मेरे  विचार  से आप  इस  आत  को  समझेंगे  कि  इस  प्रकार  का  घोर  संवैधानिक  उल्लंथन
 कभी  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाएगा  े  मैं  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  करूंगा  कि  उन्हें  इस
 प्रकार  की  गतिविधि  अकुंश  लगाना  चाहिए  और  यदि  वे  अध्यादेशों  को  नियमित  रूप  से  विधेयकों
 का  रूप  दें  तो  केन्द्र  सरकार  के  लिए  उन  बातों  पर  विचार  करना  कठिन  नहीं  होगा  जो  वे  इस
 सम्त्नन्ध  में  कहना  चाहते  :  *

 साथ  ही  हम  उन  क्षेत्रीय  परिषदों  उपयोगिता  और  लाभप्रंदता  पर  गम्भीरता  से  विचार

 कर  रहे  हैं  जिनमें  सम्बद्ध  क्षेत्रों  के  मुख्य  मन्त्रियों  को  विशेष  रूप॑  से  बुलाया  जाता  उनमें  “

 अन्तर्राज्यमामलों  पर  चर्चा  होती  इन  परिषदों  में  ज़ेत्रीय  महत्व  की  थातों  पर  भी  चर्चा  होती
 इस  सम्बन्ध  में  कार्यसूची  इस  प्रकार  तैयार  की  जाती  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  किसी  प्रकार

 की  दुर्भावना  पैदा  करने  बाले  सभी  मुद्दों  पर  शीघ्र  ही  बहुसं  हो  सके  और  यदि  सभी  में  सद्भावना  हो
 तो  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  प्रकार  के  कटुता  एवं  संघर्ष  का  कोई  ओचित्य  दिखाई

 नहीं  देता  हम  क्षेत्रीयः  परिषंदों  की  बैठकों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रयास  करेंगे  और  यदि  वे

 मामलों  के  गहन  अध्ययन  में  रुचि  रखते  होंगे  तो  डप  समितियों  का  भी  गठन  किया  जाएगा  और

 उसके  पश्चात्‌  हम  अन्तिम  निर्णय  ले  और  हमें  यह  पूर्ण  ज्ांशा  है  कि  सभी  राज्य  सरकारें  उन

 निर्णयों  को  उसी  भावना  एवं  निष्ठा  के  साथ  लागू  करेंगी  जिनके  साथ  वे  निर्णय  लिये  गये  इसके
 अतिरिक्त  सरकारिया  आयोग  का  गंठन  किया  गया  है  और  उन्होंने  109  प्रश्नों  की  एक  लम्बी

 चौड़ी  प्रश्नगावली  परियालित  की  उप्हें  केवल  7-8  राज्यों  से  हौ  उत्तर  प्राप्त  हुए  उस्होंने

 वहां  जाकर  उनके  साथ  मामलों  पर  ब्रिचार-विमर्श  किया  है  और  यै  अभी  अन्य  राज्यों  का  भी  दोश

 उन्हें  लगभग  242  पार्टियों  से  भ्रत्यावेदन  प्राप्त  हुए  वे  मामले  पर  दिस्तार  से  चर्चा  कर
 रहे  हैं  ओोर  हमें  भाशा  है  कि  हम  व्ासम्भव  कम  से  कम  समंव  में  प्रतिवेदन  को  अन्तिम  रूप  दें

 देंगे  ।  गम्भीर  प्रकृति  के  मामलों  पर  तथा  कतिपथ  हलकों  में  जहां  अनावश्यक  विवाद  खड़े  हो  मये
 ६  में  आशा  है  कि  वे  उनके  बारे  में  निध्मल  टुष्टिकोज  अपनाने  में  सक्षम  होंगे  ओर  जेसे  कि  अन्य

 सरकारे  केन्द्र  राज्य  -  सम्बन्धों  के  मामले  सश्कारियां  ऋ्रयोग  को  प्रेषित  कर  रहे  रंजाब  में

 हमारे  जो  आनन्दपुर  साहित्र  प्रस्ताव  का  राग  अश्वार  रहे  भी  इस  तरह  का  रवैया  अपनाएंगे
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 बे  बात-बात  पर  आदन्दपुर  साहिब  धंकल्फ  डे  झरे  में  कहते  आ  रहे  मैंने  पंजाब  से  प्रकाशित
 एक  समाचार-तत्र  में  स्म्त  ल्लोगोद्मास  का  क्षाक्षात्कार  देखा  मैंने  उनका  साक्षात्कार  दो

 पत्रिकाओं
 में  संडे  मेगेजीन  और  एक  अन्य  पत्रिका  में  भी  देखा  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि

 लोंगं.वाल  के  स्तर  का  व्यक्ति  ऐसे  वातावरण  में  इस  प्रकार  का  साक्षात्कार  देता  है  जबकि  हम  इस
 अत्यन्त  जटिल  और  उलझनभरी  समस्या  का  सौहार्द॑पूर्ण  समाधान  खोजने  का  भरसक  प्रयास  कर
 रहे  कम  से  कम  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  हमें  उन्हें  और  मौका  देना  मैं  इससे  यह
 मिष्कर्ष  नहीं  निकालूंगा  कि  अब  कहीं  कोई  आजा  नहीं  ।  मैं  उन्हें  और  समय  देना  चाहूंगा  ताकि  वे
 स्थिति  का  स्वयं  ही  सापेक्ष  मूल्यांकम  करें  ओर  यह  देखें  कि  वे  जिस  विकोशात्मक  स्थिति  में  उससे
 हैं  उससे  किस  भांति  निकल  सकते  हैं  ।  मेरे  विच्कर  से  उतकी  स्थिति  कोई  बहुत
 अण्छो  नहीं  है  ।  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  मैं  इस  बात  को  दोहराना  चाहूंगा  कि  हम  उनके  साथ
 बातचीत  करेंगे  और  उन्हें  समझाने  की  कोशिज्ञ  क्रेमे  ।  लेकिन  राष्ट्रीय  एकता  के  प्रश्न

 राष्ट्रीय  एकता  के  मामलों  पर  कोई  समझौता  नहीं  हो  सकता  ।

 मेरे  विचार  में  श्री  जयपास  रेट्ी  ने  अज्बा  किसी  भ्रन्य  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि
 प्रधानमंत्री  आनन्दपुर  साहिब  संकल्प  के  बिल्कूल  विश्ड  थे  लेकिन  अब  उन्होंने  अपना  रुख  बदल  दिया

 है  भोर  अब  वह  कह  रहे  हैं  कि  वह  केवल  हसके  प्रथकृताब्रादी  भाम  के  बिरुद्ध  हैं  और  बाकी  अगर

 मामला  केन्द्र-राज्य  संबंधों  का  है  तो  उसे  सरकारिया  आयोग  को  सौंपा  जा  सकता  भेरे

 बिजार  में  इसमें  कोई  गंलत  बात  नहीं  है  और  हमारा  संगत  रुख  ही  रहा  जंसाकि  अन्य  राज्य

 कर  रहे  यदि  आतनत्दपुर  साहिब  संकष्प  में  केस्त्र-राज्य  सुम्बरधों  से  संबंधित  मामले  हूँ
 तो  उन्हें  सरकारिया  आयोग  के  समक्ष  रखा  ज़ाएया  तथा  जो  फैसला  आयोग  दे  उसका  पालन

 किया  जाये  ।

 .  मैं  इस  अवसर  पर  सभा  के  सभी  मानतीय  सदस्यों  से  विशेषकर  विपक्ष  के  सदस्यों  से  अनुरोध
 करता  कि  हमें  ऐसा  माहोल  बताना  होथा  जिसमें  हम  दलमत  सम्बद्धता  से  ऊपर  उठ

 जाएं  ।  हि  कोई  दल  का  मामला  नहीं  कुछ  लोगों  द्वारा  राष्ट्र  की  एकता  को  चुनोती  दी  जा

 डी  है  अगर  हम  ऐसी  स्थिति  से  राजनीतिक  लाभ  उठाने  की  कोशिश  करें  तो  मेरे  विचार  में  यह
 उचित  नहीं  होगा  ।

 )

 इसीलिए  मैंने  विपक्ष  के  कई  सदस्यों  से  विचार-विमर्श  किया  और  उनकी  प्रतिक्रिया  काफी

 अनुकल  रही  मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  अपने  अकाली  मित्रों  पर  अपने  प्रभाव  का  प्रयोग

 क्योंकि  अकाली  मित्र  कुछ  समय  से  उनके  साथ  मैं  कोई  बुरी  भावना  से  ऐसा  नहीं  कह
 -  आपसे  मेरी  अपील  है  कि  ह॒ठप्र्भी  का  रवेया  अपनाने  की  बजाम  बेहतर  यह  होगा  यदि  हम  मिलजुल
 कर  उन्हें  हिसा  का  मार्ग  छोड़ने  तथा  बातचीत  मसले  को  हल  करने  के  लिए  राजी  कर

 वे  कुछ  मामलों  पर  चर्चा  करनां  चाहते  हैं  तो  हमारे  द्वार  के  लिए  खुले  हैं  ओर  यदि  वे

 धुझ्षाव  देना  चाहते  हैं  तो  उनका  स्वायत  है  ।  .

 -  सौ०  मांधव  रेड्डी  :  आष  उनमें  से  कुछ  और  लोगों  को  रिहा  कीजिए

 हमें  उनके  साथ  बांतभीत  का  माँका  दीजिए  ।
 ह

 एस०  बो०  भंक्हाज  :  शायद  आपने  यह  मामला  उठाया  है  |  मैं  यह  भी  बता  चुका  हूं
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 कि  हम  कुछ  अन्य  नजरब्न्दी  लोगों  के  मामले  की  जांच  कर  रहे  थंदिं  सरकार  इस  नतीजे  पर

 पहुंचती
 है  कि  इन  लोगों  में  से  किसी  के  विंसद्ध  कोई  गेंभीरਂ  आपराधिक  भाम  हम  उन्हें

 रिहा  करने  की  कोशिश

 रो  एस०  जयपाल  रेड्री
 .:

 मैं  श्री  हरभजन  है  के  मामले  का  जिक्र  करना  चाहता
 श्री  सिह  जनता  पार्टी  के  नेता  हैं  विचारधारा  के  समर्थक

 या  आप  उनके  मामले  विचार  -  रथ  हि

 श्री  एस०  बी०  श्रव्हांण  :  प्रो०  :  मधु  दण्डवते  ने  श्री  इस  मामले  के  थारे  में  उल्लेख  किया
 मैंने  जानकारी  मंगई  है  ओर  जेैड्ेे  जानकारी  प्राप्त  होमी:मैं  आपको  करूंगा  ।

 जिस  तरह  से  हम  मामलीं  की  जांच  करेंगे  उसकौ  मोटी  रूपरेखा-मैंने  बता  दी  है  ।  यदि

 उनके  विरुद्ध  कोई  गम्भीर  आपराधिक  अथवा  आपराधिक  मामला  नहीं  है  तो  उनके  मामलों  पर
 निश्चय  ही  विचार  किया  जा  “

 अरब  मैं  आसाम  के  सम्बन्ध  में  कूछ  कहना  चाहूंगा  ।  हाल  हीःमें  मैं  मेघालय  गया  था  ओर

 वहां  काफी  छाव  प्रतिनिधि  मुझसे  मिलने  आए  ।  मैने  किसी  को  नहीं  बुलाया  मैं  वहां  राष्ट्रपति
 के  सम्मान  में  आयोजित  समारोह  में  भाग  लेने  गयर  था  ।  कुछ  प्रतिनिध्चि  मेरे  मास  आकर  मुझसे  मिन्रे

 आसाम  सरकार  के  कुछ  मन्त्री  भी  मुझसे  मिले  ।  मैं  ऐसा  महसूस  करता  हूं  मसला  अब  हल
 होने  की  स्थिति  में  पहुंच  गया  हैं  लेकिन  अंभी  अंरसा  और  लगेगा  इस  बारे  में  अभी  मैं  कुछ

 कह  सकता  ।  लेकित  मैं  आशा  करता  हूं  कि  यदि  ऐसी  सदभावना  तथा  आदान-प्रदान  की
 भावना  बनी  रही  तो  निश्चय  हीं  आसाम  समस्या  का  सोौहादंपूर्ण  हल  ढूंढ  लिया  जाएगा  ।  मैं  एक

 दी  बातें  ओर  कहूंगा  और  फिर  समाप्त  करूंगा  ।

 आओ  ए०  के०  पंजा  उत्तर  :  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  पट्ट  का  अधिकार
 स्वतंत्रता  सेमातियों  की  पेंशन  इन  सब  मामलों  के  बारे  में  आपके  क्‍या  विचार  हैं

 क्ुमारो  ममता  बनर्जो  :  शरणाथियों  के  पुनर्वास  कार्य  ओर  विभाग  -  तथा

 स्वतन्त्रता  सेतानियों  की  पेंशन  इन  सबके  बारे  में  क्या  हुआ  ?

 शी  एस०  जयपाल  रेड्डी  :  मंसे  पांडेचेरी  के  बारे  में  पूछा  था  ।

 भो  एस०  बो०  चध्हाण  :  ज़हां  तक  शरणार्थियों  के  पुनर्वास  की  का  संबंध  है
 माननीय  सदस्या  शायद  कलककत्ते  के  मामले  का  उल्लेख  कर  रही

 कुमारो  समता  बनर्जो  :  कलकत्ता  पश्चिमी  बंगाल  |

 हरी  एस०  बोी०  माफ  कीजिएगा  ।  प्रश्न  कृषि  भूमि  पर  पूर्ण  स्वामित्व  के

 कार  ओर  जो  शहरी  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  पट्टे  पर  भूमि  देने  के  अधिकार  के  बारे  में  था ।
 पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  सौथ  इस  बारे  में  हमारा  काफी  पत्राचार  हुआ  लेकिन  अभी  भी  मेरी

 समझ '  में  नहीं  आया  कि'हनका  विचार  क्‍या  यदि  99  वर्ष  की  पट्टेदारी  है  ओर  शहरी  क्षेत्र  की

 भूमि  के  काफो  महंगे  होने  के  कारण  यदि  वह  अहस्तान्तरणीय  जाए  तो  मेरी  समझ  नही ं«
 कि  वह  उन्हें  पूर्ण  स्वामित्व  का  अधिकार  क्यों  देना  चाहते  इसका  क्या  उद्देश्य  (

 इसीलिए  अपने  पश्चिम  बंगाल  के  मित्रों  से  मैं  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इसे  समझने  को  कोशिश
 .
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 यदि  उन्हें  ऐसा  लगता  है  कि  गृह  मम्त्रालय  पश्चिम  बंगाल  का  समझ  नहीं  पाया  है  तो
 मैं  उनसे  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार  हूँ  ।  लेकिन  प्रथमदृष्ट्या  मैं  इस  बात  से  आश्वस्त  नहीं कि
 पश्चिम  बंगाल  की  राय  ठीक

 हु

 सामान्यतः  यदि  शरणाथियों  को  जो  जमीन  मकान  बनाने  के  लिए  दी  जाती  वे  उसे  ऊंचे  दाम  पर
 बेच  देते

 वे  फिर  बेघर  हो  जाते  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  अभी  तक

 अपनाए  जा  रहे  अपने  ₹ख  पर  दुबारा  विचार  करे  ओर  उन्हें  पूर्ण  स्वामित्व  का  अधिकार  देने  की
 बात  पर  बल  न  दे  ।  मेरे  विचार  में  जमीन  को  पट्टे  पर  देने  का  अधिकार  चाहिए  ताकि  जमीन

 अहस्तांतरणीय  रहे  ओर  वे  लोग  उसका  फायदा  उठा  सकें  ।  स्वतंत्रता  सेंनानियों  के  मामले  के  पक्ष
 में  माननीय  सदस्या  ने  काफी  कुछ  कहा  है  ओर  यहां  तक  कि  यह  भी  कहा  कि  कुछ  स्वतन्त्रता  सेनामी

 ऐसे  भी  हैं  जो  वृद्धावस्था  के कारण  अथवा  माली  हालत  अच्छी  न  होने  के  कारण  बहुत  परेशानी  का

 जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  विषय  हमने  कार्मिक  विभाग  को  सौंप

 दिया  फिर  भी  हमने  उस्ते  वे  कामजात  अम्री  तक  नहीं  दिए  हैं  ।  मैंने  अपने  अधिकारियों  से

 निवेदन  किया  है  कि  वे  अत्यधिक  वृद्ध  लोगों  के मामलों  को  अलग  से  देखें  ।  जिन  लोगों  के  मामले  ,

 काफी अरसे से लम्बित पड़े हैं उनके मामतों को भी बाकी मामलों से अलग रथ्वा जाए और तब सामान्‍य कार्यकरण जारी रह सकता लेकिन बयोव॒द्ध लोगों के मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकता है एक मासनीय सदस्य : दण्डका रण्य के थारे में आपके क्‍या विचार हैं ? श्री एस० बी० चह्दाण : जासूसी गतिविधियों के सम्बर्ध में सरकार की जानकारी के बारे में श्री जयपाल़ रेड्डी ने जो एक मुद्दा उठाया यदि मैं उसका उल्लेख नहीं करू गा तो में अपना कर्तव्य नहीं निभा पाऊ गा । उन्होंने पूछा है कि क्‍या केबल राजनीतिक कारणों से सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई थी ? मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा । मैंने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में विस्तार से चर्चा की में यह बताना चाहता हूं कि जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है । उचित संपर्क स्थापित करने हेतु उचित जांत्र करनी कुछ पदों पर आसीन व्यक्तियों को पकड़ा जाएगा । उनके कब्जे में जो दस्तावेज हैं उन्हें जब्त करना होगा । जब हम उस स्थिति मेंपहुंच गए तो आसूचना ब्यूरो ने उस पर कारंवाई को । सरकार की ओर से भी विलम्ब नहीं हुआ । में आपको आश्वासन देता हूं कि इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ । हमने उन्हें पूरी आजादी यह बहुत खुशी की बात है कि वह एक इतने बड़े जासूत्री कांड का पर्दाफाश करने में सफल मामले में अच्छा काम करने के लिए वह बधाई की पात्र है| मेरे विचार में अधिकांशतः यही कुछ मुद्दे माननीय सदस्यों द्वारा उठाएं गए मैं उन सभी अन्य माननीय सदस्यों जिन्होंने ऐसे मामले नहीं उठाए हैं जो राज्य सरकारों के घिकार में आते हैं अथवा नीति संबंधी मामलों पर व्यक्तिगत मामले हि नहीं उठाए हैं आश्वस्त करता हूं कि यदि में उनके प्रश्तों का उतर नहीं दे पाया हूं व्रोमें उन्हे लिक्षकर सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा ताकि वे यह मह॒ध्ृत्त करें कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जया » | ि भौमती विद्याबती चतुर्वेदी : नारी जाति पंर आजकल जो अंत्यांचार हो रहे हैं ््््ि ३89
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 उनके  लिए  आप  कर  रहे  हैं  ताकि  उनको  सामाजिक  सम्मान  मिल  सके  ।  न

 भौं  एस०  बो०  चह्बाण  :  माननीय  महिला  सदस्यों  ने  महिलाओं  के  प्रति  किए  जा  रहे
 जसे  दहेज  वधुओं  का  जलाया  महिलाओं  तथा  नाबालिग  लड़कियों  के  साथ  छेड़छाड़  के

 बिरुद्ध  कड़ी  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया  मैंने  इन  सब  मामलों  को  नोट  कर  लिया  है  और
 मैं  उन्हें  आश्वासम  देता  हूं  कि हम  निश्वय  ही  इन  मामलों  की  छानबीन  कराएंगे  और  यह  सुनि
 श्चित  करेंगे  कि  कड़ी  कारंवाई  की  जा  रही  लेकिन  अन्ततः  ये  मामले  ऐसे  हैं  जो  राज्य
 सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  आते  हैं  ।  में  मात्र  उतको  लिख  सकता  अनुरोध  कर  सकता  हूं
 अंगर  इससे  बढ़कर  में  कुछ  करूंगा  तो  मेरे  विपक्षी  मित्र  केन्द्र-राज्य  संबंधों  का  मामला  उठा  देंगे  और

 कहेंगे  कि  आप  राज्य  सरकारों  के  मामले  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  इस  स्थिति  से  बचते  हुए  जहां
 तक  झे  स्रकेगा  हम  इस  मामले  में  कार्यवाही  करेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  जब  तक  कि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  ते  चाहे.कि  उसका  कोई  भी
 कटौती  प्रस्ताव  अलग  से  रखा  में  गृह  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  से  संबंधित  सभी
 कटोती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिए  एक  साथ  रखता  मु

 कटोती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  अस्वोकृत  हुए  ।

 सम्रापति  महोदय  :  अब  में  गृह  मन्त्रालय  से  संबंधित  अनुदानों  की  मांगों  को  सभा  में  मतदान

 हैतु  रखता  हूं  ।  प्रश्न  यह  है  :

 .  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गई  गृह  मम्त्रालयों  से  संबंधित  अनुदानों  की oat
 माँग  संख्या  46  से  56  के  संबंध  में  3।  1986  को  समाथ्त  होने  वाले  वर्ष  के  दोरान

 होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा
 तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  संबंधित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 राष्ट्र पति  को  दी  जाएं  ।”  *  हि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  *
 4
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 ४  1983

 सभापति  महोदय  :  सभा  8  1985  क्रो  बजे  पुनः  समवेत  होते  के

 लिए  स्थगित  होती

 7.09  भ०  प०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  8  1985  /  18  1907  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।  *  १

 नरेन्द्र  प्रिठिंग  20,  मॉडल

 रानी  झांसी  नई
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